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द्वितीय संस्करण की भूमिका 


भारतीय अर्थशास्त्र की रूप रेग्वा के प्रथम भाग का प्रथम सस्करण केवल 
कुछ मास में ही समाप्त हो गया | यह इस बात का ब्योतक है कि पुलक अथशास्त्र के 
विद्यार्थियों क्रे लिए उपयोगी सिद्ध हुई | लेखक पुस्तक के द्वितीय संस्करण को लेकर 
उपस्थित होते हुए एक संतोष का अनुभव करने हैं | 


हितीय संस्करण में पुस्तक में बहुत अधिक परिवर्तन और संशोधन कर दिया 
गया है। भारत आज एक आर्थिक संकट में से निकल रहा है। अस्त; नो भी आर्थिक 
समस्याएँ भारत के सामने श्राज उपस्थित है उनका प्रस्तुत पुस्तक में विशद विवेचन 
क्रिया गया है |* 


योजना आयोग द्वारा उपस्थित की हुए पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में भी 
पुस्तक के दूसरे भाग में एक प्रथक्‌ परिच्छेद लिखा गया है | जहाँ तक खेती के सम्बंध 
में योजना आयोग के सुकाव हैं वे संक्षेत में प्रथम भाग के अन्तिम परिच्छेद में दे 
दिए हैं | लेखको ने इस बात की भरसक चेष्ठा की है कि पुस्तक को प्रामाणिक और 
सब प्रकार से पूर्ण बनाया जावे | हमें विश्वास है कि पुस्तक भारतीय अथशास्त्र के 
विद्यार्थियों के लिए अब पहले से भी अधिक उपयोगी सिद्ध होगी | 


नही 


उदयपुर | शकरसह्ाय सकसंना 
१५-१२-१६५१ अमनारायण साधशुर 
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निवेदन 


. शवाब्दियों के उपरान्त भारतवर्ष ने राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त की है और 
बह अब शीघ्र ही एक विदेशी भाषा की दसता को अस्वीकार कर मातृभाषा के द्वारा 
उच्च शिक्षा का प्रबंध करने में प्रयलशोल है| परंतु मातृभाषा को उच्च शिक्षा का 
माध्यम बनाने में सबसे बड़ी कठिनाई उपयुक्त पाख्यपुस्तकों की है | अंग्रेजी में प्रत्येक 
विपय पर हज़ारों की संख्या में उच्चकोटि को पुस्तकें हैं, परन्त हिन्दी का साहित्य 
श्रभी तक इस दृष्टि से निर्धन है । 
| लेखकों का यह व्यक्तिगत अनुमव रहा है कि जब भी किसी विश्वविद्यालय में 
देशी भाषाओं को माध्यम बनाने का प्रश्व उठा तभी उसके विरोधी पाव्य पुस्तकों के 
अभाव को लेकर उपस्थित हुए । इस अभाव को पूरा करने के उद्दे श्य से ही लेखक 
पिछुल्ते वर्षों में हिन्दी अथशास्त्रसाहित्य के निर्माण का काय करते रहे हैं। और इसी 
उद्दे श्य से वे इस पुस्तक को लेकर उपत्थित हुए हैं। 

यद्यपि इस पुस्तक को लिखने का मुख्य उद्दे श्य विश्व-विद्यालयों को परीक्षाओं 
के लिए “भारतीय अथशास्त्र” पर एक आमाणिक पुस्तक हिन्दी में देना है, परस्ठु 
पुस्तक लिखते समय इस बात का पूरा ध्यान रक्‍्खा गया है कि एक शिक्षित व्यक्ति, 
जो कि भारत की आर्थिक समस्याश्रो का अध्ययन करना चाहता हो, अर्रशास्त्र की 
जानकारी न होते पर भीभारत की आश्थिक समस्याञ्रों की पूरी जानकारी प्राप्त 
कर सके | 

राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरान्त भारत को अपनी अर्थव्यवस्था का 
पुनः नवीन ढँग से निर्माण करना होगा । भारत के विभाजन से कुछ नवीन आशिक 
समस्याएं हमारे देश के सामने खड़ी होगई हैं ।-इन सभी प्रश्नों का विस्तृत उत्तर 
पुस्तक सें देने का प्रयत्न किया गया है | जो नवीन ग्रोजनाएँ भारत सरकार अथवा 
प्रान्तीय सरकारों ने अपने हाथ में ले रक्खी है उनका विस्तृत बिधिरं<४:१५ दि०नयत्स 
किया गया है संछषेप में पुस्तक मेंभारत की समी श्रार्थिक्त समस्याओं का दि. 
कराने का प्रवत्त किया गया है-। ढ़ ॥ 

लेखकों का यह विश्वास है कवि पुस्तक अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों, अध्णण्क 
राजनीतिशञों तथा सर्वसाधारण के लिए उपयोगो सिद्ध होगी | 


/५ «आल पे किस 


उदयपुर अमतारावर य्र सकक्‍सत .. .. 
है ल्त आई | प्रेमत्ारायण माधरदारे 


' विषय-सूची 


परिच्छेद १ 
पृष्ठ 
प्रस्तावना "४ श््प 


भारतीय अर्थशास्त्र की परिमापा--भारतीय अथ्शारत्र का वास्तविक अर्थ-- 
भारतीय अयशास्त्र का प्रारम्भ--भारत की मुख्य आर्थिक समस्या--भारतीय आर 
शास्त्र के बध्ययन का उपयोग | 


परिच्छेद २ 
2 कप ८. सा 
भारत की भ्रमि अथाोत्‌ प्राकृतिक साधन टी ६-५१ 
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में जल-विय त्‌, जल-विद्य तू की नवीन योज्नायें, जल-विद्यु तू का आर्थिक प्रभाव-- 
(धारतवर्ष के: खनिज पदार्थ: लोहा, मैंगनीज़, अ्वरख, ताँवा, सोना, वाक्साइट, क्रोमियम, 

।6 और जत्ता, नमक, नीला थोथा, रासायनिक पदार्थ: गनन्‍्धक, फास्फेट, ज्ञार 
४०) टण्टोमनी, चांदी, हीरा, इमारती पत्थर, संगमरमर पत्थर, शीशा बनाने 
४ पदार्थ, सीमेंट बनाने वाले पदार्थ, मिद्दी, स्मेडा, वोलफ्रास, जिपसम, अस्वैश्टेस 
फुलर अर्थ कोवाल्ट[- मछुली--भारत की प्रकृति धनी है। 
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2 परिच्छेद ३ 


जनसंख्या ५ 


६२--१०२ 
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भारतीय जनमंख्या की समस्या का अध्ययन करने में कठिनाइयां--भारत में 
जनसंझ्या की बृद्धि--प्रान्तों तथा दशाब्दो में जनसंख्या का प्रतिशत परिवर्तन-- 
जनसंख्या के घनत्व पर प्रभाव डालने वाली बातें--जनसंख्या का पेशों के अमुंसार 
बँव्वारा--शहरों तथा गांवों में जनसंझ्या का बेंटवारा--जनसंख्या का “जातियों के 
अनुसार बेंटवारा--स्त्री पुरुषों के श्राधार पर जनसंख्या का वँँटवारा--आआ्रायु के अ्नु- 
सार जनसंख्या का बेंटबारा--जनसंझ्या की भावी गतिविधि--जन्मंसंख्या--मृत्यु- 
संख्या--जन्म तथा मत्यु-संस्या--भारत के लिए सही जनसंख्या सम्बन्धी नीति की 
समत्या --जीवित रहने की सम्भावनाय--भारत में अस्यधिक जनसंख्या का प्रश्न-- 
रोग का दूर करने के उपान्न : नेतिक संयम, संतति-निग्रह के क्त्रिम उपांय--प्रवा स-- 
उपसंक्र--जनसब्या कौ कुशलता--ध्याधिग्रस्त मनुष्यों की संख्या--पागलपन--- 


अन्पाफ्त--काढू--रोग--परिशिए--पाकिस्तान का जनसख्या---.१६४१ में भारतीय 
सं का जनसंस्या। 


परिच्छेद ४ 


सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थिति %-: | 


और उसेझ देश श % आशिक जीवन पर प्रभाव १०३--११६ 
जाति प्रथा सम्मिलित कुटम्ब । 
परिच्छेद ५ 
भारत के आधिक जीवन में परिवतेन ११७--१४३ 
-2 के एहुउद्योग-धन्नों के नाश होने-के कारण : वादशाहों की राजधानियों 


क्दिशी मात्र की अतिस्पद्धा, ब्रिटिशखडा 27 ध 
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परिच्छेद ६ । 
श्र साधारण विवेचन ) «८ १४४--१६६ 


, ३ १६४० भे सम्पूण भारत में संसार को ठुलना में कुछ फसली का कर फल्ल-- 
प्रतिं एकड़ फसल की कम उत्मसि होना--खेती करी उन्नति की श्रावश्यकता--भारत में +- 
सेती'के पिछड़े होने के कारण--भारत में खेती की भूमि का विस्तार--अ्रविभाजित 
भारत में भूमि का विभाजन--भुमि का उपयोग अविभाजित भारत, भारत सघ और 
पाकिस्तान में-)-भारत में गहरी खेती की आवश्यकता--प्रांतों में जोती गई भूमि का 
प्रतिशत-खादय-पदार्थ उच्चन्न करने वाली फसलें : चावल, गेहूँ, वाजरा तथा ज्वार, जौ, 
सवका, दाल, चना, चाय, कहवा, गन्ना, फल थ्ोर सब्जी, तम्बाकू--व्यापारिक फसल 
अथवा अखाद्य फसलें : जूट, कपास, सन, विलहम, अलसी, मूँ गफली, तिल, सरसों, 
बिनौला, नारियल, महुग्रा, अण्डी, अफीम, सिनफोना, खजूर, मसाले, रबर, पशु, 
रेशम | 


2७ अर.» अजल 
परिच्छेद ७ 
केषि ; उत्पादन ( भूमि की समस्‍्याएँ ) «- -.. ६७०--रै०३े 
जनसंख्या का भूमि पर भार--खेती योग्य. बंजर भूमि पर 


खेती को सम्मावना-श्रार्थिक जोत--भूमि ऑ--छोटे-छोटे टकड़ो में बँदे होना 
ओर बिखरे होना--पंजाव में सहकारी चकवन्दी-समितियाँ, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश 
भे खकबन्दी--सामूहिक सहकारी खेती--सोविग्रत रूस में सामूहिक सहकारी खेती 

पैलेस्टाइन में सहकारी खेती--भारत में सहकारी झेती--भूमि का विलयीकरण-- 
भूमि-सुधार--सिंचाई : कुएँ नह, सिंचाई के साधन और भारत का बँटवारा-+ सिंचाई 
के। लवीन योजनायें--सहकारी“सिंनीईड समितियां---सह्कारी सिंचाई की आवश्यकता--- 


रेह चाली ऊसर भूमि | <_ 


परिच्छेद ८ 
क्ृपि : उत्पादन ( अ्रंस सम्बन्धी समस्याएँ तथा खेती के साधन ) ४ 


- 22 २०४०--* हट 
32% 2. हो शत डर मे माँ है 
गांवों में गन्‍्दगे--शिक्ष--शोपण से मुक्ति- खेन-मज़दूर--१६४८ का 
न्यूनतम मजदूरी कानून--खेत-मजदूरों के काम के घस्टें---खेत-मजदूरों की दासता--- 
जमदार---सेर्दी की पद्धति: , सूखी खेती-+खाद : ह₹ड्डी की खाद; हरी खाद जमे 
| गे 4, खल। को खाद, मछलियों की खाद, अन्य-प्रकाझ की स्वाद रासा स्त---जमीं दार 
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, सरकार द्वारा खाद तैयार करने के कारखानों की स्थापना--ओऔजार-पशु 

: + की अत्यन्त हीन दशा--गोवंश की हीन दशा के कारण--चारे की कमी-- 

##-जैलों की नस्ल सुधारना--जिला-बोर्ड द्वारा सहायता--सहकारी नस्ल-सुपार- 

सप्रितियां--गोशाला--गो सेवा-संघ--पशुओं के रोग-- भारत में पशुओं का मई 

--राष्ट्रीय सम्यसि में पशु-धन्धे का स्थान--भारत का विमाजन और पशु घन+- 
जीज--किसान को स्वयं अपना बीज उसन्न करना चाहिए। 


परिच्छेद ६ 

आम्य अर्थ प्रब्धन तथा प्रामीण ऋण हा २४४--रे८६ 
खेती के लिए. साख की आवश्यकता--किसान को वौन प्रकार की सास 
बाहिए--पआम्य साख के शोत--महाजन या साहूकार--धतरकार द्वारा दिये गए तकावी 
ऋशण--क्ृपि सम्बन्धी साख--आम्य श्रर्श कारपोरेशन बिल : पूं जी, साख, प्रबन्ध-- 
न ऑमीर पमीश-ऋण खिसान के ऋणी होते के कारण : खेती की पैदावार कम, होना, भूमि 
क्रा छोटे-छोटे टुकड़ों में नेंटे होना, भूमि पद जनसंख्या का अत्यधिक भार होना, 
 आमीख ऋण का अधिकांश में अनुलादक होना, सामाजिक कृत्य, फसल को नहें हे 
जाना, पैतक ऋण, ऋण मिलने की सुविधा और अ्रत्यधिक सूद, मुकदमेबाजी, ढोरों की 
ने मल , लगान - झुणी होने से हानियां--ग्रामीण-ऋण की समस्‍या को हल करने का 
प्रयल्ल--ऋण परिशोध -भावनगर राज्य में ऋण-परिशोध--ऋण-“रिशोध के प्रयत्त 
->लैन-देन पर नियम्त्रण--ऋण-समभौता बो्ड--बाधित समभौता--आमीण दिवए- 
लिया कानूत-.-लेखक की योजना--महायुद्ध और आ्रमीण ऋण--प्रति वर्ग के प्रति 


व्यक्ति पर ऋण) । 
परिष्छेद १० 
सहकारिता आन्दोलन--सहकारी साख सम्रितियाँ ..... श्प७--े४४ 


/... भारत में सहकारिता आन्दोलन का आरम्भ--१६ ०४ का काून, महटी यूनिट 
'कोझापरेटिय सोसायटीज ऐफ्ट १६४२--क्बि .साख-सहकारी समितियां--सेंट्रल बैंक 
गे बेकिंग यूनियन : साधारण सभा, संचालन, पूजी--प्रान्तीय सहकारी चेक या 
सा बक: का संचालन, कांयशील पू जी, पूजी लंगाना--प्रान्तीय नेक अीर 
सस्ड्रल बैंक - प्रान्तीय मैंक ओर सहकारिता विभाग--प्रान्तीय बेंक और रिजर्व 
तू 7 आडिट- अखिल भारतीय प्रान्तीय सहकारी नेक एसोसिएशन--सहकारी 


हों 


ड्ड हिट 2 जब 
मक के सकआ बंधक बेकों की दशाः पंजाब, मदरात्त, 
में, बंगाल, / >अदेश,उड्डीसा, उत्तर प्रदेश, अजमेर-मेरवाड़ा-- 
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४ अमल 


. "निवेदन 


शताब्दियों के उपरान्त मारतवर्ष ने राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त की है और 
वह झब शाघ्र ही एक विदेशी भाषा की दासता को अस्वीकार कर मातृभाषा के द्वारा 
उच्च शिक्षा का प्रबंध करने में प्रयत्नशोल है | परंतु मातृभाषा को उच्च शिक्षा का 
माध्यम बनाने में सबसे बड़ी कठिनाई उपयुक्त पाय्यपुस्तकों की है | अंग्रेजी में प्रत्येक 
विषय पर हक्षारों की संख्या में उच्चकोटि की पुस्तक हैं, परन्तु हिन्दी का साहित्य 
अभी तक इस दृष्टि से निर्धन है | है 
लेखकों का यह व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि जब भी किसी विश्वविद्यालय में 
देशी भाषाओं को माध्यम बनाने का प्रश्न उठा तभी उसके विरोधी पाठ्य पुस्तकों के 
अमाव को लेकर उपस्थित हुए । इस अमाव को पूरा करने के उद्दे श्य से ही लेखक 
पिछले वर्षों में हिन्दी अथशास्त्रसाहित्य के निर्माण का कार्य करते रहे हैं। और इसी 
उह्दे श्य से वे इस पुस्तक को लेकर उपस्थित हुए हैं । 

यद्यपि इस पुस्तक को लिखने का मुख्य उद्देश्य विश्व-विययालयों की परीक्षाओं 
के लिए “भारतीय अर्थशास्त्र” पर एक प्रामाणिक पुस्तक हिन्दी में देना है, परन्तु 
पुस्तक लिखते समय इस बात का पूरा ध्यान रक्खा गया है कि एक शिक्षित व्यक्ति, 
जो कि भारत की आर्भिक समस्याओ्रो का अध्ययन “करना चाहता हो, अथशास्त्र की 
जानकारी न होने पर भी भारत की आर्थिक समस्याओ्ों की पूरी जानकारी प्राप्त 
कर सके | 

राजनैतिक खतंत्रता प्राप्त करने के उपरान्त भारत को अपनी अर्थव्यवस्था का 
धुनः नवीन ढंग से निर्माण करना होगा । भारत के विभाजन से कुछ नवीन आर्थिक 
समस्याएँ हमारे देश के सामने खड़ी होगई हैं ।-इन सभी प्रश्नों का पिस्‍्तृत उत्तर 
पुस्तक में देने का प्रदत्त किया गया है | जो नवीन ग्रोजनाएँ भारत सरकार अथवा 
प्रान्तीय सरकारों ने अपने हाथ में ले रकखी हैं उनका विस्तृत विधरस:: १ विल्ल्यत्ल 
किया गया है संक्षेप में पुस्तक से"भारत की सभी आर्थिक समस्याओं का कु 
कराने का प्रयत्न किया गया है.। - ु हे 

खेंखकों का यह विश्वास है कि पुस्तक अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों, श्रध्यापको). 
राजनीतिशो तथा सर्वसाधारण के लिए उपयोगो सिद्ध होगी | रु 


डद्यपुर रे पक फ कप “ दास 
२--१--४१ | अमतारायण पारायण माधुरी दार 
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हिदोवल--बनारस तथा मदरास में स्थायी बन्‍्दोबस्त--स्थायी बनाम श्रस्थायी बन्दो- 
बस्त--बज्ञाल का फ्लाउड कमीशन--शासन सम्बन्धी दोप--लगान में छूट नहीं दो 

ज्ञा सकती-- मौरूसी काश्तकारों के अधिकार नष्ट होते जा रहे हैं-लगान वसूली ,में 
कठिनाई होती दै--वज्णञाल के शेष जमींदारों तथा अवध के ताल्‍्लुकेदारों के साथ । 
अस्थायी बन्दोबस्त--महलवारी वन्दोवस्त--संयुक्त प्रांत में महलवारी बन्दोवस्त-- 
पंजाब में महत़्वारी बन्‍्दोवर्त--मध्य प्रदेश का मालगुजारी वन्दोबस्त--रेवतेयारी 
अन्दीयस्त--मदरास का रैयतबारी वन्दोबस्त--बम्बई का रैयतवारी बन्दोवस्त-- 
आ्रासाम---लगान किल प्रकार निर्धारित की जाती है--पंजाब--उत्तरप्रदेश--कराश्त- 
कारों के अधिकार--बज्ञाल--मोरूसी-काश्तकार--बन्ञाल का काश्तकारी कानून- 
उत्तरप्रदेश के काशतकारों के श्रधिकार--किसानों के अविकार--श्रवंध मे काश्तकारों 
के अधिकार-- कमारयों में काशतकारों के अधिकार -- वनास्स डिवीजन में काश्तकारों 
के श्रधिकार--उत्तरमदेश का काश्तकारी कानून १६४०--क्राशवकारों के भीरूसी 

क--जमींदार की सीर को कम कर दिया गया--भूमि में सुधार करने के 'काश्तकारों 
के अधिकार--लागत तथा बेगार को समाप्त कर देना --वेदखली--लगान का निश्चित 
करना और उसकी अदायगी--पंजाब--पंजाब में काश्तकारों के अधिकार--मौरूसी 
काश्तकार--गैर दखलीकार काश्तक्रार--सरकारी वेकार जमीन पर काश्तकारों का 
खधिकार---मध्यप्रदेश में काश्तकारी कानून--विहार और 'उड़ीसा--रैयतबारी प्रथा-- 
मदरास ओर बम्बई--मदरास की कुछु विशेपतायें--बम्बई प्रांत की विशेषतायें--- 
खेत-मज्जदूर--मुझ्ावजे का प्रश्न--क्या रेयतवारी प्रथा निर्दोष है-जर्मींदारी प्रथा 
का नाश--सहकारी समिति का प्रवंध--उत्तर प्रदेश में ज्मीदारी-उन्मूलन कानून-- 
शर्मीदारी विनाश कोप--बिछ्वर में जर्मीदारी-उन्मूलब--बंगाल : मदरास--जागीर- 
दारी प्रथा | 


परिच्छेद १४ 

प्राम-सुघार ४ ४४७--४७८८ 

किसानों का निराशाबादी दृष्टिकोण--गाँव की सफाई--ताल न पोखरैं--खाद " 
के गह़दे--शौच-स्थान--नावदान तथा नालियों की समस्या--घरो में हवा और 
उजाले का प्रवन्ध--भाव के मार्म --गांवों में कुशल दाइयों की समत्या - चिकित्सा 
की सुविधा का श्माव - बंगाल की एशटी मलेरिया समितियां--लेखक की योजना-- 
मआम-शिक्षा का आंदश--गाँवां में मनोरंजन के साधनों का आ्रभाव-- खेल--आम्य- 
बोड--आम-सेबा-दल--नाठक, प्रहसन, भजन-मणएइली इत्यादि--घरों को आकर्षक 


| 


|] 


बनाना--मुकदमेबाजी--रेडियो और सिनेमा फिल्म--गांव में रढ़िवाद-- रहन-सहन- 
मुधार समितियां--प,्राम-सुधार-आन्दोलन । 


परिच्छेद १४ 
दुर्मित्ष और खाद्य समस्या ४७६--४६ ६ 
दुर्भिक् पड़ने के कारण--दुर्भिक्ष का प्रतिकार-दुमिक्ष निवारण नीति का 
विकास--दुर्मिज्ष निवारण कोप--दुर्मिक्ष निवारश--वंगाल का दुभिकज्ष--भारत में 
खाद्य पदार्थो' की कमी--खाद्यन्न की कमी के मूलभूत कारण--पौष्टिक भोजन की 
कमी--भारत में खाद्य पदार्थों' का आयात--खाद्य पदार्थ अधिक उत्पन्न करो आनन्‍्दो- 
कर नीति कमेटी ( फूड ग्रेन पालिसी कमेटी ) १६४३--खाद कमीशन की 


सिपोर्ट->अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन का असफलता--ह्वितीय खाद्यान्न नीति 
कमेटौ--केन्द्रीय ट्रैक्टर विभाग--भूमि जल विभाग । )] 
(5 पक । 
ग परिच्छेद १६ 
कृषि-सम्व नी नवीन योजनायें ५८ ४६७--४०६ 


बम्बई योजना--इम्पोरियल कौंसिल ओव ए्रिकल्चरल रिसिच ( कृषि अनु- 
संधान कौंसिल )--भारत के विभाजन और उससे उत्न्न होने वाली समस्याएँ-- 
आर्थिक कार्य-क्रम कमेटी की रिपो८--लेखक की योजना--पंचचवर्षीय योजना और 
कृषि--योजना आ्रायोग ( प्लानिंग कमीशन का कार्य-क्रम ) | 


भा 


परिच्छेद १ 
प्रस्तावना । 


सारताव अर्थशात्र' के सम्बन्ध में सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने 
उपस्थित होता है वह यह है कि क्या भारतीय अर्थशास्त्र” कोई प्रथक अथवा स्वतंत्र 
शाहत्र है। इस सम्बन्ध में अर्थशाह्रियों मे दो भिन्न मत ह | प्राचीन श्रश्नशास्षियों का 
इस सम्बन्ध में स्पष्ठ मत है कि अथशान्त्र के सिद्धान्त सभी देशों में एक समान लागू 
होते है और वें सर्वक्ालीन हैं; उनके मतानुसार चाहे आप भारत को लें अथवा ब्रिटेन, 
संयुक्तराज अमेरिका, अरब या अफ्रीका को लें, अथंशान््र के सिद्धाग्त सब देशों में एक 
समान लागू होंगे। उनकी दृष्टि में भारतीय झ्रथशान्र अपवा श्रफ्रीका के अ्र्थशासत्र की 
बात कहना मिथ्या है | इस प्रकार का कोई शास्त्र नहीं हो| सकता । उनकी सम्मति सें 
एक देश की आशिक समस्याशझ्ं को अन्य देशों की आर्थिक समस्याझ्रों से भिन्न नहीं 
क्रिश्ना जा सेकता | कछ अर्थशात्री तो यहाँ तक कहते हैं कि भारतीय अर्थशास्त्र! शब्द 
मिथ्या और श्रमोत्तादक है| अस्त, प्राचीन अर्थशास्त्रियों के मतानुसार भारतीय अथ- 
शास्त्र” जेसा कोई प्रथक शास्त्र नहीं हो सकता, ओर न उसके अध्ययन करने की 
आवश्यकता है | 

आशिक विचारों से सम्बन्ध रखने वाला एक दूसरा मृत भी है जिसको 'ऐेति- 
हासिक मत! कहते हैं ओर जिसका स्व प्रथम प्रतिपादन जमनी के प्रसिद्ध अथंशार्त्री 
लिस्ट! ने किया था | उसका कहना था कि अ्रथशात्त्र के सिद्धान्त सर्वकालीन अथवा 

सर्वदेशीय नहीं है | उसका कहना था कि किसी देश की भौगोलिक परिस्थिति, प्रकृति 

सामाजिक संगठन, उसका इतिहास, उसकी परम्पराएँ, उसके निवासियों की मनोवृत्ति 
उसकी संस्कृति, इत्यादि का उस. देश के आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है और 
इनके कारण अथंशात्ष के कथित सबदेशोय ससेद्धान्ता में उललग-फेर हो जाता है । 


उदाहरण के लिए मुक्तद्वार व्यापार नीति (77८८ ॥7906) ब्रिटेन के उद्योग-धंधों के 


में भारत में लागू करदी गई। श्रथशास्त्र का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि यह मुक्ते- 
द्वार व्यापार नीति भारतीय उद्योग-धंधों के लिए कैसी हार्निअर कोर विभाशकारी सिद्ध 


5८ ५ कोल 


र्‌ भारतीय अथशास्त्र की रूपरेखा 


हुई | जो वात किसी एक देश के आर्थिक हित में हो वही दूसरें देश के लिए घातक 
सिद्ध हो सकती है । यह जानने के लिए, कि किसी देश के आर्थिक हिंत से क्या लाभकारी 
होगा हमें उस देश की विशेष परिस्थितियों का अध्ययन करना होगा। इस दृष्टि: 
देखने पर हम यह कह सकते हैं कि हमें “भारतीय अथशास्त्र” का एक स्वतंत्र: विपय 
के रूप में अध्ययन करना चाहिए। क्योकि यद्यपि अथशासत्र के सिद्धान्त सैनुष्य 
स्वभाव की कुछ आधारभूत मान्यताशो पर आधारित हैं ओर इस कारण बहुत' कुछ 
हद तक सर्वदेशीय और सर्वकालीन दे फिर भी वे देश विशेष की भौगोलिक परिस्थिति, 
सामाजिक संगठन, तथा परम्पराओ से प्रभावित होते हैं और उनमें उलट-फेर होता है। 
अतणएब यह कोई आशचय की वात नहीं होनी चाहिए कि हम भारतीय अर 
शासत्र! का विशेष रूप से अध्ययन करें ओर उसे एक विशेष विषय स्वीकार करें। 
सच तो यह है कि ब्रिटेन तथा आयरलैंड इत्यादि देशो की आर्थिक समस्याओं का 
अध्ययन करने के लिए “इंग्लिश पोलीटिकिल इकानामी”? या “ब्रिटिश * इकानामी”? 
अथवा “नेशनल इकानामी आब आयरलैंड” शब्दों का उपयोग बराबर किया जाता 
है। आज प्रत्येक देश में अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों के अध्ययन के अतिरिक्त उस देश की 
विशेष आर्थिक समस्याओं का विशेष अध्ययन करने पर जोर दिया जा रहा है। 
भारतीय अथशाल्य की परिभाषा ; यह निश्चय कर लेने के उपरान्त कि 
भारतीय अर्थशास्त्र का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करना आवश्यक है, यह 


भी आवश्यक है कि हम उसकी परिभाषा करें| भारतीय अर्थशास्त्र के बहुत से अ्रथ 
किए जा सकते हैं| 


(१ ) भारतीय अथशास्त्र”' शब्द का पहला अ्रथ तो यह हो सकता है कि 
हम उसको “भारतीय आर्थिक बिचारों का 


&००7०ग्रा८ 7एण्प्ष्टोप0े के अर्थों में लें। इस बात के यथेष्ट प्रमाण हम' मिलते 


कि प्राचीन भारतीय विद्वानों ने “वर्त” अर्थात्‌ सम्पत्ति शास्त्र के सिद्धान्तों पर बहुत 

कुछ लिखा था। इसमे कोई संदेह नहीं कि यदि ग्राचीन॑ भारतीय विद्वानों दारा लिखे 
हुए अथशाख्र के सिद्धान्तों का हम अध्ययन करें तो वह बहुत ही रोचक होगे | प्राचीन 
भारतीय विद्वानों के अथशाख््र सिद्धान्त सम्बन्धी विचार, बृहस्पति तथा कौटिल्य द्वारा 
लिखित अथशा्त्रा में, तथा महाभारत और मनुस्मृति, तथा नोति अन्थों में विखरे 
हुए पड़े हैं; परन्तु इन भन्थां के वीच से' इतने अधिक समय का अन्तर हो गया है कि 
प्राचीन भारतीय आथिक विचार «'खलावद़ 


नहीं मिलते | हों, स्वर्गीय दादाभाई 
नौरोजी तथा रानाडे महोदय के 


। समय से अवश्य हमे! भारतीय आर्थिक विचारों का 
*< खलाबद्ध इतिहास उपलब्ध है | प्राचीन भारतीय श्रार्थिक विचारों का अध्ययन बहुत 
झचिकर और महत्वपूर्ण हो सकता है किन्ठ भारतोय अथशास््र”? का वास्तविक रूप 


*4 


इतिहास” (]8६059 0५गवदीक् - 


प्रत्तावना - ३ 


इससे स्वथा भिन्न है | भारतीय अथशाख््र.में हम प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों 
का अध्ययन नहीं कर सकते | हमे आज प्राचीन आर्थिक इतिहास से कुछ लेना-देना 
नहीं है; हमे' तो भारतीय अर्थ शात्र मे' ब्तमान आर्थिक समस्याओ्रों का हल निकालने 
के अभिप्राय से अध्ययन करना है ! 
( २ ) “भारतीय अथशाख्त्र”! का एक दूसरा अथ यह भी किया जाता है कि 
' झाथंशास्त्र के सिद्धान्तों की विवेचना भारतीय उदाहरण देकर की जावे, किन्तु यह 
नहीं है | 
(३ ) एक तीसरा अथ यह भी हो सकता है कि “भारतीय अथ शास्त्र? 
अथ शास्ष के नवीन सिद्धान्तों का समूह है | यह धारणा इस आधार पर आश्रित है 
कि भारतीय समाज तथा यहाँ की परिस्थितियाँ पश्चिमीय सम्यता तथा परिस्थितियों से 
इतनी मिन्न हैं कि अथ शात्र की आधारभूत मान्यताएँ इस देश में कभी भी लागू नहीं 
हो सकतीं | किन्तु “भारतीय अर्थशास्त्र”! इससे स्वंथा भिन्न है। भारतीय अथ शास्त्र 
में हम भझ्रथ शास्त्र के नवीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने नहीं जारदे हैं ) सच तो यह 
'है कि भारतीय तश््यों पर श्राधारित कोई नवीन अथशास्त्र हम नहीं बना सकते; केबल , 
भारत की सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेष परिस्थितियों के करण तथा यहाँ के 
मिन्न वादापरुण के कारण जो अथ शास्त्र के सिद्धान्तों को लागू करने में कुछ संशोधन 
तथा परिब्द्धान करने की आवश्यकता है उसका ही हम “भारतीय अथ शास्त्र” में 
अध्ययन कर सकते है । 
भारतीय अथेशाख्र॒ का वास्तविक अर्थ भारतीय अथशास्त्र का ;[ 
वास्तविक अर्थ है भारत की आशिक समस्याओं तथा उनको हल करने के 
उपायों का अध्ययव । भारतीय अथशास्त्र में हमें विशेष परिस्थितियों (सामाजिक तथा 
राजनैतिक) का भारत की आर्थिक स्थिति पर कैसा प्रमाव पड़ता है इसका भी अध्ययन 
करना होगा | इसके अतिरिक्त हमें उन विशेष आर्थिक समस्याञ्रो का भी अध्ययन 
करना होगा जिनका देश को सामना करना पड़ रहा है और जिनका हमें हल हृढ 
निकालना होगा | भारत की आशथिक समस्याओं का अध्ययन करते समय हमें यह भी 
ध्यान में रखना होगा कि हमारा देश अभी भी पश्चिमी राष्ट्र की तुलना में पिछड़ा 
हुआ है ओर हमें धंधों को देश में विकसित करना है | अस्तु, उसकी समस्याएँ ओऔद्यो- 
गिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्री की समस्याआ से भिन्न हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ओर विटेन 
में रीति रिवाजों का वहाँ के आर्थिक जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है परन्तु भारत 
में रीति रिवाज़ों का आर्थिक जीवन पर_गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत में सामाजिक 
संस्थाओं तथा नियमों का देश के आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव है। उदाहरण के 
लिए. भारतीय समाज का अनेक जातियों में बँटा होना ( जाति प्रथा ), सम्मिलित 


ड शरतीय अथशास्त्र की रुपरेखा 


कुद्म्ब तथा पैठक सुथत्ति के उत्तराधिकार सम्ब्धी नियम-सभी हमारे आर्थिक 
जीवन पर विशेष प्रमाव डालते हैं) भारत की जलवायु तथा श्रन्द भौगोलिक 
परिस्थितियों ने भी भारत के श्रार्थिक जीवन में झर्य देशों को ठुलनों में! मित्रो 
उसनझ्न कर दी है। ध्च रे 
१५ अगस्त १६४७ से पूव भारत पूरतृंत्र था। वह अपनी ग्रथ नीति मे भी 
ख्त्तत्न नहीं था । विदेशी सरकार की अथ नीति ते भारत को आर्थिक उन्नति में जितनी 
अधिक रुक्बट उत्तर को उतनी और किसी भी कारण से नहीं हुई। निरंकुश . 
तथा खेच्छावारी विदेशी सरकार ने देश को आर्थिक दृष्टि से उन्नत नहीं होने दिया। 
आज हम स्वतंत्र हैं ओर आशा है कि सरकार को अथ नीति देश को समृद्धिशाली 
बनाने में सहायक होगी | 
अतणव हमें भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय इन बातो का ध्यान 
स्खना होगा कि यहाँ को सामाजिक, राजनैतिक तथा भौगोलिक परिस्थितियाँ भारतीय 
आएथक जीवन पर विशेष रूप से प्रभाव डालती है और भिन्नवा उसन्न करती है | 
“अतएव भारतीय आर्थिक समत्याएँ विशेपतया उसकी अपनी हैं श्रौर उनका विधिवत्‌ £ 
अध्ययत करना तेथा उनका हल दूं ढ निकालना ही भारतीय श्रथशास्त्र का क्षेत्र है |” 
संच्ेप में हम भारतीय अर्थंशास्रकी परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं; “भारदीय 
अथशाश भारत की आर्थिक समस्याओं, उनके कारण तथा राष्ट्रीय इृष्धिकाश 
उनका हल निकालने का अध्ययन है।” है | 
भारतीय अथेशास्र का प्रारम्भ : जब भा 
हो गई तो शासक उसका आर्थिक शोपण करने लगे | उन्होंने भारत के प्रति 
208 कप कल, कर हे कस | अम शासकों ने इस बात 
हज कक लक 8 रा देश बन जावे शरीर वह 
बार नए तक दा । साथ े चह ब्रिटेन के 2088 के 
दिका करे। इस नीति को अपनाते स नह || हे 3 जावे जहाँ कि ब्रिके का माल 
नस की हुई देते ये जिनको हक * अेज शासक उन सावभौम थ्रार्थिक 
* गए के झथशार्त्रियों ने प्रचारित किया था | 


न. 
वे यह भूल गये ढ्ि अर्थशास्त्र के सिद्वात्त परिस्थिति के अनुसार संशोधि 
हे | उन्हों गमि क््हा ७ कि है 


रत में ब्रिटिश शासन की नींव चढ़ 


दायक थी इस कारण बह भारतवर्ष के हि 


नीति ([१8४४०४-(७४:८ ?०॥०) ब्रिटेन के लिए उपयुक्त 
भी उपयुक्त समझी गई, यदि यहाँ व्यक्तिगत उद्योग- 


भाट्श सरकार की इस घातक अर्थनीति का 


होगी । क्योफ्लि अहस्तन्तेप 
उक्त थी, वह भारत के लिए 
धंधों का विकास नहीं हुआ था | 
भारतीय अथंशार्त्रियों तथा राज- 


प्रस्तावनां 


नेतिक नेताओं ने कड़ा विरोध किया। दादांमाई नौरोजी, दिनशा वाचा, रमेंश चन्द्र 
दत्त, जी० सुब्राह्मणियम ऐयर इत्यादि ने अंग्रेजों की शोषण नीति का कड़ा विरोध - 
किया। उन्होंने सरकार पर यह दोषारोपण किया कि सरकार की शअ्र्थनीति से भारत 
. को कोई लाभ नहीं पहुँचता तथा ब्रिटेन के हिंतों को बढ़ाने तथा उनकी रक्ता करने के 
“ लिए भारत के हितों को बलिदान कर दिया जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर 
दिया कि भारत का जो आर्थिक शोषण हो रहा है उसको रोका जावे तथा मुद्रा, माल, 
तथा आयात-कर नीति को भारत के हितों के अनुकूल निर्धारित किया जावे। 

यद्यपि ऊपर लिखे अ्रथशास््र के विद्वानों ने भारत की निर्धनता का मुख्य कारण 
हृढ निकाला था किन्तु श्रीमान्‌ रानाडे ने केवल भारत की निर्धनता तथा आर्थिक 
दृष्टि से पिंछुड़े होने के मुख्य कारणों का ही अध्ययन नहीं किया वरन्‌ उसका विस्तार- 
पूृवक अध्ययन करके उसके हल भी द्वंढ निकाले। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया 
कि अथशास्त्र क्री बहुत सी आधारभूत मान्यताएँ भारत के सम्बन्ध में लागू नहीं होतीं 
अतएव राज्य को भारत की विशेष परिस्थितियों की ओर से उदासीन नहीं हाना चाहिए | 
अपनी पुस्तक 3558ए 07 ग्रितीबा 9007077८8? उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों 
में भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन के लिए उपयुक्त अथनीति का अंधानुसरण करने के 
विरुद्ध लिखी थी | क्योंकि यह मान्यताएँ ( उदार व्यक्तिवाद, स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा, पंजी 
ओर श्रम की गतिशोलता ) आर्थिक दृष्टि से उन्नतिशील राष्ट्रों में भी सत्य नहीं हैं; 
हमारे समाज में तो वे बिल्कुल ही लागू नहीं होतीं | हमारे लिए एक साधारण मनुष्य 
. आशिक मनुष्य से सवंथा भिन्न है। इस देश में परिवार, जाति का प्रभाव, मनुष्य का 
सामाजिक पद निर्धारित करता है; मनुष्य का व्यक्तित्व उसके पद को निर्धारित करने 
मे इतना सहायक नहीं होता | यद्रपि देश में आशिक स्वार्थ की भावना का शअ्रमाव 
नहीं हे किन्तु भारतोयों का एकमात्र वही लक्ष्य नहीं है। केवल सम्पत्ति (४7८॥॥३) के 
पीछे ही एक औसत भारतीय नहीं पड़ा रहता, वही उसके जीवन का एकमान्न लक्ष्य 
नहीं है । भारतवर्प में रोति-रस्म तथा राज्य के नियम अ्रधिक प्रभावशाली हैं, प्रति- 
स्पर्धा (7०77०८४४०४) का इतना अ्रधिक प्रभाव नहीं है यहाँ न तो पूंजी 
(८५८8) ) और न श्रम हो अधिक गतिशील है। लाभ तथा मजदूरी परिपा्ी द्वारा 
अधिक निर्धारित होती हैं, परित्थिति के परिवतन के सांथ उनमें परिवतन नहीं होता | 
जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, केवल महामारी तथा अकाल ही उसकी बृद्धि को रोकते 
हैं; ओर उत्तादन लगमग एकसा रहता है, वह आगे नहीं बढ़ता। ऐसे समाज में 
अर्थशास्त्र की आधारभूत मान्यताएँ सत्य प्रमाणित नहों होतीं। यों कहने के लिए 
यह सत्य है कि समयानुसार पहाड़ों को नदियाँ काट काठ कर सम॒द्र में वहा ले जायँगी 
घाटठियाँ पठ जायेगी, तथा सूर्य ठण्डा हो जायगा परन्तु इस सत्य के रहते हुए! भी हमारे 


दर भारतीय अथशास्त्र की रूपरेसा 


व्यवहार पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता | उसी प्रकार से अर्थशास्त्र की आधारभूत 
मान्यताएँ भारतवर्ष में व्यवहार में लागू नहीं होतीं। इसी कारण रामाड़े महोदय ने 
इस बात की माँग की कि “पुराने अरशास्त्र सिद्धांतों को दुहाई न देकर हमें परि- 
स्थितियों को ध्यान में रख कर अ्रथशास्त्र के सिद्धांतों को लागू करना चाहिए |” 

श्रीमान्‌ रानाडे महोदय ने सरकार तथा जनता का इस ओर ध्यान दिला-कर 
देश की महान सेवा की इसमे कोई सन्देह महीं | उनके कार्य का इस देश में वही महत्व 
है जैसा कि फ्रेडरिक लिस्ट का थोरोप के अर्थशास्त्र जगत में था। फ्रेंडरिफ़ लिस्ड ने 
अपने “राष्ट्रीय अथशास्त्र” में उन प्राचीन अथशास्त्र सिद्धांता का घोर विरोध क्रिया 
जिनको अर्थशास्त्री सर्वकालीन और सावभोम सत्य मानते थे। जमनी के इस विद्वान 
ने सबसे पहले विद्वानों का इस शोर ध्यान दिलाया कि यह सिद्धांत स्वकालीन और 
सावभौम सत्य नहीं है, उसका प्रत्येक देश की विशेत परिस्थितियों को ध्यान में रख 
कर ही अध्ययन करना चाहिए। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि रानाडे महोदय ने भारतवर्ष की विशेष परिस्थितियों 
को ध्यान में रखकर जो इस प्रकार का विरोध खड़ा किया उससे देश को लाभ हुआ । 
उनकी देश के प्रति यह महान सेवा थी | परन्तु जब रानाडे महोदय ने यह लिखा था 
तख़ से परिस्थिति में बहुत कुछ परिवतेन हो गया है। किन्तु रानाडे महोदय के तर्क 
को लेकर आज भी कुछ लेखक यह कहते नहीं थकते क्रि अर्थशास्त्र की आधारभूत 
मान्यताएं भारत की विशेष परिस्थिति में बिलकुल लागू नहीं होती और शथ शास्त्र के 
सिद्धान्तों का भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने में कोई भी उपयोग 
नहीं है। सच तो यह है कि पिछले ५० वर्षों में भारत की आर्थिक परिस्थिति में बहुत 
परिवतन हुआ दे और वे पश्चिमीय देशो जैसी ही होती जा रही है। इसके अतिरिक्त 
पिछले यर्षों अथ शास्त्रियो ने यह दावा करना छोड़ दिया है कि अथ शास्त्र के सिद्धान्त 
सावभौम सत्य हैं तथा सब जगह एक समान लागू होते हैं| श्र्थशास्त्र ने आज अपनी 
मान्यताओं का संशोधन कर लिया है तथा यह पहले से बहुत अधिक मानवीय तथा 
व्यवहारिक हो या है| 


भारत की मुख्य आर्थिक समस्या : भारत के पास अनन्त प्राकृतिक देन है 
किन्तु हम अभी तक उसको पूर्ण रूप से उन्नत नहीं कर सके हैं। हमारे राष्ट्र के 
आर्थिक जीवन में खेती का विशेष महत्व है । लगभग ८० प्रतिशत जनसंख्या केवल 
खेती पर निर्वाह करती है जो कि एक़ बहुत हो अभिश्चित तथा पिछड़ा हुआ धंधा है । 


हा न होता हे कि अधिकांश जनसंख्या निर्धनता का जीमन व्यतीत 
! “डुता की तो भरपेद भोजन भी प्रात्ष नहीं होत। | उनकी अत्यन्त ग्विदाई: 
आवश्यकताएँ नहा होते | उनकी त्यूर आनियाय 


भी पूरी नहीं होती। आये दिन दुर्भित्ष मूं ह बाये खड़ा रह 


ताहे। 


प्रस्तावनी ७ 


यद्यपि भारत प्राकृतिक देन की दृष्टि से धनी है, उसके पास असंख्य जनसंख्या 
होने के कारण एक बहुत विस्तृत वाजार है तथा श्रम ओर पजी की कमी नहीं है परन्तु 
फिर भी देश ओशद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण यह था कि 
ब्रििश सरकार ने देश की श्रोद्योगिक उन्नति की ओर कभी ध्यान नहीं दिया वरन्‌ देश 
की श्रोद्रोगिक उन्नति न होने दी। इसके अतिरिक्त मारतीय श्रम की अपेक्षाकृत 
अकुशलता, संगठन का अमाव, तथा व्यवसायिक साहस की कमी भी हमारी औद्योगिक 
हीनता के कारण थे। जो कुछ भी धंवे अ्रमी तक इस देश में स्थापित हुए हैं वे 
अधिकतर विदेशी पूंजी की सहायता से स्थापित हुए हैं। हाँ, पिछले झुछ वर्षों से 
भारतीय पूंजी और भारतीय पूंजीपतियों ने इस ओर ध्यान दिया है और अब जो धंधे 
स्थापित हो रहे हैं वह भारतोय पूंजी की सहायता से ही स्थापित हो रहे हैं । भारत के 
स्व॒तन्त्र हो जाने के उपरान्त विदेशी पूंजी का प्रभाव कम होता जा रहा है । 

अतएव भारत की मुख्य आर्थिक समस्या उसकी बढ़ी हुई निर्धनता है जो कि 
उसके शआार्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण है। यह तभी दूर हो सकती है जब कि 
भारत का आर्थिक योजना के अनुसार पुनः निर्माण होगा जिससे कि भारत में खेती 
और उद्योग-धन्धों की उन्नति हो और उनमें सामझ्जस्य स्थापित हो सके | अतएच 
भारतीय अथ शास्त्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम भारत की निधनता 
के कारण ओर उसकों दूर करने के उपाय द्वढ निकाले । आगे के परिच्छेदो में 

म॑ इसी मुख्य समस्या का अध्ययन करेंगे । न्‍ ेल्‍ 
* भारतीय अथशास्त्र के अध्ययन का उपयोग 

भारतीय अर्थशास्त्र भारत की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कराता है| इस 
देश की आर्थिक समस्याएँ इतसी विभिन्न और पेचीदा हैं कि उनका अध्ययन करने से 
केवल यही ज्ञात नहीं होता कि हम देश को समृद्धिशाली किस प्रकार बना सकते हैं 
परन्तु उसके अध्ययन से मस्तिष्क का विकास होता है | जब तक कि कोई व्यक्ति अपने 
देश की आशिक समस्याओं को जानता न हो ओर उसने उनका अध्ययन म किया हो तब 
तक वह सही अर्थों में शिक्षित नहीं कहा जा सकता | आज हमारे देश की आाथिक 
समस्याएँ ऐसी जटिल हो गई हैं कि सरकार तथा जनता के सम्मिलित प्रयल्न के बिना 
उनका हल हो सकना कठिन ही नहीं, असम्भव है | अस्त, आज इस बात की अत्यन्त 
आवश्यकता है क्ि प्रत्येक नागरिक देश की आर्थिक समस्याझ्रो से अवगत हो और 
उनका अध्ययन करे । श्राज तो स्थिति यह है कि बहुत से शिक्षित भारतीय देश के 
सामने जो गम्भीर आर्थिक समस्याएँ हैं उनको समझते ही नहीं। भारतीय अधशास्त्र के 
अध्ययन से उनके ज्ञान की इंडधि होगी, मस्तिष्क का विकास होगा तथा वे देश की 
आशिक समस्याओं से अवगत हो सकेंगे। संच्षोप में हम कह सकते हैं कि भारतीय 


च्द भोरतीय अथशास्त की रूपरेखां 


अर्थशास्त्र के अध्ययन का सांस्कृतिक महत्व है| 

सांस्क्षृतिक महत्व को यदि छोड़ भी दें तो भी आ्राज इस विषय का अध्ययन हमारे 
लिए अलस्त आवश्यक है । शतारिदयों के उपरान्त देश स्वतन्त्र हुआ है श्रोर हम 
यहाँ जनतन्त्र की स्थापना के लिए प्रय्नशील हैं। परन्तु जनतन्त्र तमी सफल हो सकता _ 
है, देश तभी समृद्धि शाली वन सकता है 233 की निर्धन जनता तभी आर्थिक 
स्व॒राज्य प्राप कर सकती है जब कवि भारतीय व्यवश्थापिका सभाओं के सदस्यों को भारत 
की आशिक समध्याओं का ज्ञान हो | यदि व्यवध्थोपषिका सभा के सदस्य मुद्रा पद्धति 
कर नीति ([90[6 ?0॥८ए), विदेशी विनिमय (07299 +४८॥४/2०), राजस्व 
(?णण८ ए|7४0०८) तथा कृषि ओर उद्योग-धंधों के सम्बन्ध में कुछ न जाने त्तो 
थे उसका हनन किस प्रकार दंढ़ सकते है ? आज तो देश की संसद या व्यवस्थापिका 
समाओं की मुख्यतः आर्थिक समस्याश्रों के सम्बन्ध में कानून बनाना पड़ता है, 
अतणव आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक भारतीय भारतीय अर्थशास्त्र का 
अध्ययन करे । 

द्विंतीय महायुद्ध के फलस्वरूप तथा इस देश के विभाजन केः फलस्वरूप बहुत 
सी गम्भीर आर्थिक समस्याएँ प्रकट हो गई हैं । उन समस्याओं को हल किए बिना हम 
आथक उन्नति नहीं कर सकते । यह हमारा कत्त व्य है कि हम उन समस्याओं का 
अध्ययन करें और उनका हज दूँढ़ निकालें। जब तक हम इन समस्याओं को सफलता 
पूर्वक हल नहीं कर लेते तब तक वास्तविक स्वतन्त्रता हमसे दूर रहेगी | 

व्यवहारिक दृष्टि से भी भारतीय अथशास्त्र का अध्ययन बहुत लाभदायक सिद्ध 
होगा। भारतीय कृषि की समस्याओं का अध्ययन खेती करने बाला के लए ओद्योगिक 
समस्याओं का अध्ययन व्यवसायियों के लिए, व्यापार वाणिज्य की गति विधि की जान- 
कारी स्वापारियों के लिए तथा मजदूर समस्याओं का अध्ययन मजदूर कार्यकर्ताओं के 
लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा । उसी प्रकार बैंकिंग का कार्य करने वालों को भार- 
तीय बेकिंग का ज्ञान होना नितान्त आवश्यक है | भारतीय श्रथ शास्त्र के अध्ययन 


की सवत बड़ा लाभ बह है कि उससे हमें भारत की मुख्य आर्थिक समस्या अर्थात्‌ 
भारत की निधनता को दूर करने में सहायता मिलती है | 


परिच्छेद २ 
[का श्र 
भारत की भूमि अथात्‌ प्राकृतिक साधन 


मनुष्य अपनी भौगोलिक परिस्थितियों की उपज है | कोई भी मनुष्य, समूह 
तमी बढ़ सकता है, समृद्धिशाली तथा सवल वन सकता है, जब उसकी प्रकृति धनी 
हो ओर बह उसके लिए यथेष्ट भोजन तथा जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ उपलब्ध 
कर सके | प्रत्येक व्यक्ति को--चाहे वह धनी हो या निर्धन हो, सम्य हो अथवा 
असम्य हो, ठंडे देश का रहने वाला हो अथवा गरम देश का रहने वाला हो--_ 
भोजन, वस्त्र, मकान, इंधन, आराम तथा विलासिता की वस्तुएँ, श्रीजार तथा 
धंधों के लिए आवश्यक सामान तो अवश्य ही चाहिए जिससे कि वह अधिक धन 
( एझा८्थ7 ) उत्तन्न कर सके । ऊपर वताई हुईं सभी बस्तुएँ प्रत्यत्ञ अथवा, परोक्ष 
रूप में भूमि से ही उत्तन्न होती है | अस्त, बहुत अंशों में किसी देश की प्रकृति ही 
उसके निवासियों के पेशों, उद्योग-धन्धों, उनके रहने के ढंग तथा उनके.स्वभाव को 
निर्धारित करती है । अस्ठ, भारतवर्ष की आर्थिक समस्याओ्रों के अध्ययन के पूर्व 
यह आवश्यक है कि हम भारत के प्राकृतिक साधनों का अध्ययन कर लें | 

. वर्मा को छोड़कर अविभाजित भारतवप का क्षेत्रफल १५,४२,३१२ वर्ग मील 

था | उंस+ी उत्तर से दक्षिण तक लम्बाई २००० मील तथा पूव से पश्चिम तक 
चौड़ाई २५०० मील थी। वह एशिया के महादेश से ऊँची सुलेमान पहाड़ियों से 
उत्तर-पश्चिम की ओर, तथा उत्तर में हिन्दुकुश तथा महापर्बेंत हिमालय की गगनचुम्बी 
श्रखलाओं से प्रथक कर दिया गया है तथा उप्तके पश्चिमीय तथा पूर्वीय किनारों 
को क्रमशः अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी धोते हैं । 

विभाजन के उपरान्त पाकिस्तान का क्षेत्रफल लगभग २,३६,००० वर्ग मील 
है और शेप भारत का ज्ञेंत्रफल लगभग १३,६४,००० वर्ग मील रह गया है ओर 
उसकी उत्तर-पश्चिमीय प्राकृतिक सीमा नष्ट होकर छिन्न-भिन्न हो गई है। हिन्द 
यूनियन की सीमा पंजाब के बीच से राजपूताने की सीमा पर होकर जाने से अत्यन्त 
ञ्प्राकृतिक तथा अरक्षित हो गई है | 

भारत की स्थिति, जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रश्न है, अत्यन्त सुविधा- 
जनक है। वह पूवीय गोलार्द्ध के मध्य में है और हिन्द मेहासागर के सिर पर स्थित है | 


हृ 
१० गीय अथंशात्त्र की रुपरेखा 
कह श्र हैक 45. जितने रिकि ुद् ः 
नई दुनिया तथा पुरानी दुनिया के लिए जितने भी व्यापारिक मांगे है अर्थात्‌ 
अफ्रीका तथा 


योरोप, पश्चिमीय आस्ट्रेलिया तथा दक्षिण में प्रशान्‍्त महासागर के 
दीप, चीन, ओर पूव में जापान तथा अमेरिका को जाने वाले मार्गों को भारत के बंदरगाहों 


को छुना ही पढ़ता दे । एक प्रकार ते भारत इन व्यापारिक मार्गों का निर्देशक है। 
यद्याते हिमालय की उँयी श्रेणियों ने भारत के स्थलीय व्यापारिक मागों का विकास नहीं 
पोने दिया और उसको अपने पड़ोसियों से दूर रक्खा फिर भी उत्तर-पश्चिम के 
दरों से उसका अऊरगानित्तान तथा फ्ारस से व्यापारिक सम्बन्ध था। पूर्व में तिव्बत 
आर चीन से भी कुछ व्यापार इन दर्रो के मार्ग से होता है। 

भारत के समुद्रतद की यद्यपि लम्बाई बहुत हे--२००० मील से अधिक है-- 
फिन्तु बह कद फटा कम होने के कारण यहाँ आधशुनिक ढंग के वन्दरगाह अधिक 
नई हैं। समुद्र तद के समीप अधिकतर छिछुला हे और सपुद्रतट अधिकतर रेतीला 
श्रोर चीरस है । दन्ही कारणों से भारत में अच्छे वन्‍्दरगाहों की कमी है। 

भःर्तवण के प्राकृतिक भाप : भएरतवर्ष एक विशएल देश है । यहाँ सफतक 
मैदान, गगनजुम्ी ऊँचे पर्वत, नदियों की घारियाँ, विस्तृत मरु भूमि, सघन वन--- 


सर्मी प्रकार के प्रदेश देखने को मिलते ह परन्तु पृथ्वी की बनावट के अनुसार हम 
देश को सार भागों में बाँट सकते है :-.. 


(१ ) दिमालय का पहाड़ी प्रदेश जो उत्तर में स्थित है 

(२ ) गंगा ओर सिंध का मेदाम जो गंगा के डेल्टा से सिन्ध के डेल्टा तक 
पँला हुआ ६ 

जो मैदानों के दक्तिण में है 
जो दक्षिण पठार के पूर्व ओर पश्चिम में है । 


देश ; दर्तिण पठार के उत्तर-पृ्र॒ में जो प्रदेश हे और जो आज 
हावव का पवताय देश तथा गंगा के मेंदान के नाम से प्रसिद्ध है, किसी समय 
सपुद् के नो 


गया उस। समय प्रथ्वी के धरातल मे ऐसा भरय॑कर परिवतंन 
5 ते समुद्र का घरातल ऊँचा उठकर संसार के सबसे ऊच पवत 
5६ छह या श्र्ल्ज क 


| लिये पयते सभार भर के पहाड़ा से आधक ऊेँना है। 
च्द्रा 7 > | है है $+ शक हड कक 2 न्‍च्काः 

22223 003 0 न्‍टा जरुस झआारस्म शातो 4 | हिमालय प्रबतशनेंणी की लम्बाई 
पूर्तो यामाम सम # « धर 


पसमंत भात सद्स्‍ २००० मील है और उसकी चौड़ाई 


भारत की भूमि श्र्थात्‌ प्राकृतिक साधन ११ 


१८० से २२० मील है जिसमें संसार के सब से ऊँचे शिखर मौजूद है। हिमालय 
की अम्रेद्य दीवार ने भारतवर्ष को, अपने पड़ोसी देशों से सबंथा परथक कर दिया है | 
इस पर्व॑तमाला की मुख्य भ्रेणी की औसत ऊँचाई २०,००० फीट है | मार्ग अत्यन्त 
दुगम है और किसी प्रकार का आवागमन तथा व्यापार कठिन है । , 
किन्तु इससे यह न समझ लेना चाहिए कि हिमालय से इस देश को कोई 
लाभ नहीं है। सच तो यह है कि हिमालय का हमारे आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव 
पड़ता है। हिमालय का भारत के जलवायु पर गहरा असर है। भारत के उतरी 
'भाग में जो वर्षा होती है उसका मुख्य कारण हिमालय पव॑त ही है । मानसून इन 
पहाड़ों से टकरा कर सारा जल उत्तर के मैदानों में गिरा देती है। यदि उत्तर में 
हिमालय की पर्वतश्रेशियाँ न होतींतो मानयून हवाएँ उत्तर भारत को पार करके 
चली जातीं और वह सूखा रह जाता | हिमालय से केवल यही लाभ नहीं है बरन्‌ 
उसका ढाल इस प्रकार का है कि जो नदियाँ उत्तर में तिब्बत में निकलती हैं वे 
भी दक्षिण की ओर मुड़कर भारत को जल देतीं हैं। इस प्रकार जो वर्षा भारत की 
सीमा के बाहर होती है उसका लाभ भी भारत को ही मिलता है। हिमालय से 
निकली हुई नदियों प्र ही हमारे देश का मुख्य धंधा खेती निर्भर है | हिमालय पर 
बर्फ जमी रहने के कारण इनसे निकली हुईं नदियों में गर्मी में भी पानी रहता है 
जिससे कि खेती की सिंचाई होती है । हिमालय उत्तर को अत्यन्त ठंडी हवाओं को 
रोक लेते हैं, नहीं तो इन ठंडी हवाओ के कारण खेती को बहुत हानि पहुँचती। 
इसके श्रतिरिक्त इन पवतों पर खड़े हुए वना में अद्टट वन-सम्पत्ति भरी हुईं है जिस 
पर बहुत से धंघे निर्मर हैं। हिमालय में जलवित्र त्‌ उत्मन्न करने के लिए बहुत 
ही उपयुक्त स्थान हैं। 
हिमालय की पश्चिमीय पव॑व की शाखाएँ नीची और उजाड़ हैं। नदियों ने 
इन पहाड़ियों की काट कर सुगम दरें बना दिए हैं | इनमें खेबर ओर बोलन के दरें 
मुख्य हैं) शताब्दियों से भारत का अपने पड़ोसी अफगानिस्तान से इन्हीं दरों मे 
होकर कारवां द्वारा व्यापार होता चला आा रहा है। हिमालय की पूर्वाय श्रेणियाँ जो 
पूरे में बह्मपुत्र नदी के मोड़ से दक्षिण की ओर जाती हैं ओर आसाम तथा ब्रह्मा 
में फैली हुई हैं, सघन वनों से ढकी हुई हैं। 
गंगा व सिंध का में दान : हिमालय के दक्षिण में सिंध और गंगा का उप- 
जाऊ मैदान है | यह संसार के अत्यन्त उपजाऊ प्रदेशों में से है, इसी कारण यह अत्यन्त 
पना आबाद है| यह मैदान पश्चिम_में अधिक चौड़ा ओर पूर्व सें कम चोड़ा है | 
इसका ज्षेत्रकल ५ लाख वर्ग मील है| इस विशाल मैदान में पत्थर का कहीं नाम 
तक नहीं मिलता | इस सेदान का दक्षिसः पूर्वीद भाय गंगा का वेसिन दे और उत्तर- 


ब्< 


श्र भारतीय अथंशास्त्र की रूपरेखा 


पर्चिमीय भाग सिंध का वेसिन है । पश्चिमीय भाग मसुभूमि है। यह मरुभूमि हवा 
द्वारा ठड़ाकर लाई हुई वालू से बना है। उचर में साभर और तराई को छोड़कर 
शेष मैदान में गंगा और सिंध की सहायक नदियों का एक जाल बिल्ला हुआ है और 
उनके द्वारा लाई हुई मिट्टी से यह मैदान बने हैं । 
उत्तर में जहाँ हिमालय की श्रे णियाँ श्रारम्म होती है वहाँ पर अ्रसंख्य नदियो 
ने बुंकड़ और पत्थर के ढेर इकट्ठे कर दिये हैं । यह पथरीले ढाल हिमालय पहाड़, 
के एक सिरे से दूसरे सिंरें तक पाये जाते है । इन्हें भार ऋहते हे। भोमरः में 
चूना श्रधिक होने के कारण छोटी छोटो नदियों और नालो को पानी इस प्रदेश में सूख 
जाता है, केबल घड़ी सदियों का पानी ऊपर वहता रहता हैं। इसलिए इस प्रदेश 
में खेती नहीं हो सकती । 
भाभर के आगे जमीन मैदान में मिल जाती है। यहाँ पर वह पानी जो माभर 
के अन्दर चला जाता है, पृथ्वी पर प्रगट होता है; इससे यहाँ दलदल ओऔर'नमी बहुत 
है। इस नम प्रदेश में लम्बी घास और सघन वन हैं. परन्ठ नमी अधिक होने के 
कारण यहाँ मलेरिया का प्रकोप रहता है और आबादी कम है। इसको “राई? 
कहते है । 4. 
दक्षिण का पठार : गज्ञा और सिंध के मैदान के दक्षिण में_पठार है।, 
दक्षिण का पठार बास्तव में खुली धाटियों का प्रदेश है । यहाँ ढाल अधिक नहीं दे 
ओर नदियाँ धीरे-धीरे बहती हैं । कहीं-कहीं पहाड़ियो का ढाल बहुत अधिक है परन्तु 
अधिकतर प्रायद्वीप में वास्तविक पर्व॑तश्रेणियाँ नहीं मिलती ) यह तीनो ओर से पहाड़ों. 
से बिरा दै। उत्तर में विनय और सतपुझ हैं तथा पूर्व और पश्चिम में क्रमशः पूर्वीय, 
तथा पश्चिमीय घाट है । दोनो बां के दोनो ओर दो पतली समथल भूमि की पेडियाँ 
६। दक्षिण पठार का घरातल ऊबड़ खाबड़ है तथा उसमें घद्टामें हैं। अतणव वेहाँ 
की वनस्पति में बहुत भेद है । दक्षिण के पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, « 
श्धिकांश नदियाँ वज्धाल की खाली में गिरती हैं | दक्षिण में पठार की सभी नदियों 
में केवल वर्षा में पानो रहता है छात्यथा वे सूल्ी रहती हे क्योकि,यहाँ के पहाड़ों पर 
बर्फ नहीं जमता | यही कारण दे कि दक्षिण के पठार को नदियाँ न तो सिंचाई के लिए 
उपयुक्त हैं और न वे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग हो वन सकती हें, दक्षिण के पठार में 
;ल्‍ नंद और तापती को घराडियों में बहुत बड़े ओर उपजाऊ गैदान है. जिनमें बहुत 
अधिक पदावार होती है) दक्तिण के पठार में नदियों, घादियों तथा पूर्वी समुद्रतद' 


के मैदानों तथा पश्चिमोय समृद्रतद के मैदानों में बहुत उपजाऊ मिद्दी पाई 
जाती है। दि 


ला 


«... “दर के पश्चिम से पश्चिमीय घाट त्तथा पूर्दीय किनारे पर पूोंय घाट स्थित 


न 
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नशा 


है | पश्चिमीय धाट एक अमेद्य दीवार की भाँति पश्चिमीय किनारे पर खड़ा है | इसमें 
कुछ दर्रों में से होकर ही आ्ाने-जाने का मार्ग है । इनमें “क्लेखाट” तथा “थालघाट”? 
मुख्य हैं| पश्चिमीय घाट तथा समुद्र मे अधिक अन्तर नहीं है। इसलिए पश्चिमीय 
तट के मैदान बहुत पतली पड्मो की भांति हैं। धाद के पश्चिमीय ढाल से निकल कर 
अरव सागर में गिरने वाली नदियों की संख्या बहुत अधिक है किन्तु वे बहुत छोटी हैं ) 
जो नदियाँ पश्चिमीय घाट के पूर्वी ढाल से निकलती हैं उनकी थाटियाँ चौड़ी हैं तथा 
उनके मुहाने बड़े हैं । 

पूर्वीय घाट पश्चिमीय घाट की भाँति ऊँचा और एकसा नहीं है। बहुत से 
स्थानों पर नदियों ने इस परवंतश्रेणी को काटकर अपने डेल्टा बना लिए हैं । इस 
पर्वतश्रेंणी और सतृद्र के वीच एक नीचा मेंदान है। पश्चिमीय तटीय मेंदान से यह 
अधिक विस्तृत और चौड़ा है। पूर्बीय घाट की पनश्रेंणी बहुत नीच्री और टूटी हुई 
है। इस'कारण यहाँ मार्ग आसानी से वनाये जा सकते हैं । पूर्वीय घाट दक्षिण में 
नीलगिरी पहाड़ियों द्वारा पश्चिमीय थाट से जुड़े हुए हैं । 

मिट्टी : भारत एक विशाल देश है; इस कारण यहाँ कई प्रकार की मिट्टी 
पाई जाती है | हम यहाँ केबल खेती की उपयोगिता की दृष्टि से भिन्न-भिन्न प्रकार की 
मिट्टियों का वर्णन करेंगे । नीचे लिखी मुख्य मिह्चियाँ भारत में पाई जाती हैं। 

लाल मिट्टी : यह मिट्टी लाल होती हे क्योंकि इसमें लोहा मिला होता है | 
यह मदरास, मैसूर, दक्षिण-पूर्व, वम्बई, हैदराबाद ओर मध्यप्रीन्त के यूब में तथा छोटा 
नागपुर, उड़ीसा और बच्ञालल के दक्षिण में पाई जाती है। यह मिट्टी बहुत प्रकार की 
चद्मानों से वनी है, इस कारण यह गहराई ओर उद्वरा शर्क्ति म॑ बहुत तरह की होती 
है। ऊँचे मेदाना में पाई जाने बाली लाल मिद्ठी उर्वरा नहीं होती किन्तु जो नीचे 
मेंदांनों में पाई जाती है वह बहुत अच्छी होती है। इस मिट्टी में नृह्ीजन 
(४०8०० ), फासफोरिक एसिड ( 72059]070 /८ंत ) और वनस्पति का 
अश कम होता है परन्तु पोटाश और चूना ययेष्ट मिलता है। ः 

... काली मिट्टी ( 89८: 80 ): काली मिट्टी सारे दक्षिण ट्रैप तथा मद- 

रास के कुछ जिलों में पाई जाती है। दक्षिण ट्रेप में यह मिट्टी २,००,००० वर्ग मील मे 
फैली हुई है। यह मिट्टी भी कई तरह की होती है। पहाड़ियों की ढालों ओर ऊँचे 
मैदानों पर पाई जाने वाली काली मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती परन्तु हडी हुई 
पहाड़ियो के बीच की तथा मैदानों की सिद्दी बहुत उवरा)ओर गहरी होती है । 

वरसात के दिनों में यह मिद्टी चिकनी ओर लिवलिबी हो जाती है और गरमी 
के दिनों में उसमें वहुत दरारें पड़ जाती हैं। यह मिद्दी अधिकतर वहुत उपजाऊ होती 
है । मालवा के कुछ मैदानों में जहाँ यह मिद्दी पाई जाती है लगभग २००० वर्षों से 
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विना सिंचाई, खाद, और भूमि को विश्राम दिये खेत जोते और बोये जाते हैं।. मिट्ठे 
में घातुओं की अधिक मिलावट होने से रंग काला हो गया है । इस मिट्टी पर कपास 
यहुत होती हैं| इसका मुख्य कारण यह है कि वर्षा के उपरान्ति यह मिद्री गोंद के 
समान लिवलिवी हो जाती है ओर सूखने पर इतनी कड़ी हो जाती है कि सूरज की 
किरणें जमीन के अन्दर का पानी भाष बनाकर उड़ा नहीं पाती | इसी कारण काली 
मिद्दी के प्रदेश में त्रिना अधिक वरसाव ओर सिंचाई के ही कपास उत्नन्न हो 
सकती है | री 
इस मिट्टी में कासफोरिक एसिड ( स्फुरिक अम्ल ) व नवैजन ( 0०86०.) 
कम होता है परन्तु पोर्टेश और चूना ( /776 ) ययेष्ट मिलता हे । 
लेटेराइट मिट्टी : यह मिट्टी विशेष कर मध्यभारत (ग्वालियर, कोटा, 
भूपाल, पन्ना, पौर रीवौ राज्यों में ), पूवीय और पश्चिमीय घाटों के समीप और कहीं- 
कहीं आसाम व बर्मा के समीप भौं पाई जाती हैं। यह मिट्टी भी कई प्रकार की होती है । 
पहाड़ियों पर पाई जाने वाली मिट्टी बहुत कम उपजाऊ और घाटियों में पाई जाने 
बाली मिद्दी अधिक उपजाऊ होती है| इस मिट्टी में स्फुरिक अम्ल .(79099070 
#८ंत ), पोशाश, और चूना कम होता है किन्तु बनस्पति का अंश यथेष्ट होता है | 
गन्नबार भूमि अर्थात्‌ नवियों द्वारा लाई हुई मिट्टी : हिन्दोस्तान में यह 
मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है | यही मिट्टी दक्षिण प्रायद्वीप के दोनों तटों पर मिलती 
है। पूर्बीय तट की ओर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टों में यह मिट्टी पाई जाती 
है | इन मैदानों में चावल और गले की फसलें खूब होती हैं। दक्षिण की इस मिट्टी 
में स्कुरिक अम्ल ( 700$9॥07० ०१ ), नच्र॒जन ()र॥४०४8७० 9 और 
वनस्पति का अंश कम है किन्तु पोटाश और चूना ययेट्ट हे | 
उत्तर में सिंध और गंगा के विस्तृत मैदानों में यह मिद्दी फैली हुई है| अधि- 
कांश सिंध, उत्तर राजपूताना, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल शरीर आधे आसाम में 
यहो मिद्ठी पाई जाती है। इस मिझे वाले प्रदेश का क्षेंचफुत्त तीन लाख वर्ग भील है | 
इस मिट्टी की गहराई का पता आज तक नहीं चला परन्तु घोरिंग करने से यह पता 
चलता है कि १६०० फोठ तक यह मिद्ठी मिलती है। इस प्रदेश की मिद्दी हिमालय से 
निकलने बाली नदियों द्वारा हिमालय की चद्चानों को काट कर लाई गई है। 
. सिंध और गंगा के मैंदानों की मिट्टी में नत्र॒जन ()0॥708०7, कम है, पोटाश 
कापी है और फासफोरिक एसिड यद्यपि वहुत नहीं दे परन्तु बहुत कम भी नहीं है | 
ऊपर के दिवरण से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दोस्तान में पाई जाने वाली 
मिप्न-मिन्न मिद्टियो में नक्नजन एक ऐसा तत्व है जिसकी सर्वश्र कमी हे | यही ऋरण है 


भारत की भूमि अर्थात्‌ प्राकृतिक साधन श्धू 


है 
कि हमें खाद के द्वारा इस तत्व की कमी को पूरा करने की जरूरत है | 
अब हम नीचे खेती के साधनों का अध्यगन करने के सम्बन्ध में भूमि का अध्ययन 
करेंगे। नीचे दी हुई तालिका से हमें यह ज्ञात होगा कि देश में कितनी भूमि हैः-- 
भारत में भूमि का विभाजन 
(लाख एकड़ों में ) 


अविभाजित विभाजित पाकिस्तान 

॥ भारत भारत 
१. कुल क्षेत्रफल ०. १6७० पूपु८० १०६० 
२. बन प्रदेश प्यछ० पप३० २४० 
३. क्षेत्रफल जो खेती के लिए 

उपलब्ध नहीं है. ... १२०० ६२० र्८० 
४, वह भूमि जिस पर खेती नहीं 

होती परन्तु जिसको खेती योग्य + 

बनाया जा सकता है ... ११०० द६० २१० 
५. परती भूमि ५४ ३० प्‌ ४० ६० 
६. वह भूमि जिस पर खेती - 

होती है हे रृद्ध७० २४१० ४६० 
७. जिस भूमि पर दो फसलें | 

होती है ०. ४४० ३४० ३56 
८. सींची जाने बाली 

भूमि कं ब्क ६७० ४७० २०० 


विभाजित भारत में भूमि का उपयोग 

विभाजित भारत में ३६ प्रतिशत भूमि पर फसल उत्तन्न होती हैं, १३ प्रतिशत 

पर वन खड़े हैं, २१ प्रतिशत खेती के योग्य बंजर है, ८ प्रतिशत परती भूमि है तथा 
. २२ प्रतिशत खेती के अयोग्य भूमि है | 

यदि हम जंगलों के क्षेत्रफल को निकाल दें तो ५८१ प्रतिशत बची हुई भूमि 

पर खेती होती है जिसमें परती भूमि भी सम्मिलित है | शेष ४१६ प्रतिशत में लगभग < 

अतिशत भूमि पर बस्ती है | शेष ३५.६ प्रतिशत भूमि ऐसी है जो कि आगे पीछे खेती _ 

के योग्य बनाई जा सकती है। सरकारी वर्गीकरण में जो भूमि खेती के लिए अग्राप्य मानी 

गई है वह प्रमोत्पादक है। आधुनिक समय में विज्ञान की उन्नति के फलस्वरूप अधिका- 

घिक भमि खेती के योग्य बनाई जा सकेगी | प्रोफेसर बोले तथा राबटसन ने भी इस 


है 
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हि 


क्राहपनिक तथा भ्रमोल्ादक भेद, अर्थात्‌ खेंती योग्य वंजर और खेंती के लिए श्रप्राष्य 
भूमि, को मिटा देने के लिए कहा है। प्रचलित परती भूमि को भी फसल करे हेर फेर 
(ए०छामंणा रण (:09$ ) में सुधार करने से कम किया जा सकता है। खेती योग्य 
बंजर को खेती योग्य चनाने का प्रयत्ष किया जा सकता है। 

भारतवर्ष में सरकारी आँकड़ों के अनुसार बहुत सी भूर्मि खेती के योग्य है परन्तु 
बेकार पड़ी रहती है । यह खेती के योग्य भूमि कभी भी जोती नहीं गई क्योकि किसान कुछ 
भूमि को चरागाह के रुस से छोड़ना आवश्यक समझते हैं| कुछ प्रदेशों में बहुत सी 
भूमि कुशासन के कारण बेकार पड़ी रहती है और कुछ बजर भूमि ऐसो है कि जो 
आसानी से उन्नत की जा सकती है किन्तु उसको सुधारने का कोई उपाय नहीं किया 
गया । आ्राज जो भूमि के सुधारने के नवीन ढंग हमारे पास हैं तथा भूमि के ऋटात्र को 
रोकने के वैज्ञानिक तरीके हमें मालूम हैं उनके द्वारा वह भूमि जो खेती के योग्य नहीं , 
समझी जाती उस पर भी खेती की जा सकती है | 27 


क्या भारतीय भूमि की उबेरा शक्तिघट रही है : भारत में, थंह एक पुराना 
विवाद दे कि क्या भारतीय भूमि की उर्बरा शक्ति घट रहो है। इसमें तो तनिक मी . 
संदेह नहीं कि पिछुले १०० यों में रेह के जम जाने से वहुत सी उपजीऊ भूमि खेती के 
अयोग्य हो गई है और भूमि के कटाव ने भी वहुत सी भूमि को वेकार कर दिया है। - 
कुछ भागों में जहाँ कि जंगलों को काट कर भूमि को खेतो के लिए अभी कुछ समय .. 
हुआ निकाल, गया है उस भूमि की उर्वरा शक्ति भी घटती दिखलाई देती है| कारण 
यह है क्रि उस भूमि पर बन दूत्तों की पत्तियों के मिट्टी में वरावर मिलने से उसकी उबर ' 
शक्ति बहुत अभिक होती है परन्तु यदि उस पर खेती की जाती है और यथे्ट खाद नहीं . 
दो जाती तो उपकी उपजाऊ शक्ति घटती ग्रतीव होती है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या 
की वृद्धि से भूमि पर अत्यधिक दबाव हो जाने के कारण घटिया भूमि पर भी खेती की 
जाने लगी है। ऐसी भूमि पर पैदावार का औसत से कम होना स्वाभाविक ही है । यही 
नहीं, जनसंख्या के बढ़ने के कारण भूमि को आराम भी : कम मिलने लगा है क्योंकि 
उसको परनी कम छोड़ा जाता है । यहीं नहीं, अधिकाधिक भूमि पर खेती करने के साथ 
थीं त्ाथ शावक खाद को उच्नन्न करने का किसान ने कभी प्रयल नहीं किया। अस्त, 
खेती की भूमि अधिक ऐ जाने तथा उसकी तुलना में खाद की कमी होने के कारण 
भूमि की पैदावार क्रम हो गई । पिछले सी वर्षों से यह सभी कारण उपस्थित हैं और 
इसमे तनिक भी संदेद नई 


क्रि कुछ भागों में म्रिद्टी कम उपजाऊ हो गई है। इसको 
कोर अलोहार नहीं कर सकता । 


विदाद एस बान को लेकर द कि बह खेती 
जा राद्र ई क्रमशः कम उपजार 


+> 


जीती 


॥। हि 


प्र 


र्‌ 


की भूमि जो कि एक लम्बे समय 
दीती जा रहो है गथवा नहीं। कुछ लोगों की 


4 


पी 
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धारणा है कि लगातार फसलों के उगाने से भूमि में उन तत्वों की कमी हो जाती है 
जो कि फसल को पैदा करने के लिए आवश्यक हैं |/ 

इस सम्बन्ध में आवश्यक आँकड़े हमें प्राप्त नहीं हैं ओर यह प्रमाशित करने के 
लिए कि भूमि की उपजाऊ शक्ति बरावर घट रही है पूरी जाँच की ग्रावश्यकता होगी ) 
शाही कृषि कमोशन ने इस सम्बन्ध में अपना “मृत इस प्रकार, प्रकट .किया .है --“जहाँ 
तक हम पता लगा सक्रे हैं हमें कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले कि जिनसे यह प्रमाणित 
किया जा सके कि भूमि की उबरा शक्ति घट रही है। जो भी जानकारी हमें पुराने 
रेकार्डों अथवा वन्दोबस्त की रिपोट से मिलती है उससे यह सिद्ध नहीं होता कि भूमि 
की उवरा शक्ति लगातार कम होती जा रहो है |” श्रो मोरलैन्ड ने अपनी पुस्तक 
भारत : अकवर को सत्यु परः में अकवर के समय फसलो की पैदावार के सम्बन्ध में 
बहुत उरपयोर्गी सामिग्री उपस्थित की है | उन्होंने नीचे लिखें, शब्दों .में भूमि, की उबर 
शक्ति के सम्बन्ध में लिखा है--““यह बहुत सम्भव है कि ,जो भूमि उस समय जोती जाती 
| उस समय की परिस्थितियों के अ्रनुसार ही यदि जोती बोई जाती है तो उसकी उपज 
पूवबत्‌ हो रहो है |? इस मत का प्रतियादन करने के लिए प्रमाणा को आवश्यकता 
होगी कि उस भ्रमि की उ्वरा शक्ति घट रहो है जिस पर उस समय खेती होती थी ॥ 

भारत के कृषि' सलाहकार ने शाही कृषि कमीशन के _सामने गवाही देते हुए 
कहा था--“भारत में अधिकांश भूमि जिस पर खेती होती है सैकड़ों वर्षों से जोर्ती 
जारही है और बहुत समय हुआ अधिक्रतम_निधधनता को स्थिति में पहुँच गई है । 
बह इतनी निधन हो गई है कि इसके आगे उसके निधन होने की कोई सम्भावना 
नही है ]४ 
४7. जब भूमि पर लगातार खेती की जाती है ओर उसको यथेष्ट खाद नही दी 
जाती तो भूमि उस स्थिति में पहुँच जातो हैं कि जो उपजाऊ तत्व फसल भूमि से 
निकाल लेतो है वह भूमि प्रकृति से प्रात्त कर लेती है और भूमि की उपजाऊ शक्ति 
में कोई विशेष परिवतन नहीं होता | कमीशन का मत था क्रि भारत की अधिकांश 
भूमि बहुत समय हो गया उस स्थिति म पहुँच गई है। कमीशन का कहना था कि 
भूमि उबरा शक्ति को उस संतुलन को अवस्था में पहुँच गई है ओर आगे उसकी 
उपजाऊ शक्ति में कमो होने की कोई सम्भावना नहीं है. £४ 

जब तक कि यथेष्ट सामिग्री हमारे सामने उपलब्ध न हो इस सम्बन्ध में कुछ 
अधिकार पूर्वक कह सकना कठिन है। हों, यह प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है कि 
भारतीय भूमि जितनी पैदावार आज उलन्न करती है उससे कहीं अधिक पैदावार 
उत्तन्न की जा सकती है यदि उसमें यथेष्ट खाद दी जाए. और उसका ठीक प्रवन्ध 
किया जा सके | हा 

२ | 
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भरतीय भूमि उपजाऊ है। परन्तु भूमि को यथ्रेष्ट खाद नहीं मिलता इस कारण 
उसमें नत्र॒जन (]0]६708०7) की बहुन कमो हो गई है | फिर भो भूमि यद्यपि कम 

* उपजाऊ हो गई है परन्तु उसने स्थायी उ्रा शक्ति प्रात्त करली है क्योंकि थोड़ी सी 
नत्रजन वह वायु से प्राप्त कर लेती है ओर इस ग्रकार पेदावार उल्नन्न करती रहती 
है | अस्तु, भारत की मिद्ठी को उपजाऊ शक्ति को यथेश खाद देकर तथा भूमि का * 
उचित प्रबंध करके बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है 

जलवायु : भारतवर्ष एक विशाल देश है । इतने बड़े देश में एकसी हो जल- 
वायु नहीं हो सकतो | यहो कारण है कि कहीं हम॑ वनस्पति से लहलहाते प्रदेश नजर 
आते हैँ तो कहीं उजाड़ खण्ड ओर मरु भूमि दिखलाई देतो है। भारतीय अर्थशास्त्र 
के विद्यार्थो की देश को जलवायु को जानकारी आवश्यक है क्योकि हमारे देश का 
सबसे महत्वपूर्ण धन्धा खेती जलवायु पर हो निर्भर है। २ 

इस देश में जलवायु के विचार से वर्ष दो हिस्सों में बॉठा जा सकता है--- 
पहला, यूलें महीने जिनमें वर्षा बिलकुल नहीं होती; दूसरा, वर्षा के महीने। नवम्बर 
से मई तक भारतवर्ष में सूखे दिन होते हैं ओर इन दिनो में पृथ्वी से समुद्र की 
ओर चलने वाली हवाओं को प्रधानता रहती है | जून से नवम्बर -तक यहाँ बरसात 
के दिन होते हैं। उन दिनों हवा सपुद्र से पृथ्यो को ओर चलतो है । इस कारण 
हवा में नमी अधिक रहती है और तापक्रम का उतार चढ़ाव अधिक नहीं होता | 
जिन भहीनों में वर्षा होती हे वे भी दो भागो में बांटे जा सकते हैं--गरमी के 
बरसात के महीने ओर सरदी के वरसात के महीने | सरदी के बरसात के महीनों में 
बादल नहीं होते किन्तु उत्तर भारत में तूफान आया करते हें । इन तूफानों के 
0७ उत्तर्पर्चिम भारत में २ से ३ इंच तक वर्षा होती है और पहाड़ी प्रान्तो 
में वरक भी गिरतों है। किन्तु इन दिलों में दक्षिण प्रायद्वीप में आधे इन्च से 
अधिक वर्षा नहीं होती है। े 

गरमी के महीनों में तापक्रम ११०१ फै० से १३०१ फै० तक चढ़ जाता है | 


भारत की भूमि पर गरमी अधिक होने से हवा हिन्द महासगर से हिन्दोस्तान की 
ओर चलने लगती है। अरब सागर को यह 


मानसून पश्चिमीय घाटों को पार करके 
प्रायद्वीप में घुसतो है । पश्चिमीय घाट को पार करते हुए. र्यशोय पा कप गे 
ढाल पर खूब वर्षा करती है। अरब सागर मानसन की एक शाखा उत्तर से 
काठियावाड़, सिंध और राजपूताना की शोर चली जावी है। किन्तु इस पेश मे 
व्जेलसआ हक 2 लि कोई 5 मानसून फो रोकने के लिए न होने 
आग वर्षा किए ही चली जाती है। बह्ञाल की खाड़ी की सानसून 

हैया से बड़े जोरों से टकराती है और यही कारण है कि वहाँ पानी 
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बहुत बरसता है। आसाम में पानी वरसाकर मानसून पश्चिम की ओर मुड़ती है 
ओर वजद्भाल पर पानी बरसाती है| उधर अरब सागर की मानसून की दूसरी शाखा 
- मध्यभारत मे से होती हुईं बच्चाल की खाड़ी को मानसून से आकर मिल जाती है | 
फिर यह हवाएँ पश्चिम की ओर उत्तर प्रदेश ओर पञ्जाब पर पानी बरसाती हुई 
पश्चिम को जाती हैं। 

जुलाई और अमगस्त- के महीनों में उत्तर भारत में खूब वर्षा होती है। अक्टूबर 
में वर्षा समाप्त हो जाती है। हिन्दोस्तान के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में वर्षा एकसी नहीं होती । 
नीचे लिखी तालिका से यह स्पष्ट हो जावेगा । 
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वर्षा की दृष्टि से हम देश को तीन भागों में बॉट सकते हैं : (१) वें प्रदेश 
जहाँ बहुत अधिक पानी वरसता है--उदाहरुण के लिए आसाम, पूर्वीय बंगाल, तथा 
पश्चिमीय घाट के पास का प्रदेश | (२) मध्यप्रदेश तथा मध्यभारत का अधिकांश 
भाग जहाँ वर्षा यथेणं है और मिद्दी काली होने से उसमें जल को सुरक्षित रखने की 
च्मता है। (३) यूल्ले प्रदेश जिसमें पंजाब के मेदान, राजपूताना तथा सिंध 
सम्मिलित है | 

जाढ़ों की वर्षा : अक्टूबर से दिसम्बर तक मानसून उत्तर से दक्षिण की 
ओर चल्नती है | उत्तर से लौटती हुई हवा कारोमंडल तट, लोझर वर्मा तथा बंगाल 
की खाड़ी के कुछ दीपों पर पानी बरसाती है । पश्चिम में लौटने वाली हवा ( मानसृत्त ) 
मालावार तट पर वर्षा करती है| .जाड़े के दिनों में मालावार के इस जिले में १४ 
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और मदरास के दक्षिण में ४ इंच के लगभग वर्षा होती है । बिहार, उड़ीसा, उत्तर 


प्रदेश में भी इन दिनों कुछ वर्षा होती है । ह 
भारतवर्ष में वर्षा क्रा आथिक दृष्टि से अत्यन्त महत्व है। कारण यह है कि 
खेती अ्रधिकांश दर्षा पर ही निर्भर हे । जिस वर्ण वर्षा.कम हो जाती है बहुत बड़े क्षेत्र 


में सूखा पड़ जाता है ओर दुर्भिन्ष की अवस्था उसन्न हो जाती है। आसाम, पूर्वीय . 


बंगाल, तथा पश्चिमी घाट के समृद्रीय तथ पर जहाँ: बर्षा बहुत अधिक होती है वहाँ 
कमी भी यूखा अथवा दुर्भिज्ष नहीं पड़ता । जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ तापक्रम में 
विशेष परिवत्त न नहीं होता | दक्षिण में गरमी एक समान रहती है। उत्तर तथा उत्तर- 
पश्चिम में तापक्रम में बहुत मित्रता होती है। वहाँ ज़ाड़ों में बहुत अ्रधिक जाड़ा और 
गरमियों में बहुत अधिक गरमी पड़ती है । । 

जिन प्रदेशों में वर्षा बहुत अनिश्चित होती है वहाँ दुर्भिज्ञ की अधिक सम्भावना 
रहती है। दुर्भाग्यवश उत्तर-पश्चिमीय मारत, राजपूताना, दक्षिण प्रायुद्वीप तंथा मद- 
रास के बहुत से भागों में बर्षा अनिश्चित है। आसाम में वर्षा ६० से १६० इंच के 
बीच में होती है। पश्चिमीय घाट के सयुद्र तट को ओर बर्या १०० इंचे तक होती है । 
परन्तु अन्दर को तरफ वर्षा बहुत कम हो जाती है । ह$ 

वर्षो की विशेषताएँ : वास्तव में थदि देखा जाए. तो मदरास के मुद्र तट 


को छोड़ कर सारे भारतवर्ष में गरमियों में हो वर्या होतो है | हिन्दोस्तान में वर्षा का . 


मौसम बहुत निश्चित है | समय निश्चित होते हुए भी जल-बष्टि को दृश्टि से वर्षा बहुत 
अनिश्चित है, किस्ती वर्ष वर्षा औसत से अधिक ओर किसो वर्ष वर्षा औसत से कम होती 
है। कभमी-कभो औसत की यह घटा-बढ़ी ५० प्रतिशत से मो अधिक हो जाती है। 

हिन्दोस्तान में बर्पा को मुख्य त्तीन विशेषताएँ हैं : (१) यहाँ वर्षा मौसमी 
होती दे। यद्यवि वर्षा के मोसप्र में ही वर्षा होगो यह निश्चित है किन्तु वर्षा १५-२० 
दिन जहदो था देर से हो सकती है। संक्षेप में हम कह सुकते हैं कि मौसम के अनुसार 
वर्षा निश्चित दै किन्तु तिथि के अनुसार वर्षा बहुत अनिश्चित है । (२) वर्षा पूर्व से 
पश्चिम की ओर क्रम होती जाती है। (३ ) कितना जल बरसेंगा यह बिल्कुल 
अनिश्चित है ) हे 


यह तो हम पहले हो कह चुके हैं कि वर्षा इतनी 
वालों के लिए बड़े सह 
कभी जल्दी आ जाती है 
सकतो अथवा जुलाई श्र 


* को परिस्थिति उपस्थित हो जातो है। मानसून कमभी- 
तो कमी वहुत देर से वर्षा आती है, इस कारण बुवाई नहीं हो 
सकती % गर्त में वर्षा इतनी भधिक माज्ञा में होती है कि खेती की 
कबाओं को करने में कठिनाई उपस्थित होती है। कमी-कमी वर्षा समय से पूर्व ही 
समात्त हो जाती है। और कभी-कभी वीच में वर्षा कई सताहों के लिए रुक जांती ह्दै। 


रा 
प्् धर 
् 5 हि 


छ 


अनिश्चित है 'कि खेती करने 


+ 


है] 
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इन्हीं सव कारणों से कहीं न कहीं फसलें नश्ट हो जातो हैं और दुभिक्ष पड़ जाता है। 
यही कारण है कि भारतीय किसान भाग्यवादी बन गया है। 
वर्षा की ऊपर लिखी हुई विशेषताओं के कारण भारतवर्ष में खेती की समस्या 
कठिन हो जातो है ओर इसका एकमात्र हल सिंचाई के अधिकाधिक साधन उपलब्ध 
करना तथा वनों को लगाना है। यही कारण है कि भारत में सिंचाई का इतना 
अधिक महत्व है | सिंचाई और वनों का लगाना ही इसके उपाय हैं | 
' _ वन: जब कि मनुष्य समाज आदिम अवस्था में था उस समय प्रथ्वी का 
अधिक भाग वनों से ढका हुआ था । जैसे-जैसे मनुष्य सभ्य होता गया और उसकी 
संख्या बढ़ती गई वैसे-वेंसे जंगलों को काटकर मैदान साफ किए जाने लगे | जंगलों 
को इस प्रकार नष्ट करने का क्रम दो सौ वर्ष पूर्व तक वरावर चलता रहा | आज से 
दो सौ वर्ष से अधिक हुए फ्रोंच तथा जमन वैज्ञानिकों ने अपनी खोज के आधार पर 
यह संत्य प्रकट किया कि यदि वनों को नष्ट कर दिया गया तो यह घधन्धे चल ही न 
सकेंगे। यही नहीं, उन्होंने इस वात का भी पता लगाया कि किसी देश के जलवायु 
का वहाँ के जज्ञलों से बहुत निकट का सम्बन्ध है। यदि जज्ञल काट डाले गए तो 
उससे देश के जलवायु में हानिकर परिवर्तन होना जरूरी है | तभी से योरोप में बनो को 
सुरक्षित रखने का प्रयल्न किया गया। 
जद्भलों से होने वाले लाभ: जब्नलों से हमें बहुत लाभ हैं । बहुमूल्य लकड़ी 
जिससे भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुएँ बनती हैं जज्ञलां की ही उपज हैं । कागज, दिया- 
सलाई, खिलौने, तेल, वार्निश के धन्धे जज्ञल में उल्नन्न होने वाली लकड़ी या घासों 
पर हो निमर हैं। जड्ल चारे का भण्डार है, जहाँ से जरूरत पड़ने पर पशुओं के 
लिए चारा मिलता है ओर पशुओं को पालने वाले अपने पशुओं को वहाँ ले जाकर 
चराते हैं। लकड़ी के अतिरिक्त जद्जलों से हमें बहुत तरह की वनस्पति तथा फल जो 
दवाइयों के काम में थाते ई मिलते हैं | जज्जल के पेड़ प्रति वर्ष बहुत सी पत्तियाँ प्रथ्वी 
पर डाल देते हैं, वे मिट्टी में मिल जाती हैं । इस प्रकार मिट्टी में वनस्पति का अंश 
बढ़ जाता है और वह उपजाऊ वन जाती है| बनों में वहुत से जज्नलली जानवर मिलते 
हैं जिनकी खाल ओर सींग का उपयोग किया जाता है । 
ऊपर लिखे लाभ तो अत्यक्ष लाभ है, परन्तु जंगलों से हमें बहुत से अप्रत्यक्ष 
लाम भी होते हैं. जो अधिक महत्वपूर्ण हैं। जंगल पानी के बादलों को अपनी ओर 
खींचते है | जहाँ जैगल होता दे वहाँ वर्षा अधिश ओर निश्चित रुप से होती है। सिद्ध 
के मील नदी के हेल्टा में पाले वर्ष भर में वर्षा के दिनों का आसत ६ दिन था | किनस 
करोड़ो की संख्या में वहां मुल्न लगाने से खा सर्प में बरसान के दिनों का आसन झब 
चालीस है । यदि स्ंगल साफ़ कर दिए जा सी पानी कम बरसेगा और समस पर नहीं 


हब 


, १३ भारतीय अथशास्त्र की रूपरेखा 


वरसेगा | पेड़ों की जड़े सारे वन प्रदेश को एक बहुत बढ़े स्प॑ज के समान वना देवी 
है इसका लाभ यह होता है कि जब पानो वरसता है तो बन प्रदेश बरसात के पानी 
को खूब सोख लेता है. और प्रथ्वी के अन्दर बहने वाले जल खोत में हर साल भर 
पानी मिलता रहता है । यदि जंगल साफ कर दिए जाएँ तो पृथ्वी बहुत कम पानी सोख 
सके और मैदान में पानी बहुत गहरे पर मिलने लगे तथा किसानों ने सिंचाई के लिए 
जो कुएँ वनवाये हैं वे वेकार हो जाएँ | पहाड़ों पर वन खड़े होने से एक लाभ और हः 
वे बरसात के पानी को तथा नदियों को मनमाने ढेँग से नहीं बहने देते | यदि पहाड़ी 
पर बन न हों तो वर्षा का पानी बड़े वेग से मेंदानों की तरफ दौड़े | इसका फल भयक्षर 
होता है। बड़े-बड़े चद्दान कट कर रास्ते रोक देते हैं। चद्दानों के छुढ़कने से बहुत 
हानि होती है | बहुत से आ्रादमी मर जाते है, मेदानों में भीपण बाढ़ आ जाती है। 
पहाड़ों में नदियों के किनारे पेड़ों के न होने से मेंदान में नदियाँ मनमाने ढंग से 
अपनी धार बदलती है, कराव करती हैं और उनमें भपण बाढ़ आती है । चीन ने * 
अपने पहाड़ों के जंगलों को साफ कर दिया.है। उसका फल वह आज बाढ़ों-के द्वारा 
त्रस्त होकर सह रहा है | हर साल लाखों स््ी-पुरुष वे घर-वार हो जाते हैं और बहुत से 
भर जाते हैं। वनों से एक लाभ और भी होता है | वे प्रति दिन हवा . में बहुत सा जल 
देते रहते हैं जिससे गरमियों में आसपास का प्रदेश ठंडा रहता है। एक विद्वान ने 
ठीक कहा है कि जंगल देश की बहुमूल्य सम्पत्ति है । 
भारत के वन : अंग्रेजो के आने के पूर्व भारत में बहुत जंगल थे किंतु अंग्रेजों 
के शासन काल में जनसंख्या के बढ़ने के कारण लकड़ी की माँग बढ़ गई ओर खेती, 
के लिए. भी अधिक भूमि की आवश्यकता हुई अ्रतण्ज़ बहुत से जंगल साफ कर दिये 
गये । सिपाही विद्रोह (१८४७) के उपरान्त सरकार ने बनों का महत्व समझा और 
जंगलों की रक्षा करने की आवश्यकता का अनुभव किया | तभी जंगल विभाग प्रांतों 
में खोले गये | तब से हर एक प्रान्त में जज़्ल विभाग जद्गलों की देखभाल करते हैं । 
प्रबन्ध की दृष्टि से बनों को तीन,श्रेशियों में बाँदठा गया है :-- | * 
(१) सुरक्षित (१८४७:०८१) वन, (२) रक्षित वन (:४00०८६८९ छ072८४६४) तथा 
(३) श्रेणी रहित ((790955८०) चन | ४ 
ही! सुरक्षित वन सरकार की सम्पत्ति हैं | इन जड्लों का सुरक्षित रखना केवल इस- 
लिए ही आवश्यक नहीं है क्योंकि वे बहुमूल्य लकड़ी देते हैं वरन्‌ इसलिए भी आव- 
श्यक है क्योंकि देश की जलवायु तथा प्राकृतिक अवस्था को देखते हुए. उनका सुर- 
छित रहना आवश्यक है। इनमें पशुओं को चराने की आज्ञा नहीं दी जाती |. 
गशिजिलत ले जप व ये पक का है परे मे शुरवित चों की 
इुमूल्य व्यापारिक लकड़ी देते है |. सुरक्षित 


हि बी हट 
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बनों में पशुओं को चरने की आज्ञा प्रदान नहीं की जाती। श्रन्य बनों में कुछ फीस 
लेकर जड्जल विभाग के नियन्त्रण में चराई की आशा दे दी जाती है । 

. इन दो प्रकार के वनों के अतिरिक्त जो भी वन-भूमि वन विभाग के अधिकार 
में है वह श्रेणी रहित वन कहलाते हैं | इनमें बढ़िया लकड़ी तो नहीं मिलती | हाँ, 
ई'धन इत्यादि के योग्य साधारण लकड़ी मिलती है। इनमें लकड़ी काटने तथा 
पशुओं को चराने पर कोई रोकथाम नहीं है, केवल कुछ फीस ली जाती है | 

चौथे प्रकार के फुडकर जज्ञल केवल नाममात्र के जज्गल होते है। अधिकतर 
उनमें केवल थोड़े से पेड़ ओर घास ही होती है। 

१६३६ में इस्डियन यूनियन के कुल क्षेत्रफल अर्थात्‌ ६६३० लाख एकड़ में 
से ७४० लाख एकड़ पर जज्ञल थे | देश की लगभग १३ प्रतिशत भूमि पर वन हैं | 
वन सम्पत्ति की दृष्टि से भारत धनी देश है। परन्तु भिन्न-भिन्न प्रांतो में वनों से ढकी 
हुई भूमि वरावर नहीं है । किसी किसी प्रान्त जैसे आसाम में जज्ञल बहुत अधिक 
हैं और किसी किसी प्रान्त में जेसे पंजाव में जज्ञल आवश्यकता से बहुत कम हैं। यही 
नहीं, बहुत सी भूमि जो कि जज्ञल मान ली गई है केवल घास उत्पन्न करती है। इस 
कारण कुछ प्रान्तो में लकड़ी की बहुत कमी है । 


भिन्न-भिन्न श्ान्तों में वन सूसि दु 

प्रान्त प्रान्त का क्षेत्र वनबन्भूमि. प्रान्त के कुल क्षेत्रफल 
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जो वर्ष में कुछ समय के लिए बिना पत्तियों के हो जाते हैं। यह बन भारतवर्ष में 
बहुतायत से पाये जाते हैं। हिमालय के निचला प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीप में इस 
प्रकार के बन बहुत हैं | इन बनों में नीचे लिखे इच्च बहुत मिलते हैं | 

“ साजल्न : यह बहुत मूल्यवान इच्च होता है | इसको लकड़ी बहुत मजबूत होती 

इसी कारण इसका उपयोग अधिकतर रेलों के डिव्बों को बनाने और इमारतों 
के काम में होता है। हिमालय के निचले प्रदेश के अतिरिक्त साल बिहार, उड़ीसा, 
मध्यप्रदेश और बरार के जंगलों में बहुत मिलता है | 

““ सागवान (7८४०) : सागवान भी बहुत मूल्यवान लकड़ी है | इसकी लकड़े 
बहुत ही मजबूत होती है । भारत में सागवान मदरास, मध्यप्रदेश तथा बम्बई के 

जंगलों में पाया जाता हैं। साल और सागवान. के अतिरिक्त इन जंगलों में खैर, हल्दू 
ओर बवूल मुख्य वृक्ष हैं | ु 
+“ हल्दू : हल्दू समस्त भारत में पाया जाता है | यह साधारण कठोर लकड़ी होती 
है और फरनिचर तथा सिंगार के सन्दूक बनाने के काम आती है । 

«” शीशम 5 उत्तर प्रदेश, पूर्वी पञ्ञाब तथा पश्चिमीय बंगाल मे! बहुत अधिक 
उत्तन्न होता है। यह बहुत कठोर और मजबूत लकड़ी होती है | गाड़ी, रेल के डिब्बे, 
फरनिचर, नाव तथा इमारत के काम में यह लकड़ी बहुत आती है। 

“ इण्डियन रोज़ बुछ : यह संसार प्रसिद्ध लकड़ी है | यह पश्चिमीय घाट के 
दक्षिण भाग, मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा के जंगलों में' पाई जाती है। यह अत्यन्त मूल्य- 
वान लकड़ी होती है ओर फरनिचर बनाने के काम आती है । 

-“ इरुल ओर मेसुआ : यह इक्त मदरास में' अधिक मिलते हैं | इनकी लकड़ी 
बहुत मजबत होती है । इन लकड़ियो के रेलवे सलीपर वहुत अच्छे बनते हैं | मेसुआ 
आसाम में भी मिलता है | 

चन्दन : चन्दन दक्षिण भारत में उत्पन्न होता है। यह अत्यन्त मूल्यवान लक 
है | चन्दन का सुगन्बित तेल निकाला जाता है तथा सुन्दर वस्तुएँ बनाई जाती हैं | 
«४ सेसल : सेमल बिहार और श्रासाम मे बहुत पाया जाता है | इसका उपयोग 
दियासलाई, पैकिंग केस तथा खिलौने बनाने मे होता है । 

> सुन्दरी : यह इच्च पश्चिमीय बंगाल मे होता है | इसकी लकड़ी कठोर और 

मजबत होती है । इसका उपयोग नाव बनाने, फरनिचर, वीम और तख्ते तैयार करने 
में' होता है | 
> नीज्षा देवंदार : यह पूर्वी पञ्जञाव मं पाया जाता है और इमारत के काम 
आता हैं।' 

_ चेन-टीक : यह पश्चिमीय समुद्रतट पर मिलता है तथा फरनिचर, जहाज वनाने 


१४ भारतोंय झभशास्त्र की सुपरेसा 


भारतवर्प एक बहुत बड़ा देश है इसलिए यहाँ गहुत तर! के उद्गेण मिल सकते 
हैं किन्तु निम्नलिखित प्रकार के जल मुख्य है :-- न न 

सूखे वन प्रदेश : यह बन प्रदेश उन प्रदेशो में पाये जाने ६ बे कया ३० 
इंच से कम होती ६ | इस प्रकार के बन झधिकत्तर राजरताना, सिंग, दक्षिणी पंजाब 
श्रीर बिलोचित्तान में पाये जाते हैं। इन वनों में कोकऱ शीर बदल ध्भिक 78.7] 

सदा हरे रहनेवाले चनः यह बन उन प्रदेशों में पाये जाने है ऊ्दां यहा बहुत 


होती ६ । दक्षिण प्रायद्षीप का पश्चिमीय सम्ृद्री तट 


जि 


२ 
, वी दिमालय का प्रदेश श्रोर 
५! कक घिरे हर ती हक बे जअक दम डर ४ हज ल्‍्ह 
श्रासाम का वह प्रदेश जहाँ वर्षा अधिक होती £, एन वनों से भरे है। 7 


न बदला 
में वनस्पति बहुत सघन होती है । बसि और बेंत इसमें बाहुवायत से पाये जाने है । 


पवेतीय बस : इन बनो में वृक्ष पहाड़ वी ऊना: और गर्षा के इ। तुसार भिन्न 
होते हैं। मध्य तथा उच्र पश्चिमी हिमालय में हयाई के झनुसार एक से प्द्ष पाये 
जाते हैं। यह बन उत्तर प्रदेश, पतञ्मात्र तथा काश्मोर में है। सारतदर्थ के सह सन 


बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योक्रि यह बहुत अच्छी और मूल्ययान लक्ठी उसन्त करते है | 


इनमें पाये जाने वाले वर्षो में कुछ का विवरण नीय दिया जाता हे | * 

“ देवदार : इस पेड़ की लकड़ी बहुत अच्छी होती दे । श्स लकी से रेलवे 
स्‍्लीपर बनते हैँ श्रोर तेल निकाला जावा है । 

- पाइन (?।॥०) : पाइन बहुत अकार का होता है। इसकी लकडों से फर- 
निचर बनता हई श्रीर तारपीन का तेल तथा बीरोजा तैयार किया जाता है | 

सूप (570८०) : स्पृतत का वृक्ष बहुत बड़ा छता दे, इसकी ऊंचाएई उेढ़ सी 

फीट तक होती है | इसकी लकड़ी कागज बनाने के फाम आती 
अमेरिका तथा अन्य देशों में इसका अधिकतर 
है। हिन्दुस्तान में इसका उपयोग अभी तक इस धस्पे में नहीं हुआ है। कारण यह है 
कि स्पूस के बन ऊँचे पहाड़ों पर है, वहां तक झागों की सुविधा नहीं है । 

» सफेद सनोचर (3॥ए० [ये 


)+ इस बून्ष की लकड़ी भी स्प्रस की तरह ही 
होती है श्रीर कागज बनाने के काम आती है। भारत के एन बनों मं से बहुतों को 
छुआ दा गया है। यदि इनकी लकड़ी का उपयोग किया जावे ते बहुत से धन्वे 
इन प्रदेशों मे पनप सकते हैं। इन जंगलों में देयदार के साथ बलूत (0: भी 
पाया जाता है | < 

_. पूर्वी हिमालय के वन जो आसाम में है मध्य और उत्तर-पश्चिमीय हिमालय के 

बनों से भिन्न हैं। इनमें बलूत ((02)), सुनहली लकह़ी का पेड़ (0४080॥99) 

लारेल (.4०:०)) और खासिया पाइन बहुत मिलता है। हु 
पतसड़ वाले बन (06८६ 


१५०५४ (90:८४४४): इन बनों में ण्से वृच्च हैं कि 


है। संयुक्तराज्य 
तर उपयोग कागज बनाने के काम में होता 


श्र भारतीय अधभशास्त्र की रूपरेखा 


तथा कहवे के चेस्ट बनाने के काम आता है | 
-> खैर : खैर उत्तर में तराई प्रदेश में तथा दक्षिण ग्रायद्वीप में भी मिलता है । 

इससे कत्था बनाया जाता है | * 

धूपा : यह पश्चिमीय घाट में वहुत मिलता है | इससे गोंद निकलता है, चाय 
के सन्‍्दक बनाने तथा पैकिंग के काम थ्राता है। 

समुद्र तट के वन : यह वन अधिकतर सतुद्र से निकली हुई भूमि पर ही मिलते 
हैं। इनको लकढ़ी अधिक उपयोगी नहीं होती, इस कारण केवल ई'धन के काम 
ही आते हैं । 

बहुमूल्य लकड़ी के अतिरिक्त भारतीय बनों में बहुत प्रकार की घास, छाल तथा ' 
फल मिलते हैं जिनका बहुत बड़ा औद्योगिक महत्व है । हम वहाँ उनके बारे में संक्षेप 
में' लिखेंगे । 


/ कागज के घन्धे के लिए कच्चा माल : यह तो हम ऊपर ही कह आये है कि 
हिमालय के वनों में' र्त्रस (597०८८) और रबेंत सनोवर (एटा ए0) बहुत 
मिलता है जो कागज बनाने के काम आता है किन्तु भारत मे” उसका उपयोग कागज 
बनाने के कारखानो भे' इस कारण नहीं हो पाता क्योकि लकड़ी को लाने के लिए, 
डन वनों में' गसनागमन के साधन उपलब्ध नहीं हैं | भारतीय कारखानो में' अधिकतर 
सबाई, बैच तथा भावर घास का उपयोग कागज के बनाने मे' होता है। कुछ बाँस 
तथा ऐल्ीफैए्टा घास से भी कागज बनाया जाने लगा है। 
जूड और सन का भी कागज बनाने मे' उपयोग होता है। 

तारपीन का तेल और बीरोजा : तारपीन का तेल और बीरोजा पाइन वृक्ष 
से निकले हुए ल्ासे से तैयार होता है। पाइन के बृच्ष में गहरे खाँचे काट कर उसका 
लासा (रेजिन) पीपों में इकछ्ा कर लिया जाता-है । और उससे तारपीम का तेल 
तथा बीरोजा निकाला जाता है | पाइन के वन हिमालय भे' भरे पड़े है | 
लाख ; लाख की संसार में बहुत' मॉग है क्योंकि वह बहुत से धन्धों सें काम 
आती है । लाख को उसनब्न करने वाले छोटे-छोटे कीड़े होते हैं जो कि कुछ पेड़ों के 
रस को चूस कर लाख उत्तन्न करते हैं। लाख का कीड़ा अधिकतर कुसुम, पलास, 
बेर, पीपल, बरगद, गूलर, फालसा, बवूल और कोटन की नरम डालो पर लाख उत्पन्न 
करतो है | बहुत से स्थानों पर लाख पेड़ो पर जंगली अवस्था में पाई जाती है | 
जिस स्थान पर लाख वा कीड़ा बिना पाले हुए मिले उस स्थान को लाख के लिए 
अधिक उपयुक्त समझा जाता है| परन्तु अधिकतर लाख को उतन्न करना पड़ता है | 
लाख उलन्न करने के लिए ऊपर लिखे हुए पेझे मे. ऐसी छोटी छोटी लकड़ियोँ बॉध 
दी जाती है जिनमे लाख के कोड़े होते हैं। यह कीड़े शीघ्र ही सारे पे ढ़ पर फैल जाते 


इन घासों के अ्रतिरिक्त 


भारत की भूमि अर्थात्‌ प्राकृतिक साधन २६ 


सम्भावनाएँ हैं कि जिसकी श्रभी तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता | बन विभाग 
जिन वस्तुओं को वन की गौण उपज (४807 ?7000८४४) मानता है बह भारत 
के वनों में वहुतायत से भरी पड़ी हैं किन्तु अभी उस ओर बन विभाग का अधिक 
ध्यान नहीं गया। आवश्यकता इस वात की है कि वनों की उन्नत की जावे और 
* अनका उद्योग-धन्तों की उन्नति के लिए पूरा पूरा उपयोग किया जववे। प्ररन्तु यह 
तभी हो सकेगा कि जब सारतीय वनों की रक्षा “होगी तथा वेज्ञानिक ढँग से उनकी 
उन्नति होगी । 
यह तो हम ऊपर ही कंह चुके हैं कि देहरादून की वन अनुसन्धानशाला, बन 
* सम्पत्ति का क्या श्रौद्योगिक उपयोग हो सकता है, इस सम्बन्ध में प्रशंसनीय कार्य कर 
रही है। इस समय वन अनुसन्धान शाला (फारेस्ट रिसर्च इन्स्टिख्य 2) में सस्ते दामों 
में प्रिंटिंग पेपर बनाने, नकली रेशम तैयार करने का भ्रनुसंधान चल रहा है। इसके 
अतिरिक्त वायुयान वनाने तथा विजली के काम में कोनसी लकड़ी उपयुक्त होगी इसकी 
खोज हो रहो है| इस दिशा में कुछ सफलता भी मिली है | न, 
भारत को विदेशों से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की लकड़ी मंगानी पड़ती है| यद्यपि 
० हमारे वनों: में बहुमूल्य लकड़ी तथा अन्य वन-सम्पत्ति भरी पड़ी है परन्तु अभी तक हम 
उसका टीक उपयोग कर सकने में ग्रसमर्थ रहे हैं। यह बड़े खेद की बात है। जब 
तक हम औद्योगिक योजना के साथ वन सम्पत्ति के बिकास की बोजना नहीं बेनाते तब 
तक हमारी यही स्थिति रहेगी | 
वन सम्बन्धी नीति: भारत की वन सम्बन्धी नीति को निर्धारित करते 
समय हमें उसके सामाजिक तथा आर्थिक प्रश्न को देखना होगा, हम एस कानून 
« बनाते होंगे कि जो वनों का उपयोग करने वालों के अधिकारों को भी सर्वथा समाप्त 
न कर दे” झौर बक्तों को उत्तन्न करने का कास भी सफलता पूर्वक होता रहे | अतएब 


बन सम्बन्धी नीति को निर्धारित करतें समय नीचे लिखी वातों की ओर ध्यान देना 
“ आवश्यक है :--(१) था नीय लोगों को वनों की लकड़ी या चारा इत्यादि मिल सके। 
(२) भूमि की कटाव से रक्षा की जा सके तथा नदियों की बाढ़ तथा जलवायु पर बुरे 
प्रभावों को रोका जा सके | (३) इमारत तथा फरनिचर इत्यादि के लिए उपयोगी 
लकड़ी ययेष्ट उत्पन्न की जा सके । (४) उन धन्धों के लिए जो कि वन समत्ति का. 
उपयोग करते हैं यथेष् औद्योगिक कच्चा माल उद्नन्न किया जा सके | 
भारतवर्ष के वनों मे' जितनो लकी तथा अन्य वन सम्पत्ति की देश को 
आवश्यकता है उतनी उत्पत्ति नहीं होती । लकड़ी देशों से अँगवानी पड़ती है। 
आज भारत में यथ्रेष्ठ वन प्रदेश नहीं है । अतएव आवश्यकता इस वात को है कि 
जो भी बन हैं उनकी उन्नति की जावे तथा अधिक भूमि पर वन लगाये जावें। वन 
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'को शीघ्रतापूर्वक लगाये | 
युद्ध काल में भारत को यह अनुभव हुआ कि कुछ लकड़ियों के जाए आर 
विदेशों पर निर्भर है। उदाहरण के लिए भारत वर्मा से सागवान (7८4॥:) मंगवाता 
था तथा अमेरिका से ऐश (08॥) भेंगवाता था । १६३६-४० में भारत ने २ करोड़ 
१५ लाख रुपये को लकड़ी विदेशों से मेंगवाई | युद्ध के पूर्व भारतवर्ष को ओोजारों के 
हैणिडिल के लिए प्लाइबुड, सागवान तथा ऐश के लिए सूती तथा ऊनी कारखानों में 
शटिल बनाने के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था परन्तु युद्ध काल में इस 
दिशा में बहुत उन्नति हुई और भारतीय विशेषज्ञों ने इन कार्यों के लिए भी उपयुक्त 
भारतीय लकड़ियों को ह्वोंढ निकाला । 
ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो गया कि भारत में अ्रद्टट वन सम्पत्ति है किन्तु 
उसका पूरा पूरा उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं और धन्धा उन्नत दशा में नहीं है | 
यहाँ के बनों मे बहुमूल्य लकड़ी उत्पन्न होती है और तरह तरह की वस्तुएँ मिलती हैं । 
परन्तु जिस प्रकार श्रन्य देशों भे' वनों की सम्पत्ति का खूब उपयोग किया जाता है 
और बहुत से धब्बे वनों पर निर्भर रहकर चलते हैं वैसा हिन्दुस्तान में नहीं है | 
इसका कारण यह है कि भारत के जंगल ऊँचे पहाड़ों पर हैं । बहुत से वन तो ऐसे 
हैं कि जिनके विषय मे! हमारे जंगल विभाग कुछ नहीं जानते। हमारे वनों में 
गमनागमन के साधन बहुत कम उपलब्ध हैं। ऊँचे और सघन वनों की लकड़ी को 
नीचे मैदान मे लाने के लिए. नदियों, सड़कों, ट्राम, तार के रस्सों का रास्ता तथा 
लकड़ी के शहतीरों को खींचने वाले छोटे-छोटे एन्जिनों का अन्य देशों भें! खूब उपयोग 
होता है। परन्तु भारतवर्ष से लकड़ी को पहाड़ से मैदान में लाने की सुविधाएँ बहुत 
कम हैं। किन्तु केवल गसनायसन के साधन उपलब्ध हो जाने से ही बन-उद्योग-धन्धों 
# उन्नति नहीं हो सकतो जब तक यह न मालूम हो कि अमुक लकड़ी का उपयोग 
अपुक, पन्चे में हो सकता है। अभी तक बन विभाग को बहुत सी लकड़ियों के 
हर में यह भी शात नहीं था कि उनका उपयोग किस घन्धे मे! हो सकृता' है | 
हि पेन विभाग व्यवसायियों को क्या सलाह देता ? इस कमी को पूरा करने के लिए 
सरकार ने देहरादून भे' एक फारेस्ट रिसर्च इन्स्टिस्यूट स्थापित की है जहाँ विशेषज्ञ 
हिन्दुस्तान. के जंगलों में पाई जाने वाली लकड़ियों का क्या व्यवसायिक्र उपयोग हो 
करने क गिल के हत! वा रे बट ने बाँध ते कंगन 
भारत में संभी साधन गहरे जिमसे हट पक अ्सॉहन दिया है। .यद्यपि 
गो विदेशों हे वन तो हेष्टि से स्वावलम्बी हो सकता 
के विदेशा से बहुत अधिक कागज मंगाना पड़ता है। यही 


है फिर भी भारतवर्ष 
नहा, रबर, तारपोन का तेल, तथा औषधियों के निर्माण की इस हरेक ३४ -.__ 


कर 
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जाल सा विद्या हुआ है, इससे नहरों के निकालने में सुविधा है। साथ ही इस प्रदेश __ 
की मिट्टी बहुत नरम हैं, इस कारण नदर खोदने में व्यय बहुत कम होता है। उत्तर 
भरत में ऐसी भूमि बहुत कम हैं जिस पर खेती न होती हो | इस कारण नहरों का 
पानी बहुत दूर तक बिना काम में लाये बहता नहीं रहता, उसका अधिक से अधिक 
डी होता है क्योंकि नहरों के किनारे पर उपजाऊ भूमि है । 
' 'कुआँ भारतवर्ष में सिंचाई का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है । किसान आपने ...- 
तों के पास थोड़े खच ओर परिश्रम से कुआ खोद सकता है| हाँ, यदि भूमि बहुत 
पथरीली हो तो कुआँ बनाने में बहुत खर्च पड़ता है जो कि एक किसान के सामथ्य 
से बाहर की बात होती है। कुएं अधिकतर उत्तर प्रदेश, विहार, उड़ीसा, बंगाल के 
पश्चिमीय साग, मध्यप्रदेश और मदरास के उत्तरी सरकार में सिंचाई के काम में लाये 
जाते हैं। वैसे तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कुएँ न हों परन्तु इन प्रान्तों में सिंचाई 
के मुख्य साधन कुए ही हैं । 
किन्तु छुओं की उपयोगिता उनके क्रम गहरे होने पर निर्भर है | सोता जितनी 
* क्रम गहराई पर निकलेगा, कुआँ सिंचाई के लिए उतना ही अधिक उपयोगी होगा, 
क्योंकि कुएँ से पानी निकलने में उतना ही क्रम खर्च होगा । जिस प्रदेश में वर्षा बहुत 
कम होती है वहाँ पानी बहुत गहराई पर मिलता है। यही कारण है कि राजपूताना 
और पंजाब के पश्चिम में कुएँ इतने गहरे हैं कि उनसे सिंचाई करना बहुत खर्चाला 
है| इसके अ्रतिरिक्त ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ पानो तो साधारण गहराई पर ही मिलता है 
किन्तु पथ्वी पथरीली होने के कारण कुश्राँ खोदने में बहुत अधिक व्यय होता है। यही 
कारण है कि मालवा तथा दक्षिण प्रायद्वीप के चट्टानों से भरे हुए प्रदेश में कुओों के 
बनवाने में इतना अधिक व्यय होता है कि साधारण किसान कुआ्माँ या बावड़ी बनवा 
ही नहीं सकता | श्रवण्त् कुओं से उन्हों प्रान्तों में सिंचाई हो सकती है जहाँ को जमीन 
नरम हो और वर्षा साधारणतया अच्छी हो | 
60१ क्वीज्ञाव और बाँध दक्षिण तथा मालवा में अधिक दै। दक्षिण प्रायद्वीप की 
गरमियों में सूख जाने वाली नदियाँ नहर वनाने के योग्य नहीं हैं और न वहाँ की पथ- 
रीली जमीन में नहरें आसानी से खोदी जा सकती ह | हाँ, कुओं का सिंचाई के लिए 
अवश्य उपयोग होता- है किन्ठु उनके खुदवाने में भी व्यव अधिक होता है | इस कारण 
वहाँ तालाबों का ही अधिकतर उपयोग किया जाता है। दक्षिण के पहाड़ी प्रदेश में वर्षा 
' के दिनों में असंख्य छोटे-छोटे नाले वरसाती पानी को वहा ले जाते हैं। गाँव के लोग 
उन नालों को बाँध से रोक ऋर तालाब बना लेते हैं । जमीन पथरीली होने के कारण 
पानी को भूमि नहीं सोखती और इन तालाबों से खेंतों की सिंचाई की जाती है। गाँव 
की पंचायत इन तालाबों की देखभाल रखती हैं और बाँध की मरम्मत करवाती है | 
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लगाने से केवल यही लाभ नहीं होगा कि हमें अधिक लकड़ी इत्यादि मिल सकेगी सरनू 
भूमि का कटाव रुकेगा, नदियों की बाढ़ सकेगी ओर वर्षा अधिक और निश्चित होगी। 
बनों को लगाने से खेती को वहुत लाभ ऐोगा ) 
हए की वात है कि देश में वनों के महत्व की ओर लोगों का ध्यान गया दे 
ओर १६५६० से प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में देशभर में वन महोत्सव मनाया जाता हे जिसमें 
करोड़ों बृत्चु लगाए जाते है। यदि कुछ वर्ग तक देश में बन महीत्सव गम्भीरता प्रयक 
मनाया गया तो भारत में बनों की कमी महों रहेगी । 
सिंचाई के साधन 
भारतवर्ष खेतिहर देश है। खेती पर ही अधिकांश में हमारी जनसंख्या 
निर्भर है। खेती के लिए टीक समय पर यशभ्रेष्ट पानी की श्रावश्यकता ऐती दे । ऐसा 
अनुमान किया जाता है कि हिन्दुस्तान के जलवायु में जदोँ ६० शव था उससे झधिक 
वर्षा होती हूँ वहाँ सिचाई की जरूरत नहीं होती किन्तु जहाँ ७४ इंच से क्रम नर्षा ऐती 
है वहाँ विना सिंचाई के दो फसलें उतन्न नहीं की जा सक्रतीं। कुछ मिद्टियाँ उसी 
अपवाद हैं; जैसे काली मिट्टी | इस हिसाव से पश्चिमीय घाट का पश्चिमीय दाल, 
. आसाम ओर पूर्वी बंगाल के तथा हिमालय के तराई प्रान्त को छोड़ कर, जदोँ वर्षा ५५ 
इंच से अधिक होती है, सारे देश मे सिंचाई की आवश्यकता होती है। फिर भारतवर्ष 
में वर्षा आत्वन्त श्रनिश्चित है और कुछ प्रदेश तो इतने अ्भिक यखे हैं कि दिना 
सिंचाई के वहाँ कुछ उत्तन्न ही नहीं हो सकता । 

.. _ पहीं कारण दे कि हिन्दुस्तान में शतलस्त प्राचीन काल से कुओ, तालाबों और 
नहर से सिंचाई की जाती रही है। सिचाई के साधन ब्रिटिश सरकार के समय में 
ही उपलब्ध किए गए हो, यह बात नहीं है | पुराने समय से राज्य तथा समपत्त व्यक्तियों 
ने कुएँ या तालाब बनवाना अपना प्रमुख कतेव्य माना है। जिन प्रदेशों से' बिना 
सिंचाई के खँती हो सकती है उनको छोड़कर सारे देश मे शआ 
कक सके शान्त में सिचाई का कोई न कोई साधन अवश्य है किम्तु सब प्रासतों 
में एक से सिचाई के साधन नहीं हैं। उत्तरपश्चिग भारत में नहरे', उत्तर भारत 
के सैंदानों वथा मध्यप्रदेश और मध्यमारत में 


मुख्य साधन हैं| सिंचाई 
के अनुसार भिन्न है | 


ह भरितवर्ष के उत्तर-पश्चिमी भाग में. नहरें इस कारण सिंचाई का भुख्य' 
साधन बच गद क्योंकि सिंध तथा उस के 


की सहायक्क सतलज, चिनाव रावी, भेलम 
३" 5 हु ! 5 
व्यास तथा गंगा ओर उसकी सहायक यपुना हि थ्राच्छ जन 


शत ब्छादित हिमालय पर्वत से निक- 
लती है और गरमियों सें भी उनमें पानी रहता है। यही नहीं, इन नदियों का एक 


के साधनों की मिन्नता प्रत्येक्र प्रान्त की मौगोलिक परित्थिति 


काल पड़ सकता है ) 


कुछ तथा दक्षिण में तालाब सिंचाई के * 
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चिनाव में पानी-आवश्यकता से अधिक हो जाता है। अतएव एक दूसरी नहर 
- अपर चिनाव नहर” निकाली गई जो कि रास्ते में गुजरानवाला शेखपूर (पाकिस्तान) 
जिलों में साढ़े ६ लाख एकड़ भूमि को सींचती है। अन्त में यह नहर रावी नदी पर एक 
पुल बना कर उस पर से निकाली गई है और एक तीसरी नहर “बारी दोआब कैनाल” 
इसे नहर के पानी को ले जाकर १३४ मीज्ञ वहती हुईं मॉँटगोमरी ( पाकिस्तान ) जिले 
को सींचती है| इस नहर के द्वारा सींचे हुए रेगिल्तान पर अब “लोशर वारी दोआाव 
कैनाल” कालोनी वस गई है । 
इन नहरों के द्वारा सींची हुई भूमि पर तीन बड़ी कालीनी ( लायलपुर, शाहपूर 
और मॉँटगोमरी--पाकिस्तान में ) जिनका क्षेत्रकल ४४ लाख एकड़ हे, वसाई गई। 
इनके अतिरिक्त ६ छोटी कालोनियों जिनका ज्षेत्रफल ५० हजार एकड़ है, बसाई गई | 
सरकार ने इन नहरों के निकालने में जितना रुपया व्यय किया हैं उस पर २५ प्रतिशत 
प्रतिवर्ष सरकार को लाभ होता है। 
इन नहरों के निकलने से पश्चिमीय पंजाब (पाकिस्तान) जो पहले बीरान और 
रेगिस्तान था अब उपजाऊ हो गया है। ओर घने आवाद पूर्वी जिलों से लोग यहाँ 
, आकर बस गए |. वास्तव में पंजाब की समृद्धि इन नहरों के कारण हो है । 
सतलज की नहरें : पजाव के दक्षिण में सतलज नदी वहती है| इसके एक़ 
ओर पंजाव का दक्षिणी भाग है और दूसरी ओर वहावलपूर (पाकिस्तान) का राज्य है। 
इन दोनों सूखे प्रदेशों की सतलज से निकलने वाली बरसाती नदियाँ सिंचाई करती 
'थीं | इन नहरों से तभी सिंचाई हो सकती थी जब नदी वाढ़ में होती थी | इसका फल 
यह होता था कि वर्ष में थोड़े समय के लिए ही वे उपयोगी हो सकती थीं | इस समस्या 
'को हल करने के लिए. रुतल्ज से स्थायी नहरें निकाली गई । 
सतलज नदी पर चार स्थानों पर चार बाँध बनाकर पानी को रोका गया 
और उनसे दस नहरें निकाली गई | यह नहरे' ५० लाख एकड़ भूमि को सींचती 
है। इसमें से २० लाख एकड़ भूमि पश्चिमीय पंजाव (पाकिस्तान) में, २७४ लाख 
एकड़ भूमि वहावलपूर राज्य (पाकिस्तान) में और शेप वोकानेर राज्य (हिंन्डुस्तान) 
में सींची जाती है। इन नहरों का एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि ४७ लाख, एकड़ 
मस्भूमि जिस पर पहले तनिक मं पैदावार नहीं होती थी अब डपजाऊ भूमि वन गई 
है। इन नहरों के वनाने मे लगभग २४ करोड़ रुपया व्यय हुआ हैं| 
सक्खर बाँध की नहरें : सिंध इस महादेश का सबसे सूखा ग्रान्त की 
वह पाकिस्तान में चला गया है। इस मस्भूमि को हरा भरा और उपजाऊ वनाव के 
लिए सिंध नदी पर सक्खर बाँध बनाकर उससे सात नहरें मिकाली गई हैं जो ६० 
लाख एकड़ मरुभूमि की सिंचाई करती है ओर जो प्रदेश अभी तक मव्भ[|म था उस पर 
डे 
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नहरें : हिन्दोस्तान में लगातार अकाल पड़ने के कारण सरकार का्‌ 2, 
नहरें बनाने की ओर गया और जहाँ-जहाँ नहरें वनवाई जा सकती था वहाँ-वहाँ नहर 
चनवाई गई हि 
न घी कवाई को पज्ञात की नहरें : वीसवीं शताब्दी के आरम्भ में पजाब क्के पश्चिमीय 
जिले (जो अ्रव पाकिस्तान में हैं ) आधे रेगिस्तान थे शाहपुर, लायलपरए, फेग 
तथा माँय्मोमरी के जिलों में बहुत कम पैदाबार होती थी। इन जिला में वर्षों उठ 
कम होती है इस कारण सारा प्रदेश सूग्वा नजर आता था ओऔर काँटा से भरा दिखाई 
देता था किन्तु नहरो के निकल जाने से यह हरा-मरा श्र अत्यन्त उपजाऊ 
बन गया। ह 
पूर्वी पजाव में सब से पहली नहर “अपर बारी दोझाव कैनाल” श्छदे० मे 
राबी से निकाली गई । यह नहर युरदासपुर और अ्रम्रतसर ( हिन्द यूनियन ) जिलों को 
सींचती है। इन जिलो को सींचती हुई यह नहर पाक़िस्तान से लाहौर जिले में 
चली जाती है । 
पश्चिसी यमुन्ना नहर: यह श्यू७० में बनकर तैयार हुई। यह यमुना 
नदी से, मिकली है और प्रवीय पजाब के रोहतक तथा हिसार जिलो तथा पैप्यू की 
पटियाला तथा भींद आदि रियासतों में ८,६०,००० एकड़ भूमि सींचती है । 
सरहिन्द्‌ नहर : यह सतलज से रूपर के पास मिकाली गई है, और लुधि- 
याना, फीरोजपुर तथा हिसार जिलों तथा नाभा राज्य को ( जो पूर्वीय पंजाब में हूँ ) 
सीचती है | 


सतत्नज घादी की नहर: यह नहरें अधिकतर पश्चिसीय पंजाब तथा 
वहावलपूर राज्य को सीचती हैं जो कि पाकिस्तान में हैं। इस नहर प्रणाल्री की एक 
नहर ( गग नहर ) बीकानेर के उत्तरी भाग को सींचती है | 
सबसे पहले १८८८ में मुलतान ( पाकिस्तान ) जिले को पानी देने के लिए 
सतलज नदी से एक नहर निकाली गई जिसके द्वारा १,७७,००० एकेड़ मसुभूमि पर 
खेंती होने लगी और पास के राज्यो और जिलो से किसान आकर बस गए, [ 
इसके उपरान्त १६१२ में “लोझर चिनाव नहर” निकाली गई जो २५ लाख 
एकड़ भूमि को सींचती है । इसके उपरान्त पंजाब में नहरें बड़ी शीघ्रता से निकाली 
गई। १६०३ में लोअर केलम नहर निकाली गई और उसके फलस्वरूप शाहपुर 
( पाकिस्तान ) जिले के रेगिस्तान पर लहलहाती कालोनी बस गई। 
र इसके उपरान्त १६२७ में प्रसिद्ध ट्रिपिल प्रोजेक्ट निकाली गई | इसमें तीन 
नहर है) हर “अपर भेलम नहर” जो क्ेज्लम का फिजूल पानी चिनाव में डाल 
देती है और रास्ते में ३,३०,००० एकड़ भूमि को सींचती है। फेलम के पानी से 


तल 
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कपास, चावल, गेएँ, तिलहन तथा ज्वार बाजरे की लहलहाती फसले उत्तन्र होती हं। 
चास्तव में यदि देखा जावे तो विंध का सारा एदेश सक्खर बांध के ऊपर निर्भर है। 

छत्तर प्रदेश की नहरें : उत्तर प्रदेश के पश्चिमीय जिलों में नहरें सिंचाई का 
एक मर्त्य साधन हैं, यद्यपि कुएँ भी इन जिलों में बहुत हैं । 

उतर प्रदेश से नीचे लिखी नहरें हैं :--- 

(१, ऊपरी गंगा तहर-- यह नहर हरिद्वार के समीप गंगा से निकाली गई 
है | यह दस लाख एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई करती है। बह उत्तर प्रदेश की, 
मुख्य नहर है | यह नहर निचली गंगा नहर को भी पानी देठी है | 

(२) आगरा नहर-- यह देहली से ग्यारह मील दूर श्रोखला नामक स्थान 
पर यमुना से निकाली गई है और २,३०,००० एकड़ भूमि को सींचती है । 

(३) निचली गंगा नहर-- यह नहर गंगा से बुलन्दशहर जिले में नरौरा 
नामक स्थान पर निकाली गई है | यह लगभग आठ लाख एकड़ भूमि को सींचती है | 

(४) शारदा नहर-- शारदा नहर भी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नहर 
यह नैपाल की सीमा के पास वनवसा नामक स्थान से शारदा नदी से निकाली 


गई है । यह रुदेलखणड और अवध को सींचती दे | इस नहर से लगभग साठ लाख, 
एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है | 


'ऊ 


4] 
है 


(४) पूर्वीय यमुना नहर-- यह नहर उत्तर प्रदेश के 
सीचती है और यमुना से निकाली गई है । 

(६) वेतवा नहर-- इससे बुन्देलखन्ड में सिंचाई होती है। 

दक्षिण की नहरें : यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि दक्षिण में नहरों से 
सिंचाई नहीं होती | केवल महानदी, गोद्ावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टों में नहर 
हैं क्योंकि वहाँ नहरें बनाने के लिए. सभी उपयुक्त बातें मौजूद हैं | कावेरी नदी के डेल्टा 
में नदरों द्वारा लगभग दस लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी परन्तु नहरों में पानी 
भेजने का कोई टीक प्रबन्ध नहीं था क्योंकि नहरें जहाँ से निकली थीं वहाँ पानी को 
रोकने और नहरों में भेजने के लिए, हेडवर्द्स नहीं थे | अतएव इस कमी को पूरा करने 
के लिए मदूर नामक स्थान पर एक बांव वनाकर ६० १९०० क्यूबिक फीट पानी को 
रोक दिया गया है श्रीर ८८ मील लम्बी नहर निकाली गई है। यह नहर तथा उसको - 
शाख्ायें १० लाख एकड़ भूमि को निश्चित रूप से सींचती हैं। 

इसके अतिरिक्त दक्तिण में मंदरदरा चांध तथा लायड 
ऋमश; प्रवा नहरों तथा निरा नहरों 
देती है बह पहले बंजर पड़ी हुई थी 
नहर भी लगभग पौले साठ 


उत्तर-पूर्वीय भाग को 


चांघ घनाये गए हैं. जो 
को पानी देते हैं | जिस भूमि को प्रंवा नह पानी - 


किन्तु वही अब खूब गन्ना उत्तन्न करती है। निरा 
लाख एकड़ को सींचती है। 


श्च्रा 


भारत की भूमि अर्थात्‌ प्राकृतिक साधन पर 


दक्षिण में पैरियर प्रोजेक्ट सबसे प्रसिद्ध सिचाई की योजना हैं जो कि मदूरा तथा 
* तिनेवली के सूखे जिलों को सींचती है | पैरियर नदी अरव सागर में गिरती थी किन्तु 
कारडेंमम पहाड़ियों में एक टनल खोद कर उसके पानी को पूब की ओर लाया गया 
आर मदूरा, तथा तिनेवली के जिलों को सींचा गया | ,बिहार और बंगाल में भो कुछ 
नहरे' हैं किन्ठु उनमें से कुछ ही का उपयोग चावल की फसल के लिए होता है। 
सोना, रूपनारायन, वेमका तथा अन्य नक्यों से नहरें निकाली गई' हैं | उनका अधिक- 
तर उपयोग माल ढोने, पोने के लिए, पानी देने तथा नीचे मैदानों का व्यथ पानी 
बहा ले जाने के लिये होता है। 

सिंचाई की नवीन योजनायें--स्वतंत्र भारत में भारत सरकार तथा प्रान्तीय 
सरकारों ने बहुत सी बहुठ्ुखी योजनाओं को अपने हाथ में लिया है जिनसे विद्युत 
उत्न्न होने के साथ साथ सिंचाई की भी सुविधा हो जावेगी | योजनाओं में से नीचें 

दामोदर घाटी योजना--इसके छारा ७६०,००० एकड़ भूमि पर सिंचाई 
की जावेगी तथा ३ लाख किलोवाट विजली उत्पन्न होगी । सिंचाई बर्दवान जिले में 
- होगी | 

पूर्वीय पंजाब में भाखरा बांध--यह मभेलम नदी के जल से सिंचाई तथा 
जलविद्युत उत्तन्न करने के लिए बनाया जा रहा है। इससे ४४ लाख एकड़ भूमि पर 
सिचाई होगी तथा दो लाख किलोबाट बिजली उलन्न होगी । दे 

रिहांड बांध--यह बांध उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पिपरिया गांव के 
पास रिहांड नदी पर बनाया जावेगा | इसके द्वारा ४० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई 
होगी तथा दो लाख क्रिलोबवाट बिजली उतन्न होगी। 

- गोदावरी योजना-- इसके द्वारा दक्षिण में २५ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई 
होगी | ह . 

तुद़्भद्रा योजना--इश्सके द्वारा दक्षिण में पाँच लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई 
होगी । । | 

हीराकु ड बांध की योजना--इंसके द्वारा उड़ीसा में २५ लाख एकड़ से 
अधिक भूमि सींची जावेगी । | 

कोसी योजना--विहार की कोसी योजना भी देश की बहमुखी योजनाओं में 
प्रमुख है | कोसी नदी पर दो बॉधि होंगे ॥ पहला बॉधघ नेपाल में होगा । उससे दो नहरें 
निकाली जादेंगी जिनसे नेपाल में दस लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होगी । दूसरा बॉध 
विहार-नेपाल सीमा पर बनाया जावेगा | इससे तीन बड़ी नहरें निकाली जावेगी जो 
बिहार में पुरनिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलों में २० लाख एकड़ भूमि पर 
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सिंचाई करेगी | 80 ०० 
जहाँ नहरों के वन जाने से सिंचाई क्री सुविधा हो गई है, बहुत से सूखे 
प्रदेश लहलहाती फसलों से ढक गये, वहाँ कुछ कठिनाइयाँ भी उठ खड़ी हुई हैं । 
एक बड़ी हानि तो यह हुई है कि किसान खेंत में आवश्यकता से अधिक पानी दे 
देता है जिससे खेंतो को हानि पहुँचती है। उत्तर प्रदेश में तों इसी कारण बहुत 
सी भूमि पर रेह जम गया और वह वेकार होगई। नहरों की सिंचाई में क्रिसान को 
नहर विभाग पर निर्मर रहना पड़ता है। कभी-कभी जब उसकी फसल को जल को 
नितान्त आवश्यकता होती है उव नहर में पानो नहीं श्राता | साधारणतः यह विश्वास 
किया जाता है कि नहर के पानी से सींची हुई फसल कुएं के पानी से सींची हुईं 
फसल से कम होती है। फिर भी नहरो से देश को बहुत वड़ा लाभ हुआ है. और 
खेती का बहुत विस्तार हुआ है | |॒ ँ 
जालावू : मध्यमारत और दक्षिण में तालाबों और वाँधों से ही अधिकतर 
सिंचाई होतो है। राजपूताना, मध्यभारत, हेंदरावाद और मैसूर में बहुत बड़े-बड़े 
तालाव सिंचाई के लिए बनाये गए हैं। भरतपुर, अलवर, उदयपुर, 'इंदोर, भूपाल, 
ग्वालियर तथा दक्षिण राजपूताना में कील भरी पड़ो है जो सिंचाई के लिए बनाई 
गई है | उदयपुर की राजसपुद्र और जयससमुद्र, हैदराबाद को निजाम सागर तथा मैसूर 
की कृष्णराजा सागर भीलें सिंचाई के लिए ही बनाई गई हैं । 
कुएँ : कुए दो प्रकार के होते हैं, कच्चे और पक्के । कच्चे कुएँ वहाँ बनाये 
जाते हैं जहाँ पानी बहुत नजदीक ही मिल जाता है ओर थोड़े से रुपयो में बन जाते 
हैं। पक्के कुएं बनवाने में ३०० रु० व्यय होते हैं | यह उत्तर भारत के कुआओं की 
बात है । पथरीली भूमि में तथा अधिक गहराई पर पानो मिलने वाले प्रदेशों में 
कुओं के बनवाने में भी बहुत व्यय होता है। कुएं की सिंचाई के लिए रहेंठ या 
चरस का उपयोग होता है । हे 
ख्यूब वैल : संयुक्त प्रान्त की सरकार ने करोड़ों रुपये व्यय करके हजारों 
ख्यूब बैल वनवाये हैं जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमीय जिलों में [सचाई का काम करते 


हैं । यह ट्यूब वैल नहर द्वारा उत्तन्न बिजली से चलते हैं। एक ख्यव बैल एक हजार 
एकड़ भूमि को सींचता है। हु 

ऊपर दिये हुए विवरण से यह तो स्पष्ट हो जावेगा कि भारतवर्ष में सिंचाई 
के साधनों को उपलब्ध करने का प्रयत्न किया गया पृथ+४ भी सम्मिलित सारत 
में कुल जोती जाने वाली भूमि की केवल २० प्रविशर्ता * ” थी। उसका 
ब्यौरा इस प्रकार था--- ) ह 


जु 
कर बन है. थे डर 


2७४१: 
हि 


डी 
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विभाजन के पू्चे | हु 
सरकारो नहरों द्वारा सींची जाने वाली भूमि 555६ २५,३६०,००० एकड़ 
निजी नहरों से सींची जाने वाली भूमि ४". * ४,४७१,००० ,, 
तालाबों से सींची जाने वाली भूमि. *”*, ६,१४४,००० ,, . 
कुओं से सींची जाने वाली भूमि "** “४ १३,७६५,००० ,, 
अन्य साधनों से सींची जाने वाली भूमि "** 8... ६,०४६,००० ,,- 
'कुल जोती जाने वाली भूमि. ४ | २१३,६६३,००० ,, 


विभाजन के उपरान्त 
कुल जोती जाने. सींची जाने वाली सींची जाने वाली भूमि 


नाम देश वालो भूमि भूमि की जोती जा सकने वाली 
लाख एकड़ों में लाख ए.ड़ों में भूमि का प्रतिशत 
भारत '.. रफ१० ४७० श्य प्रतिशत 
पाकिस्तान ., प्र ० २०० श्द ,, 
हैदराबाद. ३०० २० ० ० 
काश्मीर २३. जी कक ४ 
कुल जोड़ ३१८० छ०० है श्र ,, 


ऊंपर दी हुई तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ तक सिंचाई के 
साधनों का प्रश्न है, पाकिस्तान की स्थिति वहुत अच्छी हे | पंजाव की नहरेँ, सतलज 
घाटी को नहरें तथा सकखर वांध-की नहरें सभी पाकिस्तान को-मिल गई' | इस दृष्टि 
से पाकिस्तान की स्थिति अच्छी है | पंजाब में दो सिंचाई की योजना और बन रहो 
हैं जो पश्चिमीय पंजाब अर्थात्‌ पाकिस्तान में हैं---एक हवेली प्रोजेक्ट और दूसरी 
थाल प्रोजेक्ट । हवेली प्रोजेक्ट कंग और मुजफ्करगढ़ जिलों को सीचेगी तथा थाल 
ओजेक्ट सिंध सागर दोझ्ाव को सींचेगी | पाकिस्तान में जहाँ कुल जोती जाने वाली 
भूमि की ३६ प्रतिशत पर सिंचाई होती हे, वहाँ भारत में केवल १८ प्रतिशत पर 
सिंचाई होती हैं | 
.. » शक्ति के साधन : भारतवर्ष में कोयला एक अत्यन्त महत्वपूर्ण शक्ति का 
साधन है किन्तु कोयले की दृष्टि से भारत अधिक धनी देश नहीं है | यद्यपि कोयला 
यांत्रिक शक्ति का मुख्य साधन है परन्ठु फिर मी कोयले की खानों के निम्नलिखि 
दोप ्ि ई--- 
भारत में कोयले का वितरन्य ठीक नहीं हैं । हिन्दोस्तान का ६० प्रतिशत से 
अधिक क्रोयला बंगाल और बिहार से निकलता हैं। कुल कोयले का आधा मरिया 
से और एक तिहाई रानीगंज से आता है। शेप दश प्रतिशत में से आठ प्रतिशव 


शरद भारतीय अथशास्त्र की रूपरेखा 


उड़ीसा, मध्य प्रदेश और हेदरावाद में मिलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि देश 
के अन्य भागों में कोयला लगभग अप्राप्य है। भारतीय कोयला बहुत बढ़िया जाति 
का नहीं हैं। अधिक्रतर भारतीय कोयला घटिया जाति का है। जहां तक गर्मी 
उत्न्न करने का प्रश्न है, ब्रिटेन तथा संयुकराज्य अमेरिका के कोयले की अपेक्षा 
उसकी गरमी उत्तन्न करने की शक्ति कम है। कोयला भारी पदार्थ है और देश के 
एक कोने ( पूर्वी भाग ) में केन्द्रित होने के कारण उसको कोयले की खानों से दूर 
पर हित प्रदेशों वक भेजने में व्यय बहुत अधिक होता है । भारत में कोयले की 
खाें समुद्र तट अथवा नदियों की घाटियों में स्थित नहीं हैं। इस कारण कोयले को 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अधिक व्यय होता है क्योंकि जलमार्ग 
का उपयोग नहीं किया जा सकता, रेलो से ही उसको एक स्थान से दंसरे स्थान 
तक ले जाया जाता है | 
१६ ३७ में भारत सरकार ने कोयले के धंचे की जाँच के लिए एक कोयला 
कमेटी विठाई थी | उसके अनुसार भारत की खानों के कुल कोयले “का अनुमान 
६०,०००,०००,००० टन था जिसमें से लगभग १,३००,००० ,००० टन बढ़िया 
क्रोयला हैं जो कि धातुओं को गलाने में काम आ्रा सकता है और उसका “कठोर कोक! 
बनाया जा सकता है। शेप साधारण श्रेणी का कोयला है। जहाँ तक कोयले की - _ 
उलत्ति का प्रश्न है कोयला उत्तन्न करने वाले देशों में भारत का आठवां स्थान 
है। प्रतिवर्ष भारत की उत्तत्ति ३०,०००,०००, टन है। भारत की तुलना में 
संयुक्तराज्य अमरिका में' १६४० में ४५६)०००,००० टन और बैलजियम जैसे छोटे 
देश में २६,०००,००० टन कोयला उत्पन्न हुआ | 
भारतबष में कोयला नीचे लिखे ज्ञेत्र में पाया जाता है :-- 

बंगाल--रानीरज कोयले का छ्ञेत्र 
बिहार उड़ीसा--भारिया, बोकारो, गिरडिहख, राजमहल की पहाड्ियाँ, पालामऊ, ' 

तलचार, रामपुर, (जो उड़ीसा के सम्भलपुर जिले तथा मध्यप्रदेश के 

रामगढ़ राज्य में है ), रामगढ़ तथा उत्तरी और दक्षिणी कर्णपूर । 
मध्यभारत--डमस्वा, सेहगपुर॒ ( रींबा), सिंगरोली । 
मध्यप्रदेश--मीहपानी, शाहपुर, पंचधारी, बारोरा, यूतमाल, बललालपुर अथवा 

शस्ती कोयले की खाने | * 
हेदराबाद--शस्ती, तांदूर तथा सिगरेनी । 
आासाम--नाजरिया तथा साकूम | 
राजपूताना--ीकानर | 


काहएर डे 


पाहिस्तान--म्ार पद्ह्ी तथा मेच खोल्त बलूचिस्तान में, झाहएर, मियॉचली तथा 
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मेलम पश्चिमीय पंजाब में । 

पाकिस्तान में बहुत घटिया और बहुत कम कोयला पाया जाता ई। 

वास्तव में यदि देखा जावे तो रानीगंज और भरिया कोयला के क्षेत्र ही 
भारतीय कोयले के मुख्य सोत हैँ | ऐसा अनुमान किया जाता है कि जो भी कोयला 
भारत में पाया जाता है उसका बहुत बड़ा अंश बहुत गहरे पर मित्रता है जिसको 
खोद कर लाभ नहीं कमाया जा सकता अर्थात्‌ आज की स्थिति में वह खोदा नहीं 
जा सकता | कोयला कमेटी का अनुमान था कि प्रथम श्रेणी का कोयला १०० वर्षों 
में ओर साधारण कोयला ३४० वर्षों में समाप्त हो जावेगा। इस दृष्टि स भारत 
अधिक धनी नहीं कहा जा सकता और जहाँ तक पाकिस्तान का प्रश्न है वहाँ तों 
कोयला नाममात्र को हैं। कोयले की दृष्टि से पाकिस्तान अत्यन्त निर्धत देश है | 
संसार में कुल कोयले का अनुमान ७०,०००,०2०० लाख टन है। भारतवप में 


की ४ » था 


कह, क्रिस 4 


इसका एक प्रतिशत कोयला पाया जाता है | 
, इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान में रखने की है। अर्भी तक हमें कोयले के 

बारे से पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। सम्भव है कि जॉच करने पर अधिक कोयला मिले । 
अस्त, कोयले के बारे में अधिक जाँच की आवश्यकता है। भारत का अधिकांश 
कोयला भारत में ही खप जाता है। ३० प्रतिशत से अधिक कोयले का उपयोग रेलें 
करती हैं, २४५ प्रतिशत लोहे ओर स्टील के कारखानों में काम आता हे, १६ 
प्रतिशत उद्योग-बघंधों में तथा १६ प्रतिशत छोटे धंधों और घरों सें काम थ्ाता है । 

सारत मे कोयले के धन्वे की व्यवस्था ठीक नहीं है । कोयला निकालन का 
चतेमान ढंग अत्यन्त दोपपूर्ण है और ५० प्रतिशत कोयला उसी में नष्ट हो जाता है । 
यदि कोबल[ निकालने के ढंस में उन्नति को जावे तो इन खानों का जीवन लम्बा 
हो सकता हैं-। 

भारत में कोबले से अन्य पदार्थ निकालने का धन्धा अधिक महत्वपूर्ण या 
उन्नत नहीं है। इसका कारण यह है कि विदेशों से कम मूल्य पर वे पदार्थ आते हैं । 
जो कुछ भी थोड़े से पदा्थ कोयले से निकाले जाते हैँ उनमें कोलतार सड़क बनाने के 
लिए, सल्फेट आवब अमोनिया खाद के रूप में, पेस्ट तथा फेनाइल मुख्य हैं | 

भारतवर्ष में उत्तम श्रेणी का कोयला कम होने तथा कोयले के च्ेत्र का दश के 
एक कोने में केन्द्रित होने का परिणाम यह है कि भारतवर्ष में विदेशों से कोबला 
आता है। ब्रिटेन, नेठाल, पोद गीज पूर्वीय अफ्रीका, जापान और आस्ट्रेलिया से 
कोयला मँगाया जाता है । पश्चिमीय भारत में वंगाल से कोवला सुविधापुवक नहीं 
लाया जा सकता क्योंकि लाने का व्यय बहुत अधिक होता है; साथ ही रेलवे के डिब्चे 
न मिलने के कारण भी कोयला दूर तक ले जाने में बहुत कठिनाई है | 


र्ँ 
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रह 
मारत से थोड़ा रा क्ोबलज्ञा विदेशों को भी जाता था किन्द बुद्ध के पूरे 
आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, तथा जापानी कोयले की प्रतिस्पद्धां के कारण भारत का 
| गिर गया । धर 
रे हा के हित में इस बात को भ्वश्यकवा है कि जो भी कोबला देश में 
प्राप्त होता है उसका मितव्ययिता के साथ उपयोग किया जावे ओर खालों भ कोयले 
को नष्ट न होने दिया जावे | इसलिए सरकार को कोयले के व्यवसाय पर नियन्त्रण 
स्थापित करना चाहिए | 


पैट्रोलियम : १६३४ में. वर्मा के भारत से प्रथक हो जाने के फलस्वल्स 
भारत पैट्रोलियम की दृष्टि से अव्यन्त निर्धन राष्ट्र वन गया । वर्मा और भारत संसार 
की पेट्रोलियम उत्तत्ति का £ प्रतिशत उत्तन्न करते थे किन्तु वर्मा ही अधिकांश पैद्ेलियम 
उसन करता था श्रत्तु जहाँ तक भारत का प्रश्न है भारत पैट्रोलियम की दर से 
अत्यन्त निर्धन राष्ट्र है | बर्मा भारत से पॉच गुना अधिक पैद्नोलियम उत्पन्न करता है | 

सम्मिलित भारत में आसाम, पंजाव श्रौर बलूचिस्तान में पैट्रोलियम निकलता 
था। आसाम के लखमीपूर जिले का डिगबोई ज्षेत्र ही भारत का मुख्य तेल ज्षेत्र है | - 
आसाम की कुल उत्यत्ति ६८,० ००,००० गैलन है। १६४४ में कुल भारत की उत्तत्ति 


६७३ लाल गैलन थी जिसमें से पाकिस्तान का हिस्सा १५२ लाख गैलन था । लीग 


शआराव नेशन्स को वार्पिक रिपोर्ट के अनुसार १६४० में कुल भारत की उल्त्ति 


३२५,००० मैट्टिक टन थी जब कि बर्मा को १,०००,००० मैद्रिक टन और समस्त 
संसार की २६३,०००,००० टन थी। पाकिस्तान में अटक के पास मुख्य तेल क्षेत्र है 
जहाँ से तेल निकलता है | पाकिस्तान भारत की ठुलना भें और भी निर्धन है। 

भारत पैट्रोलियम की दृष्टि से श्रत्यन्त निर्धन राष्ट्र है। इसो कारण, उसे पैट्रोल 
मुख्यतः विदेशों से मेंगवाना पड़ता है | १६३६-४० में भारत ने ४६३,०००,००० 
गैलन पैड्रोल बरिदेशों से मेंगवाया जिसका मूल्य १७ करोड़ रुपया था। भोय्रों का 
अधिक प्रचलन होने तथा हवाई, जहाज का गमनागमन तथा युद्ध के लिए. अधिक 
उपयोग होने के कारण पैट्रोल की माँग बढ़तो हो जातो है | 


हिमालय प्रदेश में प्राकृतिक गेस मिलती है तथा उत्तर भारत के धरातल की 
बनावद से भृगभंवेत्ताओं का अनुमान है कि उत्तर भारत के मैदानों में तेल है परन्तु 
उसके सम्बन्ध में अभी कुछ निश्चय नहीं है| न 

जल बिद्युत्‌: संसार मर की जलशक्ति ५००,००० ४००० घोड़ो की शक्ति के 
बरावर दे ऐसा अनुमान किया गया है। बैलजियन कांगों ( अफ्रीका में ) 
६०,०००,००० घोड़ों की शक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका ३८,००० 


रा ४०००, तथा भारत 
२०,९००,००० घोड़ा की शक्ति उत्तन्न कर सकता है। जापा 


न, सोवियत रूस, आस्ट्रे- 
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लिया इत्यादि देशों में जो ओद्योगिक उन्नते हुईं है वह बहुत कुछ जल-विद्य तू पर 
ही निभर है । 

जल-विद्य त्‌ का एक वहुत बड़ा लाभ यह है कि विद्य त्‌ शक्तिग्रह से दूर तक 
ले जाई जा सकती है। अस्त जल-विद्य त की उन्नति के फलस्वरूप उद्योग-धन्धों का 
विकेन्द्रीयकरण हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि कारखाने एक ही स्थान पर 
केन्द्रित हों वरन उनको दूर दूर विखेरा जा सकता है और कुटीर धन्धों ( (००६६82० 
]7008४78८७ ) को भी शक्ति मिल सकती है। भारत जैसे देश में जहाँ पैट्रोल और 
कोयला देश की भावी झ्रोद्योगिक उन्नति के लिए, पर्यास नहीं है जल-विय त्‌ की 
उन्नति अत्यन्त आवश्यक हैं । 

संसार में क्रशः जल-विद्यू तू का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है, यह निम्न- 
लिखित आऑँकड़ों से स्पष्ट हैं। - 
शक्ति का स्नोत श्६श्३्‌ १६२० श्र १६३१ 


कोयला प्यदःम% ८२१५४ उप पर (५ ६६*५*९/५ 
तेल और गैस - ७२५ ११९७, १६०१९... २१९१% 
जल-विश्युत्‌ ४३५८ ६२, ८*४"/५ १२४४ 
कुल जोड़ १००५७ १७० (६ १००/, १०००/७ 


इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ तक कोयले का प्रश्न है उसका महत्व 
कम होता जा रहा है और तेल तथा जल-विद्युत्‌ का महत्व बढ़ता जा रहा है। आज 
जल-विद्य तू से १२५ प्रतिशत शक्ति उल्नन्न होती है । भविष्य में जल-विद्यू त्‌ का 
महत्व और भी अधिक बढ़ेगा इसमें तनिक भी सन्देह नहीं | 

जहाँ तक जल-विद्यू.त्‌ का प्रश्न है, भारत अत्यन्त सम्ृद्धिशाली देश है। 
यद्यपि भारत में तेल वहुत कम है और कोयले की दृष्टि से भी भारत बहुत धनी नहीं 
है परन्तु जहाँ तक जल-विद्य तू का प्रश्न है भारत संसार के अत्यन्त सम्ृद्धिशाली देशों 
में से है। आज देश में उद्योग-धन्धों में १० लाख घोड़ों की शक्ति का उपयोग होता 
है जिसमें २८०५,००० घोड़ों की शक्ति की बिजज्ञी उत्पन्न को जाती है। यह बिजली 
कोयले, तेल अथवा जल से उत्तन्न की जाती है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि 
सिंध नदी के पूर् में जो सात बड़ी नदियाँ हैं, वे हिमालय से प्रति १०००फीट की ऊँचाई 
से गिरने पर ३० लाख घोड़ों की शक्ति उत्पन्न कर सकती हैँ 4 इसी प्रकार अन्य नदियां 
भी जल विद्य त उत्तन्न कर सकती हैं । जल-विद्य त की इतनी अधिक सम्मावनाएँ होते 
हुए भी भारतवर्ष में श्रन्व देशों की ठुलना में प्रति व्यक्ति सबसे कम बिजली उत्पन्न 
होती है | भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति पोछे वर्ष में ७ यूनिट बिजली खच होती है जब कि 
मेक्सिको जैसे देश -में भी १९० यूनिठ बिजली प्रति तप >ति व्यक्ति खर्च की जाती है। 


पर 


इरे भारतीय अथशास्त्र कौ रूपरेखा 


कमांडो में २००० यूनिट, स्वीडन में ११०६ यूनिय्र और इृड्लेए्ड में ६०० यूनिट | 
बलगेरिया जैसे अत्यन्त पिछड़े देश की तुलना मंकिमरे देश में प्रति व्यक्ति एक तिहाई 
विजली खर्च होती है । दिल 
इसका मुख्य कारण यह है कि भारतवर्ष में जल-शक्ति की उन्नति करने का 
कभी भी प्रयक्ष नहीं किया गया | देश में जितनी ब्लू क्ति उलन्न हो सकती है उसकी 
केवल २ प्रतिशत बिजली ही उसन्न की जाती है।. 
भारत में जल-विद्युत्‌ : यह तो हम ऊपर ही कह चुके है कि भारत में जल- 
विद्यू तू का अधिक विस्तार नहीं हुआ | इसका कारण यह था कि सरकार इस ओर से 
उदासीन थी। इसके अतिरिक्त भारत में जल-विद्यु त्‌ के उसन् होने में कुछ कठि- 
नाइयाँ मी हैं । इसका कारण यह है कि वर्षा यहाँ एक सम्तान हर मौसम में नहीं 
होती । वर्षा के दिनों में नदियों में बहुत अधिक जल रहता है किन्तु अन्य महीनों में 
जल की बहुत कमी हो जाती है। जल को इकट्ठा करने के लिए, बड़े-बड़े बांध बनाने की 
आवश्यकता होती है जिन में जल इकट्ठा करना पड़ता है। इन बांधों के बनाने में व्यय 
बहुत अधिक होता है । भारत सरकार ने जब सिंचाई के लिए नहरों को निकाला था 
यदि उस समय इस ओर तनिक भी ध्यान दिया जाता तो श्रासानो से जल-विदू तू और 
सिंचाई एक हो योजना से उपलब्ध की जा सकती थी, किन्तु भारत सरकार के इश्लिनियरों 
ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान तक नहीं दिया | यही कारण था क्रि जल-विद्य तू 
का विस्तार नहीं हो सका | सर्व प्रथम इस देश में जल-विद्य त्‌ का विस्तार व्यक्तियों के 
प्रवास ते हुआ जिसमें ताता कम्पनी मुख्य है | 
भारतवर्ष में नीचे लिखे जल-विद्य त्‌ उसत्न करने वाले कारखाने हैं :--- 
पश्चिसोय घाट के कारखाने : भारतवर्ष में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जल- 
विद्यू त्‌ उसन्न करने वाले कारखाने पश्चिमीय घाट के समीप स्थित हैं। पश्चिमीय 
घाट के समीप घोर वर्षा होती है | उस जल से विजली उत्तन्न करने का विचार भारत 
के प्रसिद्ध व्यवसायी ताता के मल्तिष्क की उपज थी। उन्होने ताता हाइड्रो-इलैक्ट्रिक 
कम्पनी स्थापित की की । योजना के अनुसार लोनावला, वलब्हान, तथा शिरवता 
नामक तोन बड़ी भोलों को बाँध बनाकर तेयार किया गया है। वर्षा का जल इन 
भौलो में इकट्टा किया जाता है और १७७५ फीट की ऊंथाई से खापोली शक्तियृह 
०५409 जाता है। इस कारखाने की बिजली से सारे सूती कपड़े के कारखाते 
इस[लए ' न झाँञ्न चली सब्नाई कम्पनी स्थापित करके अधिक बिजर्ल 
उसन्न को । इस योजना के अनुसार वोकेखादो के पास एक बड़ा बाँध बनाकर आंड 
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नदी को रोक दिया गया है | इस भील का पानी १७५० फीट की ऊँचाई से गिराया 
जाता है और मिवयुरी पावर स्टेशन में विजली तैयार होती है । इस उत्वन्न हुई बिजली 
को ट्राम कम्पनी तथा जी० आई० पी० रेलवे काम में लाती हैं । 
ताता ने एक तीसरी पावर कम्पनी स्थापित करके निला मुला योजना को भी 
पूरा कर दिया । मुलशी नामक स्थान पर-निला मुला नदो को एक बांध बनाकर रोक 
दिया | इस भील से पानी 'मिरा? के शक्तिश्ह पर गिराया जाता है और बिजली तैयार 
होती है जो बी० बी० सी० आई० तथा जी० आई० पी० रेलवे काम में लाती हैं | 
निला मुत्रा के १०० मील दक्षिण में ताता कम्पनी कोनिया नदी के जल को 
रोक कर बिजली बनाने का प्रयत्न कर रही है | 
दक्षिण के जल्न-विद्यत्‌ उत्पन्न करने वाले कारखाने : दक्षिण भारत कोयले 
की खानों से बहुत दूर है इस कारण यहाँ कोयला मंगाने में व्यय अधिक होता है | जबसे 
यहाँ बिजली उत्पन्न हो गई है, उद्योग-घंघे उन्नति कर गए हैं । 
मद्रास प्रांत में जल-विद्यत ; मदरास के कुछ स्थानों को चुन कर यहां 
शक्तिगह स्थापित किए. गए हैं। इनमें नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित 'पायकरा? विशेष 
महत्वपूर्ण हैं। इस बिजली से तामिल प्रदेश में उद्योग-धंघे खूब पनप उठे हैं | आश्चय- 
'जनक गति से यहां मिलें तथा कारखाने स्थापित होते जाते हैं । 
पायकरा के अतिरिक्त पापनासम, पालिनी पहाड़ियों तथा पायकरा शक्ति-गहों से 
भी बिजली उत्पन्न की जाती है। इन सभो शक्ति-यहों से उत्मन्न होने वाली बिजली को 
लाइनों को जोड़ दिया गया है श्रोर बिजली की एक बड़ो लाइन बनादी गई है| दक्षिण 
भारत में इन शक्तिश्हों से बिजली ले जाने बाली लाइनों का एक जाल सा बिछा है। 
मद्रास, चिंगलपेट, पांडीचेंरी, विलुपुरम, बेलोर, रानीपेट, सलेम, न्रिचूर, डिंडीगुल, 
मदुरा, साहर, तूतिकोरन, तिनेवली, कोचीन, चिपुर, कोयम्बहूर, कालीकट तथा अन्य 
बहुत से नगरों और कस्बों में यह जल-विद्य्‌ त पहुँचती है। इन शक्तिणहों से कारण 
दक्षिण भारत में उद्योग-धंधों की तेजी से उन्नति हुई है । 
इसके अतिरिक्त कावेरी के मेंट्र बांध से निकलने थाली नहरों के जल से, तथा 
कावेरी के मुहाने की नहरों के जल से भी बिजली उत्पन्न को जाती है| 
मैसूर में जल-विद्यत : सैसर में कावेरी नदी पर शिवसामु“दरम जल प्रपात के 
समीप शक्तिशह स्थापित किया गया। यहां से उत्तन्न की गई बिजली कोलार सोने की 
खाजों में काम आतो है तथा बंगलोर में काम आती है | बिजली की मांग अधिक होने 
के कारण कृष्ण्राजासागर बाँध वनाकर कावेरी नदी के जल को रोक दिया गया है और 
इस प्रकार शिचसाप्त दरम शक्तिण्ह से भी अधिक बिजली उत्पन्न की जा रही हे। मैदूर 
में जल-विद्यत के कारण ही उद्योग-घंधा का उन्नति हुई हैं | 


४ भारतीय अथशास्त्र की रूपरेखा 


कनाडा में २००० यूनिट, स्वीडन में ११०६ यूनिख्र और इद्धलैण्ड में ६०० यूनिट | 
बलगेरिया जैसे अत्यन्त पिछड़े देश की तुलना में/िमारे देश में प्रति व्यक्ति एक तिहाई 
बिजली खचच होती है । है न 

इसका मुख्य कारण यह है कि भारतवर्ष में जल-शक्ति की उन्नति करने का 
कभी भी प्रय्ष नहीं किया गया ) देश में जितनी ब्लू उतने हो सकती हैं उसकी 
केवल २ प्रतिशत विजली ही उत्तन्न की जाती है। 

भारत में जल-विद्यत्‌ : यह तो हम ऊपर ही कह जुके हैं कि भारत में जल- 
विद्य तू का अधिक विस्तार नहीं हुआ । इसका कारण यह था कि सरकार इस ओर से 
उदासीन थी । इसके अ्रतिसिक्ति भारत में जल्-विद्य त्‌ के उत्तन्न होने में कुछ कठि- 
नाइयाँ भी हैं | इसका कारण यह है कि वर्षा यहाँ एक समान हर मौसम में नहीं 
होती । वर्षा के दिनों में नदियों में बहुत अधिक जल रहता है. किन्तु अन्य महीनों में 
जल की बहुत कमी हो जाती है | जल को इकट्ठा करने के लिए बड़े-बड़े बांध बनाने की 
आवश्यकता होती है जिन में जल इकट्ठा करना पड़ता है | इन बांधों के बनाने में व्यय 
बहुत अधिक होता है । भारत सरकार ने जब सिंचाई के लिए नहरों को निकाला था 
यदि उस समय इस ओर तनिक भी ध्यान दिया जाता तो श्रासानी से जल-विद्यू त्‌ और 
सिंचाई एक ही योजना से उपलब्ध की जा सकती थी, किंन्ठु भारत सरकार के इज्निनियरों 
ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान तक नहीं दिया | यही कारण था कि जल-विद्यु त्‌ 
का विस्तार नहीं हो सका | खब प्रथम इस देश में जल-विद्य त्‌ का विस्तार ब्यक्तियों के 
प्रयास से हुआ जिसमें ताता ऋम्पनी सुख्य है । 

भारतवर्ष सें नीचे लिखे जल-विद्यू त्‌ उत्पन्न करने वाले कारखाने हैं :..0ह6 

पश्चिमोय घाट के कारखाने : भारतवर्ष में सबसे ऋधिक महत्वपूर्ण अल- 
विद्य्‌ त्‌ उप्न्न करने वाले कारखाने पश्चिमीय घाट के समीप स्थित हैं। पश्चिमीय 


घाट के समीय घोर वर्षा होती है । उस जल से बिजलो उसन्न करने का विचार भारत 
के प्रसिद्ध व्यवसायी ताता के मत्तिष्क की उपज थी। उन्होंने ताता हाइड्रो-इलैक्ट्रिक 
कम्पनी स्थापित की | इस योजना के अनुसार लोनावला, वलव्हान, तथा शिरबता 
नामक स्षोन बढ़ी झीलों को बाँध बनाकर तैयार किया गया है | वर्षा का जल इन 
भीलों में इकट्ठा किया जाता है और १७७५ फीट की' ऊँचाई से खापोली शक्तियह 
के पास गिराया जाता है| इस कारखाने की बिजली से सारे सूती कपड़े के कारखाने 
चलते हैं| 

चम्बई में विजली की माँग इतनी अधिक थो कि ताता कम्पनी उसे पूरा नहीं 
कर सकती थी, इसलिए, उन्होंने आंध्र वैली सल्लाई कम्पनी स्थापित करके 


2 के झधिक बिजली 
उसन् की | इस योजना के अनुसार तोकेरबादो के पास एक बड़ा बाँध बनाकर आंध्र 


डे 


भारत की भूमि अर्थात्‌ प्राकृतिक साधने ४३ 


नदी को रोक दिया गया है ! इस कील का पानी १७५० फीट की ऊँचाई से गिराया 
जाता है और भिवपुरी पावर स्टेशन में बिजली तेयार होती है | इस उत्तन्न हुई विजली 
को ट्राम कम्पनी तथा जी० आई० पी० रेलवे काम में लाती हैं । 
ताता ने एक तीसरी पावर कम्पनी स्थापित करके निला घुला योजना को भी 
पूरा कर दिया । मुलशी नामक स्थान पर-निला मुला नदी को एक बांध बनाकर रोक 
दिया | इस भील से पानी 'मिरा? के शक्तिणह पर गिराया जाता है और विजली तैयार 
होती है जो बी० बी० सी० झआई० तथा जी० आई० पी० रेलवे काम में लाती हैं | 
निला मुत्रा के १०० मील दक्षिण में ताता कम्पनी कोमिया नदी के जल को 
रोक कर बिजली बनाने का प्रयत्न कर रही है | 
दक्षिण के जत्न-विद्यत्‌ उत्पन्न करने वाले कारखाने : दक्षिण भारत कोयले 
की खानों से वहुत दूर है इस कारण यहाँ कोयला मंगाने में व्यय अधिक होता है | जबसे 
यहाँ बिजली उत्पन्न हो गई है, उद्योग-घंधे उन्नति कर गए हैं | 
भव्रास प्रांत में जल-विद्यत ; मदरास के कुछ स्थानों को चुन कर यहां 
शक्तिणह स्थापित किए गए हैं। इनमें नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित 'पायकरा? विशेष 
महत्वपूर्ण है। इस बिजली से तामिल ग्रदेश में उद्योग-घंघे खूब पनप उठे हैं । आ्राश्चर्य- 
' जनक गति से यहां मिलें तथा कारखाने स्थापित होते जाने हैं | 
पायकरा के अतिरिक्त पापनासम, पालिनी पहाड़ियों तथा पायकरा शक्ति-ण्हों से 
'भी बिजली उत्न्न की जाती है। इन सभो शक्ति-णहों से उत्तन्न होने वाली बिजली को 
लाइनों को जोड़ दिया गया है ओर बिजली की एक वड़ो लाइन वनादी गई है| दक्षिण 
भारत में इन शक्तिण्हों से बिजली ले जाने वाली लाइनों का एँक जाल सा विछा है। 
मदरास, चिंगलपेठ, पांडीचेंरी, विल्लपुरम, वेलोर, रानीपेट, सलेम, त्रिचूर, डिंडीगुल, 
मदुरा, साहर, वूतिकोरन, तिनेवली, करोचीन, त्रिपुर, कोयम्बहर, कालीकट तथा अन्य 
बहुत से नगरों और कस्बों में यह जल-विंद्यू त पहुँचती है। इन शक्तिय्हों से कारण 
दक्षिण भारत में उद्योग-घंधों की तेजी से उन्नति हुई है। 
इसके अतिरिक्त कावेरी के मेद्र बांध से निकलने वाली नहरों के जल से, तथा 
ऋगतेरी के मुहाने की नहरां के जल से भी बिजली उत्पन्न की जाती है। 
मैसूर में जल-विद्युत : मदर मे कावेरी नदी पर शिवसामर 'दरम जल प्रपात के 
समीप शक्तिशह स्थापित किया गया। चहां से उत्पन्न की गई बिजली कोलार सोने की 
खातों में काम आती है तथा बंगलीर में काम आती है | बिजलो की मांग अधिक होने 
के कारण कृष्णुराजासागर वाँध वनाकर कावेरी नदी के जल को रोक दिया गया है और 
इस प्रकार शिवसामु दरम शाक्त्ह स भी अधिक बिजली उत्पन्न की जा रही है। मेहर 
में जल-विद्यत के कारण ही उद्याग-धघा की उन्नति हुई है | 


४४ भारतीय अथशास्त्र की रूपरेखा 


काश्मीर में केलम नदी पर बड़ामुल्ला नामक स्थान पर विजली उसन्न की जाती 
है जो श्रीनगर को ले जाई जाती है। 

पंजाब की जल-विद्युत : उत्तर भारत में मंडी का जल-विद्यू त का कारखाना 
अधिक महत्वपूर्ण है। शिमला की पहाड़ियों के पास जोगेन्द्र नगर के समोप बिजली 
उतसन्न की जाती है। बिजली पंजाब के लगभग २० कस्बों में दो जाती है | फिरोजपुर ओर 
लायलपुर को यही बिंजली जाती हैं। जब यह याजना पूरी हो जायगी तो इससे उत्न्न 
होने वाली बिजली पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमीय उत्तर प्रदेश के जिल्लों को प्राप्त होगी । 

उत्तर प्रदेश : उचर प्रदेश में विजली के कारखानो में गह्ढ। की नहर से बिजली 
उत्पन्न करने की योजना महत्वपूर्ण है | गंगा की नहर के बहुत से जल-प्रपातों (आसफ- 
नगर, चित्तौरा, सुमेरा) से विजली उत्तन्न की जाती है | आसफनगर के समीप ही बहादु- 
रावाद मुख्य शक्तियह है | इसके अतिरिक्त गाजियाबाद के समीप भोला तथा बुल्नन्द- 
शहर? के समीप 'पालरा? पावर स्टेशन हैं जिनसे बिजली उत्पन्न की जाती है। इन सभी 
शक्ति-ग्हों तथा जल-प्रषातो से उल्तज्न होने वाली बिजली एक बड़ी चिंजली.की लाइन में 
जोड़ दी गई है जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के पश्चिमीय जिलों को बिजली-दी जाती है | 
इस विजली का ख्वव वैलों के द्वारा सिंचाई के लिए बहुत उपयोग हुआ है | 

जल-विद्यत की नवीन योजनाएं : स्वतन्त्र होने के उपरान्त भारत सरकार 
ने जो आर्थिक पुनः निर्माण को योजनाश्रों को कार्य रूप में परिणित करने के लिए कुछ 
नवीन योजनाएँ हाथ में लो हैं उनमें से नोचे लिखी मुख्य हैं | यह बहुतुखो योजनाएँ ' 
हैं। इनके द्वारा विजली उत्न्न होने के अतिरिक्त सिंचाई तथा नौकाओं द्वारा माल 


एक़ स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकेगा । उन योजनाओं में मीचे लिखी 
सुख्य है ४७- 


नाम सिंचाई का क्षे त्रफल बिजली 
एकड़ों में किलोबाट में * 
दामोदर घाटी ७ लाख ३ लाख 
गोदावर" २५ लाख १५ हजार 
भाकरा बाँध ४० लाख २ लाख 
रिहांड बांध ४४ लाख २ लाख 
तु गभद्रा ५ ५ लाख ७ हजार 
व ३५ लाख २ लाख 
चंधि स ३०- 

हि दामोद्र घाटी योजना : आज जो भी देश में बेड जम कार्यान्बवित 
क जा रहा हैं उनमें दामोदर घाटी योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण “है । इससे केवल तीनः 
0 | | 


हु प 


भारत की भूमि अर्थात्‌ प्राकृतिक साधन ध्भ्‌ 


लाख क्िलोवाट बिजली ही नहीं होगी वरन्‌ उससे वर्दवान जिले में ७३ लाख भूमि पर 
सिंचाई मी होगी । आज जो दामोदर नदी से भयह्वर बाढ़े' आती हैं और जन तथा 
धन को अपार ज्ञति होती है उसको रोका जा सकेगा | जल का नियन्त्रण हो जावेगा 
और दामोदर नदी एक प्रमुख जलमार्ग बन जावेंगो | नौका सश्चालन द्वारा कोयले को 
कम खर्चे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकेगा। इसके द्वारा इस ज्षेत्र 
में व्यापार की भी उन्नति होगी। यहो नहीं मछल्नो उत्तन्न करके इससे भोजन भो प्राप्त 
क्रिया जा सकेगा | थ्राज जो इस प्रदेश में मलेरिया का प्रकोप है वह भी कम किया 
जा सकेगा । वास्तव में यह योजना टिनेसी धाटी (संयुक्त राज्य अमेरिका) के आधार पर 
बनाईं गईं है। 
इस ग्रोजना के अन्तर्गत दामोदर नदी तथा उसकी सहायक नदियों पर सात 
बाँध वाँघे जावेगे जो अच्यर, सानोलपुर, वाकारो, कोनार, तेलाया, देवलवारो और 
, माईंथान-पर स्थित होगे | दो बाँध दामोदर नदो पर बर्दवान के समीप बनाए जावेंगे। 
यहाँ से उत्पन्न हुई बिजली कोयले के क्षेत्र (रानीगज, भरिया, आसंसोल इत्यादि) को 
दी जावेगी । बिहार का श्रौद्योगिक केन्द्र डालमियानगर, इत्यादि केन्द्र तथा बिहार के 
नगर इससे उतन्न हुई विजली पा सकेंगे । दामोदर की विजली वर्दवान और कलकत्ते 
तक पहुँचेंगी | इस योजना के वन जाने से बर्दवान और कलकत्ते को बहुत लाम होगा । 
,. दामोदर घाटी योजना को हाथ में ले लिया गया है और उस पर कार्य आरम्भ 
हो गया है | इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार ने दामोदर घाटी 
कारपेरेशन स्व॒तन्त्र संस्था को स्थारित किया है जिसके नियन्त्रण में यह योजना कार्या- 
न्वित होगी | दामोदर घाटी योजना को कार्यान्वित करने में ७० करोड़ रुपये से अधिक 
का व्यय होगा | इसके लिए भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय वेंक से ऋण भी लिया है | 
रिहांड बाँध : उत्तर प्रदेश के मिर्जायुर जिले में पिपरिया गांव के पास 
रिहांड नदी पर बाँध वना कर जल-विद्यू त उत्पन्न करने तथा सिंचाई करने के लिए 
इस बहुपुखी योजना की कल्पना की गई थी | उत्तर प्रदेश के पूर्वीय जिलों (कानपुर, 
फैजाबाद, बनारस, मिर्जापुर इत्यादि) में खेती और उद्योग-घन्धो की उन्नति के लिए 
इस योजना को कार्योन्वित किया जा रहा था। किन्तु आर्थिक कारणों से इस समय 
इस योजना को स्थगित कर दिया गया है | 
हीराकुण्ड बाँध : महानदी दक्षिण प्रायद्वीप की एक मुख्य नदी है। किन्तु 
महानदी के जल का अभी तक सिंचाई तथा जल-विद्यू त उसन्न करने के लिए. उपयोग 
नहीं किया गया | उड़ीसा का प्रदेश खनिज पदार्थों से भरा पड़ा है। यहाँ कोयला, 
लोहा, वाक्साइट, मैंगनीज, ग्रेफाइट, क्रोमाइट और अवरख बड़ी राशि में (थ्वी के गर्भ 
में भरा हुआ है | महानदी प्रतिवर्ष ७ करोड़ ४० लाख एकड़ फीट पानी बहा ले 
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जाती है | उड़ीसा का यह विस्तृत प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद टिनेंसी घाटी 
से कई गुना अधिक साधन सम्पन्न है रे परन्तु महानदी के जल का पूरा पूरा उपयोग 
न हो सकने के कारण यह अत्यन्त निर्धन और शवनत दशा में पड़ा हुआ है | 
इस प्रदेश को धन-धान्य तथा उद्योग-धन्धों को भरा पूरा करने के लिए ही 
हीराकुएड बाँध की योजना हाथ में ली गई है। हीराकुएड बॉध की योजना वहुमुखी 
, है। इसके द्वारा सिंचाई होगी, जल-विद्ू,त्‌ उसन्न होगी, नौका रुज्वालन द्वारा माह 
ढोने की सुविधा होगी श्रौर श्राज जो नदी में वाढ़े आने के कारण विनाश होता है 
उसकी रोका जा सकेगा । हीराकुए्ड बांध को योजना जड़ोसा के सम्बलपुर जिले | 
महानदी पर बनाई जा रही है। इस योजना के वन जाने पर इस प्रदेश में खेती, 
उद्योग-धन्धों तथा खनिज वन्धों की आश्चर्यजनक गति से उन्नति होगी। 
इस योजना के अंतर्गत तीन वड़े बाँध बनाए जावेंगे, (१) हीराकुण्ड, 
(२) तिकरपारा (३) नाराज | इन बाँधों के वन जाने पर केबल सिंचाई, बिजली, 
नोकासंचालन, बाढ़ नियंत्रण की सुविधाएँ ही प्राप्त नहीं होंगी वरन्‌ मरेरिया के प्रकोप 
को रोकने. मछुली की पैदाबार को बढ़ाने, भूमि के कटाव को रोकने तथा मनोरञ्ञन 
की बहुमूल्य सुविधाएँ प्रदान की जावेंगी | यह योजना ५३ लाख एकड़ भूमि को बाढ़ 
से बचावेगी, ११ लाख एकड़ भूमि पर सिचाई होगी तथा ३ लाख २० हजार किलोबाद 
बिजली उच्चन्न होगी । यह बिजली कटक और जमशेदपुर तक दी जा सकेगी | यह 
बिजली की लाइन मुचकंद शक्ति णह को भी जोड़ती है । 
इस योजना के बन जाने पर सम्बल्लपुर के समीप लोहे, सीमेंट, शक्कर, कागज, 
रसायनिक पदार्थों के कारखाने खड़े हो जावेंगे । इस योजना के फलस्वरूप ३४०,००० 
टन अ्रनाज उसन्न होगा जिसका मूल्य ३४ करोड़ रुपये होगा | संक्षेप में इस योजना 
के बन जाने पर यह प्रदेश भारत के अत्यंत समृद्धशाली प्रदेशों में गिना जावेगा । 
भाखरा बाँध ५ भाखरा बांध पूर्वी पंछुव में सतलज नदी के जल से सिंचाई 
तथा जज-विद्यू त उसन्न करने के लिए बनाया जा रहा है यह शीघ्र बनकर तैयार हो 
जावेगा । इससे ६० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होगी तथा ४ लाख किलोबाट 
जल-विद्य तू उत्तन्न होगी | 
कोसी योजना : बिहार में कोसी योजना सबसे अधिक महत्तपूर्ण योजना है। 
यह भी बहुपुखी योजना है। इसके बनकर तैयार हो जाने पर सिंचाई, शक्ति उत्तादन, 
नौका-सैचालन, वाढ़ों से समीपवर्ती प्रदेश की रक्षा, भूमि के कटाव को रोकने, मल्लेरिया: 
के प्रकोप को रोकने तथा भूमि को उपजाऊ बनाने की व्यवस्था की जावेगी । इसके 
अतिरिक्त मछली उत्नन्न करने की मी व्यवस्था होगी | ध 
“ इस योजना के झंतर्गत चंद्रा घाटी में ७५० फीट की ऊँचाई पर नैपाल 'में एक 


दा 
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विशाल बाँध बनाया जावेगा जिसमें अनंत जलराशि इकट्ठी की जावेंगी। कोसी नदी 
पर दो बांध वनाए, जावेंगे, एक नेपाल में दूसरा नेपाल-विहार की सीमा पर। नेपाल 
में इसकी नहरों से दस लाख एकड़ भूमि यर सिंचाई होगी और विहार में पूर्निया, 
द्ररभंगा और मुजफ्फरपुर में वीस लाख एकड़ भूमि सींची जावबेंगी । इसके अतिरिक्त 
इस योजना से श्ण लाख किलोबाट बिजली उत्तन्न होगी | इसका अनुमानित व्यय १२० 
करोड़ रुपये है। इस पर काय आरम्भ हो गया है। 
गोदावरी योजना : मदरास प्रांत में यह सबसे महत्वपूर्ण बहुमुखी योजना 
है. । गोदाबरी नदी की यह योजना २७,५०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई करेगी, तथा 
डेढ़ लाख किलोवाठ बिजली उत्पन्न होगी | इस योजना पर लगभग १३० करोड़ रुपया 
ब्यय होगा । 
तब भद्रा योजना : इस योजना को हैदराबाद तथा मद्रास सरकार मिलकर 
बना रही हैं, इस योजना के अनुसार तुंमभद्रा नदो पर एक विशाल बांध बनाया 
जा रहा है जिसका विस्तार १३८ मील होगा। इस योजना पर ५० करोड़ रुपये 
व्यय होगा ! 
उपयुक्त योजनाओं के अतिरिक्त विभिन्न प्रांतीय सरकारों के सम्भुख अनेक 
* बड़ी-छोटी योजनाएँ हैँ । बंगाल क्री मोर योजना ६ लाख एकड़ भूमि सींचेगी तथा 
! ४ हजार किलोबाट विद्य त उत्पन्न करेगी | इसकी लागत १५ करोड़ रुपये होगी। 
मदरास की नावर योजना ४६,२०,००० किलोवाट विद्युत उत्पन्न करेगी। इसकी 
लायत ३३ करोड़ रुपये होगी । 
नरमंदा योजना ६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करेगी तथा २,२४,००० 
किलोवाट निजली उत्तन्न करेगी। इसका अनुमानित व्यय लगभग इरे८ करोड़ रुपए 
 है। गोडीकोट योजना जिसकी लागत ३० करोड़ रुपए होगी, एक लाख एकड़ भूमि 
की सिंचाई करेगी। राजस्थान में जोबपुर डिवीजन में जवाई योजना १ लाख १० 
हज़ार एकड़ भूमि को सिंचाई करेगी तथा ४,५०० किलोवबाट बिजली उत्तन्न करेगी | 
योजना शीघ्र बन कर तेयार हो जावेगी। इसके अतिरिक्त मध्यमारत मे तथा 
राजस्थान में चम्बल नदी पर दो योजनाओं: है जिन पर कार्य आरम्भ हो गया है । 
भारत सरकार ने इन बहु-उद्देशीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये 
' एक केन्द्रीय शक्ति और सिंचाई बो्ड की स्थापना की दे जिसकी देख-रेख में यह 
योजनाये / कार्यान्वित की जावेंगी | 
हम उस दिन की कल्पना कर सकते है जबकि यह सारी योजनाये” बनकर 
तैयार हो जावेंगी | समस्त देश में बिजली की लाइनों का एक जाल सा बिछ जावेगा | 
हमारे प्रत्येक गांब में बिजली का आलोक पहुँच जावेगा | कृपि में कुओं की सिंचाई 
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बिजली से होगी, कुटीर धंवे और बड़ेचड़े उथोग विधुताशाकति से एप के 
हमारा देश ब्य्ुत शक्ति को संदावता से संसार के ओशीगिक देशों # 
स्थान पा सकेगा | 

किलतु इन योजनाओं को कार्याश्ित करने में सबसे बढ़ी कदर 
है। बरन्तर्शीय बैंक से पूजी ली जा सकती ६ परूतु एक तो अर के 
सो शहें' लगाता है और दूसों श्याज को दर मो अधिक है। आंखे हे वह 
को प्रा करने के लिये होम गर्मी नरक वसत पर ही निर्मर रात हगा। 

जत-विद तक श्रार्थिक प्रभाव; माखवर्ष के भावी ओदोगि॥ 
में जला-विद्य त की उबरति एक ग्रचन्त मस्लपर्ण शावश्यकता दै। वी है, 
कोपले की धष्टि से भारत कोई धनी राष्ट्र नी दे शोर जो भी थोड़ी बड़ का 
वह देश के एक कोने में केद्धित है। अलु, मास जैसे विशाल देश कह 

मांगों में शक्ति के साधनों के श्रपाव में ग्रोग्रोगिक उन्नति छसम्भव थी | व 
मदराद और मैहर को श्रौद्योगिक उक्वति का ग्रेंय जल-विद्यू त्‌ को ही हे। भर 
जब हीराकुएछ, दाशेदर घाटी योजना, रिहांड बांध तथा भाकरा वॉर्ष की के 
कार्यान्ित हो जावेंगी हो ऋमशः उड़ीसा, विहार, उच्र प्रदेश तथा: पीर । 

अमूतपूर्व चमलार ऐेगा और वे आ्राश्वयेजनक गति से श्रोग्रोगिक उर्चोँं के 
होना तो यह चाहिए था कि भारतवर्ष भर में बिजली को ग्रिड लाइनों को 
बिल जावे तमी उद्योग-्रंधों की उत्तति हो सकती है । 

जल-विय त्‌ के प्रशार से एक बड़ा लाभ यह होगा क्लि पंधांका किक 
करण हो पकेगा और गहउद्योग-ंधों तथा कुटीर घंधों को भी वाँमिक री रु 
सुविधा प्राप्त हे जेगी जिससे कि वे बड़े-बड़े कारखानों की प्रतिलर्दा मे 


सक्ेंगे। रद तो यह है कि इन योजवांओं के कार्यानित हे जाने पर मोखे 
नवीन औद्योगिक क्रान्ति हो सकेगी । 


भारतवप के खनिज पदा् 

भाखवत खनिज पदार्थों की दृष्टि से पत्नी देश है। पिछले वर्षों मं िं 
पदार्थों के निकालने में विशेष उन्नति 'हु| है श्लीर नवीन खनिज प्रदेशों के है 
जगा हे ) हंस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि विभाजन के उपराध्त हिलुल्ान 
है जे खतिन एदार्थ भगाए | वाकरिस्तान खनिज पदाथों' की दृट्टि से संसार 
2 निर्नन राष्ट्र है। मुख्य खनिज पदार्थ जिन पर किसी देश की श्रौद्योगिय 


निभर है वे पाकिस्तान मे है हो नहीं । देश के मुख्य खनिज पदार्थ निम्नलिखित है ! 
पल | 


केगनीय सके 
ः 


तांबा 


भारत की भूमि अर्थात्‌ प्राकृतिक साधन ४६: 


सोना का लोहा 

अवरख अथवा भोडल (४८४). नीलाथोया (59 76८) 

- तेल (?६४०]९७१४०) क्रोमाइट ((॥7047॥6) 

४... इमारती पृत्थर मेगनेसाइट (१/०2728408) 

जिपसम ((ए|०$प7००) चाँदी 
फुलस अर्थ (एपाी67?8 छित्राही)) टंस्सटन ,__ हि 
वाक्साइट (38057/०) प्रेफाइट 
हीरा । अस्वैस्टस (0 59०६६०5) 
फेल्सपार (72]5%7) 


भारतवर्ष में प्रायः सभी खजिन पदाथ पाये जाते हैं। ऐसा कोई खनिज 
रथ नहीं है जो पाया न जाता हो। यदि प्रवन्न किया जावे तो जहाँ तक भारत की 
नेज पदार्थों" की आवश्यकता का प्रश्न है, भारतवर्ष स्वावल्म्बी हो सकता है। 
दें भारतवर्ष संसार से प्रथक हो जावे तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वह स्वयं 
बनी खानों में से अपने लिए आवश्यक खनिज पदार्थ प्राप्त कर सकता है। अभी 
फै भारत के खनिज धंघे का एक बड़ा दोप यह रहा है कि खनिज पदार्थों" का 
[रत अधिक होता रहा है। भविष्य में भारतवर्ष को केवल अपने उद्योग-धंधों की 
/#वश्यकतानुसार ही खनिज पदार्थों को निकालना चाहिए, खनिज पदार्थों के निर्यात 
। प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए । कारण यह है कि खनिज पदाथ समाप्त हो जाने वाले 
। एक बार खानों के सप्राप्त हो जाने पर उनको भरा नहीं जा सकता अतएव 
गवश्यकता इस बात की हे कि हम अपने खनिज पदार्थों का दुरुपयोग न करें; 
नेक्को निकालने के ढंग में सुधार करें जिससे कि खनिज पदार्थ खानों में कम-से-कम 
ध्ट हों, उनका मितव्ययिता के साथ उपयोग कर तथा उनका निर्यात न होने दे” | 
्चे खनिज पदार्था' का नियात देश के हित में नहीं है । 

“लोहा : लोहा किसी भी देश को ओद्योगिक उन्नति का आधार है क्योंकि 
रखानों के यंत्र इत्वादि समी लोहे से तैयार होते हैं। किसी भी देश की औद्योगिक 
ज्ञति इस वात पर निम्र रहती हैं कि वहाँ यन्त्रा का कितना उपयोग होता है | पमझुर 
बनाने के लिए, लोदे की आवश्यकता है। सौमाग्ववश भारतवर्ष लोहे की 
थी देश है। भारत की खानों में अनन्त राशि में लोहा भरा पड़ा है| भृग 

अनुमान है कि जहाँ तक बढ़िया लोहे का प्रश्न है सम्मवत भारत लोदे 
एर के सभी देशों से अधिक लोहा है | मल ज 

- भारतोय लोदे की खानो से जो कच्ची धातु निकलती है उसमें ६० 7? 

अधिक शुद्ध लोहा मिलता है जब कि झ्ञन्य देशों में ४० प्रतिशत से अधिक 


७ 





होने के 


ड्प भारतीय अथशास्त्र की रूपरेखा 


बिजली से होगी, कटीर धंवे और बड़े-बड़े उद्योग विद्यूत्त-शक्ति से परिचालित छऐगे | 
हमारा देश विद्यत शक्ति को सहायता से संसार के ओद्यागिक देशों म॑ ऊंचा 
स्थान पा सकेगा । ! 

किन्तु इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में सबसे बढ़ी कठिनाई पूंजी को 
है। अन्तर्राष्ट्रीय बेंक से पूजी ली जा सकती हे परन्तु एक तो अन्तराष्ट्रीय मेंक बहुत 
सी शर्तें' लगाता है ओर दूमो व्याज को दर भो अधिक है। अ्वण्व इन योजनाओं 
को प्रा करने के लिये हमें अयनी आन्तरिक बचत पर ही निभर रहना होगा। 

जल-बिय त का आर्थिक प्रभाव : भारतवप के भावी श्रोद्योगिक विकास 
में जल-विद्य त की उन्नति एक अत्यन्त महत्वपूण्ठ आवश्यकता है। बात यह है कि 
कोयले की दृष्टि से भारत कोई धनी राष्ट्र नहीं है ओर जो भी थोड़ा वहुन कोयला है 
बह देश के एक कोने में केन्द्रित है। अस्तु, भारत जेसे विशाल देश के भिन्न-भिन्न 
भागों में शक्ति के साधनों के अभाव में औद्योगिक उन्नति असम्भव थी | बम्बई तथा 
मदरास और मैसूर की ओद्योगिक उन्नति का श्रेय जल-विद्य त्‌ को ही है। भविष्य में 
जब हीराकुण्ड, दामोदर घाटी योजना, रिहांडः बांध तथा भाकरा बांध को योजनाएँ 
कार्यान्वित हो जावेगी तो क्रमशः उड़ीसा, विहार, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में एक 
अभूतपूर्व चमत्कार होगा और वे आश्चर्यजनक गति से श्रोद्योगिक उन्नति करेगे। 
होना तो यह चाहिए था कि मारतवपर भर में बिजली की ग्रिड लाइना का जाल-सा 
विछ जावे तभी उद्योग-घंधों की उन्नति हो सकती है । 

जल-विद्य त्‌ के प्रसार से एक वड़ा लाभ यह होगा कि धंधों का विकेन्द्रीय- 
करण हो सकेगा ओर शह-उद्योग-घंधो तथा कुटीर घंधों को भी यांभिक शक्ति की 
सुविधा प्राप्त हो जावेगी जिससे कि वे बड़े-बड़े कारखानों की प्रतिस्पद्धां में खड़े हो 
सकेंगे । सच तो यह है कि इन योजनाओं के कार्यान्वित हो जाने पर भारत में एक 

नवीन आ्रोद्योगिक क्रान्ति हो सकेगी । 
भारतबप के खाचज पदा्थ 

भारतवर्ष खनिज पदार्थों की दृष्टि से धनी देश है। पिछले वर्षों में खनिज 
पदार्थों के निकालने में विशेष“उन्नति 'हुई है और नवीन खनिज प्रदेशों का पता 
लगा है | इस संवंध में यह उल्लेखनीय है कि विभाजन के उपरान्त हिन्दुस्तान में 
ही सारे खनिजत्र पदाथ आगए | पाकिस्तान खनिज पदार्थों की दृष्टि से संसार का 
अत्यन्त निधन राष्ट्र हे | मुख्य खनिज पदार्थ जिन पर किसी देश की ओ्रौद्योगिक उन्नति 


निभर है वे पाकिस्तान में हैं हो नहीं | देश के मुख्य खनिज पदार्थ निम्नलिखित हैं ;-... 
- कोयला दर 


मैंगनीज तांचा 


( देय 
भारत की भूमि अर्थात्‌ प्राकृतिक साधन छह 


सोना लोहा 
अबरख अथवा भोडल ((॥00) . नीलाथोथा (8%॥ 7८४४९) 
- तेल (6६४७४/०]९प॥०) क्रोमाइट ((>70776४) 

इमारती पत्थर मेगनेसाइट ()/2270०5706) 

(/ जिपसम ((ए/०8४०7०) चाँदी 
फुलस अर्थ (#पी2ट78 िएधी) टंस्सडन 
बाक्साइट (32प5६6) ग्रेफाइट 
हीरा * अस्वैस्टस (05६०९६६०५) 
फेल्सपार (725797) 


भारतवर्ष में प्राय: सभी खजिन पदार्थ पाये जाते हैं। ऐसा कोई खनिज 
| नहीं है जो पाया न जाता हो । यदि प्रयन्ष किया जावे तो जहाँ तक भारत की 
जञ पदार्थो' की आवश्यकता का प्रश्न है, भारतवर्ष स्वावलम्बी हो सकता है। 
भारतवर्ष संसार से प्रथक हो जावे तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वह स्वयं 
जी खानों में से श्रपने लिए श्रावश्यक खनिज पदाघर प्राप्त कर सकता है। अभी 
भारत के खनिज धंधे का एक बड़ा दोप यह रहा है कि खनिज पदार्थो' का 
भरत अधिक होता रहा है | भविष्य में भारतवर्ष को केवल अपने उद्योग-धंधों की 
॥शश्यकतानुसार ही खनिज पदार्थों को निकालना चाहिए, खनिज पदार्थों के निर्यात 
प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए । कारण यह है कि खनिज पदाथ समात हो जाने वाले 
एक वार खानों के समाप्त हो जाने पर उनको भरा नहीं जा सकता अतएब 
वश्यकता इस बात की है कि हम अपने खनिज पदार्थों का दुरुपयोग न करें 
को निकालने के ढंग में सुधार करे मिससे कि खनिज पदाथ खाना में कम-से-कम 
2 हों, उनका मितव्ययिंता के साथ उपयोग कर तथा उनका निर्यात न होने दे' । 
नये खनिज पदार्थो' का नियात देश के हित में नहीं है | 
--लोहा : लोहा किसी भी देश की ओद्योगिक उन्नति का आधार है क्योंकि 
रखानों के यंत्र इत्वादि सभी लोदढे से तवार होते हैं । क्रिंसी मी देश की ओद्योगिक 
न्ति इस बात पर निर्भर रहती दें कि वहाँ वन्‍्त्रों का | 5 22 पर 356 आर 
गे बनाने के लिए लोदे दी आवश्यकता है। चीौम » उज्ब में भी मेंगनीज पाया 
नी देश है | भारत की खानो में अनन्त राशि में. +#. अप उपज िश केस हे 


गाश्नुमान है क्रिंजहाँ तक बढ़िया लोदे का , ८. ऐ 

सार के सभी देशों से अधिक लोहा है । पर पा 63020 
. भारनीय लोदे की खानों से जो कच्ची... 

भी अधिक शुद्ध लोहा मिलता है 


है; 


हक 
पू० भारतीय अथशात्त की र्परेखा 


लोहा नहीं मिलता और इज्नलैंड में तो २४ प्रतिशत शुद्ध लोहा ही कची धातु में प्रा 
होता है| इस दृष्टि से भारतवर्ष को लोहे की खानें श्रत्वन्त पनी हैं| खानों का मछ 
केवल इस दृएटि से ही नहीं कूता जाता है कि उनमें कितना लोहा भरा है परन्तु खानों ई 
उपयोगिता तथा उसका महत्व इस बात पर भी निर्भर रहता है कि खान कहाँ पर रिफ्ि 
है और उसके खोदने में कठिनाई है अथवा सरलता । साथ ही लोहे के धंधें के हे 
झावश्यक पदार्थ हैं वे समीप ही मिलते है श्रथवा नहीं। माग्यवश भारतवर्ष में लोश 
कोयले के समीप ही पाया जाता है | डोलोमाइट तथा चूना का पत्थर (.6 
5:0॥८) जो कि लोहे को गलाने के लिए आवश्यक हूँ, वे पर्यात मात्रा. समीष है 
मिलते हैं । 
यो तो भारतवर्ष के बहुत से भागों में लोहा पाया जाता है परन्ठु बिहार और 
उड़ीसा में लोहा बहुत अधिक पाया जाता है | बिहार श्रीर उद्जीसा के लोह-सेन् ई 
अनुमानित लोह-राशि इस प्रकार है ;-- 
सिंगभूम--१५४७० लाख टन । 
_( २८००० लाख टन अन्य अ्नुमानों के द्वारा ) 
क्याभर राज्य--( ८८० लाख ठन | 
वोनाई राज्य--६ ४८० लाख टन | 
सयूर॒भंज राज्य--१८० लाख वन | * 
सिंगभूम के लोहक्षेत्र में भारतवर्प में सबसे अधिक लोहा भरा पड़ा है| 
_ चही नहीं, सिंगभूम का लोहा अच्छी जाति का हे । सिंगमूम में पनप्तिराघुरा, गुझा, हु 
बुरु तथा नोश्रामु डी की प्रसिद्र खानें हैं जो कलहन राज्य में है | क्योंकर की खानों के 
समीप ही मेंगनीज तथा डोलोमाइट मिलता है | मयूरभंज राज्य का लोहा गुरमाहिसानी, 
५ इन खानों के समीप ही कोयला तथा डोलोमाइट 
भी मिलता है । ध 


,... के अतिरिक्त मध्यप्रदेश, मद्रास तथा मैद्र में भी लोहा अधिक मात्रा सें पाया 

“ “ "है किन्द मैसर को छोड़कर इन चोच्ोसे लोहा निकाला नहीं जात मध्य 

भारतवत्र * के चाँदा जिले में स्थित लोहारा तथा पीपल गाँव की खानों में चथेष्ट लोह 

तेँ के निकालने »े | अध्यप्रदेश के दर ग जिले में राजहारी पहाड़ियों में ७५ 8 हि लोहा 
है।इस संबंध में है ऐसा अनुमान किया जाता है ) बस्तर राज्य में भी लोहे पा नें हैं।. 

परे खनिज पदाशाओं का सत है कि मदरास के सेलम तथा नेलौर जिलो में गा में 

सन्त मिर्घन राष्ट्र 2 कि समाप्त नहीं हो सकता | किन्तु कोयले के माप शा पा 

डक £ *: उक्ा। मेल में बावूबदान पहाड़ियों में केमानशुदी खान 


हि 


भारत की भूमि अर्थात्‌ प्राकृतिक साधन प्र 


से लोहा निकलता हैं। वम्बई के रल्ागिरी जिले में तथा गोश्ा में भी यर्थेष्ट लोहा 
पाया जाता है । 

श्री सेसिल जोन्स के कथनानुसार उड़ीसा के लोहल्ेच्र में ३०,००० से ४०,००० 

लाख ठन कच्चा लोहा भरा पड़ा है जो कि बहुन उत्तम जाति का है, ओर जिसमें ७० 

प्रतिशत से अधिक शुद्ध लोहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सिंगभूम, क्योंकर, 

बोनाई तथा मयूरमंज की खानें संसार की अत्यन्त धनी खानो में से हैं| इस सम्बन्ध 

- में रखना चाहिए कि पाकिस्तान में लोहा तनिक भी नहीं मिलता | सम्मि- 

गी लोहा हिन्दुस्तान में ही पाया जाता है। पाकिस्तान में लोहा है 


/ : जहाँ तक मैंगनीज का ग्रश्न है सोवियत रूस के उपरान्त मैंगनीज 
ते देशों में भारत का दूसरा-स्थान है | भोरतीय कच्ची घाठु में ५० 
(क झुद्ध सैंगनीज ग्राम होता है, जब कि रूस में केवल ४५ प्रतिशत 
शी मिलता है। मेंगनीज स्टोल बनाने के लिए अत्यन्त आवश्यक घातु 
तैरिक्त रसायनिक धंधों में भी उसका उपयोग होता है। भारतवर्ष' में 
का धन्धा इतनी उन्नत अवस्था में नहीं हे कि उसमें भारत के अधिकांश 
->.._ . उपयोग हो सके, अतणव अधिकांश मेंगनीज विदेशों को भेजा जाता है| 
यह देश के हित में नहीं है कि कच्चा मैंगनीज हम बाहर सस्ते दामों पर भेजते रहें | 
भारतवर्ष में सबसे अधिक मैंगनीज मध्यप्रदेश में बालाघाट, भांद्रा, छिंदवाड़ा, 
नागपुर तथा जबलपुर जिलों में उत्पन्न होता है। मध्यप्रदेश में देश-की डत्तत्ति का 
, ६० प्रतिशत से अधिक मैंगनीज उत्पन्न होता है। मध्यप्रदेश के अतिरिक्त मदरास में 
भी मैंगनीज उत्पन्न होता है, किन्तु मद्रास में मध्यप्रदेश से आधा ही मैंगनीज उत्तन्न 
होता है। मदरास के बैलारी जिले, सांदूर राज्य, तथा विजगापद्म में सैंगनीज बहुत 
उत्तन्न होता है | म 
उड़डीसा में गंगपुर राज्य तथा सिंगभूम में मुख्यतः मेंगनीज उत्पन्न होता है - 
( ८०,००० टन वापिक ) | वम्बई प्रान्त में पंचमहल, छोटा उदयपुर तथा रलागिरी 
जिलो में मैंगनीज निकाला जाता है। मैसर में चितलदुर्ग, कादर, शिमोगा तथा तमकुर 
जिलों में मैंगनीज निकाला जाता है। मध्यभारत के भाजुओ राज्य सें भी मेंगनीज पाया 
जाता है| 
भारतवर्ष में जितना सैंगनीज उत्पन्न होता है उसका केवल दस प्रतिशत लोहे 
के कारखानो में काम आता है, शेप विदेशों को भेज दिया जाता है । पाकिस्तान में 
मैंगनीज तनिक भी नहीं मिलता ! 
.. धँबरख ( १४८४ » : बिजली के धन्वे का संसार में अधिक प्रसार होने के 


प्रूर्‌ भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


क्रारण अवरख का विशेष महत्व हो गया है| बिना अबरख के विजली का यह विस्तार 
असम्भव था | संसार में भारतवर्ष सब से अधिक अवरख उत्न्न करता है। अबरख 
उत्पन्न करने वाले तीन छेंत्र हं--( १ ) विहार का दोत्र जो कि मुख्यतः हजारीबाग, 
गया, मगर तथा मानभूम में १४ मील चौड़ा तथा ६० मील लम्बा है, सबसे महत्न-' 
पूर्ण 8; (२) मदणस प्रान्त में नेलौर तथा नोलगिरी जिलों का क्ष त्र; ( ३ ) अजमेए 
मखाड़ा, जयपुर, मेवाड़, तथा दक्षिण राजपूताने के राज्य । ट्रावनकीर राज्य में भी 
अबरख पाया जाता है | 
जितना श्रवरख देश में उत्तन्न होता है उसका ८० प्रतिशत विहार मे उतने 
शैता है । विहार के उपरान्त मदरास का नेलौर जिला दूसरा मुख्य अबरंख उल्नन्न 
करने बाला चैत्र है। मेवाड़ राज्य तथा दक्षिण राजपूताने के राज्य अवरख की टष्ट 
से बहुत धनी हैं, परन्तु वहाँ अ्रमी खानों की खुदाई आरम्भ ही हुई है। गि 
भारत में श्रवरख की खपत बहुत कम है, इस कारण अधिकांश अबरख विदेशों 
को जाता' है | भारतवर्ष, संसार की कुल उत्तत्ति का ७५ प्रतिशत अवरख -उत्तन्न करदो 
है। बिजली के यन्त्र बनाने के लिए. तथा बिजली के विस्तार के लिए. झेबरख नितास्त 
श्रावश्यक है | श्रस्तु; जैसे-जैसे विजली का धन्धा देश में उन्नति करेगा वैसे-वैसे देश में 
अबरख की खपत बढ़ती जावेगी । पाकिस्तान भे' अबरख भी नहीं मिलता । 
ताँवा : ताँबा उसब्न करने वाले देशों में भारत का तेरहवाँ स्थान है | भाख 
में प्रतिवर्य १९,००० टन ताँबा उत्नन्न होता है। ताँबा श्रधिकतर बिहार के सिंगमूम 
तथा मदरास के नेलौर जिलों में निकाला जाता हैं । सिंगमूम जिले में ८० मील तक 
तॉँचे की एक लम्बी पद्दी वाला छु भ्र फैला हुआ है जिसमें मोसाबानी, घाठशिला तथा 
धोवानी की खाने भारत का अधिकांश ताँवा उत्पन्न करती हैं| पाकिस्तान में ताँवा 
तनिक भी नहीं मिलता | 
दस 3 अतिरिक्त हजारीबाग, मध्यभारत तथा मैसूर में भी तोबा पाया 
जाता बाहरा हिमालय भध-साथ तो रे 
हक बर 2 5247 आय मा ड्झा है। कुछू 
ह न्ठु॒ निकाला नहीं 
जाता । 
९ ७३ _+ 
पट सोना : भारतवष्‌ में संसार की कल उत्मत्ति का केवल २ प्रतिशत सोना 
उत्तन्न होता है । भारतवप में सोना मुख्यतः मैसूर, हैदराबाद तथा मदरास सें पाया 
जाता दे । यों थोड़ा-सा सोना पंजाब, उड़ीसा और बिहार में भी पाया जाता है परन्तु 
देश में निकलने वाले सोने का ६६ प्रतिशत सोना मैसूर की कोलार की खानों 
लता है । "7 ३ श्जै पिन द 
यय्मपि > 


ऐ 


सोन नों से निक- 
को राशि कम होती जा रही-है | 


पाया जाता है, किन्तु मिकाला नहीं 


भारत की भूमि अर्थात्‌ प्राकतिक सांधने धर 


जाता'। कुछ समय पूब हेदराबाद की हुड्टी की सोने की खानों तथा धारवार की खानों 
से सोना निकलता था, किन्तु अब यह खाने' समाप्त हो गई' हैं। कुछ स्थानों पर नदि- 
यों के रेत में सोना निकलता है। इनमें उड़ीसा का सिंगभूम; पंजाब में अटक, अम्बाला 
झौर फेलम; उत्तर प्रदेश का बिजनौर का जिला तथा काश्मीर में गिलगिट का सिंध 
नदी का क्षेत्र है । किन्तु इन क्षेत्रों से जो सोना प्राप्त होता है वह नाममात्र को ही ग्रास 
होता है। अस्तु, सोने की दृष्टि से भी पाकिस्तान ग्रायः अत्यन्त निर्धन है। 

बाक्साइद ( 85प5४6 ) : बाक्साइट अलूमीनियम के धंधे के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है। भारत में यथेष्ट बाक्साइट मिलता है। मध्यप्रदेश में बालाघाट, _ 
और कटनी जिलों में वाक्साइट बहुत अधिक पाया जाता है । इनके अतिरिक्त सारगुजा 
280 नकल तष्यप्रान्त), छोग नागपुर, विहार, उड़ीसा, भपाल, रींचा राज्य (मध्य भारत, 
बम्बई के सतारा और करा ज़िलों, मैसूर और काश्मोर में भी वाक्साइट बहुत पाया 
जोता हैं| इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य बात है कि अलूमीनियम का घन्धा तभी 
भली भाँति पनप सकता है जब कि सस्ती जल-विद्युत्‌ उपलब्ध हो | पाकिस्तान -में 
बाक्साइट भी नहीं पाया जाता । "के 

*. क्रोमियम ((20:0फाप) + क्रोमियम का उपयोग विशेषतः स्टील बनाने 

में होता है। यह घाठु तीन स्थानों में पाई जाती है। मैसूर, बिहार, तथा उड़ीसा . 
के सिंगभूम जिले में क्रेमियम यथेण्ट मिलता है। भारत संसार में क्रोमियम उत्रन्न 
करने वाले देशों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अधिकतर यह धाठु विदेशों को भेजी 
जाती है ! 

सीसा और जस्वा : भारत में सीसा ओर जस्ता केवल उदयपुर के समीप 
जावर की खानों से निकाला जाता है। यों सीसा मद्रास, हिमालय, राजस्थान, तथा, 
बिहार के मानभूमि तथा हजारीबाग जिलों में पाया जाता है| किन्त इन स्थानों से 
, सीसा अभी निकाला नहीं जाता है | न्‍ 

स्सक : नमक मनुष्य के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता का पदार्थ है। 
सम्मिलित भारत में नमक तीन प्रकार से उत्पन्न किया जाता था--( १ ) समुद्र के 
जल से ( २) नमक -की मीलों से (३ ) पहाड़ो से | देश में जितना भी नमक तैयार 
किया जाता था उसका दो तिहाई से अधिक सुद्र से प्राप्त होता था । बम्बई तथा. 
मदरास तट के समीप सपुद्र के जल से नमक बनाने के कारखाने हैं। खम्मात की 
खाड़ी के तट पर धरसना और चहारबाद तथा कठियावाड़ में ओला के पास बहुत 
अधिक राशि में नमक उत्तन्न किया जाता है| उघर की ओर बहुत से नमकृ-क्रूप हैं 
जिनसे नमक उलन्न किया जाता है| कच्छ की खाड़ी से भी बहुत-सा ममक मिलता 
है। इधर समुद्र-जल में नमक इतना अधिक है कि सूर्य की गरमी से ही पानी भाष 





धर भारतीय श्रथंशार्त्र की रूपरेखा 


कारण अ्रवरख का विशेष महत्व हो गया है। बिना अबरख के विजली का यह वित्वा 
असम्भव था | संसार में भारतवष सब से अधिक अवरख उत्पन्न करता है। अपरस 
उस करने वाले तीन छेत्र है-( ६ ) विहार का ज्षेत्र जो कि मुख्यतः हजारीबाग, ह 
गया, मु'गेर तथा मानभूम में १४ मील चौड़ा तथा ६ ० मील लम्बा है, सबसे 8 
पूर्ण है; (२) मद्रास प्रान्त में नेलौर तथा नीलगिरी जिलों का छत; ( ३ ) अन् ै 
मेरबाड़ा, जयपुर, मेवाड़, तथा दक्षिण राजपूताने के राज्य । द्रावनकोर राज्य मे में 
अवरख पाया जाता है | हे 

जितना अबरख देश में उत्तन्न होता है उसका ८० प्रतिशत बिह्वर में उत्तत 
होता है | विहार के उपरान्त मदरास का नेल्लौर जिला वूसरा मुख्य अवरख पे 
करने वाला क्षेत्र है। मेवाड़ राज्य तथा दक्षिण राजपूताने के राज्य अवरख की दंशि 
से बहुत धनी हैं, परन्तु वहाँ अभी खानों की खुदाई आरम्भ ही हुई है। हा 

भारत में अवरख की खपत बहुत कम है, इस कारण अधिकांश अबर॒ख वि 
को जाता'है | भारतवरप' संसार की कुल उत्पत्ति का ७५ प्रतिशत अवरख-उत्तन्न करता 
है । बिजली के यन्त्र बनाने के लिए तथा बिजली के विस्तार के लिए अबरल नितात्त 
थावश्यक है। अ्रस्ठ; जैसे-जेंसे विजली का धन्धा देश में उन्नति करेगा वैसे-वैसे देश मेँ 
अवरख की खपत बढ़ती जावेगी | पाकिस्तान मे अबरख भी नहीं मिलता । 

ताँवा : ताँवा उस्न्न करने वाले देशों मे भारत का तेरहवोँ स्थान है। भारत 
में प्रतिद्य १२,००० वन ताँवा उलतन्न होता हैं। ताँवा अधिकतर विहार के सिंगभूम 

- तथः मद्रास के नेलौर जिलों में निकाला जाता हैं | सिंगभूम जिले में ८० भील तक 

ताँबे को एक लम्बी पट्टी बाला चुत फैला हुआ है जिसमें मोसावानी, घादशिला वथा 
धोवानी की खाने भारत का अ्रध् ् 


पैकांश ताँचा उद्मन्न करती हैं। पाकिस्तान में ताँवा 
तनिक भी नहीं मिलता | - 


इस चेत्र के अतिरिक्त हजारीबाग, मध्यभारत तथा मैपूर में भी तॉवा पाया 
जाता है। बाहरी हिमालय के साथ-साथ ता बे की पट्टी वाला ज्षेत्र फैला हुआ है | कुलू 
काँगरा, नैपाल, भूटान तथा सिक्किम में तांबा पाया जाता है करत निकाला नहीं 
जाता । 


्ट सोना भारतवष में संसार की कुल्न उ्चत्ति का केवल २ प्रतिशत सोना 
उत्रन्न होता है| भारतवर्ष में सोना मुख्यतः मैसूर, हेद्राबाद तथा मदरास से पाया 


जाता है। यों थोड़ा-सा सोना पंजाब, उड़ीसा ओर बिहर में भी पाया जाता है परन्तु 
देश में निकलने वाले सोने का ६६ प्रतिशत सोना मैठूर की कोलार की खानों से निक-' 
सोने की राशि कम होती जा रही' है | 


लगा है | ड्निन्तु इस खान से निकलने वाले 
में सोना पाया 


यद्यपि मदरास के अनन्तपुर जिले ! जाता है, किन्तु निकाला नहीं 


भारत की भूमि अर्थात्‌ प्राकृतिक साधन प्र 


जाता | कुछ समय पृव॑ हेदराबाद की हुड्टी की सोने की खानों तथा धारवार की खानों 
से सोना निकलता था, किन्तु अब यह खाने' समाप्त हो गई' हैं| कुछ स्थानों पर नदि- 
यों के रेत में सोना निकलता है| इनमें उड़ीसा का सिंगभूम; पंजाब में अटक, अम्बाला 
श्रोर फेलम; उत्तर प्रदेश का बिजनौर का जिला तथा काश्मीर में गिलगिट का सिंघ 
नदी का क्षेत्र है | किन्तु इन क्षेत्रों से जो सोना प्राप्त होता है वह नाममात्र को ही प्राप्त 
होता है। अस्त, सोने की दृष्टि से भी पाकिस्तान प्रायः अत्यन्त निर्धन है। 

चाक्साइट ( 850586 ) : बाक्साइट अलूमीनियम के धंघे के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है। भारत में यथेष्ट बावसाइट मिलता है । मध्यप्रदेश में बालाघाट, _ 
और कटनी ज़िलों में वाक्साइट बहुत अधिक पाया जाता है । इनके अतिरिक्त सारगुजा 
राज्य मान खो नागपुर विश उड़ा, परत, री राज्य _भारत 
बम्बई के सतारा और करा जिलों, मैसूर ओर काश्मोर में भी बाक्साइट बहुत पाया 
जाता हैं। इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य बात है कि अलूमीनियम का धन्धा तभी 
भरी भाँति पनप सकता हैं जब क्रि सस्ती जल-विद्युत्‌ उपलब्ध हो | पाकिस्तान _में 
वाक्साइट भी नहीं पाया जाता | झट 

क्रो सियम (70 /|परंपा0) : क्रोमियस का उपयोग विशेषतः स्टील बनाने 
में होता है। यह धातु तीन स्थानों में पाई जाती है। मैसूर, विहार, तथा उडीसा_. 
के सिंगभूम जिले में क्रेमियम यथेण मिलता है। भारत संसार में क्रोमियम उत्पन्न 
करने वाले देशों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है | अधिकतर यह धातु विदेशों को भेजी ' 
जाती है । 

सीसा और जस्ता : भारत में सीसा और जस्ता केवल उदयपुर के समीप 
जावर की खानों से निकाला जाता है। यों-सीसा मद्रास, हिमालय, राजस्थान, तथा. 
बिहार के मानभूमि तथा हजारीबाण जिलों में पाया जाता है। किन्तु इन स्थानों से 
, सीसा अभी निकाला नहीं जाता है | ह 

नसक ; नमक मनुष्य के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता का पदार्थ है। 
सम्मिलित भारत में नगक तीन प्रकार से उत्त॒न्न किया जाता था--( १ ) समृद्र के 
जल से ( २ ) नमक की झीलों से (३ ) पहाड़ों से | देश में जितना भी नमक तैयार 
किया जाता था उसका दो तिहाई से अधिक सपुद्र से प्रात्त होता था | बम्बई तथा. 
मदरास तट के समीप सप्रद् के जल से नमक बनाने के कारखाने हैं। खम्भात की 
खाड़ी के तट पर धरसना ओर चहारबाद तथा कठियावाड़ में ओला के पास बहुत 
' अधिक राशि में नमक उतस्न्न किया जाता है | उधर की ओर बहुत से नम्क-क्रप है 
जिनसे नमक उत्तन्न किया जाता है | कच्छ की खाड़ी से भी वहुत-सा नमक मिलता 
है। इधर सप्रद्र-जल में नमक इतना अधिक है कि सूर्य-की गरसी से ही पासी भाप 








$ | हि 
भारतीय अर्थशास्त्र की स्परेजी 


बनकर उड़ जाता है शोर नेंगक पेयार हे जाता है । पा्िष्तान 
वैक्टरी ममक बनाने की है। से स्थान करायी के निर्केट है । 
परदरास-तठ पर गंजाम से लेकर वूतीकीरन पके नमक 
जहोँ समुद्र-जल से नमक बनायी जीती है । इसके अ्िरित 
मई भी नमक बनाया जाता है। 
सपुद्र-जल के अतिरिक्त राजपूताने की सांभर तट 
प्राप्त करने के झुझ्य साधन है। सॉमिर भीश का चेनकर्त ५९ 
प्रतिवर्ष २७०,००० टन नमक निकाला जी! है। 
पहाड्डों से निकलने बाला नमक पैजोर्प में निकाला बातो थीं। सेल 
ममक दी पहाड़ियाँ पर्चिमीय पंजाव में है। कोहाट में भी चट्टानों से तक रे 
जाता है। यह स्थान सीमाप्रान्त में है। इसके अतिरिक मंडी रत ( प्रा रे 
पहाड़ी नमक निकलता है। पहाड़ी नमक के स्थान पाकिस्तान में व हे हे 
चौवाई देश * 


भारतवर्ष में जितना नमक खपता है उसकी ते थाई 


जाता है। 
भीजाधोथा ( 3७ 2०७४७ ) औद्योगिक टेप्ट से बीती के 
भहांवपूर्ण खनिज पदार्थ है। यह 0 उचर 7? लतरखदाद गिर प्रदेश, विदवर तय ४०१) कम 
है| सबसे अधिक नीज्ावोथा उत्तर अदेश के परे खाता जिसे 308 
अधिवांश नौतायोथा विदेशों के भेजा जाता है, केबल थोड़ा बलाबिक 
के चाय के बाग में काम आता है। 
रासायनिक पदाथ पा 
गंधक : गंवक अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ है। भारतवर्ष # 
दे३०९० दन गंधक विदेशों ते मंगाता है। जो कुछ भी इस सास मे 
हे उससे यह उठा बलता है कि साख के बहुत से भागों में गंधक मिलता दे शि 
2 गंधक बहुत पर्या'जाता ६ै। इसके शतिरिक गंधक जिपरर्म दया 
हो रकम सकल शह दया दिहवए प्रान्त की खारी! पः हक 
जल । ऐसा अनुमान किया जाता ह कि यदि प्रकट 
पे दया नकड प्रतिबंध निकाल[ जी सकता है न 
शशि में मिलता है 5 न नेक कि तभा विहार में फास्केद वह, हर 
कक 22 2 हल से ७० लाब इन काशोंट निकाला जो सती | 
गत किया 3 की की है। इडिदयों हे भी जाद केला 
+ किन्तु प्रतिवर्ष हम हंडिड॒यों को विदेशों में मेज देते है । 


४५४ 
मे भी झणुर मे ५ 


की पेक्टरों ह्फिः 
के उप हि 


दीवाना भी भीर्क 
0 हक 39 


डे ई ० रूपरे 
घूंड भारतोय अथशास्त्र की रूपरेखा 


बनकर उड़ जाता है और नमक तैयार हो जाता है । पाकिस्तान में भी मुईरपुर में एक 
फैक्टरी नमक बनाने की है। यह स्थान करांची के निकट है | 

मदरास-तट पर गंजाम से लेकर तूतीकोरन तक नमक की फैक्टरियाँ स्थित हैं 
जहां समुद्रे-जल से नमक बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त मलाबार के उदीपी जिले 
में भी नमक बनाया जाता है| 

समुद्र-जल के अ्रतिरिक्त राजपूताने की सांमर तथा डींडवाना भीले भी नमक 
प्रात्त करने के मुख्य साधन हैं। सांभर कील का क्षेत्रफल ६० वर्गमील है और उससे 
प्रतिब्ष २,५०,२०० उन नमक निकाला जाता है। 


पहाड़ो से निकलने वाला नमक पंजाव में निकाला जाता था। खेस्ा की 


नमक की पहाड़ियाँ पश्चिमीय पंजाव में हैं | कोहाठ में भी चट्टानों से नमक निकाला 


जाता है | यद स्थान सीमाप्रान्त में है | इसके अतिरिक्त मंडी राज्य ( पञाब ) में भी . 


पहाड़ी नमक निकलता है। पहाड़ी नमक के स्थान पाकिस्तान में चले गये हैं | 

भारतवर्ष में जितना नमक खपता है' उसका तीन चौथाई देश में निकाला 
जाता है। 

नीलाथोथा ( 500 ९६८४८ ) : ओरद्योगिक दृष्ठि से नीलाथोथा एक 
मह्पपूर्ण खनिज्ञ पदार्थ है। वह उत्तर प्रदेश, विहार तथा पंजाब में निकाला जाता 
है। सबस अधिक मलाथोथा उत्तर प्रदेश के फर खाबाद जिले से निकलता है। 
झविकांश नोलाथोथा विदेशों को भेजा जाता है, केवल थोड़ा-सा नीलाथोथा आसाम 
के चाय के वबागो में काम आता है। 

रासायनिक पदाथ 

गंधक : मंधक अत्यन्त महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ है। भारतवर्ष प्रतिवर्ष 

२०,००० टन गंधक विदेशों से मंगाता है | जो कुछ भी इस सम्बन्ध में जांच हुई 
उसत यद पता चलता है कि भारत के बहुत से भागों में गंधक मिलता है | शिमला 

उपीस गंपक्त बहुत पायाजाता है। इसके अतिरिक्त गंधक जिपसम तथा ताँवे से 
भें निहाला जा सकता द। सोडियम सल फट से भो गंधक निकाला जा सकता है। 
उन्तर प्रदेश को रेहो 'ऊसरः भूमि तथा विहार प्रान्त की 'खारी? भूमि से सोडियम 
सतकद निकाला जा सकता है| ऐसा अनुमान क्रिया जाता है कि यदि प्रयत्ष क्रिया 
जावे तो ८ लाल मन सोडियम सल्फेट प्रतियर्ष निकाला जा सकता है। 


फास्कट ; मदरास के निचनापली जिले तथा विद्वार में फाल्फेंट 
ऐश मे मिलना €। त्रियनापल्ली से ७० लाख टन फास्फे 
नारत जी ऊिग्मे में फात्फेट 
प्रा ०८ 


बहुत अधिक 
निकाला जा सकता दे | 
की कमी है। हड्िडयों से भी खाद के 


के रूप में फासफट 
भ्‌ जफ़ना ६, डिन्तु प्रतिवर्ष हम हडिडयो को विदेशों में मेज देते है | 


भारंत की भूमि अर्थात्‌ प्राकृतिक साधन धूपू 


क्ञार ( 809॥ ) : भारतवष में प्रतिवर्ध बहुत-सा कास्टिक सोडा, सोडियम 
कारवोनैट विदेशों से मंगाया जाता है । भारतवर्ष में रिह' तथा 'कालारः जो उत्तर 
प्रदेश तथा पंजाब की ऊसर भूमि पर मिलता है उससे सोडियम कारबोग्रेट निकाला 
जा सकता है। पंजाब में सोडियम सल्फेट भी बहुत मिलता है। उत्तर प्रदेश में 
प्रतिवर्ष ७० लाख टन सोडा निकाला जा सकता है। डाक्टर अद्नागर ने लुकसर 
रेलवे स्टेशन के समीप ऐसी भूमि पाई है जिसमें ८से ११ प्रतिशत तक सोडियम 
कारवोनेट पाया जाता है | 

+-ऋमिाइट ( (.॥४077६८ ): क्रोमाइट इंटे' बनाने के काम आता है | 

इसी से क्रोमियम नथक निकलता है जो चमड़ा कमाने तथा रंगने के काम आता 
है। मेवूर सबसे अधिक क्रोमाइड ( सारत का ६५ प्रतिशत ) उल्नज्न करता है। 
शिमगोश्रा और हासान दो मुख्य स्थान है जहां से यह निकलता है। इसके उपरान्त 
उड़ीसा का सिंगभूम का जिला मुख्य है ,जहाँ से भारत की उत्तत्ति का एक तिहाई 
क्ोमाइट उल्न होता है। पाकिस्तान में केवल बलूचिस्तान में कोमाइट निकद्वता है | 
इन स्थानों के अतिरिक्त विहार के भागलपुर वथा राद्यी जिलों में भी क्रोमाइट निकाला 
जाता है। जितना क्रोभाइद देश में निकलता है सारा का सारा विदेशों को भेज 
दिया जाता हैं। 

ऐण्टीमनी (/४४८7०००ए) ; यह नरम घातुओं के साथ मिलाने के काम 
. में आता है| यद्यपि इस समय भारत में ऐण्टरीमगी मिकाला नहीं जाता, किन्तु भावी 
सम्भावनाएँ बहुत है | पंजाब के लाहील प्रदेश में शिरगी ग्लेशियर के समीप ऐडटीमनी 
बहुत पाया जाता है किन्तु वहाँ की भवड्भर ठरडइक के कारण उसको निकालना बहुत 
कठिन है। मैसूर राज्य के चीतल दुर्ग जिले में काफी ऐंण्टीमनी पाया जाता है.। 

५. चाँदी : भारत में चॉदी का बहुत उपयोग होता है । परन्तु भारत चाँदी की 

: दे से अत्यन्त निधन है। जो कुछ भी चोंदी, जस्ता और सीसा भारतवर्ष में मिलता 
था, वह वर्मा से निकाला जाता था। वर्मा के भारत से प्रथक हो जाने के उपरान्त 
इन धाहुग्नी की दृष्टि से भारत अलन्त निर्धव हो गया। थोड़ी सी चाँदी मेसूर की 
कोलार खानों से तथा बिहार के मानभूम जिले से निकालो जातो है। भेवाह (राज- 
पूताने) की जावर की खानों में कुछ चाँदी मिलती है । 

हीरा : यद्यपि हीरे का धंधा सारतवर्म में अलन्त पुराना है परन्ठ भारत में 
हरा बहुत क्रम निकलता है। हीरा अनंतपुर, वैलारी, कृष्णा, गण्हर तथा मदरास 
के ग्ोदावरी डिवीजन में निकलता है। उड़ीसा के सम्मलपुर जिले, मध्यप्रदेश के 
' चान्दा जिले, बुंदेलखएड तथा मध्यभारत में भी हीरा पाया जाता है | 

“४ इसारती पत्थर । भारतवर्ष की सभी प्रसिद्ध इमारतें पत्थर की बनी हुई ई | 


४ ई हे रु 
पूछ भारतीय अथशासत्र की रूपरेखा 


बनकर उड़ जाता है और नमक तैयार हो जाता है । पाकिस्तान में भी मुईरपुर में एक. 
फैक्टरी नमक बनाने की है। यह स्थान कर्तंची के निकट है | हि 
भदरास-तट पर मगंजाम से लेकर तूतीकोरन तक नमक की फेक्टरियाँ स्थित है। 
जहाँ समुद्रे-जल से नमक बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त मलाबार के उदीपी जिले 
में भी नमक बनाया जाता है। ; 
सपुद्र-जल के अतिरिक्त राजपूताने की सांमर तथा डींडवाना भोले भी नमक 
प्राप्त करने के मुख्य साधन हैं। सांमर मील का क्षेत्रन्‍ल ६० वर्गमील है और उससे 
प्रतिवर्ष २,५०,००० ठन नमक निकाला जाता है। । ' 
पहाड़ों से निकलने वाला नमक पंजाब में निकाला जाता था। खेरवा की 
नमक की पहाड़ियाँ पश्चिमीय पंजाब में हैं| कोहाट में भी चद्दानों से नमक निकाला 
जाता है | यह स्थान सीमाप्रान्त में है | इसके अतिरिक्त मंडी राज्य ( पंजाब ) में भी 
पहाड़ी नमक निकलता है | पहाड़ी नमक के स्थान पाकिस्तान में चले गये हैं | 
भारतवप में जितना नमक खपता है उसका तीस चौथाई देश में निकाला 
जाता है| 
नीलाथोथा ( 990 ?८८:८ ) ; औद्योगिक दृष्टि से नीलाथोथा एक 
महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है | यह उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पंजाब में निकाला, जाता 
है। सबसे अधिक नीलाथोर्था उत्तर प्रदेश के फेर खाबाद जिले से निकलता है। 
अधिकांश नीलाथोथा विदेशों को भेजा जाता है, केवल थोड़ा-सा नीलाथोथा आसाम 
के चाय के बागों में काम आता है |. 
शसायनिक पदाथ 
गंधक : गंधक अत्यन्त महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ है। भारतवर्ष प्रतिवर्ष 
२७,०५० टन गंधक घिदेशों से मंग्राता है। जो कुछ भी इस सम्बन्ध में जांच हुई 
है उससे यह पता चलता है कि भारत के बहुत से भागों में गंधक मिलता है | शिमला" 
के पास गंधक बहुत पाया'जाता है। इसके शतिस्क्ति गंधक जिपसम तथा ताँबे से 
भी निकाला जा सकता है | सोडियम सलकेट से भी गंधक निकाला जा सकता है। 
उत्तर प्रदेश की रेहो 'ऊसर? भूमि तथा विहार प्रान्त की सारी! भूमि से सोडियम 
सलफेट निकाला जा सकता है | ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि प्रयत्न किया 
जाबे तो ८ लाख मन सोडियम सह्फेट प्रतिवर्ष निकाला जा सकता है। 
. फास्फेट : मदरासत के त्रिचनापली जिले तथा विहार में फास्फेट बहुत अधिक 
राशि में मिलता हैं। त्रिचनापली से ७० लाख टन फास्फेंट निकाला जा सकता है । 
भारत की निद्दी में फास्फेट की कमी है। हडिडयों से भी खाद के रूप में फास्फेट 


परष्त किया जा सकता हे, किन्दु प्रतिवर्ष हम इडिड॒यों को विदेशों में भेज देते है । 


भारित की भूमि अर्थात्‌ प्राकृतिक साधन भपू 


क्ञार ( 079॥ ) ; भारतवष में प्रतिवर्ष बहुत-सा कास्टिक सोडा, सोडियम 
ग्रबोनेट विदेशों से मंगाया जाता है। भारतवष में 'रेह' तथा 'कालारः जो उत्तर 
दिश तथा पंजाब की ऊसर भूमि पर मिलता है उससे सोडियम कॉरबोन्रेंट निकाला 
वा सकता है। पंजाब में सोडियम सलेफेट भी बहुत मिलता है। उत्तर प्रदेश में 
“तिवष ७० लाख टन सोडा निकाला जा सकता है। डाक्टर भटलाग़र ने लुकसर/ 
रेलवे स्टेशन के समीप ऐसी भूमि पाई है जिसमें ८ से ११ प्रतिशत तक सोडियम 
कारबोनेठ पाया जाता है | 
"औ्रमाइट ( (:४४०77६८ ) : क्रोमाइट इंटे बनाने के काम आता है। 
इसी से क्रोमियम नमक निकलता है जो चमड़ा कमाने तथा रंगने के काम आता 
है। मैथूर सबसे अधिक क्रोमाइट ( भारत का ६४ प्रतिशत ) उत्पन्न करता है। 
शिभगोश्रा और हासान दो मुख्य स्थान हैँ जहां से यह निकलता है। इसके उपरान्त 
उड़ीसा का सिंगभूम का जिला मुख्य है ,जहाँ से भारत की उद्मत्ति का एक तिहाई 
क्रोमाइट उत्न्न होता है । पाकिस्तान में केवल वलूचिस्तान में क्रोमाइट निकलता है | 
इन स्थानों के अतिरिक्त विहार के भागलपुर तथा राशी जिलों में भी क्रोमाइट निकाला 
जाता है। जितना क्रोम|इट देश में निकल्लता है सारा का सारा विदेशों को भेज 
दिया जाता है।.. 
ऐण्टीमनी (.५७०४०7०7४) ४ यह नरम धातुओं के साथ मिलाने के काम 
में आता है। यद्रपि इस समय भारत में ऐस्टीमनी निकाला नहीं जाता, किन्तु भावी 
सम्भावनाएँ बहुत हैं | पंजाब के लाहील प्रदेश में शिरगी ग्लेशियर के समीप ऐश्ट्रीमनी 
बहुत पाया जाता है किन्तु वहाँ की भयड्भर ठए्डक के कारण उसको निकालना बहत 
कठिन हे । मैसूर राज्य के चीतल दुग जिले में काफी ऐंए्टीमनी पाया जाता है | 
५. चाँदी : भारत मे चॉदी का बहुत उपयोग होता है । परन्तु भारत चांद की 
दृष्टि से अत्यन्त निर्धन है। जो कुछ भी चाँदी, जस्ता और सीसा भारतवर्ष में मल्नता 
था, वह वर्मा से निकाला जाता था। वर्मा के भारत से इथक दो जाने के उपरान्त 
इन घाठुगं छी दृष्टि से भारत अत्यन्त निर्धन हो गया। थोड़ी सी चांदी मैसूर की 
कासार खाना से तथा बिद्वार के साननूम जिल्ले छू निकाली जाती है। नवाफु साज 
पृताने) की जावर की सानों में ऊुछ चांदी मिलती है । 
हीरा : वद्यपि होरे का धंधा भारवर्प में अत्यन्त पुराना दे परन्तु भारत में 
रा बचत कम निकलता है। हीरा अनेतपर, बेलारी, ऋृष्णा, गण्टूर तथा मद्रास 
के गोदावरी डिवीजन में विफलता <॥ उ्ीता के उम्मलपुर झिसे, मन्यप्रदेश के 
चान्दा जिले, य॑ देजसएड तथा मध्यचारत ते मे होश पाया ज्ञाना | 
+ इसारती पत्थर ; भारतयात को सभी भत्तिद रमास्ते पत्पर की बनी हू 


न भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


जो भी मारत की मूर्ति कला के उच्च नमूने हैं वें भी सब पत्थर के ई। आबू के ग्रसिद 
दिल्वारा मंदिर में विध्य पर्वतमाला का पत्थर लगा है। देहली, आगरा, उदयपुर, 
श्रामेर, डीग, ग्वालियर, जैसलमेर तथा जोधपुर में जो भव्य महल हैं वें सभी विंष्य 
पवेतमाला के पत्थरों से बने हैं | विंध्य परव॑ंतमाला का प्रदेश ही भारत में इमासी 
पत्थर का मुख्य खोत है। और यह प्रदेश समस्त राज्यूताना तथा मध्यभारत में 
फैला हुथा है। दक्षिण भारत में मदरास की बहुत सी अग्नेय चट्टानों तथा मैसूर और 
उत्तरी आरकट में ग्रैनाइट पत्थर इमारत के काम झाता है ] बम्बई, हैदराबाद और 
मध्यप्रदेश में वैसल निकलता है। मध्यप्रदेश के कुछ भाग में विंध्य प्रदेश का पत्थर 
काम में आ्राता है। 

संगमरमर पत्थर : विंध्य पर्वतमाला में संगमरमर बहुत पाया जाता है थरौर 
इमारती पत्थरों में सर्वश्रे प्ठ है | जबलपुर, बैतूल, नागपुर, छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश ) 
जोधपुर, किशनगढ़ तथा अजमेर (राजप्रताना) का संगमरमर भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। 
जोधपुर की मकराना की खान से ही आगरा के ताजमहल और कलकत्ता के विक्टोरिया 
मैमोरियल के लिए, संगमरमर निकाला गया । इनके अतिरिक्त जैरलगेर, मेवाड़ भर 
जयपुर राज्यों में भी बढ़िया सफेद, पीला तथा काला संगमरमर निकलता है | पश्ाव, 
उत्तरप्रदेश तथा बिहार के हिमालय प्रदेश से स्लेट निकलता है | 

भारत में इमारती पत्थर इतना बढ़िया होने पर भी भारत को बाहर तें 
इमारती पत्थर विशेष कर इटली का संगमरमर मेगवाना पड़ता है| इसका कारण 
यह हे कि यातायात की असुविधाएँ बहुत है श्रौर भाड़ा बहुत लग जाता है.-। 

शीशा बनाने वाले पदाथे : शीशा बनाने के लिए बढ़िया रेत अत्यन्त 
आवश्यक है। शीशा बनाने के लिए, उपयोगी रेत राजमहल पहाड़ियों में, मज्जलहाट 
तथा पतराधाट में, लोधरा और बारगढ़ (इलाहाबाद) में, साऊरवादा और पिघमली 
नदी बड़ौदा में; जबलपुर में तथा अन्य स्थानों पर मिलता है। रेत के अतिरिक्त 
सोडा और चूने की भी शीशा बनाने में भरावश्यकरता पढ़तो है | 

सीमेंट बनाने वाल्ले पदार्थ : भारतवर्ष में चूने का पत्थर जो कि सीमेंट 
बनाने के उपयोग में आता है बहुत मिलता है। कुछ चूने के पत्थरों में जिपसम तथ 
चौका मिद्दी भी मिलानी पड़ती है। यह सब पदार्थ यहाँ यथेष्ट राशि में मिलते हैं ! 
यह कटनी ,अध्यप्रदेश), द्वारका (काठियावाड़), जायला (डाल्टनगंज), वनमोर 
33008 220 कल दा में मिलता हे। बढ़िया सीमेंट तैयार करने 
उलल है सवा ही जे || 3 भारद में सीमेंट के घने का अविष्य बहुत 
प चूने का पत्थर तथा बाकसाइट बहुत मिलता है | 

मिट्टी : विहर और उड़ीसा के कोयले के ज्षेत्र में फायरक्ल (॥६८०४५)) 


भारत की भूमि अर्थात्‌ प्राकृतिक साधन है पूछ 


बहुत मिलती है । चीनी मिद्दी चीनी बर्तन बनाने के योग्य बहुत से स्थानों पर पाई 
जाती है | इनमें बिहार, उड़ीसा, जबलपुर (मध्यप्रदेश), मैसूर, मदरास और देहली 
मुख्य हैं । 
सोडा : सोडा का उपयोग बहुत 'से धन्धों में होता है--उदाहरण के लिए 
साबुन तथा गैस बनाने में | सोडा चम्पारन, मुजफ्फरपुर तथा सारन राज्य (विंहार 
तथा उड़ीसा); बनारस, आ्राजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर (उत्तर प्रदेश), वरार, खेरपुर, 
सिंध तथा सॉभर भील के समीप सतह पर ही मिल जाता दै। उससें से अधिकांश 
विदेशों को मेज दिया जाता है। भारत में सोडा का धन्धा इसलिए आवश्यक है 
क्योंकि अन्य बहुत से धन्वे उस पर निर्भर हैं । 
चोलफ्राम (५४०](:क्‍977) : इससे टंग्ल््म निकलता है जो कि बढ़िया स्टील 
बनाने के काम आता है | जिस स्टील से मशीनें तथा टूल बनते हैं. उनके बनाने में 
यह स्टील काम आती है| चोलफ्राम सिंगभूम जिले (उड़ीसा) में मध्यप्रदेश के अगर 
गाँव तथा जोधपुर राज्य के दागना स्थान पर मिलता दहै। किन्तु अधिक नहीं है । 
यह ध्यान देने की बात है कि पाकिस्तान में वोलफ्राम नहीं मिलता | 
जिपसम (5ए७5०४) : यह एक प्रकार की क़त्रिम खाद बनाने तथा 
कागज बनाने के काम आता है। यह भारत में सीमेण्ट के धन्धे में भी बहुत कुछ 
काम शआ्राता है। यह बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर राज्यों में मिलता है। पाकिस्तान 
में फेलम, शाहपुरा और मियाँवाली जिलों में मिलता है जो पश्चिमी पश्ञाब में हैं। 
इसके श्रतिरिक्त जिपसम काश्मोर, मदरास ओर काठियावाड़ में भी मिलता है | 
अस्वैस्टस : भारतवर्ष में अल्वैस्टस बंगलौर (मैसूर), अजमेर-मेरवाड़ा तथा 
- मदरास के कुठाया जिलें में मिलता दे | यह अमर से न जलने वाले पदार्थों को बनाने 
में काम आता है| 
फुल्नर अथ (>ियाी०४ 8507) : राजपूताना, मैसूर और मध्यप्रदेश में 
'पाई जाती है ) 
कोवाल्द (20००० : कोबाल्ट खेतरी (जयपुर राज्य) तथा नेपाल में बहुत 
पाया जाता है | 
ऊपर के विवरण से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ तक खनिज पदार्थों का 
सम्बन्ध है भारतवर्ष धनी है ओर पाकिस्तान अत्यन्त निर्धन है । 
मछली : भारतवर्ष में मछली प्रात करने के तीन च्षेत्र हं--(१) समुद्र की 
मछुलियों (२) डेल्टा की मछलियाँ तथा (२) नदियों की मंछलियों। सप्रद्र की 
भछुलियाँ समुद्रतण के समीप पाँच से सात मील तक सिंध, गुजरात, कंनारा, माला- 
बार, मनार की खाड़ी, मदरास तथा कारोमन्डल-तठ पर मिलती हैं। समुद्रतट के 
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समीप पकड़ी जाने वाली मछुलियाँ अधिकांश खाने योग्य हैं। समुद्रतण के समीप 
अधिकतर प्रान ज्यू फिश, सालमन, मलेठ, कैट फिश, पोम्क्ें, सियर, सारडिन, रे 
रेल, फ्लाइंग फिश, रेज इत्यादि पाई जाती हैं। महानदी, गंगा ओर बरह्मपुत्र के 
मुहाने में प्रा, काटला, कैन फिश तथा रोहू मिलते हैं। सिघ तथा गंगा नर्दियां म 
मछुली मारने का धन्धा विशेष महत्व का है क्योंकि भारत में नदियों की मछलियों को 
खाने का अधिक चलन है। हि 
भारत में मछुलियों के धन्ये को उन्नति में एक रुकावट यह है कि भारतीय 
केवल कुछ ही जाति की मछलियों को खाना पसंद करते हैं। मछलियों के धन्वे को 
बढ़ाने के लिए यह्आवश्यक है कि जिस जाति को मछलियों को आज खाने का 
चलन नहीं है उनके पौष्टिक तत्वों के सम्बन्ध में जनता को जानकारी कराई जावे | रे 
मदरास का सपुद्रतट भारत का सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण मछुली-केन्द्र हे, क्योकि 
वहाँ ४०,००० वर्ग मील छिछलले पानी का ज्षेत्र है। यहाँ बहुत से मछुण इस पन्‍्व 
को करते हैं, किन्तु उनके मछुली पकड़ने के तरीके बहुत ही पुराने हैं। मछली 
पकड़ने की विशेष प्रकार की नावें ड्रिफ्टर तथा द्रालर कमी काम में नहीं. लाई जाती । 
गंजाम, गोपालपुर, विजगापद्धम, कोकोनाडा, मसुलीपइ्म, नेलोर, मदरास, पॉडीचेरी 
तथा नेगापद्टम पूर्व में, तथा काल्ीकट और मज्जलौर पश्चिम में मदरास के गुख्य 
मछुली-केन्द्र हैं ह 
बंगाल में मछुली मुख्य भोज्य पदार्थ है. ओर प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन मछली 
खाता है। ढाका, राजशाही तथा अन्य जिलों में पांच लाख से अधिक व्यक्ति मछली 
पकड़ने के धन्वे में लगे हुए हैं । किन्तु बंगाल में अधिकतर मछुलियाँ नदियों तथा 
तालाबों में ही पकड़ी जाती हैं । जहाँ तक समुद्र की मछलियों का प्रश्न है उनकी 
ओर अभी बंगाल में ध्यान नहीं दिया गया। यदि प्रयत्न किया जावे तो बंगाल की 
खाड़ी से बहुत अधिक राशि में बढ़िया मछुलियाँ उत्पन्न की जा सकती हैं | 
जहाँ तक बम्बई का सम्बन्ध है वहाँ समुद्र क्री मछलियों को पकड़ने का ही 
धन्धा होता है। मछुली पकड़ने की नौकाओों के लिए बम्बई में अच्छे बन्दरगाह हैं 
और वर्ष में सात महीने तक अच्छा मौसम रहता है। साथ ही वहाँ के मछुए कुशल 
और परिभ्रमी हैं । 
भारत में मछली के घंघे को उन्नत करने के लिए, यह नितान्त आवश्यक दऐै 
कि शीत भंडार ( (000 8६0:888 ) की सुविधायें उपलब्ध को जावें। प्रत्येक 
मछंली छेत्र की जाँच की जाबे और मालूम क्रिया जावे कि कहाँ कितनी और कैसी 
मछली पाई जाती हैं ओर उसको उन्नत करने के उपाय निकाले जायें | इसके अति- 
रिक्त मछली पकड़ने के आधुनिक साधनों का सछुओं में प्रचार किया जावे और आधु- 
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निक तरीकों की शिक्षा भी दी जावे | हर की वात है कि मदरास में मछली सम्बन्धी 
स्कूलों की स्थापना की गई है ओर वहाँ मछुओों को मछली पकड़ने तथा मछली 
सुरक्षित रखने के आधुनिक साधनो को शिक्षा दी जाती 
भारत की प्रकृति बनी है : ऊपर के विवरण से यह तो स्पष्ट हो ही गया 
होगा कि जहाँ तक प्राकृतिक देन का सम्बन्ध है भारत की प्रकृति धनी है| किन्तु 
उसकी प्रकृतिक देन को देखते वह अत्यन्त निर्धन है और सम्पत्ति का उत्तादन बहुत 
कम होता है | कोई भी देश खनिज पदार्थों की दृष्टि से सर्बथा स्वावलम्बी नहीं होता | 
किन्तु इस सम्बन्ध में भारत को स्थिति युद्ध तथा शान्ति काल की दृष्टि से संतोपजनक 
है | जो भी खनिज पदार्थ सामरिक दृष्टि से महत्वपू् हैं वे भारत में यथेष्ठ है। 
केवल टिन, जस्ता, सोसा, निकल, ग्रेफाइट तथा पैट्रालियम की दृष्टि स भारत धनी 
नहीं है | किन्तु जहाँ तक मूलभूत खनिज पदार्थों का सम्बन्ध है--जैसे लोहा, मैंगनीज़, 
प्रलूमीनियम तथा क्रोमियम--भारत इन खनिज पदार्थों की दृष्ठि से बहुत धनी है । 
प्रन्‍्य खनिज पदार्थ हमारी आवश्यकताओं के लिए यथेष्ट हैं, और कुछ इतनी अधिक 
शशि में हैं कि हम उन्हें बाहर भेज सकते हैं। भारतवर्ष की भूमि उद्रा है, यहाँ का 
जलवायु खेती के लिए उपयुक्त है और वन-सम्पत्ति तथा मछुल्ली भी यथेष्ट हैं। यद्यपि 
भारत में कीयला यथेट्ट नहीं है परन्ठु जल्न-विद्यू त की अनन्त सम्भावनाएँ हँ | जल- 
विद्यूत की दृष्टि से भारत धनी देश है। 
हमारा हिमालय का विस्तृत प्रदेश आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है ओर 
उसके आर्थिक विकास की अद्भतपूर्व सम्मावनाएँ हैं | उत्तर के मैदानों में विभिन्न 
अकार को फसलें बहुतायत से उत्तन्न की जा सकती हैं | सारे भारत का जलवायु एक 
समान नहीं है, भिन्न-भिन्न भागों का जलवायु मिन्न है क्रवएव लगभग सभी प्रकार की 
पैदावार तथा उद्योग-धंथघे यहां पनप सकते हैं । 
भारत में संसार के सव देशों से अधिक पशु सम्यत्ति है और उसकी जनसंख्या 
भी अब्। देशों की तुलना में बहुत अधिक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं. कि प्रकृति 
ने सारत को अपनी देन देने में कंजूसी नहीं की है । फिर भारत निधन क्‍यों हे ? 
आज भारत की स्थिति क्‍या है ? भारत, में निधनता तथा. भुखमरी-का तांडव * 
इत्य हो रहा है। संसार में और कोई देश इतना निर्धन होगा इसमें सन्देह हे । जिस 
देश को प्रकृति ने धनीं वनाया है वह इतना निर्धन हो यह अत्यन्त खेद की बात है | 
भारत की नि्धनता का मुख्य कारण यह है कि भारतीय अपने देश की प्राकृ- 
तिक देन का पूरा उपयोग न कर सके । भारतीयों के छारा देश की प्राकृतिक देन 
का पूरा-पूरा उपयोग न किए. जा सकने का सुख्य कारण देश की राजनेतिक दासता 
थी। उसी कारण भारत आर्थिक उन्नति न कर सका | सच तो यह है कि हम भारत- 
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वासी अपने प्राकृतिक साधनों का घोर अपव्यय कर रहे हैं। उदाहरण के लिए बहुत 
सी भूमि जिस पर खेती की जा सकती है बेकार पड़ी है, भूमि का कठाव के कारण 
विनाश होता जा रहा है, भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में बेटी होने के कारण उस पर 
वैज्ञानिक खेती नहीं हो सकती । वर्षा के जल का हम सिंचाई के लिए अधिकतम 
उपयोग नहीं करते । जितनी जल-विद्यू त हम उत्पन्न कर सकते हैं. उसकी केवल दो 
प्रतिशत जल-विध्र्‌ त उत्नन्न की जा रही हैं। हमारी खनिज सम्पत्ति का व्यक्तिगत 
खानों के स्वामियों द्वारा घोर विनाश हो रहा है ) जिस अवैज्ञानिक ढंग से हमारे खनिज 
पदार्थ निकाले जा रहे हैं उसके'कारणु वहुत सी खनिज समत्ति खानों में ही रह कर न! 
हो रही हैं । पू जीपति केवल ल्ाम को दृष्टि में रख कर ही खानों का धंधा करता है। 
राष्ट्र के हितों की वह तनिक भी चिन्ता नहीं करता । हमारे वनों में हम अपनी वनसमरि 
की केवल एक चौथियाई का उपयोग कर रहे हैं, शेष व्यर्थ नष्ठ हो जाती हैं। लगभग दो 
तिहाई मछलियाँ प्रत्येक वर्ष नष्ठ हो जाती है जिनका हम उपयोग नहीं कर पाते | 
कुछ विद्वानों का मत है कि भारतवासी अपनी प्राकृतिक देन की ७५ प्रतिशत नष्ट 
कर देते हैँ और केवल २५ प्रतिशत का उपयोग करते हैं । 

हमारे देश में केवल प्राकृतिक देन का अपव्यय या विनाश होता हो, केवल 
यही बोत नहीं है वरन श्रम अर्थात मानवीय शक्ति का अपव्यय और विनाश भी बहुत होता 
है। भारत में फैले हुए वहुसंड्यक रोग और उनसे होने वाली स्वास्थ्य-हानि तथा-बढ़ी 
हुईं मृत्यु संख्या भ्रम के विनाश का मुख्य कारण है। जो जन संख्या बचती है वह 
अशिक्षित होने के कारण उसादन कार्य भरी भांति नहीं कर पाती । इसके अतिरिक्त 
चेकारी तथा अर्द्धवेकारी के कारण भो इस देश में श्रम का बहुत विनाश होता है | 

हम अपनी सीमित पूंजी का भी .पूरो उपयोग नहीं कर पाते ' और उसका भी 
अपव्यय होता है। अनुलादक कार्यों में पूंजी लगाना, पूजी का गतिशील ने “होता 
तथा देश की पूजी का पूरा-पूरा उपयोग न होना ही * पूँजी के अपव्यय का प्रधान 
00024 दास का अनुमान है कि हम अपनी पूजी की दो तिहाई 
. अध्त, भारत में आज उत्पादन के साधनों--भूमि, श्रम और पूँ जी--का घोर अप- 
व्यय हो रहा है। डाक्टर रजनीकान्त दास का अनुमान है कि. हम अपने उसति के 
साधनों का ३६ प्रतिशत नष्ट कर देते है। संक्षेप में राष्ट्र की जितनी उत्पोदन शक्ति है 
उसकी केवल एक तिहाई से कम उत्पादन शक्ति का उपयोग क्रिया जा रहा है। ऐसी 
दशा में यदि भारत निधन है तो किसी को आशचर्य क्यों होना चाहिए ) 

बज सरकार ने पंचवर्थोय 


भारत की भूमि अर्थात्‌ प्राकृतिक साधन 8६१ 


आर्थिक योजना को स्वीकार किया है और उसके अनुसार हम अपने देश के आर्थिक 
निर्माण का काय करेंगे |, 

अभी तो भारत के लिए. यह कहावत चरिताथ होती है कि “आरत एक धनी 
देश है जिसमें निधन- मनुष्य निवास कहते-हैं ।!! 


हू जनसंख्या ६३ 


करना होगा जो उसके कार्यों पर प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिए! भौगोलिक 
परिस्थिति जिसमें वह रहता है, उसके आशिक तथा राजनैतिक काय, जीवन सम्बन्धी 
उसके आदर्श और सिद्धान्त, उसकी सामाजिक स'स्थायें, और उसकी धार्मिक 
मान्यतायें, उसका मनोविज्ञान तथा उसका स्वभाव, उसका ख्रियों के सामाजिक पद 
तथा कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में बिचार, उसकी परम्परा, आधुनिक इष्टिकोण तथा भवि- 
ध्य के लिए. उसकी महत्वाकांज्ञाय इत्यादि समी बातों का हमें अध्ययन करना चाहिए । 
इस दृष्टि से जनसंख्या की समस्या एक बहुत वड़ी समस्या है ओर वह उन सभी बातों 
का परिणाम है जो कि भनुष्य के अस्तित्व पर प्रभाव डालती हैं | अ्रतण॒व हमें इस दृष्टि- 
कोण से समझते समस्या का अध्ययन करना होगा | 
यदि हम ऊपर दिए हुए दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें यह अनि- 
वाय रुप में स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस समस्या का प्रभाव भनुष्य जाति के भविष्य 
पर पड़ता हो उसकी ओर से उदासीन नहीं रहा जा सकता । किन्तु अभी तक स'सार में 
जनस'ख्या की महत्वपूर्ण समस्या के प्रति उदासीनता ही ग्रकट की जाती रही है | अभी 
तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि जनस'ख्या को देश के साधनों को दृष्टि में रख 
कर बुद्धिमत्तापूबंक सीमित कर दिया जावे जिससे कि जनस ख्या सुखपूबक रह सके | 
थ्रभी तक प्रत्येक देश में इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर से घोर उदासीनता ही प्रगर्ट 
की गई है। भगवान [ की इस विशाल ट्रथ्वी पर बचे बिना किसी योजना के उत्चन्न होते विशाल प्रथ्वी पर बच्चे बिना किसी योजना के २ 
हैं। माता-पिता कमी इस वात की चिन्ता ही नहीं करते कि ,उनका अपने बच्चों के 
प्रति कुछ कतेव्य भी है अथवा नहीं । किन्तु यदि भविष्य में भी मनुप्य-समाज ने जन- 
संख्या के सम्बन्ध में इसी प्रकार का रख रखा तो मनुष्य-समाज का भविष्य अंघ- 
कारमय हो जावेगा ओर हम लोम विनाश की ओर बढ़ते चले जाबँगे | जहाँ तक भारत- 
बर्ष का सम्बन्ध है उसकी स्थिति इस सम्बन्ध में और भी बरी है । भारत की विशाल 
जनस'ख्या जो कि स'सार की जनस'ख्या का छुठवां भाग है, आज ऐसा गहित और 
निषनता कला जीवन व्यतीत कर रही हे जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। संसार के 
किसी सम्व देश के निवासी ऐसा दयनीय जीवन व्यतीत नहीं करते | अस्यधिक निधनता 
रा हुआ स्वास्थ्य पशु अज्ञान तथा सामाजक रूाढ़या मे फसा हुआ, प्रार्चान पर म्प- 
रा्रों और रीति-रस्मो के सारी बोक को ढोने वाला तथा अन्धविश्वासों से घिरा हुआ 
भारताय आज अपने जीवन को व्यतीत करता है। थआआज जिस स्थिति में भारतंवप की 
आधकांश जनसंख्या रह रहां द॑ उसका दखत हुए राष्ट्रननमाण का काय वहत काठनस 
और श्रम-साध्य प्रतीत होता दे | ऐसी दशा में जब हम देश के आर्थिक तथा सामाजिक 
विकास की योजनाओं को बनाये तो इस अत्वन्त महत्वपूर्ण सनत्या (जनसंख्या) को भूल 
नहीं सकते | हर्में इसके बारे में भी सोचना होगा ) जब तक हम इस समस्या की ओर 







ैट 


६४ भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


ध्यान नहीं देंगे, हमारी कोई झ्रार्थिक योजना सफल नहीं हो सकती। थआ्रार्ज श्रोसत भारत- 
वासी बच्चों का उलन्न होना अपने अच्छे कर्मों का फल शोर उनका मर जाना अपने 
बरे कर्मी का फल मानता हैं.] उसकी सम्सति में भगवान्‌ प्रसन्न होकर उसको संतान देते 
हैं और अप्रसन्न होने पर छीन लेते हैं । ऐसा सोचना वास्तव में परम पिता परमेश्वर की 
चद्धि में अविश्वास करना है। जब तक कि भारतीय जनस' ख्या की बृद्धि को नियंत्रित 
नहीं करते तव तक हम अपने देश को समद्धिशाली नहीं चना सकते । हमारा जनसंख्या 
के प्रति दृष्टिकोण अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए ओर हमें देश की जनस'ख्या का 


“नियंत्रण करना चाहिए; नहीं तो देश के सामने एक कठिन परिस्थिति खड़ी हो जावेगी । 


इसके अतिरिक्त एक और भी प्रश्न है.। क्या हमको जनसंख्या#का प्रश्न 
संसार की समत्ता के रूप में अध्ययन करना चाहिए अथवा केवल प्रत्येक राष्ट्र की 
जनसंख्या का प्रश्न, एथक-प्रथक अश्रध्ययन करना चाहिए ! अज हमें अन्तर्राष्ट्रीय * 
आर्थिक संगठन ओर अव्तर्राष्ट्रीय संघ की बात बहुत सुनाई देती है। इसमें कोई 
संदेह नहीं कि वे बहुत ऊँचे और कल्याणकारी आदर्श है, और इसमें भी कोई संदेह 
नहीं कि मनुष्य को बुद्धि श्रोर कौशल के परिणामस्वरूप जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए, 
हैं, उनके द्वारा एक ऐसी प्र॒४भूमि तैयार होगई है कि जो झअ्न्तर्राट्रीय सहकारिता तथा 
इचारे का आधार वन सकती है। गमनागमन के साधना में तेजी से उन्नति होने के 
कारण समस्त प्रथ्वी पहले से बहुत छोटी बन गई है तथा पृथ्वी का एक भाग दूसरे भाग 
के बहुत पास आगया हैं| परन्तु एक राष्ट्र को दूसरे राष्टर को हड़प- जाने की भयंकर 
प्रत्नत्ति उस अंगराष्ट्रीय भाईचारे को जन्म नहीं लेने देती | आज प्रत्येक राष्र अंतर्राशिय 
भाईवार तथा सहकारिता की वात कहता हे, परन्तु वास्तव में कोई उसके लिए तैयार 
नहीं $ | यही कारण है कि मनुष्य-समाज को एक के बाद दूसरें विनाशकारी युद्धों की 
विभीषिका को सहन करना पड़ता है तथा पारस्परिक द्वेंप और युद्ध के द्वारा मानव एक 
दूसर का विनाश करता है । आज की स्थिति तो ऐसी है कि मनुष्य एक दूसरे के रधिर 
का ध्यात्ा दे और आज मानवता इस रुविर-त्नान,से कराह रही है। ऐसी स्थिति में इस 
है श्राशा करना कि वास्तव में काई सच्चा अ्न्तरोष्ट्रीय भाईचारा स्थापित हं। सकता 
५ कब दुराशा मात्र है। आज भी प्रबल और शक्तिवान्‌ राष्ट्र निवेल ओर शक्तिहीन 
राष्ट्र पर अपना पुल जमाने का प्रयत्ष कर रहे हैं| एक तीसरे महायुद्ध की विभीपिका 
(मारे सामने उपस्थित ई। ऐसी दशामें को न्यायपूण अन्‍्तरांट्रीय भाईचारा स्थापित होसके 
हा ज्पना नहीं की जा सकती । इससे हम इसी निर्णय पर पहुँचते हँचते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र 
० ममस्याएँ अपने ढंग से ही इल करनी होंगी, आज राष्रोय सीमाओं को नष्ट नहीं. 


फ़िया जा सक् 
| सेकगा। अत; हमें जनसंख्या की समत्या का भो इसी आधार पर 


गा अध्ययन 
करना शीगा ) इसका बह अर्थ कदावि नहीं 4 ऊ्लिकिसो देश को श्र 


जनसंख्या की समस्या 


- जनसंख्या द्व्प्‌ 


का, संसार की जनसंख्या की समस्या से बिलकुल अलहदा करके ,अध्ययम किया जा 
सकता है। न तो यह सम्भव ही है और न यह वांच्छुनीय ही है, क्योंकि प्रथ्वी पहले 
से बहुत संक्ुचित हो गई है | हमारा तो ऐसा कहने से केवल यही तालये है कि क्योंकि 
संसार में न्‍्यायपूर्ण तथा समता के आधार पर निकट भविष्य में अन्तराष्ट्रीय भाईचारे 
की स्थापना की कोई सम्मावना नहीं है, अस्ठु, प्रत्येक देश के लिए यही उचित है कि 
वह अपने साधनों और अपने सामाजिक सन्ञठन को ध्यान में रखकर ही जनसंख्या की 
सम्रस्या का अध्ययन करे तथा उसका अध्ययन करते समय उन अन्‍्तरांड्रीय तथ्यों को 
भो ध्यान में रक्खे जो जनसंख्या को समंध्या पर अपना प्रभांव डालते हैँ। उन पेचीदा 
तथा जठ्लि तत्वों का श्राज की दशा में जब कि समस्त संसार एक उथल-पुथल में से 
गुजर रहा है, अध्ययन करना कठिन है | सच तो यह है कि जनसंख्या की समस्या 
को योजना के अनुसार हज्म करना आज को दशा में अ्रसम्भव है, क्‍योंकि सगस्त संसार 
में भीपण उथल-पुथल, परिवतन और अशान्ति हैं। जो मार्ग हम जनसंख्या की 
समत्या को हम करने का आज निकालें वह कल व्यर्थ हो सकता है। किन्तु इन सब 
कठिनाइयों और आशंकाओं के होते हुए, भी हमको इन समस्याओं का अध्ययन तो 
करना ही होगा | सच तो यह है कि समाज एक परिवर्त नशील संस्था है और आज 
उसमें परिबितन तेज़ो से हो रहे हैं। अस्त; यही सोचकर कि हमारे निकाले हुए हल 
कालान्तर में व्यर्थ हो सकते हैं हम उन समस्यात्रों का अ्रध्ववन करना नहीं छोड़ 
सकते | अस्त; हमारे लिए यही उचित हे कि हम आज की परिस्थिति के अनुसार 
अपनी योजना बनायें | हों, उस योजना को बनाते समय हम पिछले अनुभवों तथा 
भावी सम्भावनाओं को अवश्य ध्यान में रक्‍खें | 

इससे एक और प्रश्न उठता है । किसी देश की जनसंख्या सम्बन्धी नीति के 
निर्धारित करने में किस ल्दव को सामने रखना चाहिये ? प्रसिद्ध आँग्रेंज अथंशास्त्री 
मालथस ने केवल जीवन-निर्वाह को आधार माना,था | किन्तु तब से गंगा में बहुत 
जन्न बह चुका हैं। जनसंख्या सम्बन्धी नया सिद्धान्त प्रतियादित हो चुका है। आज 
अधिकतर विद्वान्‌ आदश जनसंख्या ( (090 0प70 [700प[96007 ) के सिद्धान्त 
को स्वीकार करते हैं | यद्रपि किसी देश के लिए आदर्श जनसंख्या ( ()9#79फ77 
7०7?पएाॉ०६४०४ ) क्या होगी यह निधारित करना कठिन है, फिर भी यह सिद्धान्त 
मालथस के सिद्धान्त से अधिक मान्य ओर ठोक है, क्योंकि इस सिद्धान्त में समाज के 
अन्दर जो परिवर्तनशीलता है उसका ध्यान रक़्खा गया हैं। मालथस-सिद्धान्त के 
अनुसार इसका आधार भी केवल आशिक ही है। जैसा कि सभी जानते हैं इस सिद्धान्त 
के अन्तर्गत यह मान लिया गया दै कि देश के प्राकृतिक तथा अन्य आर्थिक साथनों 
को ध्यान में रखते हुए; जनसंख्या को इस प्रकार नियंत्रित किया जावे कि ग्रति मनुष्य 

५, 


| 
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हम अधिक से अधिक सम्पत्ति का उत्पादन कर सके। जनसंख्या सम्बन्धी नीति 2) 
निर्धारित करते समय हमारा केवल श्रार्थिक दृष्टिकोण ही नहीं हो सकता । इसमें कोई 
संदेह नहीं कि आर्थिक समस्या एक बहुत महत्वपूरा समस्या है, क्योंकि मनुष्य बिना 
रोटी के जीवित ही नहीं रह सकता । परन्तु यह गी सच है कि मनुष्य केवल रोटी के 
द्वारा ही जीवित नहीं रहता है| हमारा तालय यहाँ भौतिकवाद के निरथंक वादविवाद 
में पड़ना नहीं है, वरन हमारा केवल यही कहना है कि मनुष्य को अपनी भोतिक 
आवश्यकताओं के साथ ही अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा करना पड़ता है। प्र 
यह है कि कया भनुष्य जीवन-निर्वाह के जो ढंग अपनाता है उनका मनुष्य के जीवन 
को ढालने में हाथ रहता है अथवा नहीं | ( लेखकों का मत है कि मनुष्य जिस प्रकार 
अपनी उदरपूर्ति करता है उसका उसके जीवन पर गहरा प्रमाव पड़तानहै। ) इसमे 
कोई संदेह नहीं कि मनुष्य जीवन पर आर्थिक प्रभाव काम करते हैं, किन्तु इसमें भी 
कोई संदेह नही कि वे प्रभाव भी काम करते हैं जिनका स्वरूप आर्थिक नहीं है; फिर 
चाहे. उन्हें धार्मिक, सांस्कृतिक अथवा कलात्मक कुछ भी कहिए | अतणुव जनसंख्या 
के सम्बन्ध में वही नीति ठीक होगी जो केवल शआर्थिक दृष्टि से ही जनसंख्या की उन्नति 
का आयोजन न करे बरन्‌ मनुष्य-समाज की सर्वाज्ञीण उन्नति के लिए प्रयत्नशील हो | 
सच तो यह है कि मनुष्य-समाज की सर्वाज्ञीय उन्नति और भलाई ही हमारा ध्येय होना 
चाहिए. जिसमें आधिक, सामाजिक तथा अस्य सभी भलाइयाँ अन्तहिंत हैं | मानव- 
समाज का हित और उसका मान भिन्न-भिन्न देशों में मिन्न होता है। कोई देश केवल 
भौतिक अआध्वश्यकताओं की पूर्ति पर ही अधिक ज़ोर देता है तो कोई देश नेतिक 
आदशों को भी आवश्यक समझता है। उदाहरण के लिए: पूज्य महात्मा गांधी, हिंटलर, 
अथवा जिन्ना का समाज के संगठन के बारे में एकसा विचार नहीं हो सकता था | 
शस्तु; यह निश्चय है कि जनसंख्या सम्बन्धी नीति में उनके विचार कभी मेल नहीं 
खा सकते थे। हम तो केवल इस साधारण तथ्य को ही दोहरा सकते हैं कि जनसंख्या 
सम्बन्धी नीति किसी भी देश अथवा जाति के सामाजिक आदर्श तथा उद्देश्य के 
अनुरूप ही हो सकती है। यह जनसंख्या सम्बन्धी नीति आर्थिक तथा अन्य सभी 
समस्याओं को ध्यान में रखकर ही निर्धारित की जा सकती है। हम केवल आर्थिक 
आधार पर ही जनसंख्या सम्बन्धी नीति को निर्धारित नहीं कर सकते । बह सामाजिक 


आदश क्‍या हो यह एक दूसरा प्रश्न है| इस ग्रश्न का निर्णय अन्य बातों को ध्यान 
में. रखकर ही क्रिया जा सकता है | 


अजभा 5. उजाला 


32823 हमने जनसंख्या-संम्वेस्धी साधारण सिद्धान्तो की चर्चा की... ञ्रव हमें भारित 
क्र _त का विस्तारपूवक अध्ययन करना होगा । आज देश के ३६ करोड़ से 


भारतीय जनसंख्या की समस्या का अध्ययन करने में कठिनाइयाँ: 


जनसंख्या ६७ 


ऊपर व्यक्ति अत्यन्त निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें भरपेट खाने को 
ओर तन ढकने को कपड़ा नहीं मिल पाता ) भारत की इस असीम निर्भनता को 
ध्यान में रखते हुए; हमें भारत की जनसंख्या का अध्ययन करना होगा । 
यदि भारत को निर्धनता के गर्त से ऊपर उठना है और सम्य राष्ट्रों की पंक्ति 
में वैठना है तो हमें जनदंख्या के सम्बन्ध में एक निश्चित विचारपूर्ण नीति को 
अपनाना होगा | आज को भाँति हम उस ओर से उदासीन नहीं रह सकते | इसके 
पूव कि हम भारत को जनसंख्या-समस्या का अध्ययन करे, यह उचित होगा कि हम 
उन कठिनाइयों को भी जानलें कि जिनका हमें भारतीय जनसंख्या की समस्या का 
अध्ययन करने में सामना करना पड़ता है | 
भारतीय जनसंख्या की समस्या का अध्ययन करने में सव से पहली कठिनाई 
यह है कि जनसंख्या सम्बन्धी सही आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जनसंख्या के सम्बन्ध में 
जो कुछ भी आँकड़े उपलब्ध हैं वह हमें जनगणना की सिपोट् से प्राप्त 
होते हैं। भारतवर्ष में जनगणना प्रति दस वर्षों के उपरान्त होती है, और 
उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही भारतीय जनसंख्या के सम्बन्ध में कुछ अध्ययन किया 
जा सकता है| जमसंख्या सम्बन्धी जानकारी प्रा करने के इस खोत का एक दोप 
तो यह है क्वि प्रतिवर्ष की जानकारी हमें उससे प्राप्त नहीं होती बरन्‌ दसवें वर्ष में 
जो शक्तियाँ और सम्मावनायेँं काम करती होती हैँ उनके जो परिणाम होते हैं केवल 
वे ही हमें प्राप्त होते हैं | दूसरा दोष मनुष्य-गणनेा का यह भी है कि जो आँकड़े हमें 
उससे प्रात होते हैं वे विलकुल सही हो ऐसी बात नहीं है । अ्रन्य देशों में जन्म, मृत्यु 
तथा विवाह-सम्बन्धी अकिड़े जनसंख्या के विद्यार्थियों को बहुमूल्य सामग्री देते हैं | 
भारतयर्ष में जन्म, मृत्यु तथा विवाह के झ्ाँकिड़े या तो मिलते ही नहीं, और यदि 
मिलते भी हैं तो व्यर्थ होते हैं; उनका जनसंख्या के विद्यार्थी के लिए कोई उपयोग 
नहीं होता, म॒ उनको जनसंख्या सम्बन्धी समस्यात्रों के अध्ययन का आधार ही बनाया 
जा सकता है | 
भारतीय जनसंख्या के गॉकड़ों के सम्बन्ध में एक वात और विचारणीय है; वह 
यह कि भारतवर्प में दुर्भिज्ञ तथा महामारी के रूस में जनसंख्या का विनाश करने 
वाले करण समय-समय पर उप्रास्थत हात रद है। उदाहरण क लिए १८७४-७८ 
का भयंकर अकाल, उन्नीसदीं शताउदों के अन्व का अकाल, श्ध्श्य का इन्पलुएंजा 
इत्यादि ऐसे विनाशकारी थ्रे कि उनके बाद जो मनुष्य गणना हुई उस पर इनक 
अत्यधिक प्रभाव पढ़ा । १६३५ की जनसख्या के समय किसी-क्रिसी प्रान्त में मनुष्य 
गणना का कांग्रेस के आदेश पर बहिष्कार किया गया। दसका परिणाम यह हुआ 
कि इन गशुनाओं को साधारण रूप ते बिलकुल ठोक नहीं माना जा सकता था 
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हम अधिक से अधिक सम्त्ति का उत्तादन कर सकें। जनसंख्या सम्बन्धी नीति को 
निर्धारित करते समय हमारा केवल आर्थिक दृष्टिकोण ही नहीं हो सकता | इसमें कोई 
संदेह नी कि आर्थिक समत्या एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि मनुष्य बिना 
रोटी के जीवित ही नहीं रह सकता । परन्तु यह भी सच है कि मनुष्य केवल रोटी के 
द्वारा ही जीवित नहीं रहता है | हमारा तालय यहाँ भौतिकवाद के निरथ्थक वादविवाद 
में पढ़ना नहीं है, वरन हमारा केवल यही कहना है कि मनुष्य को अपनी भौतिक 
आवश्यकताओं के साथ ही अन्य आवश्यकताओं को मी पूरा करना पड़ता है। प्र 
यह ४ कि क्या मनुष्य जीवन-निर्वाह के जो दंग अपनाता है उनका मनुष्य के जीवन 
को ढालने में हाथ रहता है अथवा नहीं | ( लेखकों का मत है कि मनुष्य जिस प्रकार 
झतनी उदरपूर्ति करता दे उसका उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है | ) इस 
कोई संरेह नहीं क्लि मनुष्य जीवन पर आर्थिक प्रभाव काम करते हैं, किन्तु इसमें भी 
कोई संदेह नहीं कि वे प्रभाव भी काम करते हैं जिनका स्वरूप आर्थिक नहीं है, फिर 
चादे उन्हें धार्मिक, सांस्कृतिक अथवा कलात्यक कुछ भी कहिए.। अतएव जनसंख्या 
के सम्बन्ध में वही नीति टीक होगी जो केवल आर्थिक दृटि से ही जनसंख्या की उन्नति 
का आयोजन न करे वरन्‌ मनुष्य-समाज की सर्वाज्ञीण उन्नति के 'लिए. प्रयत्नशील हो | 
सन तो यह दे क्वि मनुष्य-समाज की सर्वाज्ञीण उन्नति और भलाई ही हमारा ध्येय होना 
चाहिए जिसमें आशिक, सामाजिक तथा अम्य सभी भलाइयोँ अन्त्हित हैं| मानव- 
समाज का हित और उसका सान मिन्न-मिन्न देशों में भिन्न होता है। कोई देश केवल 
भीतिक अद्वश्यकताओं की पूर्ति पर हो अधिक ज़ोर देता है तो कोई देश नेतिक 
आदर्शों को भी आवश्यक समझता हे। उदाहरण के लिए पूज्य महात्मा गांधी, हिटलर, 
अंधवा वजिन्ना का समाज के संगठन के बारे में एकसा विचार नहीं हो सकता था। 
अशक व निश्चय र कि जनसंख्या सम्बन्धी नीति में उनके विचार कभी मेल नहीं 
हा फते ।। दस तो क्रेवल इस साधारण तथ्य को ही दोहरा सकते हैं कि, जनसंख्या 
सम्बन्ध हक; किसी भी देश झयथया जाति के सामालिक आदर्श तथा उद्देश्य के 
अनछ्य ही हो सकती ह। यह जनरूख्या सम्बन्धी नीति आर्थिक तथा अन्य सभी 
पमल्याओं का भ्यात में रखकर दी निर्धारित की जा सकती है। हम केवल आर्थिक 
पी पे मे सेना सम्पन्धी नोति को निर्धारित नहीं कर. सकते ।. वह सामाजिड़ 
शादश क्या दायद एक दूसरा प्रश्न ६ | इस ग्रश्न का निर्णय श््न्ये न को ध्यान 


में रगफर ही फिया जा सकता दै | 
रा कल भगरतीय जनसंय्या की समस्या का अध्ययन करने में कठिनाइयाँ : 
हलक टसल जनसंग्या-संम्धेन्धी साथा: पारस हे चटए  % नल है ० 
#ै ला ह 0800 जया आह | साधारर सरिद्धान्तों की चर्चा कीः जय हम भारत 
हद का विल्मारपूवक् अप्ययन करना दोगा। आज देश के ३६ करोड़ से 


जनश्ख्या े0 ध्ह 
धीरे बढ़ी । श्य७२ से श्य८३ में १० प्रतिशत, १८६१ से १६०१ में १" प्रतिशत, 
और १६११ से १६२१ में >'६ प्रतिशत जनसंख्या में इद्धि हुईं। पहले दो दशाब्दों 
में विकराल दुनिज्ञों के कारण जनसंख्या अधिक नहीं बढ़ी तथा अन्तिम दशाऋद में 
( १६११ से १६२१ में ) इन्फ्लुएंजा की महामारी के कारण जनसंख्या में बहुए कम 
वृद्धि हुई। अस्त; १८२१ से १६४१ तक के बीस वर्ष साधारण वध माने जा सकते 
हैं, और इन वर्षों में भारतवर्ष की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी | इस समय भारतवप्‌ 
की जनसंख्या सम्भवत: चीन को छोड़कर सब देशों से अधिक है ।--- 
६५१ की जन-गणना के अनुसार विभाजित भारत की जनसंख्या ३६ करोड़ 
से कुछु अधिक है । इस सम्बन्ध में हमें बह न भूल जाना चाहिए कि ९६४७ में 
भारत का विभाजन हो गया श्र भारत के दो टुकड़े हिन्दुत्तान और पाकिस्तान बन 
गए. | १६४१ को जन-गणुना के अनुसार अ्रविभाजित भारत को जनसंख्या रे८ करोड़ 
८८ लाख थी | जो भाग कि अब हिन्दुस्तान' में हैं उनकी १६४१ के अनुसार जन- 
संख्या ३२ करोड़ के लगभग थी । इसका अर्थ यह हुआ कि १६४१ की तुलना में 
१६४१ में १३४५ जनसंख्या की दृद्धि हुईं। इस जनसंख्या की बृद्धि को 
“जब हम बंगाल के दुर्भिक्ष जिसमें २० से ५० लाख मनुष्यों की झत्यु का अनुमान 
किया जाता है, खाद्यान्नों को भयंकर कमी की पृष्ठभूमि में देखते हैं तो यह बृद्धि 
बास्तव में आश्वर्यजनक दे | यदि जनसंख्या को कम करने वाले यह कारण उपस्थित 
न होते तो जनसंख्या की ब्द्धि वास्तव में ओर भी अधिक हुईं होती | 
यदि हम भारत की जनसंख्या की बद्धि का प्रति दशाब्द के अनुसार अध्ययन 
करे तो वह नीचे लिखे अनुसार हैँ :--- 
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ऊपर के आंकड़ों को देखने से यह ज्ञात होता है कि भारत की जनसंख्या 
बढ़ती जाती है| * यह ब्रद्धि एक समान नहीं है | जनसंख्या की वृद्धि एक समान न 
होने का मुख्य कारण दुर्भिन्ष ओर महासारी है। जिस दशाब्द सेंकोाई भयंकर 
महामारी अथवा दुर्भिन्ष हुआ उसमें जनसंख्या की वृद्धि कम हुई ओर जिस दशाब्द 
में दुमिज्ञष अथवा महामारी नहीं हुई उस दशाव्द में जनसंख्या की वृद्धि अधिक हुई | 
१६२१ के उपरान्त भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी। इसका मुख्य कारण यह है 


द्ट्द भारतीय अर्थशास्त्र, की रूपरेखा 


और उनसे जो परिणाम निकाले गए उनमें भी भूल होने की सम्भावना रहती है| 
अस्तु: सबसे पहला दोप या कठिनाई जो हमे जनसंख्या का अध्ययन करने में उठशनी 
पड़ती है वह यह है कि जनसंख्या के सही आकड़े ग्रात नहीं होते। १६५१ में जो 
मनुष्य गणना हुई उसमें मी विभाजन के फलस्वरूप जो भारी संख्या में जनसंख्या को 
एक स्थान से दूसरे स्थान को हटना पड़ा उसका प्रभाव पड़ा है। जनसंख्या के प्ररत 
का अध्ययन करने में एक दूसरी कठिनाई यह है कि भारतवर्ष इतना विस्तृत श्र _ 
विशाल देश है कि उसमें बहुत से भिन्न प्राकृतिक परिस्थिति वाले प्रदेश सम्मिलित है; 
जो एक-दूसरे से सबंथा भिन्न हैं । इसका फल यह होता है कि हम. समस्त. देश को 
ध्यान में रख कर जिन निष्कर्षों पर पहुँचते हैं वे एक प्रदेश विशेष के लिए पूण रूप 
से लागू नही होते । यदि हम किसी प्रदेश विशेष को ध्यान में रखकर जनरांख्या के 
प्रश्म का अध्ययन करते हैं. तो वह कुल भारत के लिए लागू नहीं होगे | यदि भारत 
में जनसंख्या का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर किया जावे तो हम सचाई के अधिक 
निकट पहुँच सकते हैं । परन्तु हमारे पास इतना स्थान नहीं है कि हम प्रत्येक प्रदेश की जन- 
संख्या की समस्याओ्रों का प्रथक रूप से विशद विवेचन कर सके । अस्त; जनसंख्या 
के प्रश्न का अ्रध्ययन करते समय हमें यह ध्यान में रखकर चलना होगा कि हमारे 
अध्ययन के रास्ते में ऊपर लिखी हुई दो रुकावट तथा कठिनादयाँ हं। झब हम 
जनसंख्या का अध्ययन करेंगे | 
_> भारत में जनसंख्या की वृद्धि : १८७२ में पहली मनुष्य-गणशना_ भारत मे 
हुई थी, और अन्तिम मनुष्य गणना १६५१ में हुईं। यदि हम भारत की मह॒ष्य- 
गणना के आंकडों का अध्ययन करें तो हमें यह स्पष्ट हो जावेगा कि भारत की 
जनसंख्या लगातार बढ़ती गई । १८७२ में भारत की जनसंख्या २० करोड़ ६२ लाख 
थी; बह बढ़कर १६३६ में २३४ करोड़ २६ लाख हो गई लाख हो गई। अर्थात्‌ ६० वर्षो' में १४ 
करोड़ ६६ लाख को बृद्धि हुईं | इसमें ५ करोड़ ६० लाख की बृद्धि नये क्षेत्रों को 
सम्मिलित करने तथा मनुष्य-गणना की पद्धति में सुधार करने के कारण हुई | इसका 
श्रथ यह हुआ कि वास्तव में ८ करोड़ ७६ लाख की इद्धि हुई| अर्थात्‌ ५६ वर्षों में 
३०७ प्रतिशत को जनसंख्या में बद्धि हुई। १६४१ में वर्मा को निकाल कर कुल 
जनसंख्या इ८ कराई ८5 लाख थी, जब कि १६३१ में बर्मा को सम्मिलित करके 
को कुल जन जज हीथी। इसका अथ यह हुआ कि दस 
है प्रतिशत जनसंख्या में इद्धि हुईं | इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखने 
की है कि +55९ से ६६४३ तक किसी दशाब्दी में जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ी। 
नह + के श्ण७र से १६२१ तक जनसंख्या, बहुत 


अर्मेंसंर्यां । हे 

धीरे बढ़ी । १८७२ से श्य८१ में १५ प्रतिशत, १८६१ से १६०१ में १०२ प्रतिशत. 
ओर १६६१५ स १६२१ में ०€ प्रतिशत जनसंख्या में दृद्धि हुईं। पहले दो दशाब्दों 
में विकराल दुर्भिज्ञों के कारण जनसंख्या अधिक नहीं बढ़ी तथा अन्तिम दशाबद में 
( १६११ से १६२१ में ) इन्फ्लुएंजा को महामारी के कारण जनसंझया में बहुत कम 
वेद्धि हुई। अस्त; १८२१ से १६४१ तक के बीस वप साधारण वर्ष मारे जा सकते 
ओर इन वर्षों में भारतवर्ध की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी | इस समय भारतवष्‌ 

की जनसंख्या सम्मवतः चीन को छोड़कर सब देशों से श्रधिक है ।--7 

१६५१ की जन-गणना के अनुसार विभाजित भारत की जनसंख्या ३६ करोड़ 

से कुछ श्रधिक है । इस सम्बन्ध में हमें यह न भूल जाना चाहिए कि २६४७ में 
भारत का विभाजन हो गया और भारत के दो टुकड़े हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बन 
गए. | १६४१ को जननाणुना के अ्रतुसार अविमाजिन भारत को जनसंख्या ३८ करोड़ 
प८पण लाख थी | जो भाग कि अब हिन्दुस्तान' भें हैं उनकी १६४१ के अनुसार जन- 
संख्या ३१९ करोड़ के लगभग थी | इसका अर्थ यह हुआ कि १६४१ की तुलना में 
१६४१ में १३४५६ जनसंख्या की इद्धि हुईं। इस जनसंख्या की वृद्धि को 
जब हम बंगाल के दुर्भिज्ञ जिसमें २४ से ५० लाख मनुष्यों की रत्यु का अनुमान 
किया जाता है, खाद्यान्नों को भयंकर कमी की पृष्ठभूमि में देखते हैं तो यह वृद्धि 
वास्तव में थ्राश्वंजनक है | यदि जनसंख्या को कम करने वाले यह कारण उपस्थित 

होते तो जनसंख्या की वृद्धि बास्तव में ओर भो अधिक हुई होती |... ;$ 
यदि हम भारत की जनसंख्या की इद्धि का प्रति दशाब्द के अनुसार अध्ययन 
करे तो वह नीचे लिखे अनुसार हैं :-- 
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ऊपर के आंकड़ों को देखने से यह ज्ञात होता है कि. भारत की जनसंख्या 
बढ़ती जाती है | * यह वृद्धि एक समान नहीं है | जनसंख्या की इद्धि एक समान न 
होने का मुख्य कारण दुर्भिज्ष ओर महामारी हैं। जिस दशाब्द में कोई भयंकर 
महामारी अथवा दुर्भिक्ष हुआ उसमें जनसंख्या की ब्रद्धि कम हुई और जिस दशाब्द 
में दुर्मिल्ष अथवा महामारी नहीं हुई उस दशाव्द में जनसंख्या की वृद्धि अधिक हुई | 
१६२१ के उपरान्त भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ीं। इसका मुख्य कारण यह है 


हि 


७० भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


कि भारत में सिंचाई के साधनों की इन दिनों तेजी से उन्नति हुई, जिनसे दुर्भित्ञ की 
विकरालता कम हो गई, चिकित्सा का प्रबन्ध पहले से कुछ अच्छा हुआ तथा रोगों 
पर विजय पाने का प्रय्ल कुछ सफल हुआ इसके अतिरिक्त कुछ हद तक जनसख्या 
में वृद्धि चेत्रफल में इंद्धि तथा जनगणना की पद्धति के सुधार के कारण हुई | 
यद्यपि भारतवर्ष में चिकित्सा का प्रवस्ध आज भी सन्तोषजनक नहीं है फिर 
भी जो कुछ चिकित्सा का प्रबंध हुआ है उससे मृत्यु दर में कमी हुई है । जहाँ जत्म- 
दर पूववत १००० पीछे २३३ है वहाँ मृत्यु-दर १६२० में ३९ प्रति १००० से घटकर 
१६४० में प्रति १००० पीछे २१ रह गई [बच्चों की मृत्यु-दर इसी काल में १६५ 
्रति १००० से घट कर १६० रह गई है | इसके-अतिरिक्त हेज़ा, चेचक, प्लेग इत्यादि 
रोगों का प्रकोप भी कम हुआ है | 
पंजाब और सिंध में जो पिछुले वर्षों में सिंचाई की सुविधायें प्राप्त हुई उनके 
कारण खेती के लिए नये प्रदेश प्राप्त हो गए और रेगिस्तान में भी तेजी से श्रावादी 
चढ़ी । इन सब कारणों से ही भारत की जनसंख्या पिछुले वर्षों में तेज़ी से बढ़ी है । 
आज को स्थिति देखते हुए जनसंख्या की यह वृद्धि हमारी चिन्ता का कारण बनती 
जा रही है| 
-- जब हम भारतवर्ष की जनसंख्या की बंद्धि की ओर ध्यान देते हैं, ओर उसकी 
अन्य देशों से तुलना करते है, तो एक वात सष्ठ हो जाती हे कि अन्य देशों में 
भारत की अपेज्ञा कहीं अधिक तेज़ी से जनसंख्या में बृद्धि होती- है| .१८७० से 
१६३० तक के कुछ देशों के जनसंख्या सम्बन्धी आँकड़े इस «प्रकार हैं:--जरमनी 
६०४८ इटली ६३% स्पेन ४०५८ इच्नलैंड तथा ,वेल्स ७७५ फ्रांस 
१४५४४ रूस ११५५० डेनमार्क १००:  संयुक्तराज्य अमेग्कि 
१२४४ तथा जापान १११४६। ऊपर दिए. हुए आँकड़ों से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि फ्रांस को छोड़कर अन्य सभी देशों की जनसंय्या में 
भारत की अ्रपेज्ञा कहीं अधिक इृद्धि हुईं । यद्यपि भारत में प्रतिशत को देखते हुए 
: बद्धि अन्य देशों को अपेक्षा कम ही हुई दे, परन्तु फिर मी प्रति दशाब्दों में करोड़ों 
की वृद्धि होती रही है, यह हमें न भूल जाना चाहिए. |+ .' 
याद हम जनसंख्या को इस बृद्धि को ग्रान्तों तथा देशी राज्यों में बॉ तो 


६०१ तथा १६४१ के समय के आंकड़ों का नीचे लिखे अनुसार बँँटवारा होगा : 
दशाढ्द्‌ 


प्रतिशत बद्धि 

देशी राज्य प्रान्त 
मा शा + ५० 
२६११-२५ 


"का ह० * न ०.६ 


हि जनसंख्या 
१६२१-३१ + श्र 
१६३१-४१ + १४ 


भी ३०६ 
के १२ 


७१ 


.आन्‍्तों में भी सबसे अधिक इद्धि देहली प्रान्त में ( ४४३५ ) १६३१-४१ 
के दशाब्द में हुईं | इससे पिछले दो दशाच्दों में भी देहली प्रान्त में सबसे अधिक जन- 
संख्या की वृद्धि हुई जो इस प्रकार है :--१६३१- २१, १६२१-११ में क्रमशः 
३०३४८ तथा १८४ । अन्य प्रान्तों में भी वृद्धि एक समान नहीं है | किसी प्रान्त में 
जनसंख्या की वृद्धि अधिक हुई किसी प्रान्त में कम | यही नहीं कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों में 
जनसंख्या की एक समान दृद्धि नहीं हुई , वरन भिन्न-भिन्न दशाब्दों में एक ही प्रान्त में 

. जनसंख्या की बुद्धि एक समान नहीं हुईं। नोचे लिखी तालिका से यह बात स्पष्ट हो 
जावेगी। यह शोकड़े पिछले दो दशाउ्दों के हैं ओर १६४१ को जनगणना की रिपोर्ट 
, से लिए गए, हैं । प्रान्तों का बेंटवारा १६३५-के शासन विधान क्ले आधार पर किया 
' गया है जिससे कि विभाजन के पूर्व की परिस्थिति से सुकावला करना आसान हो। 
प्रान्तों तथा दशाब्दों में जनसंख्या का प्रतिशत परिवत्त न 
प्रान्त दशाब्दों में प्रतिशत परिवर्तन 
१६०१-४१ १६०१-११ १६११-२१ १६२१-३१ १६३१-४१ 
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१०-उड़ीसा. +र२ञ४ कफद४ 
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नोच लिखे आ्ॉकड़ा से मारत में भिन्न-भिन्न भागों में जनराख्या का पनल प्र 
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१६३१ की जनसंख्या के आधार पर भारतीय संघ की क्षमसेख्या का पर्नत 
२१३ व्यक्ति आद व सोल है । १६५१ की जनगणना के अनुसार विभिन्न राज्यों में 
जनसंख्या का पनत्व प्रति वर्ग मील निम्न प्रकार है :-..- 
बल्लाल ८०४, बिहार १७१,  उड़ीणा रे४४, बम्पई २११,  आसाम १६८, 
मध्यमारत १६२, उत्तर प्रदेश ६२, प्दरास ४४६, पूवों पल्चाब ३२६, 
राजस्थान ११६, दिल्ली २०३८ | ह 


ऊँछ अन्य देशों में भारत की जनसंख्या 


ह्गा ! के घनत्व की तुलना करना उपयोगी 


$ 


देश 
भारत है 
चीन “अक 
सं० रा० अमेरिका . . 
योरोप लिटम 
पाकिस्तान 


> बन्द 


ज॑नसंख्या 


०क 


७० 


०५ 


घनत्व प्रति वर्ग मील 
श्श्डे 
श्र्र्‌ 
श्र 
पूछ 
श्२्‌२ 
२१० 


छा 


ऊपर की त!लिका से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि भारत घना आबाद देश हे । 
ऊपर की तालिका का अध्ययन करने से हम दो परिणामां पर परहेंचते ह£ं। 


पहला परिणाम तो यह है कि केवल समस्त देश की ही जनसंब्या में दवा 
बात नहीं है, प्रान्तों की जनसंख्या में भी इद्धि हुई है। 


वृद्धि औसत से कम हुई है। जनसंख्या की इस इद्धि 


यह वृद्धि सम्भव हुई हे 


बद्धि नहीं हुईं 


। यही नहीं, 


हुई हो ऐसी 


कुछ प्रान्तों म॑ जनसंख्या की 
चुद्धि औसत से अधिक हुई और कुछ प्रान्तों में कम | बच्चाल, पञ्ञाव, मध्यप्रदेश, 
बरार, आसाम, सीमा प्रान्त, सिंध ओर देहली में कुल देश की जनसंख्या की वृद्धि के 
औसत से अधिक जनसंख्या बढ़ी । उत्तर प्रदेश, विंहार और उड़ीसा में जनसंख्या की 
के सम्बन्ध में लिखते हुए, श्री 
ईट्स महोदय अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि बच्चों तथा माताश्रों की प्रयूति-गह में 
मृत्यु-संख्या में कमी होने से तथा युवकों तथा युवतियों की मृत्यु-संझ्या में कमी होने से 
१६३१ में झअसहयोग आन्दोलन के फलस्वरूप 
बहुत से देश-भक्तों ने मनुष्य-गणुना में भाग ही नहीं लिया तथा कॉ ग्रेंस ने मनुष्य- 
गणना का बहिष्कार किया, इस कारण १६३१ में मनुष्य-गणना ठीक नहीं हो सकी | 
देश में जितनी जनसंख्या थी उससे कम गिनी गई, 


(ई, इस कारण भी १६३१ में विशेष 
| यही नहीं कि १६४१ में लोग ने मनुष्य-गणना का बहिष्कार नहीं 


किया वरन्‌ १६४९१ में मनुष्यों में आवश्यकता से अधिक मनुष्य-गणना के प्रति उत्साह 
था | कारण यह था कि उस समय भारत में साम्प्रदायिक आधार पर म्यूनिसिपेलिटियों, 
जिला बोर्डों तथा व्यवस्थापिका सभाओं के चुनाव होते थे | मुस्लिम लीग इस सम्बन्ध 
में विशेष रूप से उत्साह प्रदर्शित कर रही थी। इस कारण हिन्दुओं को भी मनुष्य- 
गणना की ओर विशेष ध्यान देना पड़ा | यही सब कारण थे जिनसे कि मनुष्य-संख्या 
में इतनी अधिक दृद्धि हुईं । यह ध्यान में रखने करी बात है कि १६३१ और १६४१ 


' के दस वर्षों में मारतवप की जनसंख्या में जो इृद्धि हुईं वह योरोप, में रूस तथा जर्मनी 


को छोड़कर किसी भी देश की कुल जनसंख्या से अधिक थी। ऊपर के आँकड़ों का 


, अध्ययन करने से हम एक दूसरे निर्णय पर भी पहुँचते हैं और वह यह है कि जिन 
' आन्ता या प्रदेशों में जनसंख्या घनी है, उन्हीं में सबस अधिक बृद्धि हुई है। बन्नाल, 


छं भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


उत्तर प्रदेश तथा मद्रास के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है। ऐसा क्यों है 
इसका ठीक-ठीक उत्तर देना कठिन है । इस सम्बन्ध में हम केवल अ्द्कल ही बगा 
सकते हैं। सम्भवतः अच्छी भूमि, वर्षा तथा खेती के लिए. अन्य सुविधाएँ प्राप्त होने 
के कारण कुछ प्रदेशों में जनसंख्या अधिक बढ़ी और कुछ प्रदेशों में खेती को बृद्ि 
के लिए सुविधाएँ प्राप्त न होने के कारण तथा ओऔश्योगिक दृष्टि से पिछड़े होने के 
कारण वे अधिक जनसंख्या का भरण-पोपण नहीं कर सकते थे | हम जनसंख्या क 
घनी अ्रथवा बिखरी होने के कारणों का अध्ययन वाद में करेंगे । 

जनसंख्या के घनत्व पर प्रभाव डालने वाली वातें : १६४१ की जन 
गणना के अनुसार मारतवष में प्रति वर्ग मील २४६ मनुष्य निवास करते थे । १६४१ 
की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति दर्ग मील ३१३ मतृप्य रहते हैं [7६६३१ की 
मनुष्य-गणना की रिपोर्ट में श्रन्य देशों के सम्बन्ध में जनसंख्या के घनत्व के जो आँड़े 
दिए गए, है, वे इस प्रकार हैं-बेलजियम ६५४, इश्जलैएड और वेल्स ६८५, कस 
श्य४, जर्मनी ३३२, नीदरजैण्ड ५४४, थ्रास्ट्रिया १६६, स्पेन १०७, जापान २६३, 
संयुक्त राज्य अमेरिका ४१, न्यूजीलैए्ड ११८, मिल्ल ३४, चीन २०० | ऊपर दिए 
हुए आँकड़ों ते यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत में जनएंख्या का श्रोसत पल 
अ्रधिक है |४यहाँ बद्भाल, उत्तर प्रदेश जैसे प्रान्त द जिनकी संसार के अत्यन्त परे 
आबाद प्रदेशों में गिनती की जा सकती है। ऊपर के आँकड़ों से एक परिणाम और 
भी निकलवा है अर्थात्‌ जनसंख्या का घनत्व तथा आर्थिक समुद्धि का कोई सम्बन्ध 
नहीं है । मिस्र तथा संयुक्त राज्य अमेरिका दोनो ही कम घने आवाद देश है, परन्‍त 
श्रमेरिका समृद्धिशाली देश है एवम्‌ मिल निधन देश है -क्लेण्ड तथा संयुक्त राज्य 
अमेरिका की आवादियों के घनत्व में आकाश-यावाल्ष का अन्तर है, किंत॒' दोनों 
समृद्धिशाली राष्ट्र है ५ - 

सच तो यह है कि जनसंख्या का घनी अथवा बिखरी होना बहुत सी बातों पर 
नि कह | उममें से मुख्य नीचे लिखी हैं :-- हु 

““ब्नुकूल जलवाबु, जन और घन की सुर, देश की आर्थिक स्थिति (यंदि 

देश उद्योग प्रधान है तो जनसंख्या घनी होगी और खेलिंहर देश की जनसंख्या कम 
नी होगी) तथा देश के थरार्थिक साधन और उस देश के रहनेवालों के रहन-सहन 


का दजों | भारतवर्ष में जो जनसंख्या श्रविक घनी नहीं है उसका मुख्य कारण उसका 
खेतिहर राष्ट्र होना है” 


भिन्न-भिन्न प्रान्त 
जनतख्या बहुत घनी 
पे है) अति वर्ग मी 


न्तो में जनसंख्या का वितरण बहुत मिन्न है | किसी प्रान्त में 
है तो कहीं बहुत बिखरी है | वलूचिस्तान में ' (जो अरब पाकिस्तान 
ले पीछे केवल एक आदमी निवास करता है और बड्ाल में प्रति 


| जनसंख्या ७६ 
लकी 


में एक लाख से अधिक की थावादी है उनकी कुल आबादी १६३१ में ६१ लाख थी किन्तु 
१६४१ में वही बढ़कर १ करोड़ ६५ लाख होगई अर्थात्‌ दस वर्षों में इन नगरों की जनसंख्या 
में ८१ प्रतिशत की इद्धि हुई (१६३१ में इस प्रकार के नगरों की संख्या देश में केवल 
३४ थी किन्तु १६४१ में उनकी संख्या वढ़ कर #८ हो गईं। नगरों में जनसंख्या का 
प्रवाह होरहा है उसके दो मुख्य कारण है--एक तो नगरों में उद्योग धन्धों की स्थापना 
होना दूसरे मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों का शहरों में रहना पसन्द करना | शहरों की 
हृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। वहाँ सबसे अधिक शहर हैं | 
बैंट्यारे के पूर्व पंजाब का स्थान दूसरा था किन्तु अब तो पूर्वी पंजाब में थोड़े से ही 
शहर हैं बड़े शहर पश्चिमीय पंजाब में निकल गए १ जहाँ तक नये शहरों का प्रश्न है 
जिनकी आबादी एक लाख से अधिक होगई उनमें से एक तिहाई उत्तर प्रदेश और 
पंजाब में थे। शहरों की दृष्टि से बंगाल की स्थिति उत्तर प्रदेश से स्वंथा भिन्न है | 
बंगाल में विभाजन के पूर्व केबल ४ शहर थे जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक 
थी जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसे १९ शहर थे | यद्यपि वंगाल में उत्तर प्रदेश से ७० 
लाख अधिक मनुष्य निवास करते थे |/ इस सम्बन्ध में हमें एक बात न भूल जानी 
चाहिए | वह यह है कि यद्यपि गाँवों से जनसंख्या का शहरों की ओर प्रवाह होना स्वा- 
भाविक है परन्तु हमें वम्बई ओर कलकत्ता जैसे गन्दे बड़े शहरों की आवश्यकता नहीं है | 
कुछ थोड़े से बहुत बड़े नगरों की अपेक्षा हम वड़ी संख्या में स्वच्छ सुन्दर और 
साधारण बड़े शहरों को अधिक उपयुक्त मानते हैं | 

यद्यपि इस सम्बन्ध में १६४७१ की जनगणना के आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं 
हैं परन्तु पिछले दस वर्षों में हमारे नगरों » आबादी में पर्यात इद्धि हुईं। ह्वितीय 
महायुद्ध के समय में बहुत अधिक जनस झ्या हमारे नगरों में आकर बस गई है। 
इसके अतिरिक्त पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी भी अधिकतर नगरों में ही आफर 
बसे हैं | यही कारण है कि हमारे बड़े केन्द्रों में घरों और सफाई की समस्या ने विक- 
राल रूप धारण कर लिया है। जहाँ तक भारत तथा पाकिस्तान का प्रश्न है, 
भारत में १७ प्रतिशत जनस झया नगरों में निवास करती है जबकि पाकिस्तान में 
केवल ८ प्रतिशत जनसंख्या ही नगरों में रहतो है | यह इस बात का द्योतक है कि 
भारत झौद्योगिक दृष्टि से पाकिस्तान से अधिक उन्नत है | आवश्यकता इस बात की 
है कि हमारे शहरों का आयोजित विकास हो कि जिससे नमरों में अत्यधिक भीड़ 
उतन्न होने वाली घुराइयों से वहाँ के निवासियों को बचाया जा सके । 

जनसंख्या का जातियों के अनुसार बँटवारा : पिछली जनगणना की 
रिपोर्ण में जनसंख्या का वँटवारा धर्मों के अनुसार दिखाया जाता था किन्तु तत्कालीन 
अंग्रेजी सरकार जज्लली जातियो को हिन्दुओं में गिनना नहीं चाहती थी क्योंकि उससे 
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३ 
हिन्दुओं की स'ख्या अधिक प्रतीत,होती, साथ ही ब्रिटिश सरकार स्वतस्वता के श्रान्दो- 
लग मो निर्बल करने के लिए, जिस प्रकार मुसलमानों को राजनेतिक दृष्टि से इथक कर 
सकने में सफल हो गई थी उसी प्रकार वह इन जड्जली जातियों को भी राष्ट्रीय आन्दोलव 
के विरुद्ध खड़ा करके उनसे विशेष अधिकारों की माँग करवाना चाहती थी। परूतु 
कठिनाई यह थी, उनके धार्मिक आचार व्यवहार हिन्दुओं जैसे ही थे; अस्ठ; यह कठि- 
नाई बतलाकर कि जजली जातियों के धर्म तया हिन्दू धर्म में भेद करना कठिन है 
ओर इस सम्बन्ध के श्रॉकड़े कमी भी सन्‍्तोषजनक नहीं हो सकते,'सरकार ने धम के 
श्राधार पर जनस'ख्या के बंय्वारे का अध्ययन करना आरम्भ किया। १६४६४ 
जाति के आधार पर जनस'खझ्या का वर्गीकरश किया गया। अ्रस्तु इस प्रकार की सब 
जातियाँ जोकि जझलों में निवास करती थीं अथवा खानवदोश थीं वे ट्राइव (7)00 
स्वीकार कर ली गई ओर उसका धर्म के अनुसार वर्गीकरण नहीं किया गया। नीचे 
लिखे आँकड़ों से इस सखबन्ध में पूरा प्रकाश पड़ता है :-- 


जाति का नाम प्रति दस हजार पीछे भिन्न-भिन्न जातियों की भिन्न-भित 
दशाब्दों में स'झ्या 

शृघ०१्ू शहर एशहुरश रहुरु१र १६४१ 
हिन्दू -- ७०३४. दृध३े! एपंपटर१श. धृघर४.. ६५६३, 
मुसलसान--- २१२२ २१२६ २१७४ र्रर्द्‌ श्रे८१ 
ईसाई -- हद श्२४ १५७ छह १६३ 
जैन-- न ४० ३७ ३्छ २७० 
सिख-- जप ६६ श्ण्३.. १२४ १४७ 
ट्राइव-- २६२ श्श्८ ३०६ र्३्६ द्क्त 
नअल्यूल्स ३३३ श्ष्रे श्पद्‌ श्ष्प्‌ १९ 


ऊपर की तालिका से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हिन्हुओं की संस्या' 
लगातार घटती गई है और मुसलमानों की स'ख्या बरावर बढ़ती गई है | भारत की 
वही दो मुख्य जातियाँ हैं और उनमें हिलुओं की स'ख्या का बराबर घटते जाना एक 
चिन्ता का विषय दे। जनगणना के कमिश्नर ने रिपोर्ट में लिखते हुए कहा था ६४६ 
प्रतिशत जनस ख्या हिन्दू हैं, २७ प्रतिशत मुसलमान हैं, १ प्रतिशत भारतीय ईसाई हैं, 
४ प्रतिशत द्राइव (730८) हैं और २ प्रतिशत अन्य लोग हैं । मोटे तौर पर हम 
हि 20000 इक से ६६ हिन्दू , २४ मुसलिम तथा ६ ट्राइव जाति के लोग दे | 
यदि हम हिन्दुओं कीसख्या में उन जड्जली जातियों के लोगों को भी म्रिला दें कि जे 
हे वेग ई है वो हिलहुओं का अवुपात दे तिहाई जे अधित 


जनसंख्या न्‍ ८३ 


जहाँ तक भारतवर्ष का प्रश्न है न तो भारत में बाहर से लोग बसने के लिए ही आते- 
हैं और न भारत से अधिक संख्या में स्त्री पुरुष विदेशों में बसमे ही जाते हैं अतएव 
हम आवास ओर प्रवास को छोड़ दे सकते हैं अतएव हमको केवल दो बातों पर 
अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा, पहली जन्म संख्या पर और दूसरी मृत्यु संख्या 
पर | जहाँ तक भारतवर्ष का प्रश्न है मृत्यु संख्या का जनसंख्या पर बहुत अधिक 
प्रभाव है | 

जन्म संख्या : भरित की विशेषता यह है कि यहाँ जन्म संख्या बहुत अधिक 
है | सम्य संसार में सम्भवतः सबसे अधिक जन्म संख्या भारतबंष में ही है| १६२०- 
६६४० के बीच में प्रति हजार के पीछे यहाँ जन्म संख्या ३३ ओर ३६ के बीच में रही | 
आधुनिक सभ्य संसार में जन्म संख्या कम होने की प्रवत्ति है । उदाहरग्ग के लिए 
इज्ञेलएड तथा बेल्स म॑ जन्म संख्या १८६ १-६४ में ३०'५ प्रांते हजार था जा कि १६३१ 


० 
ता 


में घटकर केवल १५७३ रह गई । भारतवर्ष में जन्म संख्या के इस प्रकार घटने के कोई 
भी चिन्ह दिखलाई नहीं देते (इसका अब हम विस्तार पूवक अध्ययन करेंगे | 

भारतवर्ष जन्म में तथा मृत्यु संख्या का अध्ययन करने में जो सब से पहली कठि- 
नाई उपस्थित होती है वह है सही आॉकड़ों का न होना | जो भी गलत आँकड़े हमें 
लब्ध हूँ उनसे हमें ज्ञात होता हैं कि यहाँ जन्म संख्या ३३ प्रति हजार है। परन्तु जन- 
सेख्या को समस्या का अध्ययन करने वाले विद्वानों ( श्री ज्ञानचन्द ) का कथन है 
कि भारत में प्रति हजार पीछे जन्म संख्या ४८ तक होगी | इस दृष्टि से भारत की 
स्थिति अन्य देशों की तुज्ञना में ओर भी गिरो हुई है| 

जन्म संख्या के इतना अधिक होने का कोई एक कारण नहीं है बरन्‌ बहुत 
से कारण हैं| इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखने की हैं कि जहाँ तक जातीय 
तथा प्राणतत्व सम्बन्धी कारण हैं वे उसके महत्वपूर्ण कारण नहीं हैं। वास्तव में जन- 
संख्या के इतने अधिक होने के कारण हैं सामाजिक तथा आर्थिक । हमें यह स्वीकार 
करना होगा कि भारत जैसे देश में जहाँ जनता रुढ़ियों में फंसी हुई है. तथा दकिया- 
नूसी है या पुरानपंथी है वहाँ जन्म संख्या के इतना अधिक होने का महत्वपूर्ण कारण 
सामाज़िक ही हो सकता है। मारतवर्ष में चाहे कोई कितना ही निर्धन क्यों न हो एक 
परिवार का पालन करने की च्ुमता उसमें हो अशवा न हो किन्तु वह विवाह अवश्य 
ही करता है। इसका जीता जागता प्रमाण यही है कि पिछले कुछ वर्षो से जो 
आर्थिक सझुट रहा है उसमें भी विवाहों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । जिनके 
पास कुछ नहीं है जिनकी आर्थिक स्थिति ख़राब है वे भी विवाह अवश्य करते हैं | 
्ार्थिक हीनता की दशा में विवाह करने से क्या सुख और मिलता है यह तो करने 

' पाज्लि ही जानते होंगे किन्तु विवाह भारतवर्ष में एक अनिवाय धार्मिक कृत्य वन गया दे जो 
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ग्रत्येक्ष युवक और युवती को करना ही पड़ता है। केबल अश्रशिज्नित ही ऐसा करते हां 
यही बात नहीं, भारतीय शिक्षित युवक भी इस रोग से बचा हुआ नहीं है। कल 
लोग अपनी आर्थिक स्थिति को बिना देखे हुए ही विवाह कर लेते हों यही बात नहीं 
है वरन्‌ बच्चों के उत्पन्न करने मे भी वे अपनी आशिक स्थिति का ध्यान नहीं रखव। 
बच्चे अ्वाध गति से एक सरिता के रूप में उत्तन्न होते रहते हैं। इनके अतिरिक्त 
अत्यधिक जन्म संख्या होने का एक कारण यह भी है कि वाल बिवाह बहुत होते हैं। 
बाल विवाह का जन्म संख्या पर इतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है जितनी कल्पना दी 
जाती है क्योकि जब तक कोई पत्नी गर्भ धारण योग्य नहीं हो जाती तब तक इस श्र 
से उसके पत्नी बनने से जन्म संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | हाँ वाल विवाह की 
जन्म संख्या पर इतना प्रभाव तो पड़ता ही है कि विवाह को कुछ समय तक न ठालने के 
कारण जो जम्म संख्या कम हो सकती वह नहीं होती है ! अन्य देशों में युवक श्रौर 
युव॒तियाँ जब पिता श्रोर माता बनने के योग्य हो जाते है. उसके कुछ समय बाद है 
विवाह करते हैं. किन्तु भारत में तो उस आयु के पहुँचने से पूर्व ही वे पति पत्नी बन 
जाते हैं ओर इसका जन्म संख्या पर प्रभाव पड्चता है इसमें कोई सन्देह नहीं। 
जहाँ तक बाल विवाह विधवाश्ों की संख्या को बढ़ाता हैं. वहाँ तक वह जन- 
सख्या को कम करने का कारण भी है किन्तु जेसे जेस विधवा विवाह की प्रथा वल 
पकड़ती जावेगी बसे हो वेसे इसका प्रभाव जन्म संख्या की वृद्धि में होगा । संझेप मे 
हम कह सकते हैं कि वबाह को अनिवायता, बाल विवाह तथा विबवाओं की 
विचाह करके सन्तानोत्यत्ति न कर सकना कुछ ऐसे कारण हैँ जो जनसंख्या पर गहरा 
, प्रभाव डालते हैं | पहले दो कारणो से तो जन्म संख्या में वृद्धि होती है किन्तु अन्तिम 
कारण से जन्म संख्या में कर्मी होती है | यह हमारे सामाजिक संगठन का एक अंग 
हैं अस्तु जितना हम अपने सामाजिक स' गठन में परिवतंन ला सकेंगे उतना ही उसकी 
जन॑ख्या पर प्रभाव पड़ेगा । इसके अतिरिक्त भारतीयों का रहन सहन बहुत गिरा 
हुआ है इसका भी जनसंख्या पर गहरा प्रभाव पड़ता है । जहाँ तक आयु समूहीं 
का प्रश्न हद १६३१ के आधार पर कहा जा सकता है कि १५ से ३० वर्ष की आग 
की ज््रियां में दृद्धि होने के कारण जन्मस ख्या में वृद्धि की अधिक सम्मावना ढैं। 
इसके अतिरिक्त भारत में सन्तानोत्ति को रोकने का कमी कोई प्रयत्न नहीं करता | 
का " कक स्थान नहीं है| जो भी जितनी: सन्तानोलत्ति के 
गत ध्यान में रखने की है कि भारतवर्ष में स्लियों की 


३ ले की शक्ति इज्ललेंड की स्त्रियों की अपेज्ञा कम है। इड्ुलैंड में २ हजार 
सन हक श्रर भारत में एक हजार के पीछे २६० हे | भारतीय लियों की 
ते की शक्ति कम होने का कुछ लोग यह कारण बताते हैं कि सम्यता के 


जँबसंख्या हा, 


त्रकास के साथ साथ संतानोत्तत्ति की शक्ति में वृद्धि होती है | यद्यपि प्रचलित मत 
'ह है कि आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होने तथा बौद्धिक विकास के होते पर सन्तानोल्तत्ति 
वी शक्ति कम हो जाती है। परन्तु इस मत की पुष्टि में भी अखंडनीय प्रमाण नहीं 
देये जा सकते | स्ंवम का अ्माव तथा संतति निरोध के कृत्रिम साधनों का उपयोग 
पर होने के कारण भी जनसंख्या की वुद्धि होती है। भारत में स्त्रियों का स्वास्थ्य 
प्रराव रहने के कारण उनके गर्स धारण में अनावश्यक विलम्ब होता है जो जन्म 
उंख्या को वृद्धि के विरुद्ध है | इन सबका अध्ययन करने के उपरान्त हम एक नतीजे 
पर पहुँचते हैं अर्थात्‌ भारत में वे तत्व अधिक प्रवल दूँ कि जो जन्म संख्या को बढ़ाने 
में सहायक होते हैं | यहो कारण है यहाँ जन्म संख्या अधिक है। 
जहाँ तक जनसंख्या की भावी गतिविधि का प्रश्न दे इस बात की कोई 
सम्भावना प्रतीत नहीं होतों क्रि जन्म संख्या की दद्धि में कोई कमी हो क्योकि जिन 
कारण से जन्म संख्या बढ़ रही हैं उनमें कोई विशेष परिचतन होने वाला नहीं है। 
अभी तक एक और भी कारण था जो कि जनसंख्या की वृद्धि में सहायक हो रहा था | 
भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व व्यवस्थापिका सभाओं तथा सरकारी नौकरियों में जाति 
के आधार पर चुनाव अथवा नियुक्तियाँ होती थीं। किसी जाति को व्यवस्थापिका 
सभाओं ग्रथवा सरकारी नोकरियों में कितने स्थान प्रात होगे यह उसकी जनसंख्या पर 
निभर था | अस्तु हिन्दू अथवा मुसलमान दोनो ही- यह जानते थे कि जनसंख्या के 
कमर होने का परिणाम यह होगा कि उनका राजनेतिक महत्व कम हो जावेगा | यही 
नहीं जनसंख्या बढ़े इसी ओर लोगो का अधिक ध्यान रहता था। इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि मध्यमचर्ग में शिक्षा का विस्तार होने पर स्नियों की सामाजिक स्थिति में 
सुधार होने पर तथा उनमें शिक्षा का विस्तार होने पर संतति निग्नह की भावना का 
उदय होना स्वाभाविक है परन्तु अभी कुछ पीढ़ियों तक इस बात की कोई सम्भावना 
प्रनीत नहीं होती कि जन्म संख्या में कमी हे । 
सृत्यु संख्या : भारत की जनसंख्या पर प्रमाव डालने वाला दूसरा कारण 
मृत्यु संख्या हैं। आरत को केवल ऊची जन्म संख्या प्रात करने का ही गौरव प्राप्त 
नहीं है वरन यहाँ झरात्यु संख्या भी बहुत अधिक है | विशेषकर भारत में माताओं 
तथा छोटे बच्चो को रूत्यु सख्या अत्यधिक हैं | १६३१ के उपरान्त भारत में प्रति 
हजार २२ या २३ झरूत्यु संख्या रहो है | १६२१-३१ में मृत्यु संख्या प्रति हजार ३१ 
थी | इस दृष्टि से झत्यु संख्या में कमी हुई है इसमें तनिकर भी सन्देह नहीं परन्तु रुत्यु 
संख्या की यह कमी जन संख्या की साधारण प्रवृत्ति नहीं कही जा सकती | बात यह 
थी कि १८६१ से १६२१ तक ३० वर्षों में पहले दस वर्षों में अकाल, दूसरे दस वर्षो 
में प्लेग तथा तोसरे दस वर्षों में इसफलुयंजा के कारण रूत्यु संख्या बहुत अधिक रही | 


५६ भारतीय श्रर्थशाल््र की रुपरेखी 

यह असाधारण कारण ये जिनसे मृत्यु संख्या बहुत अधिक रही किन्तु जहां तक साधारण 
ख्यु संक्ष्या का प्रश्न है उसमें कोई कमो नहीं हुईं। नीचे को तलिका से हमें पिछुते 
वीस ब्षों से भारत में जन्म और झृत्यु दर की प्रवृत्ति का परिचय मिल सकेगे। 


वर्ष जन्म दर मल दर , जनसंख्या वृद्धि 
(प्रति १०००) (प्रति १७००) (प्रति १००० 

१६६१ ड््प्‌ र्पू्‌ १७ 

१६४० श्र र्‌२्‌ श्र 

१६४७ २६०४ श्प्च्द ११ 


यह थोड़े संतोष क्री बात है कि विछुले ३४ वर्षों से हमारी जन्म और रब छ 
परावर कम होती जा रही है जिसका मुख्य कारण जनस्वास्थ्य पर श्धिकाधिक ध्यान 
दिया जाना है | परन्तु इसका जनसंख्या इंद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा | जनहंख्या की 
झेद्ध का अनुपात वही प्रति वर्ष एक प्रतिशत के लगभग है। प्रजनन की 
वास्तविक, दर में कमी होने पर भी हमारी समरत्या वैसी की वैसी ही बने 
है। भारतीय संघ की जनसंख्या में प्रति घंटे प्रायः २६५ प्राणियों की इंद्ि 
हो रही है। जैसा कि हम ऊपर ऋह जुके हैं कि भारत में जन्म तथा झत्यु के ठीक 
रंक ओँकड़े प्रात नहीं हैं अरस्तु यदि झल्ु संख्या की गणना में जो भूल है उसको मी 
हम ध्यान में रखें तो रूट्यु संख्या प्रति हजार ३३ मानी जा सकती है। १६३१-३४ मे 
अन्य देशों की रूत्यु संख्या प्रति हजार इस प्रकार थी; -ब्रिटेन १९२, जर्मनी १६, 
कस १५०७, संयुक्त राज्य अमेरिका १०६, जापान १८*१ और मिस्र २७६ | भाख 
+ यु संख्या के श्रिक होने के बहुत से कारण हैं| भारतोयों की चरम सीमा प 
पहुँची हुई निर्धंनता, जिसका परिणाम यह है कि उसके रहन सहन का. दर्जा बहुत 
गिरा हुआ होता है और उनमें रोगों और सुत्यु से बचने की शक्ति बहुत कम रहती है 


यह नहीं अधिकांश भारतीयों में स्वास्थ्य के नियमों वी अशानता, गन्दी आदतें कथा 


च्रिक्ित्सा कथा सफाई का समुचित प्रवन्ध न होने के कारण मी सृत्यु संख्या बहुत 
3 गा कि ऊपर कहा जा चुका है बच्चों और माताओं की रूत्यु संख्या और 
पं अभेक है। १६२१ से १६४० के वर्यो में बच्चों की शल्यु संख्या हजार पीछे १४६ 
पे श&८ तक रही, २६४० में यह उंझ्या १६० थी, १६२१ के उपरान्त बच्चों 
हे शल्य संख्या में कुछ कमी अवश्य हुई है। यह आंकड़े भी सही आँकेड़े नही 
में बहुत अधिक कह ह चच्चों की छल संख्या अत्य देशों की ठृतना 
पति हजार दे कच्चों की ली अर अकिड़ों से यह बात सिद्ध हो जावेगी। 

' 7 स्तु सत्या १६२१-३५ मं ब्िटेन में ६५, जरमनी में ४६ 


॥ 


सन 2: 5 हे 
जैननस्या 59 


क्रॉस में ७३, संयुक्त राज्य अमेरिका में ५०, जापान में १२४, मिल्ल में १६६ थी। 
उसी काल में भारत में प्रति हजार पीछे १७१ बच्चो की मृत्यु हुई | बच्चों की अत्यधिक 
मुटयु संख्या के नीच लिखे मुख्य कारण हैं:---वाल विवाह, जिससे बच्चे निर्बल उत्पन्न 
दते है, बच्चां का अफोम खिलाना, बच्चों के ठीक लालन पालन का ज्ञान माताओं 
की न होना, रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों में फंसे होना, बच्चों के स्वास्थ्य को टीक 
रखने के लिए. किन बातों की श्रावश्यकता है उसका ज्ञान न होना। निर्धनता के 
कारण बच्चों को यथेष्ट दूध तथा पीष्टिक भोजन नहीं मिल पाता इस कारण भी बच्चों 
मृत्यु सख्या अधिक है| इसी प्रकार माताओं की मत्यु संख्या भी बहत अधिक है | 
बलक हलल्‍थ कमिश्नर के कथमानुसार (देखों जनगणना रिपोड १६४१ भाग ? प्रृष्ठ 
४) भारत मे हजार पीछे २० मर जाती हैं जब कि इड्ञलेंड तथा बेल्स म॑ केबल २६ 
को ही मत्यु होती है | भारत में माताओं की मृत्यु संख्या अत्यधिक हैं यह स्पष्ट है 
और वे ही क्रारण जो क्रि साधारण मृत्यु संख्या के तथा बच्चों की म॒त्यु संख्या के 
अत्यधिक होने के हें वे ही माताओं को अधिक मुत्यु संख्या के है | हाँ, अच्छी दाइवों 
का अभाव तथा प्रयुतिणह सम्बन्धों आवैज्ञानिक तरीके और अंधविश्वास के अतिरिक्त 
कारण भी हैं जिनके कारण बहुत बढ़ी संख्या में माताओं की बच्चा उल्लन्न होने में 
मलु हो जाती है। 
मृत्यु संख्या-के सम्बन्ध में जो ऊपर विवरण दिया जा चुका हैं उससे यह स्पष्ट 
है कि भारतवर्ष में मनुष्यों के स्वास्थ्य तथा जीवन के सम्बन्ध में स्थिति अत्यंत गिरी 
हुई है | भविष्य में उस स्थिति मे क्रितना सुधार हो सकेगा यह कह सकना कठिन है | 
स्वास्थ्य सुधार के ग्रतिरिक्त सवस बड़ी समस्या जो कि हमें हल करनी होगो वह हे मार- 
तीयों की निधनता | जब तक कि भारतीयों की गरीबी को दूर नहीं किया जाता तब तक 
इससें सुधार कठिन है | निर्धनता को दूर करने का प्रश्न स्वयं अपने में एक बहत बड़ा 
प्रश्न है । हम यहाँ जिस बात पर विशेष रूप से जोर देना चाहते हैं वह यह है कि इस 
प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता । यह प्रश्न अन्य प्रशना से जुज़ा हुआ है | उदाहरण के 
लिए, इसका सम्बन्ध देश की सामाजिक तथा थार्थिक समस्याञ्रों से है । जब तक हम 
उनका कोई हल्ल नहीं निकालते तब तक इसको हल नहीं किया जा सकता। हम इस 
समय केवल इतना ही कह सकते हैं कि निकट सविष्य में इस सम्बन्ध में कोई क्रान्ति- 
कारी परिवर्तन होगा उसकी आशा करना व्यथ है | फिर इस दशाव्द में जहाँ तक जन- 
संख्या का प्रश्न है बहुत सी असाधारण घटनायें घटी हैं । द्वितीय महायुद्ध, बाढ़ें तथा 
दुभिज्ञों ( बंगाल का दुर्भिन्ष ) तथा विभाजन के फलस्वरूप लाखों व्यक्तियों का वध 
कुछ ऐसी असाधारण पघटनायें हैं जिनका प्रभाव जनसंख्या पर पड़े बिना नहीं रह 
सकता | इसम॑ कोई संदेह नहीं कि १६४१ को जनगणना यह अवश्य ग्रगट करेगी कि 


का ( 3. 
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इस दशादद में मृत्यु संख्या अधिक रही | 


जन्म तथा म॒त्यु संख्या ; यह हम ऊपर देख ही चुके हैं कि भारत में जेल 
संख्या तथा मत्यु संख्या दोनों ही अधिक हैं ओर निकट भविष्य में इस स्थिति में कोई 
वेशेष सुधार होने के कोई चिन्ह दिखलाई नहीं देते | इन सब बातों से जनसंख्या. # 
भावी वद्धि के बारे में हम क्‍या निष्कर्ष निकाल सकते हैं ? यहाँ यह कह देना श्र 
चित न होगा कि जनसंख्या सम्बन्धी सिद्धांत की नवीन व्याख्या के अनुसार जनसंख्या 
की वृद्धि के संबंध में अनमान लगाने का यह वैज्ञानिक ढंग नहीं है कि जन्म संख्या 7 
से मुत्यु संख्या को घटा दिया जावे | क्योंकि इसमें हम न तो स्त्री पुरुषों की संख्या # 
ही ध्यान रखते हैं ओर न आयु समूहों का ही ध्यान रखते हैं। अस्तु, जनसंख्या की ड़ 
के सम्बंध में भविष्यवाणी करने के श्रन्य अधिक वैज्ञानिक तरीके द्वोंढ निकालें गए ह। 
क्यूजयुस्किस का तरीका जिसे वास्तविक उलत्ति (१८६ रिटए70वप८०॥०7 [४/४०) 
कहते हैं सबसे अधिक प्रचलित और सर्वमान्य सिद्धांत है। किंतु भारत में सही आँकड़ी के 
उपलब्ध न होने के कारण उसका उपयोग नहीं किया जा सकता | किठ हमारे लिए यह 
कोई विशेष असुविधा की बात नहीं है क्योंकि हमारे देश में आयु समूहों में कोई महल- 
पूर्ण परिवर्तन नहीं हो रहा है जैसा कि पश्चिमीय देशों में हो रहा है | दूसरे शब्दी मं 
इसका अर्थ यह है कि भिन्न-मिन्न आयु पर मनुष्यों के अनुपात में कोई विशेष परिवतन 
नहीं हो रदा है जो कि जनसंख्या पर कोई विशेष प्रभाव डाल सके । अर्तु, भारत क्री 
जनसंख्या के सम्बन्ध में भविष्यवाणी करने में यदि हम जन्म और मृत्यु के आँकढ़ों पर 
निर्मर रह तो अधिक मूल नहीं होगी | इस आधार पर हम कह सकते हैँ कि भारतवर्ष 
में प्रतिवर्ष ५० लाख की वृद्धि होगी | इसी आधार पर हमें देश के लिए भावी जनसंख्या 
सम्बन्धी नीति निर्धारित करनी होगी | 
भारत के लिए सही जनसंख्या सम्बन्धी नीति की समस्या : अभी तेंके 
हमने वतमान जनसख्या सम्बन्धी तथ्यों का विवेचन किया | इस अध्ययन का परियाम 
यह निकला की हमारी जनसंख्या आज भी बहुत अधिक है ओर वह प्रतिवर्ष ४० 
लाख की गति से बढ़ रही है किन्तु हम केवल इसी पर निर्मर होकर भावी जनसंख्या 
सम्बन्धी नौति का निर्माण नहीं कर सकते, दस सम्बल्ध में भारतीयों, की आर्थिक स्थिति 
का भी अध्ययन करना होगा। यदि हमें अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति सम्तोषजनक 
डसी के अनुपात में वृद्धि होती जावे तो इसमें कोई चिंता न करनी चाहिएँ। परन्ठ 
आ इसमें किसी को किश्वित मात्र भी संदेह नहीं है कि हम मारतीय सम्य संसार में 
संबभ अधिक निधन ह और यद्यपि शार्थिक उन्नति की देश में 


अ्ाम सम्भावनाएं हूं अभी दिनों. हमें पक्है| न्‍ 
॥४ ई परन्तु अमी कुछ दिनों हमे आशिक हीनता का जीवन 


जनसंख्या द्द्‌ 


| व्यतीत करना पड़ेगा ! यद्यपि देश के स्वतंत्र हो जाने से एक बड़ी कठिनाई जो 
फे हमारी उन्नति के मार्ग में थी वह दूर हो गई है परन्तु फिर भी अभी कुछ समय के 
पपरान्त ही हमारे आथि के विकास की योजनाएँ सफल हो पावेंगी ओर तभी देश का 
हान रोग निर्धनता दूर हो सकेगा। अमी देश के सामने बहुत सी समस्याएं: हैं जिनको 
ल करना है तभी उस ओर प्रयक्षन हो सकेगा। अस्त, हमारे लिए यही ठीक होगा 
के हम आज की स्थिति के आधार पर ही इस प्रश्न का अध्ययन करें । इसका यह 
प्रथ' कदापि नहीं है कि हम देश के भावी आयथिक विकास में विश्वास नहीं करते 
रन्तु यह मानना ही होगा कि अ्रभी कुछ दिनो हमारी आथि क स्थिति ऐसी ही रहने 
गली है । इसके अ्रतिरिकत भारत के विभाजन के फलस्वरूप जो असंख्य हिन्दू शर- 
एर्थी पश्चिमी पशञ्नाब, सीमा प्रांत, सिंध तथा पूर्वी बढ़ाल को छोड़कर भारतवर्ष में 
ग्रागए हैं उन्हें भी बसाना एक भारी समस्या है । अस्ठ, इन सब बातों को ध्यान में 
कर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज की स्थित्ति को देखते हुए भारत में 
जनसंख्या आवश्यकता से अधिक है, ओर मविष्य में हमें अपनी जनसंख्या को नियंत्रित 
करने की नीति को अपनाना होगा। जहाँ तक भावी जनसंख्या सम्बंधी नीति का प्रश्न 
है यही हमारे लिए बुद्धिमत्तापूर्ण तथा सही नीति हो सकती है। इससे पहले कि हम 
भारतवर्ष कीं अत्यधिक जनसंख्या के सम्बन्ध में विज्वारपूवंक आलोचना करें हम एक 
महत्वपूर्ण चेतावनी दे देना श्रावश्यक समभतें हैं। वह है भारत को नम्म निधनता 
तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के पारस्परिक स्ंध में | ब्रिटिश सरकार की सदेव यह 
मान्यता रही कि भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है किंतु 
यह मत ठीक नहीं है | तथ्यों स यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अन्य देशो में 
जब आराथि क उन्नति तेजी से हो रही थी ओर वे आधि क समद्धि का अनभव कर रहे 
थे उस समय उन देशों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। बढ़ती हुई जनसंख्या ने 
उन देशों की आथि के समद्धि और उन्नति को रोकने अथवा कम करने के बजाय 
उसको ओर बढ़ाया | उसी काल में भारत की श्राथि क स्थिति पहले से भी बिगड़ 
गई। अतएव यह कहना कि भारत की निधनता का मुख्य कारण यहां की बढ़ी हुईं 
ः जनसंख्या थी, गलत है । वास्तविक बात तो यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा होने 
' बाला देश का आर्थिक शोपण ही इसका मुख्य कारण था। इसका यह अर्थ कदापि 
४ नहा ३ कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर कुछ चियंचर करने स हमार भावी थ्राथिक पुनः 
४ निर्माण में सहायता नही मिलेगी | े 

जीवित रहने की सम्भावनाएँ : भारतवर्ष में जो वालक जन्‍म लेता है 
ऊ जीवित रहने को सम्माननाएँ शन्‍्य देशों के बालका की अपेक्षा बहुत कम होती 
अन्य देशों में जीवन की लम्बाई में उन्नति हुई डे फितु भारत में जीवन की लम्बाई 
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में तनिक भी उन्नति नहीं हुईं। इसका मुख्य कारण यह है कि भारतीयों के रहन-सहन 
का दर्जा ऊँचा नहीं हुआ। भारतीयों के भोजन में यथ्ेप्ट पोष्टिक तत्व नहीं होते । यही 
नहीं कि अधिकांश भारतोयों को यथप्ट भोजन नहीं मिलता किंतु जा कुछ भोजन होता 
है वह लवण तथा विटेमिन पौष्टिक तत्वों की दृष्टि स घटिया हाता है । नीचे हम इस 
सम्बन्ध में तुलनात्मक आऑँकड़े देत हैँ जिनसे हमें भारत की हीन दशा का परिचय 
मिलेगा । 
हे जीवित रहने की सम्भावनाएँ जे 
न्यूजीलेए्ड ६७ वर्ष, ब्रिटेन ६२ वष, जापान ४८ व्‌ ; से थुक्त राज्य श्रमेरिका 
६४ वर्ष , सोवियत रूस (योरोप) ४४ वर्ष , भारत २७ बष । 

१८६१ में ब्रिटेन में एक मनुष्य की औसत आयु केवल्ल ४४ वर्ष थी किंतु 
आज वहाँ की औसत आयु बढ़कर ६२ वर्ष हो गई। यह इस बात का ब्योतक दे कि 
ब्रिटेन वासियों के रहन-सहन का दर्जा ऊँचा उठा है तथा चिकित्सा के प्रबन्ध भें भी 
सुधार हुआ है । राष्ट्रस् ने जो अकिड़े इकठ्ठें किए # उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि भारत में श्रोसत आयु बहुत कमर हैं। भारत में जीवित रहने की सम्मावनीएं 
इतनी कम होने का कारण यह ह कि भारत में बच्चों तथा माताओं की मृत्यु दर बहुत 
अधिक है ) चिकित्सा का उत्तम प्रबन्ध होने पर इनकी मृत्यु दर कुछ कम अवशः 
ही। सकती है परन्तु रहन-सहन के दर्जे को ऊँचा किए बिना उन्नत देशों के समान सह 
जीवित रहने की सम्भावनाएं नहीं बढ़ सकतीं | ह 

भारतीयों को झ्रायु कम होने से देश को बहुत अधिक आशिक हानि होती ६ 
जितना व्यय ओर श्रम मनुष्य के लालन-पालन में क्रिया जाता है उसका पूरा प्रति- 
फल नहीं मिल पाता ओर बीच में ही जब कि स्त्री या पुरुष धन उत्पन्न करके देश को 
सम डिशाल। बनाने के याग्य होता है तभी वह मत्यु द्वारा छीन लिया जाता है। यहीं 
नहीं, रोके जा सकने वाली बीमारियों के कारण जो असंख्य श्रम. दिवस नष्ट होते ई 
उनके कारण भी धनोतत्ति में हानि होती हैं।. ऐसी दशा में यदि देश निर्भन रहे तो 
परया आश्चय है | 

भारत की एक विशेषता और भी है, जहाँ अन्य देशों में स्त्रियों को औसत श्राय 
उुद्प से अधिक होती है बहाँ भारत में स्त्रियों की औसत आयु पुरुषों स कुछ कम है | 

भारत का जन्म-दर तथा मृत्यु-दर संसार में सबसे आधक है । इसका पार 
जाम यह होता है कि भारत में बच्चों की संख्या अपेक्षाकृत चहत अधिक है और 

स्जी-पुरुषों की संख्या कम है) ४० वर्षों के उपरांत कम्त ही लोग भारत में 


जीवित रहते हैं। इसका परिणाम-यह होता हैं कि देश को 
नहीं मिल पात । योर! 


हे 


उनके अनुभव का लाभ 
प में एक घुरुप ६५ बंप की आयु तक काम करता है जबकि 


जनसेख्यों ६8 


भारत में वह ४४ वर्ष पर ही काम करना बन्द कर देता है। अस्त, भारत में कार्य- 
शील जीवन ( १५ से ५० तक ) योरोपीय राष्ट्रों के निवासियों के कार्यशील जोबन 
(१५४ से ६४ तक) से बहुत कम हैं । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 
धनोत्पत्ति करने वाली जनसंख्या का इस, देश में अनुपात कम है | 
भारत में अत्यधिक जनसंख्या का प्रश्न : यह हम ऊपर ही कह आये 
हैं कि भारत में जनसंख्या अधिक है। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि देश की 
वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए आ्राज जो जनसंख्या देश में निवास कर रही है 
वह अधिक है श्रर्थात देश में घन की जितनो उत्पत्ति हो रही है उसके द्वारा इतनी 
अधिक जनसंख्या का स्वास्थ्यप्रद रहन सहन नहीं रह सकता. । भारतीय जनसंख्या का 
रहन सहन ऊँचा उठाने के लिए हमें अधिक उत्पादन तथा जनसंख्या का नियंत्रण 
करना आवश्यक होगा। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि हमारे झार्थिक तथा 
सामाजिक जीवन में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन जिस परिणाम पर हम पहुँचे हैं उसका 
आधार नहीं है | हमारे देश के बहुत से प्रसिद्ध नेताञ्रों तथा विद्वानों ने इस मत का 
खंडन किया हैं कि भारत में जनसंख्या अत्यधिक है ग्रतएव हमें इस प्रश्न का विस्तार 
पृ्वेक अध्ययन करना चाहिए । ; 
यह तो हम ऊपर देख चुके हैं कि भांरत में जितनी संतानोत्पत्ति हो सकती है 
उतनी होती है क्योंकि भारतीय जन संतानोत्यत्ति को रोकने के लिए. कोई प्रयत्न नहीं 
करते | न तो वे संयम ही रखते हैँ ओर न संतति निग्रह के क्रन्रिम उपायों को ही काम में 
लाते हैं । इसका परिणाम यह है कि भारत में जन्म संख्या बहुत ऊँची है | यह अत्य- 
घिक्र जनसंख्या होने का पहंचला चिन्ह है। जनतंख्या के अत्यधिक होने का दूसरा 
चिन्ह है वे प्राकृतिक कारण जो कि जनसंख्या को बढ़ने से रोकते हैं। भारत में जो 
अत्यधिक म॒त्यु संख्या है वह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि महामारी, दुर्भिक्ष तथा 
बाढ़ें भारतोय जनसंख्या ओर जीवन निर्वाह के साधनों का सामंजस्य उपस्थित करते 
हैं। इनके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों की भीषण कमी भी इस बात का ब्ोतक है कि 
भारतवर्ष की जनसंख्या अधिक है | खेती को पैदावार भारतवर्ष में उसी अनुपात म॑ 
नहीं बढ़ी जिस अनुपात में पिछले वर्षों में जनसंख्या बढ़ो हे | अपनी पुस्तक चार 
करोड़ के लिए फूड अर्निज्न इन इंडिया? में डाक्टर राधाकमल सुकजों ने लिखा है 
कि जब देश में पैदावार साधारणत: ठीक होती है उस वर्ष भी १२ प्रतिशत जनसंख्या 
के लिए. भोजन की कमी रहती है अर्थात भारत अपनो १२ प्रतिशत जनसंख्या के 
लिए! भोजन उत्तन्न नहीं करता | किन्ठु डाक्टर पो० जे० थामस का मत दूसरा हहे | 
उनका कहना है कि १६२० २५ और १६२१-२२ तथा १६३०-३१ ओर १६३१- 
३२ में जबकि जनसंख्या १०४ प्रतिशतः बढ़ी तव खेती की पदावार १६ प्रतिशत बढ़ 
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गई और ओ्रौद्योगिक उत्तादन ५१ प्रतिशत बढ़ गया |' इस सम्बन्ध में कोई निश्चित 
मत स्थापित कर सकना कठिन है क्योकि सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं| परन्तु द्वितीय 
महायुद्ध के समय भारतवर्ष भर में और विशेषकर बज्ञाल, उड़ीसा तथा मद्रास ग्रांता 
में जो खाद्य पदार्थों की मयड्भुर कर्मी का अनुभव हुआ उससे यह ता स्पष्ट हो जाता 
है कि देश[में खाद्य पदार्थों की पदावार कम है | जो भी हो हमारे देश का महान 
आर्थिक रोग है हमारी निधनता और यदि हम जनसंख्या को वृद्धि का कम करने का 
प्रयत्न करें तो) उससे हमें राष्ट्रीय पुनः निर्माण में सहायता मिलेगी इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है। 
रोग को दूर करने के उपाय : जन उंख्या सम्बन्धी इस असन्तोपजनक परि- 
स्थिति को दूर करने के लिए दो उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय ते यह है 
कि जानबभ कर विशेष प्रयना द्वारा जनसंख्या की वृद्धि को रोका जावे | दूसरा उपाय 
यह है कि राष्ट्र की आय को बढ़ाया जावे और उसका अच्छी बँटबारा किया जावे | 
५ श्राज हमें कुछु हद तक दोनों उवाय काम में लाने को श्रावश्यकृता है। देश के 
स्वतन्त्र हो जाने से हमारा भाग्य निर्माण हमारे हाथ में आ गया है और हम जिस प्रकार 
चाहें अपना आशिक नव-निर्माण कर सकते हैं । यदि देश में जो आर्थिक योजनाएँ 
तैयार हुई हैं. उनको कार्य-रूप में परिणित किया जावे तथा जलविद्युत की योजनाएँ 
पूरी ही जावें ता उल्लादन बहुत कुछ बढ़ाया जा सकता है श्रोर उस दशा में जनसंख्या 
सम्बन्धो जो असन्तोषजनक स्थिति है उसमें अनायास ही सुधार हो सकता है | परन्तु 
आज बहुत सी कठिनाइयाँ हमारे देश के सामने ऐसी है कि शोत्र देश उन श्रार्थिक 
योजनाश्रों को पूरा कर सकेगा इससे सन्देह है | इस सम्बन्ध में हम अन्तिम परिच्छेंदा 
“आशिक योजनाश्रा” पर लिलेंगे | अस्तु, हमें जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगाने 
सम्बन्ध में भी विचार करना होगा । ; 
. जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के दो मुख्य और सीधे उपाय हैं; 
(१) कृत्रिम उपाया द्वारा जनसंख्या को वृद्धि को रोकना (२) संयम तथा नैतिक उपाय 
द्वारा सन्‍्तानोत्नत्ति न होने देना | 
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(३) नेतिक संयम : कुछ व्यक्तियों का कहना है कि नैतिक संयम ही जन 

४ को सीमित करने का सबसे अधिक सुगम तथा सुरक्षित तरीका है। पूछ 

"_ महल्माजी इस तरोके के प्रधान समर्थक तथा प्रचारक थे | किंतु प्रत्यक मन॒ष्य से जे 
०2 ओर मास का बना हुआ है यह झ्राशा करना व्यर्थ है क्रि वह लगातार 
अधिकेसमय तक संयम कर सके। इसके अतिरिक्त चिकित्सा शाल के विशेषज्ञा का 
भे। कहनी इ कि यदि विवाहित दम्पति लगातार लम्बे समय तक इन्द्रिय निम्नह करें 
ते उनके मस्तिष्क तथा शरीर पर इसका दुरा प्रभाव पड़गा। 


जनसंख्या कह 


रत 


(२) सनन्‍्तति निग्नह.के कृत्रिम उपाय : यदि जनूसंख्या को सीमित करना 
चाहते हैं तो फिर केवल एक ही उपाय रह जाता है कि हम सनन्‍्तति निग्नह के कृत्रिम 
उपायों को काम में लावें | पश्चिम में इसका बहुत प्रचार हुआ है ओर उससे बहुत 
कुछ सफलता भी प्रांत हुई है । हमारे देश में इस सम्बन्ध के दो विरोधी मत हैं। 
एक मत तो इसका घोर विरोधों है और उसमें पूज्य महात्माजी जेसी महान विभूतियाँ 
हैं| कृतिम साधनों के विरुद्ध नीचे लिखे तक उपस्थित किए जाते हैं: (१) यह अनेतिक है 
(२) यह अप्राकृतिक है (३) इसमें यौन सम्बन्धी व्यभिचार को सहारा मिलेगा 
(४) यह केवल पढ़े लिखे तथा सम्पन्न स्त्री पुरुषों के द्वारा ही काम में लाया जावेगा | 

हम पहले इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि क्‍या सत्तति निग्रह के कृत्रिम उपायों 
को काम में. लाना अनैतिक है | महात्मा गाँधी का मत था कि बिना सन्‍्तानोत्त्ति 
की इच्छा किये स्त्री संसर्ग करना अनैतिक है |. इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह एक 
ऊँचा आदश है परन्तु श्रधिकांश मानव समाज का विचार इस सम्बन्ध में दूसरा है। 
झाज सम्य समाज के विचार में माता-पिता बनने और यौन संसर्ग करने में कोई - 
सम्बन्ध नहीं है। ग्राज का सम्य समाज सन्‍्तानोंतत्ति की इच्छा न रखने पर भी स्ती 
पुरुष का संसग अनेतिक नहीं मानता | एच, जो. वेल्स का कहना है “थौन सम्बन्ध 

- केवल शारीरिक सम्बन्ध ही नदीं हैं वह मुख्यतः शारीरिक नह है, वह अनेक सुन्दर 
भावनाओं, सुन्दर कल्पनाओं, तथा सोंदर्योपासना से प्रेरित होता है |?? इसका यह अर्थ 
कदापि नहीं है कि सभो यौन सम्बन्ध इस भेणी में आ जाते हैं| यौन 'संसर्ग की इच्छा 
बहुत सी भावनाओं का ग्रतीक होती है । वह बलात्कार से लेकर दो प्रेमियों की मिलन 
इच्छा को व्यक्त करता है। अस्तु आधुनिक सभ्य समाज उस यौन सम्बन्ध को अनैतिक 
नहीं मानता जो कि सनन्‍्तानोत्मत्ति को भावना या इच्छा से नहीं होता | किन्तु उसके 
अतिरिक्त इस प्रश्न का एक दूसरा पहलू भी है। यह कहाँ तक नेतिकता होगी कि 
माता-पिता अनेतिकता से बचने के लिए सनन्‍्तान उत्नन्न कर दें और उसका दंड वेचारे 
शिशुओं को सहना पढ़े कि जिनका ठीक प्रकार से माता-पिता लालन-पालन करने में 
असमर्थ हैं। बच्चे केवल इसलिए: पैदा किए जायें कि माता-पिता अनैतिकता के दोप 
से बचे रहें यह तो न्याय नहीं कहा जावेगा । अस्ठु माता-पिता बनने तथा यौन सम्बन्ध 
को प्रथक कर देने में कोई अनेतिकता का प्रश्न नहीं उठता | किसी किसी दशा में 
लालन-पालन के समर्थ न होने पर सन्‍्तानोंलत्ति करना ही अनेतिक हो सकता है | 
सन्तति निग्नह के कृत्रिम उपायों के विरुद्ध दूसरा तक यह उपस्थित किया जाता 
है कि वह अप्राकृतिक है | इस तक में अधिक तथ्य नहीं है | अ्रप्राृतिक सदेव बुरी हो 
ओर प्राकृतिक सदेव अच्छी हो ऐसा नहीं होता । सम्यता ओर संल्कृति भी एक प्रकार 
से झप्राकृतिक दे इसीलिए, हम जंगलीपन, असम्यता और संत्कृतिविहीन जीवन का 
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समभन नहीं करने लग जायेंगे | 
कृत्रिम उपायों के विरुद्ध तीसरा तक यह है कि इसके प्रचलन से समाज में 
व्यभिचार को प्रोत्साहन मिलेगा | इसमें सन्देह नहीं कि इस तक में कुछ तथ्य है! 
व्यभिचारी स्त्री पुर कृत्रिम उपायों के द्वारा अपने व्यमिचार को छिपाने का प्रयतर 
करेंगे | परन्तु पश्चिमीय देशों के अनुभव से हमें यह ज्ञात होता है कि यदि एक व्यक्ति 
ब्यभिनार को छिपाने के लिए क्त्रिम उपायो को काम में लाता है तो सो मनुष्य 
अनावश्यक सन्‍्तान के भार से बचने के लिए! उपयोग करते हैं। अहिंसा कायरता को 
छिपाने का साधन वन सकती है इसलिए पृज्य महात्मा जी ने अहिंसा करा उपदेश देना 
बन्द नहीं कर दिया | अस्तु, भय से उत्तन्न हुई नेतिकता वास्तव में नेतिकता नहीं है, 
सनन्‍्तति निग्रह इस भय को हटा देती है श्रोर नेतिकता को अपने पैरो पर खड़ा रहते का 
अवसर देती है। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, यहाँ समाज में स्त्री पुरुषों का जो 
कि एक दूसरे के सम्बन्धी नहीं है मिलने के वहुत कम अवसर आते है. अस्त यहाँ इस 
बात का और भी कम भय है कि कृत्रिम उपाया को काम में लाने से व्यभिचार की 
वृद्धि होगी । अन्त में हमें यह वात न भूलना चाहिये कि चाहे आप सन्तति निग्रह को 
प्रश्व दें अथवा सन्तति निग्रह को विल्कुल रोकने का प्रयत्न करें परन्तु समाज में सदेव 
कुछ विलासिता के इच्छुक स्त्री-पुरु॒ष रहते हैं. जो समाज के नियमों की उपेक्षा करके 
यौन सम्बन्ध करते हैं, उनकी संख्या को क्रम करने का यह तरीका नहीं है. वरन शोर 
ही तरीका है| + है 
हाँ एक बात अवश्य है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि आरम्भ में सन्तति 

निग्रह को अपनाने वाले समाज में वही लोग होगे जो शिक्षित हैं, प्रगतिशील हैं. और 
ऊपर के वर्ग के हैं जिनको आर्थिक स्थिति ठीक है । इसका परिणाम यह होगा कि समाज 

के उस वर्ग में स्त्री पुरुषों की संख्या कम हो जावेगी जो कि बच्चों को उद्मन्त करके 
उनके लालन पालन की ज्मता रखते हैं | इसका परिणाम यह भी हो सकता है कि 
समाज में अच्छे स्त्री पुरुषों का अनुपात कम हो जावे | किन्तु यह श्रस्‍्थायी होगा और 

केकल कुछ समय के लिए ही होगा क्योंकि शिक्षा के साथ साथ कृत्रिम उपायों का 

प्रचलन सत्र साधारण में भी होगा और किसान और मजदूरों में भी सन्तित निम्रह के 

कृत्रिम उपायो का प्रचार हो जावेगा अस्त, सब बातो को ध्यान में रखने पर हम इस 

नतीजे पर पहुंचते ई क्लि भारतवर्ष में सन्‍्तति निम्रह का और उसके कृत्रिम उपायों का 

प्रचार किया जाना चाहिए । किन्तु इसमें कुछु व्यवहारिक कठिनाइयां हैं जिनको दूर किये- 
दिना सह आन्दालन बलवान नहीं हो सकता। अ्रमी तो भारतवर्ष में वह थ्ान्दोलन वस्तुतः 

काम्रम उपायों के बार में लचते लगा ह्द। 


रच 


जनराख्या ह्प्‌ 


.. इस आंदोलन के बलवान होने में सबसे पहली कठिनाई तो यह है कि हमारे 
देशवासियों की मनोबृत्ति को हमें बदलना होगा, हमारे देश की प्राचीन परम्परा तथा 
 ऋद्दरता का इस आंदोलन को गहरा विरोध सहन करना पड़ेगा और यह तभी हो सकता 

कि जब संतति-निम्नह के पक्ष में संगठित और सफल प्रचार क्रिया जावे | इसमें राज्य 
के माग-प्रदशन की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होगी | इसके अ्रतिरिक्त संतति निम्नह के 
वैज्ञानिक उपायों की जानकारी सब॑ साधारण को कराना तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की 
सलाह भी उन व्यक्तियों को सुगमता पूर्वक उपलब्ध होनी चाहिए. जो कि इन उपायों को 
अपनाना चाहें | इस कार्य के लिए क्लिनिक भी स्थापित करने होगे जहाँ स्त्री पुरुषों 
को इन उपायों की शिक्षा दी जा सके | इसके लिए भी राज्य की सहायता की आवश्य- 
कंता होगी | इसके साथ ही सस्ते तथा अच्छें और वैज्ञानिक ऋृत्रिम साधनों का निर्माण 
करना होगा जिनको सर्वे साधारण काम में ला सकें | हमें यह न भूलना चाहिए कि 
कृत्रिम साथनों के अवेशानिक प्रयोग से बहुत हानि हो सकती है अस्तु उससे सब साधा- 
रण को अ्रवगत करना होगा। अस्ठ आवश्यकता यह है कि राज्य को इन कृत्रिम सा- 
ध्रनों के निर्माण पर नियंत्रण स्थापित करना होगा जिससे कि सस्ती ओर अच्छी चीज 
ही बाजार में बेची जा सके ओर हानिकर साथनों का न तो विज्ञापन ही दिया जा सके 
ओर न उन्हें वेचा ही जा सके | अभी तक हम लोग स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश साम्राज्य- 
शाही से युद्ध कर रहे थे, अस्त न तो उस समय सरकार ही इस सम्बंध में सफलता पूवंक 
कोई कदम उठा सकती थी क्योंकि जनता का उसे विश्वास प्राप्त नहीं था थ्ौर न 
राष्ट्रीय नेता अथवा राष्ट्रीय महासभा ही जनसंख्या के नियंत्रण की आवाज उठा सकती 
थी। यही कारण था कि उस समय इस सम्बंध में कोई संगठित प्रचार होना कठिन 
था | ऊपर की व्यवहारिक कठिनाइयों का अध्ययन करने के उपरांत हम इस निष्कर्प 
पर पहुँचते हैं कि जब तक राज्य इस ओर प्रयलशील नहीं होता सफलता मिलना कठिन 
हैं। किंतु अब हम स्वतंत्र हैं अस्त अब राज्य को इस सम्बंध में अपनी नीति बना 
लेनी चाहिए | ः 

यदि राज्य श्रार्थिक निर्माण के कार्य को तेजी से हाथ में ले सके और उद्योग- 
घंता को तेजी से उन्नति हो सके तो जनसंख्या को नियंत्रित करने की इतनी अधिक 
झावश्यकता न हो परन्तु यह आ्राशा करना कि देश की नि्धनता को दूर करने तथा 
रहन सहन का दर्जा ऊँचा करने के लिए केवल उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न करना ही 
यथ्थेष्ठ होगा दराशा मात्र है। हमें जनसंख्या को तेजी से बढ़ने से रोकना ही होगा | 
अस्त, राज्य जितनी जल्दी इस ओर ध्यान दे उतना ही अच्छा है| यहाँ यह कह देना 
आवश्यक है कि यदि भारत की जनसंख्या को तेजी से बढ़ने देना समिष्ट नहीं है तो 
हमें कृन्रिम साधनों से सन्‍्तति निशत्रह करना ही होगा इसके अतिरिक्त झौर दूसरा कोई 


ञ 
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उपाम नहीं है| . 
प्रवास ; यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि भारत के एक प्रांत से दूसरे में 
जनसंख्या का प्रवास नहीं हो सकता और न विदेशों में ही भारतीयों के जाने की सुविधा 
है | विभाजन हो जाने के उपरांत जो लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत के भिन्न- 
भिन्न भागों में आ गए हैं उनके कारण स्थिति और भी दयनीय हो गई | अब कोई भी 
प्रान्त अधिक जनसंख्या को ग्रहण, नहीं कर सकता | श्रमी तक आ्रासाम, बंगाल, बग्बई 
तथा सिंध ही ऐसे प्रान्त थे कि जहाँ घनी आ्ावादी वाले प्रान्तों जैसे बिहार, उड़ीसा, 
मध्यप्रांत, संयुक्तप्रान्त, मदरास, नेपाल, राजपूताना, पंजाब तथा सीमाप्रान्त के मज़दूर 
जाते थे। आसाम के चाय के बाग तथा बम्बई श्रौर कलकत्ता की ओर इन प्रान्तों से 
मजदूरों का प्रवाह बहता रहता था | किंठु शव सिंध तो भारतवर्ष के बाहर पाकिस्तान 
में है। आसाम की जलवायु अच्छी न होने के कारण अन्य स्थानों से मजदूरों का वहाँ 
जाना कठिन था फिर अरब वहाँ के चाय के बाग भी स्थानीय मजदूरों पर अधिकाधिक 
निर्भर रहने लगे है । श्रस्तु अन्तर्प्रान्तीय प्रवास से भारत की जनसंख्या का प्रश्न हल 
नहीं हो सकता । यही स्थिति विदेशों की है | वहाँ भी भारतीयों के लिए बसने को स्थान 
नहीं है । इस समय लगभग ३० लाख से अधिक भारतीय विदेशों में बसे हुए हैं | 


अधिकांश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के श्रस्तर्गत अन्य देशों में जाकर बसे हैं| भारत ' 


से दो प्रकार के लोग विदेशों में जाकर बसे हैं : (१) वे अ्कुशल मजदूर जो कि शर्तबंद 
कुली प्रथा के अनुसार फिजी, नेटाल, मारिशस, तथा पूर्वीय द्वीप समूह में ले जाये गए 
झ्रूथवा विशेष रूप से भरती कर के लक्का तथा मलाया में ले जाये गए; 
(२) दूसरे प्रकार के वे भारतीय प्रवासी हैं जो कि व्यापारी, कारीगर, तथा अन्य देशों 
में लगे हुए लोग हैं। भारत से बाहर जाने वालों में अधिकांश रबर, चाय, काफी, 
गन्ने इत्पादि के खेतों में मजदूरों का काम करते हैं | १६१७ से शर्तेबंद कुली की प्रथा 
को बंद कर दिया गया | साथ ही पिछले वर्षों में ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत देशों में 
भारतीयों के साथ बहुत अ्रमानवीय व्यवहार किया जाने लगा है, उन पर बहुत से का- 
नूनी प्रतिबंध लगा दिए हैं और विशेषकर अफ्रीका की वर्तमान सरकार तो पीढ़ियों से 
रहने वाले भारतीयों को उनके नागरिकता के अधिकारों को ही छीन कर सन्तुष्ट नहीं है 
उन्हें देश से निकाल देने पर उतारू है। भविष्य में ब्रिटिश साम्राज्यांतर्मत देश भार- 
तीयों को अपने यहाँ वसने देना नहीं चाहते । जो, भारतीय भी विदेशों में हैं उनकी 
स्थिति दयनीय है और भविष्य में कोई भी देश भारतीयों को अपने यहाँ आकर बसने 
नहीं देना चाहता । अस्त, यह निश्चित है कि प्रवास के द्वारा हमारी जमसंख्या की 
समस्या कभी हल नहीं हो सकती | 


किसी जाति के स्त्री पुरुषों की कार्य शक्ति जिन बातों पर निर्भर रहती है उनमें 


जनसंख्या ६७ 


जातीय गुण एक मुख्य वस्तु है, उदाहरण के लिए जो लोग शारीरिक दृष्टि से निकम्मे 
ष्टिसेवे पतित हैं वे 


हैं, मस्तिष्क की दृष्टि से उनकी दशा ठीक नहीं तथा नेतिक दृष्टि 
अच्छी सन्‍्तान उत्पन्न नहीं कर सकते और सम्राज के हित में है कि उनपर प्रतिबन्ध 
लगा दिया जावे कि वे सन्तानोत्त्ति न करें | इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी कठिनाई यह 
है कि अभी तक जनसंख्या सम्बन्धी विज्ञान अधिक उन्नत नहीं हुआ है और आज यह 
कह सकना कठिन है कि वंश परम्परा का क्रिसी व्यक्ति के चरित्र निर्माण में कितना 
हाथ रहता है | इसके श्रतेरिक्त दूसरी कठिनाई यह है कि समाज इस प्रकार के प्रति- 
बन्ध को आज तो सहन करने के लिए तैयार नहीं होगा | फिर भी इस प्रकार के 
नियंत्रण की आवश्यकता है इसको अल्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारे देश में जो 
यह नियम हैं कि समोत्रों में तथा सम्बन्धियं। में विवाह सम्बन्ध नहीं हो सकता यह इस दृष्टि 
से लाभदायक हैं और अच्छे हैं किन्तु कुछ नियम ऐसे भी हैँ जिनसे भारी हानि होती 
है, उदाहरण के लिए छोटी-छोटी विरादरियों में ही विवाह होना इत्यादि | इस सम्बन्ध 
में केबल भारत को ही सुधार नहीं करना है वरन्‌ संसार के सभी देशों को बहुत कुछ 
सीखना है। कुछ देशों में जैसे कि संयुक्तराज्य में इस सम्बन्ध में कुछ कानून बनाये 
गए, हैं | उदाहरण के लिए संयुक्तराज्य अमेरिका में गुप्त रोगों से पीड़ित स्त्री पुरुषों 
को, दिमाग से बहुत कमजोर व्यक्तियों को विवाह करने को मनःही है | बच्र मूर्खों को 
व्तानोत्तत्ति के अयोग्य बना दिया जाता है, यत्रपिं उससे स्त्री संसग में कोई बाघा 
नहीं पढ़ती | यद्यवि इस प्रकार के प्रतिवन्‍्ध अथवा कानून तभी लागू किए. जा सकते 
हैं जबकि जनता इस प्रकार के नियमों की मंग करे | 
उपसंहार : हमने भारतीय जनसंख्या की समस्या का सब दृष्टिकोणों से 
अध्ययन किया और हमने इस मत का समथन किया है कि हमें प्रयल करके भारत 
की जनसंख्या को तेजी से बढ़ने से रोकना चाहिए | यही हमारे देश के लिए विवेक- 
पूर्ण नीति होगी | किन्तु हमें यह न भूल जाना चाहिए कि केवल जनसंब्या की वृद्धि 
को रोकने मात्र से ही हमारा उद्देश्य नहीं है | जनसंख्या को अधिक न बढ़ने देना 
किसो मो देश का अन्तिम ध्येव नहीं हो सकता | हमारा अ्रन्तिम ध्येय तो देश की 
आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति को सुधारना है। अस्त राष्ट्र निर्माण की एक सुसम्बद्द 
। योजना के साथ ही जनसंख्या को योजना को लेना होगा अन्यथा केवल जनसंख्या की 
' वृद्धि को रोकने का कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है । 
जनसंख्या की कुशलता 
किसी भी जनसपुदाय की सामाजिक स्थिति को जानने के लिए यह आवश्यक 
है कि हम उसके रहन सहन के दर्ज का अध्ययन करें | किसी जनसमुदाय की सामा- 
जिंक स्थिति को जानने का एक नकारात्मक साधन यह भी है कि हम उस जनसख्या 
छ 
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में कितने शरीर और मस्तिष्क में अपंग व्यक्ति हैं और कितने श्रपराध उस समाज में ' 
होते हैं उनका अध्ययन करें | प्रत्येक देश में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि शरीर की दृष्ट 
से अपंग हैं वे समाज के लिए एक मार हैं, उनका रहना देश के लिए एक आयिक 
हानि है। सच तो यह है कि निर्धनता, बीमारी, तथा अपराध सभी एक रोगी समाज . 
के चिन्ह हैं। अस्तु हमें इस सम्बन्ध में जो सामिगत्री मिले उसका अध्ययन करना 
चाहिए और यह मालूम करना चाहिए कि इसके क्‍या कारण हैं। 

जहाँ तक भारतवर्ष का प्रश्न है इस प्रकार के आंकड़े श्रत्यन्त असन्तोष- 
जनक हैं। १६३१ की जनगणना रिपोर्ट में लिखा गया दे कि जिनका दिमाग कमजोर 
है उन्हें पागल लिख दिया जाता है, जो आंशिक रूप से अ-थे है उनको पूरा शअ्रन्धा 
लिख दिया जाता है। जहाँ तक कोढ़ का प्रश्न हे, जनगणना के आऑँकड़े श्रेल॒न्त 
आमक हैं | कोढ़ तथा पागलपन लोग छिपाते है, प्रकट नहीं करते | इस सम्बन्ध में एक 
उदाहरण उल्लेखनीय है | बीजापुर जिले की अ्न्ध सहायक समिति ने प्रति एक लाख 
स्त्री-पुरुषपों के पीछे २६० को पूर्ण अन्धा पाया जबकि जनगणना-रिपोर्ट के श्रनुसार 
एक लाख के पीछे ७० ही पूर्ण अन्चे थे । 

नीचे दी हुई तालिका से भारत में शरीर की मुख्य व्याधियों के सम्बन्ध में 
जानकारी हो सकती हैः-- 
व्याधि संख्या 

दप१-- ६८५४१-- १६०१-- १६११-- १६४२१-- १६३९ 
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१८८१ से १६०१ तक जो व्याधि-अस्त भनुष्यों को जनसंख्या में कमी दंष्टि- 


गोबर हो रहो है वह जनगणना में सुधार तथा दुर्भिज्ष के कारण अधिक मत्यु संख्या 


जनसंख्या ह्ह्‌ 


के कारण हेईं। और १६३१ में जो इस संख्या में ब्ृद्धि हुई उसका कारण यह है कि 
व्याधिग्रस्त व्यक्तियों की सेवा-शुश्रषा तथा चिकित्सा आदि का प्रवंध अच्छा होने के 
कारण वे लोग अ्रधिक दिनों जीवित रहे । 

. पागलपन ८५ मस्तिष्क की खराबी का समाज के लिए विशेष प्रभाव पड़ता है। 
संयुक्तराज्य अमेरिका के अस्पतालों में आधे रोगी मस्तिष्क की गड़वड़ के पाये जाते 
हैं| भारतवर्ष में प्रति एक लाख व्यक्तियों के पीछे ३४,पागल हैं | किन्तु यह आँकड़े 
ठीक नहीं है क्योंकि कोई बज्र मूखे को भी पागल की श्रेणी में गिन लेता है तो कोई 
नहीं गिनता । 

भारतवर्ष में गूगे और बहरे होने का मुख्य कारण मिट्टी में आइडीन नमक 
का अ्रभाव बतलाया जाता है। जिस प्रदेश में मिद्दी में यह नमक कम मिलता है वहाँ 
गूगे और बहरों की संख्या अधिक दे । उदाहरण के लिए जम्मू ओर काश्मीर में एक 
लाख व्यक्तियों के पीछे १५६ ओर सिक्किम में १४६ गूगे ओर बहरे हैं। 

अंधापन : भारतवर्ष में अंधों की संख्या अग्य देशों की अ्रपेज्ञा अधिक है। 
खेद की बात तो यह है कि बहुतों का अधापन दूर किया जा सकता हैं। ऐसा अनुमान 
किया जाता है कि आधे से अधिक अंधे इस प्रकार के हैं कि यदि प्रयल किया जाता 
तो उन्हें अंधा होने से बचाया जा सकता था | विशेंध खेद और दुर्भाग्य की बात यह 
है कि वालकपन में ही अधिकांश अन्धे अपनी आँखें खो बेंठते हैं, अधिकांश लोगों का 
विचार है कि फ़ूल्ी या जाला अंवेपन का मुख्य कारण है। वास्तव में बात ऐसी नहीं 
है| अधिकतर बच्चो माता-पिता की भूलों, रहन-सहन की खराबी, तथा पुष्टिकर भोजन न 
पाने के कारण अन्घे हो जाते हैं | जाला ओर फूली को ठीक भी किया जा सकता है | 
चेचक, सिफलिस तथा अन्य भयज्लर रोगो के कारण भारतवर्ष में अंधापन बढ़ गया है । 
अन्य देशों में यदि मजदूर अंधे हो जावें तो ज्ञतिपूर्ति कानून के अनुसार उनको हर्जाना 
दिया जाता है। यहाँ भी झअन्धों को कुछ आर्थिक सहायता देने का प्रवन्ध होना चाहिए । 

कोढ़ : ऐसा अनुमान किया जाता है कि संसार में ४० लाख कोढ़ी हैं और 
उनमें १० लाख भारतवपे में है। मनुष्य गणना के ऑकड़े इस सम्बन्ध में, अत्यन्त 
भ्रामक हैं ओर उनको आउ से गुणा करने पर ही भारत में कितने कोढ़ी हैं उनका पता 
लगाया जा सकता है। कारण यह है कि भारत में लोग इस रोग को छिपाये रहते हैं 
और पर्दा की प्रथा होने के कारण स्त्रियाँ तो इसको आसानी से छिपा सकती हैं । 

रोग : हम यह तो पहले ही कह खुके हैं कि भारतवर्ष में प्रतिवर्ष हैजा, प्लेग, 
इन्फलुएंजा तथा मलेरिया के कारण लाखों व्यक्ति मरते हैं ।' यही नहीं कि इन रोगों के 
कारण जीवन की हानि होती है वरन्‌ मनुष्यों की कार्यशक्ति का भी नाश होता है | 
इनमें से बहुत सी वीमारियाँ ययेष्ट पुष्टिकर भोजन प्राप्त न होने के कारण होती हैं | 


१०० भारतीय अधथशास्त्र की रूपरेखा 


भारत में ५० प्रतिशत मृत्युएँ ज्वर से होती हैं। ज्वर एक बहुत भ्रामक शब्द है, 
इसमें ज्ञव से लेकर अन्य बहुत से रोग गिन लिए जाते है। वास्तव में यह निर्धनता 
के रोग हैं और उचित चिकित्सा तथा सफाई का प्रबन्ध होने पर उनमें से अधिकांश 
म॒त्युएँ रोकी जा सकती हैं | इन रोगो के कारण जो जनशक्ति नष्ठ होती है उसका 
मुल्य अरबों रुपया है | इस दृष्टि से बीमारियों को रोकना आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त 
महतलपूर्ण है । यदि पुष्टिकर मोजन प्राप्त हो तथा चिकित्सा इत्यादि का उचित प्रबन्ध 
हो तो भारत की जनता अर्थात्‌ श्रमज्ीवियों की कार्यशक्ति बढ़ सकती ई | 


परिशिष्ट 
भारत की पिछली गणनाओं के समय पर जनसंख्या 

वर्ष * जनसंख्या लाखों में 
श्य्णश रपू०ए० 

श्य६ १ रणण० | 

१६०१ ह र॒ब्रध० 

१६११ अर३ि०३० 

श्ध्रः ्र ३०६० 

१६३१५ ३३८० 

२८४१ इंघ८६ ० 


पाकिस्तान की जनसंख्या : १५ अगस्त १६४७ को भारत स्वतंत्र हुआ 
किन्तु देश का विभाजन हो गया । पाकिस्तान में पश्चिमीय पंजाब, सीमाप्रांत, बलू- 
चिस्तान, सिंध तथा पूर्चीय बज्ञाल सम्मिलित हैं। समस्त बच्चाल की १६४१ की 
भनुष्य गणना के अनुसार ६ करोड़ जनसंख्या थी। इस बटवारे के अनुसार पाकि- 
स्तान में जाने वाले पूर्वीय बच्ञाल के भाग में ३ करोड़ ६७ लाख जनसंख्या चली 
गई। शेप २ करोड़ ३ लाख पश्चिमीय बंगाल में अर्थात्‌ हिन्दोस्तान में रह गई । 
अल्ठ, कुल बंगाल की ६४६ प्रतिशत जनसंख्या पाकिस्तान में चली गई । 

पजाब की ४६ प्रतिशत जनसंख्या पाकिस्तान में और ४४ प्रतिशत जनसंख्या 
हिन्दोस्तान में रह गई । कुल पाकिस्तान की जनसंख्या १६७१ की मनुष्य-गणना के 
आधार पर ६ करोड़ ५६ लाख है और शेप भारत (हिन्दुस्तान) की ३२ करोड़ ३२ 


लाख दे अस्ठु, पाकिस्तान की जनसंख्या कुल भारत की जनसंख्या की तुलना में 
केवल १७ प्रतिशत है। 

की ऊपर दिए हुए ऑँकड़े १६४१ की मनुष्य-गणना के अनुसार दिये गए हैं। 
कि ज पैभाजन के उपरान्त जो नर-संहार हुआ और जो ५० या ६० लाख व्यक्ति 
» किल्तान से हिन्दुस्तान में आये और जो लाखो व्यक्ति हिन्दुस्तान से पाकिस्तान 


जनसंख्या ँ ७१ 


में चले गये उनका ठीक-ठीक अनुमान लगाना श्रसम्भव | । प्राकिस्तान और हिल्द- 
स्तान की जनसंस्या के सम्बन्ध में ठीक-ठोके अकिड़े तो १६४१ की मनप्य-गगुना के 
उपरान्त हो ज्ञात है सकते हूँ | 

संत्तार की आबादी का छुटवां भाग भारतीय सद्ध में निवास करता हे । जन- 
संस्या की दृष्दि मे चीन के बाद जारत का ही स्थान दे। १६४१ की जनगणना के 
अनुसार भारतांय सद्ध में सम्मिलित प्रदेशों की जनसंख्या ३२,६०,१६,००० थी जो 


|; 
२६५६१ न बद्कर ३२३,१८,२१२,२५७ हा गई | 
में 
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आसाम गे लि प्४, ०प४ ५०० ६?१,२६ ,४४२ 
बिहार कि ४5 ७७०, रेद्प्य «०५ ४)०२,१८,६ १६ 
भम्बई 2८ .. १)२०५,४७० «०... ३,७४६ ४३,५२६ 
मव्यप्रदेश . ... .... ै,रे०,३२३ ५०० र,१३,२७,पह ८ 
मद्रास 59५ «०. २, रे७,७द८ »«. ५,६६,५२, ३३२ 
उद्जीसा «४४ 2६ 'बु६,य६६ «००. २,४5,४४, र६ हे 
पंजाब ०8 ०५ ४ रेछ,४रुप रे २,२९१, २८,६ १२ 
उत्तर प्रदेश ... .. ... /2,१२,२२६ .. ६,३२,२४,श१ १८ 
पश्चिमीय बक्ञानल ... / २६,४७६ «. २,४७;५६,६८३ 
हंदराबाद ... इटर झ२, ३१३ »«०. 2८६,४२,६६७४ 
जम्मू और काश्मीर दा. फररग८ *** ४रै,७०,००० 
कबायली ह्ञे तर ३७ ल्ड्ल बज 3,,६०,००० 
मच्यभारत ..« ४5५ डक,७१० २७७ ७६,४१,६ ४२ 
मेयर ० रे २६,४०८ कि ६०,७१,६७८ 
पेष्सू मी रे १०,०६६ हा ४,६८८, ६ ३६ 
राजस्थान... »».. १३२८४ २८ 29 :४५२,६७,६ ७६ 
सीराष्ट्र बा 3 २२,०६२ - बेर १, ३२६,००४ 
तिदयांकुर (ट्रायंकोर) काचीन ६,११२ कट ६२,२६५, १४७ 
अजमेर. ... ५४ २,४२० ,. 5,6२,५०८ 
भापाल ..« ० ६,६ २१ 2६ ८, रे८, १०७ 
बिलासपुर ... 5 ४प३ न 2,२७,घ८ ६ 
कोड़सु (कुर्ग) ग 2,२६३ ५ २,२६,२५७ 
लत 5... 2 पड ४५४ १७,४२,६६२ 


परिच्छेद्‌ ४ 
सामाजिक तथा धामिक परिस्थिति . 
ओर उसका देश के आधिक जीवन पर प्रभाव 


पुराने अथंशास्त्रियों ने जिस आर्थिक पुरुष की कल्पना की थी और जिसके 
आधार पर अर्थशास्त्र का भवन खड़ा किया गया था वह थ्रार्थिक पुरुष” आज किसी 
भी आधुनिक अर्थशास्त्रज्ञ को मान्य नहीं है | आज. अथंशास्त्र का प्रत्येक विद्वान इस 
बात को स्वीकार करता है कि अर्थशास्त्र का किसी विशेष श्रकार के व्यक्ति से सम्बंध 
नहीं है वरन्‌ अथंशास्त्र का सम्बंध साधारण व्यक्ति से ही है, जो कि केवल आर्थिक प्रथो- 
जन से ही सारे कार्य नहीं करता वरन्‌ उसके कार्य उसकी मिन्न-मिन्न भावनाओं--मान- 
वीय, धार्मिक, सामाजिक और देशभक्ति--से भी प्रेरित होते हैं | यही नहीं, जिस वाता- 
वरण में वह पलता है उसका भी उसके कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। अस्त , अथंशास्त्र 
किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति का अ्रध्ययन नहीं करता जो कि साधारण व्यक्ति से भिन्न 
हो, वरन वह साधारण मनुष्यों के विशेष कार्य अर्थात्‌ अर्थ सम्बंधी कार्यों का ही अध्य- 
यन करता है। क्रिंतु मनुष्य के सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों का उसके आर्थिक कार्यों 
पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। जिस धार्मिक तथा सामाजिक वातावरण में कोई 
व्यक्ति रहता है बह उसके आर्थिक जीवन पर प्रभाव डालता है, और जिस आर्थिक _ 
बातावरण में कोई व्यक्ति रहता है वह उसके सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों .पर प्रभाव 
डालता है | इस सबसे हमारे कहने का केवल इतना-सा ही तातये है कि किसी 
समाज केआश्थिक संगठन का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि उस समाज की 
धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं तथा आदर्शों को भी ध्यान में रकक्‍्खा जावे | अस्ठु; अब 
हम भारत की धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करेंगे क्योंकि उनका 
भारत के आर्थिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है | 
जाति-प्रथा : भारत की एक महत्वपूर्ण संस्था जाति-प्रथा है जो कि हिन्दू 
समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है । इस सम्बन्ध में हमें यह ध्यान सें रखना चाहिए 
, कि भारतवर्ष में जो जाति-प्रथां प्रचलित है वह अन्य देशों में प्रचलित, सामाजिक वर्गी- 
करण से सर्वथा भिन्न है। भारतीय जाति प्रथा की विशेषता यह है कि जाति बंधन 
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श्रत्वन्त कठोर हैं और एक की दूसरी जाति में जाने की कोई सम्भावना नहीं हो सकती। 
मिन्न-भिन्न जातियों में खान-पान और विवाह-सम्बन्ध नहीं हो सकते | इस प्रकार 
कठोर नियम या बन्धन पश्चिम के भिन्न-भिन्न वर्गों में दृष्टिगोचर नहीं होते। पश्चिमीव 
देशों में एक व्यक्ति एक सामाजिक श्रेणी से ऊँची सामाजिक श्रेणी में पहुँच सकता है 
यदि वह परिश्रमी और योग्य हो । उदाहरण के लिए निम्न श्रेणी का व्यक्ति मध्यम श्रेणी 
में पहुँच सकता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति जो कि ऊँची श्रेणी का व्यक्ति है नीच 
श्रेंणी में आ सकता है। पश्चिमीय देशों में यद्यपि एक श्रेणी का व्यक्ति उसी. श्रेणी के 
व्यक्ति से मिलना-जुलना चाहता है ओर अपने से नीची श्रेणी वाले से उसका सम्बन्ध 
नहीं रहता, परन्तु उनमें खान-पान अथवा विवाह-सम्बंध पर कोई बंधन नहीं होता | 
किंतु हिन्दुश्रों की जाति-प्रथा में खान-पान तथा विवाह-सम्बंध पर कठोर बन्धन लगा 
दिये गए हैं। एक जाति का व्यक्ति अपनी जाति वालों से ही खान-पान तथा विवाहें- 
सम्बंध स्थापित कर सकता है, वह चाहे कितना ही प्रयत्न करे, ऊँची जाति में प्रवेश 
प्राप्त नहीं कर सकता | इस सम्बन्ध में हमें यह न भूल जाना चाहिए कि जाति-प्रथा की 
यह कठोरता झआ्रारम्भ में नहीं थी। यह पिछले काल में ही उत्तन्न हुई है। हमारे प्राचीन 
धर्म-प्रन्थों में इस प्रकार के प्रमाण बहुत मिलते हैं कि आरम्भ में जाति प्रथा लचीली 
थी और उसके बंधन इतने कठोर नहीं ये | प्राचीन धर्म ग्रंथों से हमें पता चलता है कि _ 
क्षत्रिय पिता से उसन्न होने बाला व्यक्ति ब्राह्मण बन गया ओर ब्राह्मण पिता 
से उत्तन्न होने वाला व्यक्ति ज्त्रिय बन गया | उस समय जाति जन्मतः निर्धा- 
रित नहीं होती थी, वरन्‌ योग्यता तथा कर्म के ग्राधार पर निर्धारित होती थी। वह 
उलट-फेर चारों ही बर्णो में होता था, किंठु पहले तीन वर्णों में बहुत अधिक होता था; ' 
अथात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य एक दूसरे का पेशा करते थे ओर अपने वर्ण का 
परिवतन करते रहते थे | इससे यह तो स्पष्ट ही हो गया कि प्राचीन काल में जातियाँ 
जन्म पर आश्रित ने हो कर कर्म पर आश्रित थीं। फिर क्‍या कारण है कि आगे चल 
कर जाति प्रथा में इतनी कठोरता झा गई श्र चार वर्णों के स्थान पर अ्रगणित 
जातियां थ्रोर उपजातियाँ उत्पन्न हो गई! ? यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिसका कोई ठीक 
उत्तर देना कठिन है। आज तक इसका ठीक कारण ज्ञात न हो सका और यह रहत्व- 
मय ही रहा कि जाति-प्रथा का यह कठोर भवन किस प्रकार खड़ा हो गया | सच तो 
यह दे कि भारत की जाति-प्रथा के पीछे कोई एक कारण नहीं है वरन्‌ कई एक कारण 
हैं और वर्तमान जाति प्रथा उन सब का सम्मिलित परिणाम है। अस्ठु, हम यहाँ उन 
कारण का तो अध्ययन नहीं करेंगे जिनके परिणामस्वरूप हमारे देश में जाति प्रथा का 
हक जा 0 5 किंतु हम केवल इस जाति प्रथा का 

ु जज पड़ता हैँ उसका ही अध्यनन करेंगे। 


डे 


सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थिति ३०४, 
इससे पहले कि हम जाति प्रथा के गुण दोषों की व्याख्या करें हमें उन 
हजारों जातियों को कुछ बड़ी-बड़ी श्रेणियों में बॉठ लेना आवश्यक है। रिजले ने 
इन संभी जातियों को सात मुख्य श्रेणियों में बाँठा है जिनमें तीन श्रेणियाँ मुख्य हैं । 
पहली श्रेणी तो उन उपजातियों की है जो कि किसी कबीले अथवा जाति के कारण 
बनी हैं; उदाहरण के लिए अहीर, बल्नाल के राजवंशी, राजपूताने के जाट और मेव । 
दूसरी भ्रे णी में वे उपजातियाँ हैं जिनका आधार उनका पेशा है; उदाहरण के लिए 
बनिया, कुम्हार, बुनकर, नाई, सुनार, चमार, बढ़ई इत्यादि। तीसरी श्रे णी उन जाति- 
यों की है जो कि किसी मत अथवा सम्प्रदाय विशेष के कारण उत्पन्न हुई हैं; जेसे वम्बई 
प्रान्त के लिंगायत, बद्धाल के बोस्तम और अथित इत्यादि | अब हम जाति-प्रथा के 
गुण-दोषों की विवेचना करेंगे । 

जब हम आज की जाति प्रथा के कठोर बन्धनों को देखते हैँ तो हमें अनायास 
ही ऐसा प्रतीत होता है कि वह सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टि से अत्यन्त हानिकर प्रथा 
है | आज जब कि मानव जाति के लिए, यह सम्भव हो गया है और उससे भी अधिक 
श्रावश्यक भी हो गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय भाई-चारे तथा सहयोग की स्थापना हो, जो 
कि मानव-समाज की समुद्धि तथा उसकी शान्ति के लिए आवश्यक है, तब यह जाति- 
प्रथा एक विरोधाभास और हानिकर प्रथा दिखलाई देती है| किन्तु इससे हमें इस परि- 
णाम पर पहुँचने में जल्दी न करनी चाहिए कि जाति प्रथा का उसके प्रदुर्भाव होने से 
आज तक यही स्वरूप रहा है। जब तक जाति-प्रथा में लचीलापन था. ओर जाति 
कमानुसार निश्चित होती थी तब तक जाति प्रथा के..शुण-भी थे | सबसे पहल्ला गुण यह ० 
था कि जाति प्रथा ने समाज में- श्रम-विभाजन्‌ की स्थापना की जिसके कारण देश- की ” 
आशिक उन्नति हुई और श्रम में अधिक कुशुलता आई | यही नहीं, इसके कारण समाज 
को कला-कौशल की अच्छी शिक्षा देने का एक ,उत्तम ओर सस्ता साधन मिल ग्रथा । 
उदाहरण के लिए--बढ़ई का पुत्र अपने पिता के पास अपने घरेल वातावरण में 
अनायास ही बढ़ईगीरी सीख जाता था शोर क्रमश; उस कला में पारंगत हो जाता था | 
उस समय जब कि कारीगरी तथा कल्ला की शिक्षा की कोई विधियत्‌ व्येवस्था न थी 
इसका और भी अधिक महत्व था | यही नहीं, जाति-प्रथा से एक दूसरा लाभ यह 
होता था कि किसी भी नवयुवक को अपनी थाजीविका के लिए कोई पेशा दे ढना नहीं 
पड़ता था वरन्‌ उसको पेशा स्वतः ही प्रात हो जाता था | कोई भी व्यक्ति वेकार नहीं 
रहता था | उसकी आजीविका का प्रश्न तय हुआ रहता था। आज की भांति उसको 
संघप और प्रतिद्वन्द्विता का सामना नहीं करना पढ़ता था | अस्त, जाति-प्रथा से ऊपर 
लिखे महत्वपूर्ण लाभ थे, परन्तु यह लाभ तभी तक थे जब तक कि जाति-प्रथा में लची- 
लापन था और उसमें जड़ता भौर कठोरता नहीं ग्राई थी ओर रुचि के अनुसार व्यक्ति 
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को एक जाति अथवा पेशे से दूसरी जाति अथवा पेशे में जाने की सुविधा थी | जेसे ही 
यह लचीलापन जाता रहा और इस प्राकृतिक परिवर्तन तथा प्रगति का जाति-बन्धनों के 
कारण दम घुटने लगा वैसे ही उसकी उपयोगिता नष्ट होती गई । 
जाति प्रथा का आर्थिक दृष्टि से ही केवल महत्व नहीं था वरम सामाजिक, राज- 
नैतिक और धार्मिक दृष्टि से भी विशेष महत्व था | जाति-प्रथा का एक लाभ यह था कि 
समाज में स्वास्थ्यकर सामाजिक आदर्श को स्थापना हो गई थी ) व्यक्ति अपने निजी 
स्वार्थों की अपेक्षा सामूहिक स्वार्थों को अधिक महत्व देता था। वास्तव में हिन्दुओं की 
जाति, उनका क्लब, मजदूर-सभा, बीमा सभा तथा हितों की रक्षा करने चाली संस्था 
है। जब कोई व्यक्ति विपत्ति में फँसता है तो वह अपने जाति भाइयों से सहायता पाने 
की आशा करता और प्रत्येक विरादरी का व्यक्ति उस विपत्ति में फ्ेंसे हुए जाति भाई 
के प्रति अपना कर्तव्य निवाहता है | जाति के सुदृढ़ संगठन के ही कारण हिन्दू-समाज 
पर राजनैतिक आ्राक्रमणों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । इन आक्रमण से हिन्दू 
समाज के सुदृढ़ सज्ञठन पर कोई छुरा प्रभाव नहीं पढ़ा इसका श्रेय जाति-बिरादरी के 
मुहद सड्ठठन को ही है। जाति प्रथा का एक लाभ यह हुआ कि प्रत्येक जाति अपनी 
सांस्कृतिक तथा धार्मिक परमराओं को सुरक्षित रख सकी । अ्रस्तुं, इसमें तनिक मी 
सन्देह नहीं कि प्राव्वीन काल में जाति प्रथा एक प्रगतिशील शक्ति का कार्य करती थी 
और श्राज वह निस्सन्देह हानिकारक संस्था वन गई है। जाति प्रथा की सारी उपयो- 
-गिता नष्ट हो चुको है। अब उसको जीवित रहने देना समाज के हित में नहीं है | 
आज जाति प्रथा का जहाँ तक आर्थिक दुष्परिणाम दिखलाई देता है वह स्पष्ट 

है। एक जुलाहे का लड़का चाहे जितना चमारी के कार्य में दिलचस्पी लेता हो, 
किन्तु वह उस कार्य को नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसकी जाति के लिए उचित नहीं 
प्मझा जाता। जाति प्रथा का सबसे बड़ा आशिक दृष्टि से दोष यह है कि उससे अम 
की गतिशीलता बिलकुल नष्ट हो गई। इसका परिणाम यह इथ्ा कि किसी-किसी 
पेशे में तो आवश्यकता से अधिक मजदूर मिलते हैं और कहीं-कहीं 'किसी-किसी पेशे या 
बस्धे में मजदूरों की वेहद कमी दष्टिगोचर होती है। यही नहीं, जाति-प्रथा के द्वारा 
जो कारीगरी की.शिज्षा की सुविधा मिलती थी वह भी नष्ट हो गई, क्योंकि उत्लादन 
के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है | नये-नये आविष्कार हो रहे हैं, बहुत सा 
कार्य यंत्र द्वारा हो रहा है, ऐसी दशा में कारीगरी दी शिक्षा का युराना तरीका 
अनावश्यक और उपयोगिताहीन हो गया है। इसके साथ हो हाथ-कारीमरी पद्धति 

करनोत जा पा परिणाम यह हुआ कि कुटीर-पन्धों की विशेष 
है ड़ 5 हैने लगे | जाति-प्रथा के आधार पर जो धन्वे खड़े हुए, थे 


रॉ कु 
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उनक। उन्नति रुक जाना अवश्यम्भावी था क्‍योंकि पिता से पुत्र पुराने तरीके को 
हो सीख सकता था, उसमें नवीनता अथवा प्रगतिशोल उत्पादन के तरीके को 
प्रवेश कराना सम्भव नहीं था | अस्तु; आज जो ग्रामीण धन्धे अवनत दशा में दिख- 
लाई दे रहे हैं उसका मुख्य कारण उनका जातिगत आधार है। कुछ विद्वानों का 
कथन है कि जाति-प्रथा बड़ी मात्रा के उत्तादन के लिए एक भारी रुकावट है; क्योंकि 
वह अत्यन्त लूद्टम भ्रम-विभाजन के अनुकूल नहीं है, वह सूच्म श्रम-विभाजन को रोकती 
है। जाति-प्रथा के कारय घन का उपभोग भी स्थानीय ओर सीमित हो जाता है 
ओर किसी एक वस्तु की बहुत अधिक मांग उत्तन्न नहीं हो पाती । 
आर्थिक जीवन के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी जाति-प्रथा की पुरानी उप- 
योगिता नष्ट हो गई है । आज जब कि देश में राष्ट्रीय एकता की भावना की आव- 
श्यकता सवोपरि है, तब जाति-प्रथा के द्वारा समाज में भेद-माव और संकुचित मनो- 
वत्ति का उदय होता है। यही नहीं कि जाति-प्रथा राष्ट्रीय एकता के लिए घातक 
सिद्ध होती है वरन्‌ सांस्कृतिक एकता के लिए भी एक बड़ी रुकावट सिद्ध हो रही है । 
. इसके अतिरिक्त आधुनिक काल में जबकि बीमा कम्पनियों के द्वारा व्यक्ति के लिए 
आर्थिक सुरक्षा की समस्या हल हो गई है, तथा बेंकों के द्वारा व्यक्तिगत बचत के जमा 
करने की सुविधा उत्पन्न हो गई है और क्रमशः सामाजिक बीमे के द्वारा राज्य बेकारी, 
बीमारी तथा बुढ़ापे के समय मजदूरों के लिए आर्थिक समस्या का समाधान करने जा 
रहा है, तब जाति की यह उपयोगिता भी नष्ट होती जा रही है। प्राचीन काल में 
जाति सज्ञठन एक प्रकार से बीमा संस्था थी, किन्ठ आज व्यक्तिवाद के युग में उसका 
जीवित रहना कठिन हो गया है"। आज एक युवक जिसकी अपनी निजी महत्वाकांत्षाएँ 
तथा इच्छाएँ हैं, बह जाति भाइयो के अपने ऊपर अधिकार की नितान्त अ्रवहेलना 
करता है, अपने व्यक्तिगत सम्बन्धों को जो कि वह जाति के बाहर स्थापित करता है, 
अधिक रे ] है। जाति-प्रथा का एक भारी दोष यह भी है कि प्रत्येक युवक 
को अपनी जाढि..की युवती से ही विवाह करना पड़ता है और इस प्रकार एक ही जाति 
के अंतर्गत युद्धे, [पैथा युवतियों का विवाह होने से जातीय हास होता है। साथ ही 
साथ इसका पड़ता १रिणाम यह भी होता दे कि किसी-किसी जाति में स्त्रियों की कमी 
हो जाता हैः प्रणाल्ती जाति में स्त्रियों की अधिकता होती है। इसके परिणामस्वरूप 
भयक्वूर दढेक्ृषि कर्सि भेंते समाज में उत्तन्न हे गया है । यही नहीं नेतिक पतन तथा 
शिशु हत्या और पर्न के परिणाम हैं | श्रम के प्रति ऊँची जातियो की उदासीनता भी 
जाति-प्रथा क्या गयादँगण दे । ऊँची कही जाने वाली जातियां शारीरिक श्रम को वृणा 
है. , क्योंकि उस प्रकार के श्रम को नींची जातियों के लोग करते ई । 


की दृष्टि से देकार कर र के श्रम को नीडी । 
इन सब दोपों के क्त जाति-प्रथा में जो ऊँच-नीच की भावना इढ़ता से जमी हुई 
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है, वह मानव-समाज के बरावरी के नेंतिक सिद्धान्त के सर्वथा विरुद्ध है ओर समाज 
ऊँच-नीच की भावना को ग्रश्नय देती हैं। इस कारण उसका नष्ट होना ही समाज 
के लिए श्रेयस्कर हैं | 
इस सैद्धान्तिक विवेचना के उपरान्त सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यहे है कि 
श्राज जाति-प्रथा की देश में क्या स्थिति है ओर उसका भविष्य कैसा है | जहाँ तक 
भारत के कोटि-कोटि निवासियों का प्रश्न है उनके लिए जाति आज मी अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण है । आज भी जाति उनके कार्यों तथा जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। किन्तु 
वे लोग जो कि पश्चिमीय सम्यता से प्रभावित हुए हैं, जिन पर पश्चिमीय शिक्षा तथा 
विचारों का प्रभाव है, उनका दृष्टिकोण बदल गया है | थ्राज-शिज्ित-जन-ब्येक्तिवाद 
की भावना से प्रभावित हैं, जो कि नवीन विचारों ओर नवीन शिक्षा की देन है | 
इसके परिणामस्वरूप जाति के बन्‍्धन ढोले-हो रहे है और उसकी प्रभाव गिर रहा है। 
आज शिक्षित समुदाय में मिन्न-मिन्न जाति के व्यक्ति साथ-साथ खाने-पीने म॑ संकोच 
नहीं करते, परन्तु अन्तर्जातीय विवाह अभी भी बहुत कम होते हैं। आ्राज बहुत से 
युवक भविष्य में उन्नति की इच्छा से अपने पैतृक कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों को कर 
रहे हैं। देश में आाथिक परिवर्तन होने से तथा गमनागमन के साथनों की उन्नति के 
कारण गाँवों पर भी आर्थिक परिवतनों का गहरा प्रभाव पड़ा है और उसके फलस्वरूप 
जाति-पांति का बन्धन ढीला पड़ गया है। आधुनिक स्कूलो, व्यापार शहों तथा कार्या- 
लयो के कारण मी इस परिवतंन के लाने में विशेष सुविधा हुई है । संक्षेप में आज के 
समय की भावना जाति-पांति के विरुद्ध है । आज का युवक उसका बन्धन सहन नह 
करना चाहता | |कन्तु अ्भा बहुत समय लगेगा जक्षकि भारत से जाति-प्रथा का 


भरभाव सवथा समात हा जावेगा । जेसे-जेसे देश में शिक्षा का प्रसार होगा और उसस 
ईशा में रहन-सहन के दर्जे तथा संस्क्ृति की एकता स्थापित होगी व ही वैसे जाति- 
भेथा का प्रभाव झौर महत्व कम होता जावेगा और हमारे दे सोजाति-प्रथा का 


पैत़ नप्ट हो जावेगा | इस बुराई को जो शताब्दियों से यहाँ जमी , किए, देर करने 
का कार सरल आर सीधा तरीका नहीं ह। यह भीरे-धीरे है दूर हे) ग्रथरसे सम्बन्ध 


भष्म बसा-समाज आयं-समाज आा 
दि के समाज- रस 
चना नही रह सक्क ज-सुघार के का शंसा किए 







फेम हुआ ए | अंत मं पा 20480 कारण भी के हैं, एनालड 
उनके एतिदामिक पूना-उपव वार करज्ावा पुराना न अ्ररि 
थे एक सामायि वास का भी नहीं मलाया जा सकता! इसी-कारीगरी रण देश 
486 ऑल 5 भाँति हुई। भारत के लेआाबुत के मयक्र ॥। 

ये ) 


पा क्राय महात्ता गा 
7 मंद देने पड़ा । इन सत्र 


एक ऊकए हुए मा करने मे 
क्ती (धन्धों कक्ति अथवा 
। घन्चे स्मयों में जातिं- 


६ 


संच्धा था ने किया बेसा कार्य '.. 


सयत्षा का फल यह हय्ा कि 
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प्रथा और विशेषकर छूआछूत के विरुद्ध एक तीत्र भावना का उदय हुआ । किन्तु 
शताबज्दियों की बनी हुई परम्परा एक दिन में टूट नहीं सकती, वह धीरे ही धीरे नष्ट 
होगी | यही कारण है कि जाति-प्रथा और अ्रस्पृश्यता आज भी जीवित है। जैसे- 
जैंसे देश में शिक्षा का विस्तार होगा वैसे ही वैसे धीरे-धीरे यह रोग नष्ट हो सकेगा । 
समय ओर शिक्षा ही देश को इस भयद्भूर रोग से मुक्ति दिला सकेंगे | 

सम्मिलित कुटुम्ब : एक दूसरी सामाजिक संस्था जिसके सम्बन्ध में हमें जान- 
कारी प्राप्त कनी है वह है सम्मिलित कुडम्ब-प्रणाली। हिन्दुओं की रुम्मिलित 
कुड़म्ब-प्रणाली पश्चिमीय व्यक्तिगत परिवार से सर्वथा मित्र है। पश्चिमीय व्यक्तिगत 
परिवार में पति पत्नी तथा उनके बच्चे ही होत हैं, किन्तु इसके विरुद्ध हिन्दू सम्मिलित 
परिवार में सात पीढ़ियों तक के लोग एक साथ रहते हैं। उनका भोजन एक साथ 
बनता है, वे साथ-साथ पूजा करते हैं, उनका कारबार एक साथ होता है और उनका 
रुपया पेसा एक साथ रहता है। परिवार में सबसे बड़ा पुरुष ही परिवार का मुसखतिया 
होता हे, उसकी आज्ञा से ही परिवार का संचालन होता हैं। परिवार के सभी सदरुय 
उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसका यह तातय कदापि नहीं है कि परिवार के 
अन्य सदस्यों की इच्छा का कोई मूल्य नहीं होता अथवा उनकी नितांत अवहेलना की 
जाती है, परंतु उनकी इच्छा सर्वमान्य अथवा सवोपरिं नहीं हो सकती | बह तो परिवार 
के मुखिया की ही हो सकती है। परिवार के छोटे अथवा तरुण सदस्य परिवार के 
मुखिया के विचारों अ्रथवां इच्छाओं के सामने अपने विचारों ओर इच्छाओं को प्रसन्नता- 
पूर्वक छोड़ देते है। अपने.बड़ों की इच्छानुसार कार्य करने में वे अपना गौरव और 
प्रसन्नता मानते हैं | इसी प्रकार घर-णहस्थी का प्रबंध करने के लिए; परिवार की 
सबसे बड़ी स्त्री होती है जो घर का प्रवंध करती है। घर में उसी का शासन चलता 
है| परियार के सभी सदस्यों की कमाई परिवार के कोप में जमा होती है, परिवार का 
मुखिया उसको व्यय करता है ओर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार 
दिया जाता है | परिवार के मुखिया का कतेव्य होता है कि वह परिवार के प्रत्येक 
व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करें। परिवार के भिन्न-भिन्न सदस्यों की आमदनी 
चाहे जितनी हो, कोई अधिक कमाता हो और कोई कम कमाता हो, परंतु सभी को एक 
समान रहना पड़ता है। सवका रहन-सहन का दर्जा एक-सा होता है। सम्मिलित 
परिवार की प्रणाली के प्रादुर्माव के सम्बंध में सबों का मतः यह है कि पशु-पालन के 
जीवन से क्ृप्रि का जीवन स्वीकार करने में स्थायी णह का निर्माण करना आव- 
श्यक था, और पुरुषों की खेती में अधिक महत्ता होने के कारण साम्मलित पारंवार 
को जन्म दिया गया। एक ही पिता को संतान होने के कारण, एक ही धम तथा पर- 
उपरा को स्वीकार करने के कारण, तथा पुराने आर्थिक सन्नठन में पैतृक धंधों तथा 


११० भारतीय अर्शास्त्र की रूपरेखा 


घर 


पेशों का महत्व होने के कारण, वथा गमनागमसन के साधनों की कमी के कारण 
सम्मिलित परिवार को बल मिलता रहा | 
इस प्राचीन संस्था के कुछ विशेष गुण हैं जिनसे वह झ्राभिक व सामाजिक 
हृष्ठि से उपयोगी संस्था सिद्ध हुईं है। सम्मिलित कुठम्ब का पहला गुण तो यह था कि 
0)परिएर्‌ में साधारण रूप से श्रम-विभाजन सम्भव हो सकता था. प्रत्येक व्यक्ति को 
उसकी योग्यतानुसार तथा शक्ति के अनुसार काय मिल सकता था। आज़ भी हम 
देखते हैं कि गाँवों में किसान अथवा कारीगरों की स्लियाँ तथा बच्चे किस प्रकार पुछयो 
की उनके काम में सहायता करते हैं | इसके अतिरिक्त एक ही प्र में रहने तथा एक 
साथ भोजम करने से बहुत क्रिफायत होती है, क्योकि वहुत-सा वेकार खर्चा जो प्रत्येक 
व्यक्ति को करना पढ़ता हैं; बच जाता है >ड़ी मारा की बचत सम्मित्रित पर में 
पूरी तरह से देखने को मिलती है | ज़मीन के छोटे-छोटे टुकड़ों में बेंठने तथा बिखर जाने 
की भो सम्मिलित परिवार में सम्मावना नहीं रहती, क्योकि सारी भूमि परिवार की होती 
है, उसका बटवारा नहीं होता ) सम्मिलित परिवार के इन श्रार्थिक गुणों के अ्रतिरिफ कुछ 
सामाजिक लाभ भी हैं | इसके दारा परिवार के सदत्यों में व्यक्तिगत लाभ के स्थान 
पर परिवार के लाभ की उद्धव भावना जाग्रत होती है | यही नहीं, सम्मिलित परिवार के 
सदस्यों में त्याग, अनुशासन तथा पारस्थरिक सहानुभूति तथा सहायता करने की ऊँची 
।भावना भी उदय होती है | इसके अतिरिक्त सम्मिलित कुट्ठम्र इद्दों, वीमारों, अनाथों, 
विधयाओों तथा अपाहिजों के लिए बीमा कम्पनी का काम करता है ] इस अकार के सभी 
निरीह-ल्ोगों की सम्मिलित परिवार में देखभाल होती है, साथ ही उनसे उनकी योग्यता 
तथा शक्ति के अनुरूप ही कार्य लिया जाता है | 
आज की बदलती हुई परिस्थिति भें सम्मिलित परिवार के हुय्ुण अधिक 
व्यापक और महत्वपूर्ण होते जा रदे हैं और वह उतनी लाभदायक संस्था नहीं रही है| 
आर्थिक द॒श्ि से सम्मिलित परिवार के कारण उसके सदस्यों में आलस्य और अकममण्यता 
उल्न्न होती है | उसका कारण यह है कि जो अधिक कमाता है उसको अधिक नहीं 
मिलता और जो कुछ भी नहीं कमाता वह भी सम्मिलित परिवार पर झाश्रित रहकर 
जीवन व्यतीत करता है। दूसरे शब्दों में सम्मिलित परिवार आलस्य और अकर्मश्यता 
को प्रोत्साहन देता है और व्यक्ति के व्वक्तित के विकास तथा साहस की भावना को 
नष्ट करता है । इसका समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वे लोग भी जो कि 
पा लिए, अयोग्य ह अथवा जो जानबूक कर अकर्मश्य बने हुए हैं 
हिना अप लि व उनका विवाह हे ने में आई अहचन नहीं पड़ती, ब्योकि भारतवर्ष मै 
लापन उप ् बह परिवार हा कर्तव्य समझा जाता है और परिवार के आर्थिक 
ले होते हैं| यही कारण है कि सम्मिलित परिवार के सदस्य बिना 





् 
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किसी विचार के अधिक से अधिक सन्‍्तानोत्तत्ति करने में संकोच नहीं करते | सम्मिलित 
परिवार का एक भारी दोप यह है कि इसके द्वारा अयोग्य, आलसी तथा अ्रकर्मस्य 
लोगों का पालन होता है तथा पर जी इकट्ठो नहीं होती | सम्मिलित परिवार में जो श्रम- 
विभाजन दिखलाई देता है वह उस प्रारम्मिक अवस्था के लिए. तो ठीक है कि जब 
उत्पादन छोटी मात्रा में होता है, परन्तु बड़ी मात्रा के उत्तदन के लिए. सम्मिलित 


परिवार एक अह्चन है । सम्मिलित परिवार के जो दल पक तथा नैतिक गण थे 
आज वे भी प्रायः नट हो गए हैं; क्योकि घरो में आपसी कलह ओर द्वेप ही अधिक 


दिखलाई पड़ता दे जिसके कारण सम्मिलित कुठम्ब का विशेष गुण शान्ति, सुख तथा 
सदुमावना, नष्ट हो गए हैं । 

जिन कारणों से सम्मिलित परिवार को संस्था नष्ट होने जा रही है वे लगभग 
वही हैं जो कि जाति-प्रथा को नष्ट कर रहे हैं। आज जो व्यक्तिवाद की भावना प्रवल 
हो उठी है उसके फलस्वरूप कोई भी व्यक्ति एक परिवार के उस भारी बोझ को जो 
कि उसके व्यक्तिगत सुखमभोग तथा महत््याकांक्ता में वाधक होता है ढोना नहीं चाहता | 
आज की बदलती हुई आर्थिक परिस्थिति में युवक्रों के लिए. यह आ्रावश्यक्र हो गया 
कि बे अपने पैतृक गह को छोड़कर वाहर जा कर घन कमाये। इसका परिणाम यह 
होता है कि सम्मिलित परिवार नष्ट हो जाता है| श्राज जब हम एक आर्थिक, सामा- 
जिक तथा राजनैतिक संक्रान्ति-काल में से गुजर रहें हैं, तब विचारों में विरोध तथा 
दृष्टिकोण में मतभेद होना अनिवाय है| इस कारण भी परिवार टूटने लगे हैं, क्योकि 
इससे घर की शान्ति नष्ट होती है | गमनागमन के साधनों की सुविधा, “ झ्राधुनिक _ 
शिक्षा के प्रसार, “शहरों का आकर्षण तथा तरुणों में स्वतन्त्र जीवन की आकांचा 
आदि कुछ ऐते कारण हैं जिनके कारण सम्मिलित परिवार संस्था नष्ट होती जा रही 
है| खेंद को वात यह नहीं है कि यह प्राचीन संस्था नष्ट हो रही है, क्योकि आज की 
परिस्थितियों में उसका विनाश होना अवश्यम्भावी है; परन्तु खेद इस कारण है कि 
एक ओर प्राचोन सामाजिक संगठन जर्जर होकर गिर रहा है, किन्तु दूसरी ओर 
नवीन सामाजिक संगठन खड़ा नहीं हो रहा है कि जिससे समाज को इस सामाजिक 
परिवर्तन से जो हानि होने वाली है उससे बचाया जा सके | उदाहरण के लिए 
सम्मिलित कुड्ठम्ब जो कि इद्घों, अपाहिजो, तथा ग्रशक्तो का एक प्रकार से जीवन- 
बीमा करता था नष्ट हो चुका है; किन्‍्त अभी तक बुढ़ापे की पेंशन तथा अन्य सामा- 
जिक वीमे की सुविधायें देश में पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो सकी हैं | यह एक नवीन 
समाज के जन्म लेने में होने वाले कष्ट हैं | परन्तु अब यह आशा की जा सकती है कि 
स्वतन्त्र भारत में यह कष्ट अधिक नहीं होगे | 

इस सम्बन्ध में हमें हमारे उत्तराधिकार के नियमों का भी अध्ययन कर लेना 
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आवश्यक है, क्योंकि उनका हमारे आथिक जीवन पर विशेष रूप से ग्रभाव पड़ता 
है | आरम्म में जायदाद या सम्पत्ति का विचार सम्मिलित कुटम्ब की भावना से 
सम्बन्धित था। परिवार की सम्पत्ति परिवार के सभी सदस्यों की सम्पत्ति थी और 
परिवार का मुखिया उसका प्रवन्ध करता था। किन्तु कुछ समय व्यतीत होने के. उप- 
रान्त सम्पत्ति के वँँटवारे का प्रश्न उठा और इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न सिद्धान्त और 
नियम निर्धारित किये गए। इस समय हमारे देश में उत्तराधिकार के दो महत्वपूर्ण 
नैयम और सिद्धान्त प्रचलित हैं। “मिताद्वरा? नियम्के अनुसार परिवार के सभी 
सदस्य, यहाँ तक कि पिता के जीव्॒न-काल में पुत्र भी, परिवार की जायदाद के संयुक्त 
स्वामी होते हैं और उस समय तक जब तक कि कोई सेदस्य वेटवारा नहीं चाहता 
जायदाद संयुक्त रहती हे । दूसरे नियम दायभाग? के अनुसार पिता के जीवनकाल 
में पुत्र परिवार की सम्त्ति का संयुक्त स्वामी नहीं है और जायदाद का बँटवारा भाइयों 
अथवा भाइयों के उत्तराधिकारियों के बीच ही हो सकता है, पिता-पुत्र के बीच नहीं 
हो सकता | बंगाल में दायभाग नियम प्रचलित है और शेष भारत में मिताक्ष॒रा 
नियम का प्रचलन हैं। मुसलमानों में सम्पत्ति के संयुक्त होने की परम्परा नहीं है, 
परन्तु मुसलमानों में भी सम्मिलित परिवार मिलते हैं। मुसलमानों में जायदाद का 
स्वामी-- फिर वह जायदाद चाहे पेतृक हो अथवा स्वयं अजित की हुईं हो--उस जाय- 
दाद का अपने जीवन काल में पूर्ण स्वामी होता है । उसकी रूत्यु के उपरान्त हिन्दुओं 
की अपेज्ञा मुसलमानों में वह जायदाद कहीं अधिक उत्तराधिकारियों में बँटती दे | 
मुसलमानों में लड़कियों को भी पिता की जायदाद का भाग मिलता है। इससे यह 
स्पष्ट हो गया कि न हिन्दुओं ओर न मुसलमानों में ही यह नियम है कि केवल ज्येष्ठ 
पुत्र को ही सारो जायदाद मिले । केवल देशी राज्यों में यह नियम प्रचलित था कि 
राज्य शथवा जागीर ज्येप्ठ॒ पुत्र को ही मिलता थी। प्रान्तों में कुछ बढ़े-बड़े जमीदारों 
के बारे में भी यही नियम लागू है। 
इस प्रकार के उत्तराधिकार नियम केक्तेत्र में एक वात यह है कि इससे सम्पत्ति 
केवल कुछ लोगों के ही हाथ में इकट्ठी नहीं रह पाती, उसका समान रूप से सब भाइयों में 
बेंटनचारा हो जाता है | जहाँ तक भूमि की.जायदाद का प्रशन है इससे स्वतंत्र किसान भू- 
लामवग उसन्न हाता ई | जिनके पास थोड़ी-थोड़ी भूमि होती है वे उसके स्वामी होते हैं 
222 हक है। दूसरा लाभ इस नियम का यह भी होता है क्रि प्रत्येक व्यक्ति 
योग्यता के अनसार के हक अब कक मल अप 
आज एसार दश में सआ ह॑ बोर जा हा हक हि ॥ह हक के 29 हक 
के अत्यधिक जार मे हम हय रा आंभथिक हॉनता तथा भूामस पर जनसंख्या 
हुआ है, तो यह एक भीपण बुराई के रूप में दिखलाई 
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देता है| आराज इसका सबसे भयंकर परिणाम हमें भूमि के बँटवारे तथा खेतों के 
. बिखरे होने के रूप में दिखलाई देता है | यहाँ हमें यह न भूल जाना चाहिए कि खेतों के 
छोटे ओर विखरे होने का कारण यह उत्तराधिकार नियम नहीं है वरन्‌ भूमि पर जन 
संख्या का अत्यधिक भार दे। इन उत्तराधिकार नियर्मों का इसमें केवल इतना सा 
भाग है कि इनके द्वारा भूमि का वँव्यारा सम्भव हो सका | श्रस्तु; भूमि के बँट्वारे 
तथा खेतों के बिखरे होने की समस्या को हल करने के लिए उत्तराधिकार नियमों में 
परिवतेन की ग्रावश्यकता नहीं है बरन्‌ हमारी थ्रार्थिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता 
है जिससे कि भूमि पर जनसंख्या का भार कम हो । 
अभी तक हमने अपनी सामाजिक संस्थाओं के आर्थिक प्रभाव का अध्ययन 

किया श्रव॒ हम अपने आर्थिक जीवन पर धार्मिक प्रभाव का अध्ययन करेंगे। इस 
सम्बन्ध में भारतवर्ष में बहुत अधिक भ्रम फैला हुआ है | बहुत से लोग ऐसा मानते 
हैं कि भारतीय भोतिक उन्नति की ओर से नितान्त उदासीन हैं "ओर आध्यात्मिक 
उन्नति को हं] सब कुछ मानते हैं; यही कारण है कि भारत शआआार्थिक दृष्टि से अत्यन्त 
विछुड़ा 'हुआ देश दे | उन लोगो की मान्यता है कि भारत की धामिकता ही उनके 
'निर्धन होने का मुख्य कारण हैं। किन्तु भारतीय दशन में जगत को असार और मिथ्या 
: कहा गया है। हमारा निश्चित मत यह है कि भारत के जीवन-आदर्श का इससे 
अधिक भ्रमपूर्ण और ग़लत विवेचन नहीं हो सकता । भारतीय दर्शन-शास्त्र का प्रत्येक _ 
विद्यार्थी इस बात को भलो भाँति जानता है कि यदि भारतीय रुस्‍्कृति तथा विचार- | 
धारा की कोई महत्वपूर्ण विशेषता है तो यह है कि भारतीय विचारधारा और भारतीय / 
दशन ने मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन को ध्यान में रखकर ही विचार किया है। जो लोग ' 
भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं वे जानते हैं कि भारतीय विचारघररा में 

मनुष्य की भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं का एक अपूर्व सामंजस्य स्थापित 
किया गया है | यह नितान्त अ्रमपूर्ण धारणा है कि भारतीय अध्यात्मवाद भौतिक 
उन्नति को तिलांजलि देकर ही सम्भव हुआ है अथवा भारतीय दशन ने भारतीयों को 
आशिक उन्नति की श्रवहदेलना करना सिखाया है। प्राचीन काल में भारत ने कला- 
कौशल तथा उद्योग-धन्धों में जो आश्चयंजनक उन्नति की, भारत ने एक विस्तृत 
विंदेशी व्यापार की नींव डाली ओर बड़े साम्राज्य स्थापित किये तथा ज्योतिष, गणित, 
तथा चिकित्सा शास्त्रों में आश्वयंजनक उन्नति की ओर 'जो देशी बैंकिंग ओर साख 
का निर्माण किया, यह इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि भारतीय भौतिक उन्नति की 
ओर से उदासीन नहीं थे। आज भी जो जातियाँ अत्यन्त धर्ममीद और पुरातन 
रूढ़िवादी हैं; जेसे मारवाड़ी, जैन, बौहरा इत्यादि, वे ही धन बटोरने में सबसे बढ़कर 
हैं और देश का सारा का सारा व्यापार तथा व्यवसाय उनके हाथ में है। यहाँ हम 

द्ध . 
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इस बात को बताना आवश्यक समझते हैं कि आधुनिक औद्योगिक उन्नति के पूव 
भारत योरोपीय देशों की अपेज्ञा अधिक वैभवसमन्न, समद्विशाली तथा आर्थिक हृषट 
से उन्नत था। भारतवर्ष पिछले दो सौ बर्षों' में आर्थिक दृष्टि से विछुड़ गया और 
इन्हीं दो सी वर्षो' में जबकि उसकी आर्थिक अबनति हुई, वह धार्मिक तथा दर्शन के 
नेत्र में भी पिछड़ गया | अतएव यह कहना कि भारत की आर्थिक होनता उसके 
धर्म के प्रति आग्रह तथा श्राध्यात्मिक दष्टिकोश के कारण है, शत प्रतिशत मूजता 
है | परन्तु इसका यह श्र कदापि नहीं है. कि भारत के आरयिक जीवन पर धर्म का 
कोई प्रभाव नहीं हैं । इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीयों के 
धार्मिक विचारों का उनके श्रार्थिक प्रयलरों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के 
लिए पुराने एह-उद्योग-बन्धों पर तथा हाथ कारीगरी के द्वारा बनाई गई वर्तुश्रों की 
डिजाइन इत्यादि पर भारतीयों के धार्मिक विश्वासों तथा सिद्धान्तों की छाप पढ़ी है। 
घंटे बनाने तथा मूर्तियों, को बनाने का घन्धा तो एक्रमात्र उनके धार्मिक महत्व पर ही 
निर्भर है । इसके अतिरिक्त आज भी हम देखते हैं कि जो हम भारतीय विवाह, मुल्य 
तथा जन्म के अवसर पर अंधाधु'घ व्यय करते है, वह एजमात्र हमारे धामिक 
विश्वासों तथा सामाजिक पराम्पराओ्रों के फल्नस्वल्त ही है | इन धार्मिक अंधविश्वास 
तथा डूढ़ियों ने हमारे अन्दर जो बुद्धिवाद है उसको कुचल कर नष्ठः कर दिया है | 
यही नहीं हम उन वहुत-सो बातों तथा क्ियाश्रों को अपनाने में संकोच करते हूँ कि जो 
आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हैं, क्योकि उनते हमारी ध[्मिक तथा सामाजिक भाव- 
नाओ को पक्का लगता हे । उदाहरण के लिए साधारण भारतीय किसान मैले, मछली 
तथा हड्डी की खाद का उपयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि यह उसकी धार्मिक भाव- 
नाओो के प्रतिकूल है | इसी प्रकार ऊँची जाति का हिन्दू किसान मुर्गों पालने का धम्धा 
ना पसन्द नहीं करता, किर चाहे उससे कितना ही लाभ क्यों न हो [ यह सब ली- 
कार करने पर भी यह कहना भूल होगी कि हमारी धार्मिक भावना अथवा परत्रोक 
बनाने की भावना हमारी आर्थिक हेमता का कारण है| 


रा ऊपर लिखे मत का आशय वह नहीं है कि लेखक, भारतीय जनता में 
3 5 और निराशा ने जड़ जमा ली है इसको अस्वीकार करता है | श्राज वरतु- 
स्थिति यह है कि भारतीय जनता में बोर निराशा और भाग्यवाद ने स्थायी अड्डा 
उमा लिया है। क्रोडिकोडि भारतीव जनता का अपने जीवन के अति अत्यस्त उदा- 
* निता का इश्िकोश है और उनके हृदय में वर्तमान थरथवा भविष्य में कोई आशा हे 
जा है| उनके लिए जीवन एक भार है जिसको वे विवशता तथा अति: 
बाज व उनमें न तो उत्साह है और न जोश ही है ) सच तो यह हैि 

गयि जनता का जीवन थाशा, विश्वास, तथा सुख से बहुत दूर विवशता तथा 
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हुःख का जीवन है और वह निराशा तथा उदासीनता को लेकर जीवन का भार ढोता 
रहता है | यदि यह सच है जैसा कि वास्तव में है तो इसका कारण क्या है! यदि 
मानवीय विकोस का जीवन और इतिहास हमें कोई पाठ पढ़ाता है तो वह यह है कि 
व्यक्ति तथा समाज की परिस्थिति जिसमें कि वह व्यक्ति पलता है, उसके जीबन के 
ग्रति दृष्टिकोण को बनाते हैं| मनोविज्ञान का यह एक माना हुआ सिद्धांत है कि यदि 
मनुष्य समृद्धि और सफलता के बीच रहता या पलता है तो उसका दृष्टिकोण आशा- 
वादी बन जाना अनिवार्य है; और इसके विरुद्ध यदि मनुष्य निराशा और निर्धनता के 
बीच रहता है तो उसका दृष्टिकोण निराशावादी बन जावेगा | आज भारतीय जनता 
में जो निराशावादिता की सवत्र छाप दृष्टिगोचर होती है उसका एकमात्र कारण यह 
है कि पिछली कुछ शताब्दियों में भारतीय जनता को श्रत्यन्त निधेनता का और गहिंत 
जीवन व्यतीत करना पड़ा हैं | भारत का प्रमुख धन्धा खेती, जिस पर देश की अधि- 
कांश जनसंख्या अपनी आ्राजीविका के लिए आश्रित है, यहाँ की श्रनिश्चित वर्षा तथा 
जलवायु के कारण श्त्यन्त अनिश्चित हैं। इस कारण साधारण किसान में भाग्य 
तथा परमात्मा के भरोसे बैठे रहने की भावना उदय होती है। यही नहीं, दुर्भिक्ष, महा- 
मारी तथा अन्य विपत्तियों के कारण जो प्रतिवर्ष अपार जीवन शक्ति की हानि होती 
है उससे भी किसान भाग्यवादी ही वना है। आज तो दुर्भिज्ष के विध्यसकारी प्रभाव 
को कम करने के लिए सिंचाई इत्यादि के साधन उपलब्ध किये गए हैं और दुभिक्ष 
से जनसंख्या को बचाने के उपाय दूढें गए हैं। आज महामारियों को रोकने का भी 
प्रयक्ष किया जाता है; किन्तु इनके अभाव में मिरीह ग्रामीण राम-भरोसे बैठे रहने के 
सिवा कर ही क्या सकता था | अरस्तु; उसमें भाग्य को ही सर्वोपरिं मानने की आदत 
पड़ गई ओर वह पूरा भाग्यवादी वन गया | मुगल साम्राज्य के छिन्न-मिन्न हो जाने 
के उपरांत एक शताब्दी तक देश में जो घोर अराजकता उत्पन्न हो गई उसके कारण 
धन और जन की सुरक्षा असम्भव हो उठो थी | इसके उपरांत हमारे ऊपर विदेशी 
दासता का जुआ रक्खा गया । ब्रिटिश साम्राज्यशाहो ने भारत का जिस प्रकार 
आर्थिक शोषण किया उससे भारत की निर्धनता चरम सीमा पर पहुँच गई | भारतीय 
इतने अधिक शोपित और निर्धन होगए कि उन्हें यह विश्वास ही नहीं रहा कि उनकी 
स्थिति में कभी सुधार भी सकता है । इस विवशता के कारण उनके जीवन में मैराश्य 
का अन्यकार छा गया | भारतीय किसान की मनोदशा ऐसी दयनीय बन गई कि वह 
यह कल्पना भी नहीं करता था कवि कभी वह दिन भी आ सकेगा कि जब वह अपने परिं- 
श्रम का फल भोग सकेगा । दिन प्रतिदिन उसकी आर्थिक स्थिति गिरती ही गई और 
उसकी नि्धनता ने उसको इतना निवंल और अशक्त बना दिया कि वह बीमारियों का 
शिकार होने लगा । उसका स्वास्थ्य गिर गया | इसका परिणाम यह हुआ कि उसका 


परिच्छेद ५ 
कप से के ५ 
भारत के आर्थिक जीवन में परिवतन 


आज भारत संक्रांति काल में से निंकल रहा है | उसकी राजनीति, अर्थशास्त्र 
और उसके धार्मिक तथा सामाजिक आदर्शों और विचार-घारा को आधुनिक पश्चिमीय 
राष्ट्रों के जीवन तथा उनकी विचार-धारा ने चुनीौती दी है । किन्तु श्रमी तक भारत 
पश्चिमीय संस्कृति तथा विचार-धारा के साथ अपनी प्राचीन संस्कृति ओर विंचार- 
धारा का सामंजस्य नहीं बिठा सका है । अपने जीवन तथा आदर्शों में परिवर्तन लाना 
तथा उनके सांथ सामंजस्य बिठाना सरल नहीं होता, उससें कष्ट और त्याग अनिवार्य 
है | किन्तु विदेशी दासता में भारत का यह परिवतन अत्यन्त कष्टसाध्य ओर लम्बा हो 
गया इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । अ्रव हम आगे उन आर्थिक परिवतनों की चर्चा 
करेंगे जो कि सारतवर्प में आज हो रहे हैं या हो गए हैं | 

संक्रांति अथवा परिवर्ननन का अर्थ यह है कि प्राचीन परम्परा को छोड़ क्र 
नवीन परम्परा स्थापित की जावे | अस्ठ; भारतवर्ष में जो आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, 
उनका ठीक-ठीक अध्ययन करने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि हम भारत के 
पुराने आर्थिक संगठन का भी अध्ययन करनलें |” 

भारतवर्ष के पुराने आर्थिक संगठन की विशेषता यह थी कि वह मुख्यतः ग्रभ्म्य 
आर्थिक संगठन था | वास्तविक भारत उसके असंख्य गाँवों में निवास करता था और 
आज भी स्थिति लगभग वही है। आज भी भारतवर्ष गाँवों का ही देश है। उनकी 
ठुलना में शहरों की संख्या नहीं के बरावर है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि 
प्राचीन मारत में नगरों का कोई स्थान अथवा महत्व नहीं था । इसके विपरीत 
प्राचीन भारत में आगरा, देहली, वनारस, इलाहाबाद (प्रयाग), मशिदाबाद, अहमद- 
नगर, लखनऊ,मिर्जापुर इत्यादि बड़े-बड़े नगर थे जो भारतवर्ष में ही नहीं संसार भर 
में धार्मिक तथा व्यापारिक स्थान होने अथवा राजधानी होने के नाते प्रसिद्ध थे। इनमें 
कुछ नगरों में कारीगरी और कला की वस्तुओं का निर्माण होता था शऔर वे विलासिता 
मी सामग्री बनाने के कारण संसार भर में प्रसिद्ध थे। फिर भा यह सच था कि वास्त- 

के भारत उन असंख्य गाँवों में ही निवास ऋरता था व आज भा करता है, जो देश 
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भर में बिखरे पढ़े है | इन गांवों में देश की 86 प्रतिशत जनसंख्य! निवास करतों थी। 
अस्तु; हमारे प्राचीन आर्थिक संगठन की गाव ही इकाई थी शीर हमारी सभ्यता 
मुख्यतया ग्राम्य सम्यता थी | भारत का आस कोई झनोली संस्था नहीं थी। तत्कालीन 
इज्नलैंड में 'मैनरः ( 3080: ), जर्मनी का मार्क! (00) थीर रूस का पर! 
(7) भारतीय ग्राम की ही भांति एक आर्थिक इकाई थे। किन्‍्तु भारतीय ग्राम 
संध्या की विशेषता यह रही कि इतने सब परिवर्तन तथा उल्लद-फेर होने पर भी भार 
तीय ग्राम्य संस्था जीवित रही | इसके सम्बन्ध में हम झागे चलकर श्रध्ययन करेंगे । 
यहाँ ग्रभी तो हम केयल पुराने ग्राम्य ग्रार्थिक संगठन की विशेषताश्रों तथा गुण णीड़ी 
विवेचना करेंगे )/ 

इस सम्बन्ध में जो पहली बात हमें ध्यान देने की दे वह है प्लाख्तीय आम की 
आशिक स्वावलम्बन | | हमारा गाँव पुराने समय में आ्रार्थिक दृष्टि से पूर्ण लावलम्नी 
था। पुराने सम्रय में ( आज भी कुछ अंशों में भारतीय आम साम्राजिक तेंषा 
ओऔपिक दृष्टि स स्वावलम्बों है | जो भी देनिक काम की चीजें हैं. थे बहुत कुछ गर्षो 
से ही ग्रात्त हे जाती हैं, बाहर से लेनी नहीं पढ़तीं॥ गाँव के बाहर से यहाँ तक क्कि 
पड़ोस के गाँवों से भो कोई व्यापार नहीं होता था | बाहर से केवल नमक तथा विश 
सिता की वस्तुएँ --उदाहरण के लिए जेवर तथा बढ़िया वस्तु ही मेंगायो जाती थी। 
भारतीय ग्राम का जो। चित्र सरकारी कागजों में स्रींचा गया दे वह श्राज के भारती: 
आम का सही सित्र ६ हम उसे नीचे वैसे का वेसा ही देते हैं| 

“वे घन्ये कि जिनकी गाव की दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए 
थ्रावश्यकता थी गांव में ही स्थापित हैं। पंजाव के गाँव पूर्णतः स्वावलम्बी हैं । वे 
अपना भोजन स्वयं उतन्न फरते हैं, वे अपने खेती के औजार ल्य॑ बनाते हैं, अपने धर 
में काम-श्राने वाले बर्तनों का निर्माण स्वयं करते हैं | गंव का पुरोहित गाँव में 
र्‌हता है, गाँव का काम बिना डाक्टर अथवा वैध के चलता है | गाँव को बाहर से 
केवल नमक, सिक्का, मसाला और बढ़िया कपड़ों को मंगाना पड़ता है।”? 

ग (पंजाब जन-गणना रिपोर्ट १८८१) 

_ यहाँ जो पंजाब के एक गाँव के बारे में कहा गया वह भारत के अन्य गाँवों के, 
बारे में भी सही है। उन्नोखी शताब्दी के ओर में भारतीय आम और भी अर 
स्वावलम्बी थे, क्योंकि उस-ससय-लक-लगात भी नकदी में नदी जाकर अनाज: के कई. 
नदिया आता था ० यमन तन ला 
किलो बल परत कल _इथकता दे जो उनके 'स्थावलम्बन हे 

परत के सम्बस्ध में लिखते कुछ उसका ही परिणाम है। प्राचीन तथा मध्यकार्लीत 
उमतन्य में लिखते हुए बहुत से लेखकों ने यह कहा है कि भारतीय. गाँव ई 


भारत के आर्थिक जीवन में परिवर्तन ११है 
ल्‍ हैंद तक स्वावलम्बी थे कि बाहर क्या हो रहा है, उसका उन पर कुछ भी प्रभाव 
नहीं पड़ेता था। भारत में साम्राज्यों का उदय और पतन हुथ्रा, देश में 
राजनेतिक उलद-फेर तथा विद्रोह हुए, किन्तु भारतीय गाँवों का जीवन इस उथल-पुथल 
में भी पूवंबत्‌ ही चलता रहा | इन राजनेतिक ववंडरों का भारतीय गांवों पर कोई भो 
प्रभाव नहीं पड़ा । परन्तु कुछ लेखकों का कहना है कि बात ऐसी नहीं थी । इन उलद- 
फेरो से भारतीय गाँवों पर भी प्रभाव पड़ा । उनका मत यह है कि यह असम्भव है कि 
मुगल्ल साम्राज्य के छिन्न-भिन्न हो जाने के उपरान्त देश में जो अ्राजकता फैली उसने 
गाँवों को न छुआ हट और उनके जीवन पर उसका ग्रभाव न पड़ा हो । जब देश में 
अराजकता छाई हुई थी, उस समय लूठ-मार का देश में दौर-दौरा था और सैनिक 
लोग निरीह जनता से मनमाना धन लीन लेते थे। ऐसी अवस्था में गावा के आर्थिक 
संगठन को धका न लगा हो यह सम्भव नहीं है । हम भी ऊपर लिखे बिचारों से सह- 
मत हैं और यहा सत्य के अधिक समीप है | इस अराजकता तथा लूठमार के काल मे 
भारतीय गाँवों का आथिक जीवन ज्यो का त्यो सुरक्षित नहीं रह सका, परन्दु उसका 
मूल आधार अवश्य सुरक्षित रहा | राजनैतिक अराजकता तथा गड़बड़ हमारे गाँवों के 
आशिक ढाचे को न बदल सकी । उसका मुख्य कारण यह था कि जिन कारणों तथा 
परिस्थितियों ने उस आर्थिक संगठन को जन्म दिया था, उनमें इस अराजकता तथा 
देश में उस हुई गड़बड़ से कोई परिवर्तन नही हुआ । 2कर्ललीन्छन्ा 
हमारे गाँवों के स्वावलम्बन तथा ए्रथकता का मुख्य कारण यह था कि देश से 
गमनागमन, यातायात तथा सन्देशवाहक साधनों का अभाव था; उनकी उन्नति नहीं 
हुईं थी | इस दृष्टि से उत्तर भारत की स्थिति दक्षिण भारत से ग्रच्छी थी । उत्तर भारत 
में गंगा तथा सिध और उनकी सहायक नदियों ने प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कर दिये 
थे और कुछ सड़कें भी बनाई गईं थी। यद्यपि अच्छी से अच्छी सड़के भी बेल्गाड़ियों 
के लिए बहुत अच्छी नहीं थी तथापि किसी प्रकार बेलगाड़ियाँ उन पर चल सकती श्री | 
मुगल बादशाहो ने जो भी सड़के बनवाई थी वह ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन-काल 
में नष्ठ हो गई, क्योंकि ईशट इण्डिया कस्तनी ने कमी भी सड़कों की ओर ध्यान नहीं 
दिया । ईस्ट इण्डिया कसनी तो केवल लाभ कमाने के लिए यहाँ आई थी | अस्तु; वह ५ 
देश की आवश्यकताओं की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देती थी। गमनागमन के ; 
सावनो का अ्रमाव होने के दो महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम हुए । पहला परिणाम तो- 
यह हुआ कि वस्तुओ के मूल्यो में मिन्न-मिन्न स्थानों पर बहुत अधिक अन्तर रहता था | 
ओर मूल्यों में एक साथ घटा-बढ़ी हो जाती थो। दूसरा भयद्लर परिणाम यह हुआ कि 
दुर्भिन्नो के कारण असंख्य मत्युएँ होती थी जहाँ दुर्मिक्ष पड़ जाता वहाँ मनुष्य और पशु 
दोनो ही बहुत बड़ी संख्या में मरते थे | यातायात के साधनों का अभाव होने के कारण 
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यदि एक प्रदेश में किसी कारण फसलें नप्ड हो जातीं तो अन्य स्थानों का अनाज वहाँ 
नहीं लाया जा सकता था| इसका फल यह होता था कि कहीं तो खाद्य पर्दोर्थों की 
बहुत कर्मा रहती और कहीं उनही अत्यन्त वहुलता दिखलाई पड़ती [| कर्मी रहती और कहीं उनकी अत्वन्त वहुलता दिखलाई पड़ती 
ले मरे गराम्य आशिक सज्टन की दूसरी विशेषता यह थी: आम्य आशिक सह्ृठन का ता यह थी कि खेती ही देश का 
महत्वपूण ओर मुख्य धनन्‍्चा था। अन्य धंधो का उसकी तुलना में कम महत्व था । 
उन्नीसवी शताब्दी के प्रारंभ के हमारे पास कोई आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अ्रस्तु; हम 
१८७२ के अकिक़ो से खेती का हमारे आर्थिक जीवन में क्‍या महत्व था इसका अनु- 
मान लगावेंगे। १८७२ के आँकड़ी के अनुसार ६८"७ प्रतिशत जनसंख्या खेती से 
अपना जीवन निर्वाह करती थी। किन्तु इससे ही हमारे तत्कालीन आर्थिक जीवन में 
खेती के महत्व का पूरा-पूरा अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता | सच तो यह था कि 
जे केवल खेती पर जीविका उपाजंन के लिए निर्भर थे उनके अतिरिक्त जो उधोग- 
धन्धों तथा अन्य पेशो में लगे कुछ थे वे भी थोड़ी-बहुत गौर रूप से खेती करते थे । 
इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि खेती पर निर्भर रहने वालों का प्रतिशत इससे 
पहले कभी कम था। अस्तु; प्राचीन काल में भी खेती ही भारत का प्रमुख धंधा था 
ओर आज भी खेती ही देश का प्रमुख धंधा है। भारत की जनसंख्या का अधिकांश 
भाग आमीणों का ही रहा है ओर आज भी आ्रमीणों की ही संख्या बहुत अधिक है | 
हाँ, यह सच है कि उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में आमीणों की आशिक दशा मिन्न- 
भिन्न स्थानों में मिन्न थी, उसका कारण यह था कि उस समय भारत के मिक्र-मिन्र 
भागो की राजनैतिक दशा भी भिन्न थी। परंतु मोटे तौर पर यह मानना होगा कि उस ' 
समय किसानो की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी | वे छोटे-छोटे खेतों पर खेती करते 
थे, उनके खेतो के चारो ओर बाढ़ नहीं थी, उनके ओजार इत्यादि पुराने थे श्रौर 
खेती का ढंग भी पुराना था। किसान के पास बहुत कम पँजी थी ओर बह तथा 
उसका परिवार ही खेत पर काम करता था। अधिकतर खेतों पर मजदूर नही रक्‍्खे 
जाते थे। इसका यह अ्रर्थ नहीं है कि यदि खेती पुराने ढंग से की जाती थी तो खेती 
की दशा अत्यन्त खराब थी | वास्तविकता तो यह थी कि प्रत्येक जिले में खेती का 
स्वरूप भिन्न था | किसान जिन परिस्थितियों में रहता था उसका खेंतो पर गहरा 
प्रभाव पहुता था। जिन गदेशो में खेती उन्नत अवस्था में थी वहाँ खेती की प्रणाली 
बहुत उत्तम थी और जिन प्रदेशों में खेती की दशा बहुत अच्छी नही थी वहाँ भी उसके 
लिए किसान दोषी नही था वरन्‌ वहाँ की प्रतिकूल परिस्थिति ही उसका कारण थी | 
कहीं-कहीं ईंधन की कमी के कारण किसान को हे 


खा अपने बहुमूल्य खाद को जला देना 
“हता था और भूमि पर अत्यधिक भार होने के कारण वह भूमि को परती छोड़ कर. 
श्राराम नहीं दे पाता था। इसका परिणाम यह होता था कि जहाँ एक ओर देश में 
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अत्यन्त उन्नत कृषि होती थी वहाँ पिछुड़ी हुई खेती भी दिखलाई पड़ती थी। जहाँ तक 
खेती के स्वरूप का प्रश्न था वह गाँव को स्वावत्लम्बी बनाए रखने की दृष्टि से-की 
जाती थी | अधिकतर श्रनाज ही पैदा किया जाता था यद्यवि तिलहन और कपास भी 
स्थानीय उपयोग के लिए .उसन्न की जाती थी। केवल कपास ओर गन्ना ही दो फसलें 
थीं जो कि हर एक स्थान पर उत्पन्न नहीं की जा सकती थीं क्योंकि यह फसलें प्रत्येक 
जलवायु में उत्पन्न नहीं हो सकती थीं। अस्तु यह फसले कुछ विशेष प्रदेशों में ही 
उत्पन्न की जाती थीं । 
यद्यपि भारत के ग्रामों में निवास करने वाले अधिकांश व्यक्तियों का खेती ही 
एक़सात्र धंधा था किन्तु इससे यह न मान लेना चाहिए कि उद्योग-घंधों तथा ओऔद्यो 
गिक जनसंख्या का प्राचीन गाम्य आर्थिक सक्षठन में कोई स्थान ही नहीं था ! सच 
तो यह था कि ग्रत्येक गाँव में एक कारीगर-वर्ग रहता था | प्रत्येक गाँव में एक बढ़ई, 
लुहार, चमार, बुनकर, कुम्हार, तेली तथा रंगरेज इत्यादि रहता था | इनमें से कुछ 
कारीगर तो गाँव के सेवकों की श्रेणी में थे और कुछ स्वतंत्र कारीगर थे | सेवकों की 
श्रेणी में वे कारीगर थे जिनकी सेवाश्रों की गाँव वालों को नियमित रूप से आ्रवश्यकता 
होती थी; उदाहरण के लिए बढ़ई, लुहार, चमार और कुम्हार इत्यादि | दूसरी भ्रे छी 
में बुनकर, तेली और रंगरेज थे । जिनकी सेवाओं की कभी-कभी आवश्यकता होती 
थी | इन दोनों भेणियों के कारीगरों में मुख्य भेद यह था कि उनकी मजदूरी मिन्न 
प्रकार से दी जाती थी। सेवक कारीगरों को गाँव बिना लगान के अथवा नाम मात्र 
का लगान लेकर भूमि देता था जिस पर यह लोग खेंती करते थे। इसके अतिरिक्त 
प्रत्येक किसान उन्हें अपने खेंत की पैदावार का एक निश्चित अंश देता था | यही 
उनकी आय का मुख्य साधन था। श्रस्तु; इन सेवक कारीगरों को एक बेंधी हुईं « 
राशि पैदावार की दे दी जाती थी। केवल कोल्डू अथवा गाड़ी तैयार करने के लिए 
विशेष रूप से उन्हें मजदूरी दी जाती थी, किन्तु हल इत्यादि को ठीक करने के लिए 
विशेष कुछ नहीं दिया जाता था | स्वतंत्र कारीगरों से जो भी काम लिया जाता था 
उसके लिए. अलग से मजदूरी दी जाती थी। परन्ठु मजदूरी वहुघा अनाज में ही दी 
जाती थी) यद्यपि प्रत्येक गाँव में यह दो प्रकार के कारीगर पाए जाते थे, परन्तु देश 
के भिन्न-मिन्न भागों में दोनों श्रेणियों के कारीगर एक प्रकार के नहीं थे। एक कारी- 
गर जो एक प्रदेश में सेवक कारीगर की श्रेणी में था वही दूसरे प्रदेश में त्वतन्त्र 
कारीगर की भेंखणी में हाता था ) इस सम्बन्ध में एक दूसरी वात ध्यान देने की यह थी 
कि प्रत्येक्त माँव में सभी कारीगर हों यह झावश्यक नहीं था | उदाहरण के लिए जुलाहा 
सब गाँवों में नहीं पाया जाता था, केबल बड़े गाँव में ही बुनकर ,या जुलाहा होता था-। 
गाँव के कारीगर का उत्तराधिकारी ही उस गांव का कारींगर होता था। वह वंश 
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परम्परागत गांव की सेवा करता था | भ्रतएव गाँव का समस्त जीवन एक-सा रहता था 
उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता था और नम गाँव में प्रतिस्पर्दा ही दिखला 
पड़ती थी। ग्राम-सेवकों की यह संस्था भारतीय गाँवों की एक विशेषता थी ओऔः 
उससे गांव का संगठन हृढ़ और सवल वन गया था । गांव मूलतः स्वावलम्बी था, 
प्रत्येक गाँव के अपने कारीगर थे जिससे कि गाँव को उनकी सेवाओं के लिए बाहर 
वालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था | श्रस्ठु; इस प्रकार के संगूठन के कारण ग्राम्य 
उद्योग-धंधों का एक विशेंध स्वरूप बन गया था| प्रत्येक कारीगर को अपने धंधों का 
सारा काय स्वयं ही करना पड़ता था। अस्ठु; वह अपने धंघे में तनिक भी श्रम-विभा- 
जन को स्थान न देसका ओर न वह किसी प्रकार को विशेषता ही प्राप्त कर सका | 
इसका परिणाम यह हुआ कि गआ्म्य उद्योग-धन्धों में श्रम-विभाजनव तथा विशेषीकरण 
का कोई स्थान न रहा और कारीगर की कारीगरी बहुत ऊँचे दर्जे की न बन सकी | 
इसके अतिरिक्त गाँवों के स्वावलम्बी होने के कारण ग्राम्य उद्योग-धन्धों का स्थानीय- 
करण भी न हो सका । इसका परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण उद्योग-घंघे पिछड़ी 
अवस्था में ही रहे । भारतीय गाँवों के स्वावलम्बी होने के साथ-साथ उनमें दो विशेष 
कर्मचारी भी होते थे जिनका उल्लेख कर देना आवश्यक है। मुखिया या पटेल गाँव 
में शान्ति तथा व्यवस्था कायम करने तथा मालगुजारी बसूल करने के लिए होता 
था | उसको अपनी इस सेवा के बदले कुछ भूमि मुफ़्त में जोतने को मिलती थी । 
रैयतवारी प्रदेशों में उसका बहुत बड़ा महत्व होता था | दूसरा मुख्य कर्मचारी पटवारी 
होता था जो कि गाँव की भूमि का लेखा तथा हिंसाव रखता था और प्रत्येक गाँव में: 
एक चौकीदार होता था जो गाँव में होने वाली चोरियों इत्यादि की पुलिस को सूचना 
देता शा और दोषियों को पकड़वाने में पुलिस की सहायता करता था | पुराने समय 
में प्रत्येक गाँव में एक पंचायत होती थी जो कि सस्ता और शीघ्र न्याय दे देती थी 
और गाँव वालों को एक सूत्र में बाँधे रहती थी। इन कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रत्येक 
गाँव के कुछ सेवक होते थे; उनमें घोवी, भंगी तथा नाई इत्यादि मुख्य थे। गांव के 
यह भी कारीगरों की भांति सेवक होते थे। इनके अतिरिक्त प्रत्येक गांव का अपना 
पुरोहित या ज्योतिषी होता था और प्रत्येक गाँव का एक महाजन होता था जो कि लेन- 
झोर उसका संगठन आशिक बस 202 मा फ स्वावलम्बी हक 
कक जैक आधार पर था। गांव में किसानों को 
चोड़कर तीन मुख्य कायकर्ताओं की श्रेणियाँ थी | सबसे अधिक आदर और प्रभाव 
पीडेत था पुरीहेंत तथा पढवारी और पटेल का था, दूसरी श्रेणी में कारीगर आते 
थे और तीसरो “गाँव के हल तर णु। मे कारीगर आ 
व से मेहतर और धोबी इव्यनि आते थे | 


भारत के आर्थिक जीवन में परिवर्तन . $ईश३ 


उनको गाँव जो थोड़ी सी भूमि खेती के लिए, देता था वह उनकी आवर्श्यकताश्रों के 
लिए अपर्यात होती थी । वे अधिकांश में मजदूर होते थे जो कभी-कभी मजदूरी के 
अतिरिक्त मोटा कपड़ा बुनने, डलिया बनाने तथा चटाई बुनने का काम भी कर 
लेते थे। 
प्राचीन काल में भारतीय गाँवों की कुछु और भी विशेषतायें थीं जिनकी ओर 
हमें ध्यान देना आवश्यक है | उनमें से एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि भारतीय 
गाँवों में उस समय द्वव्य का चलन नहीं था | उस समय अदल-बदल के द्वारा विनिमय 
होता था और श्रनाज में ही मूल्य का नाप किया जाता था| उस समय मनुष्य की 
आवश्यकताएँ बहुत सीमित थीं, व्यापार बहुत कम था और गाँव अपनी आवश्यकता 
की लगभग सभी वस्व॒ुएँ स्वयं उत्पन्न कर लेता था। अस्त; विनिमय के लिए द्रव्य की 
आवश्यकता नहीं थी | यहो कारण था कि उस समय गाँवों में द्रव्य का चलन नहीं 
था। यहाँ तक कि मालगुजारी भी नकदी में नहीं चुकाई जाती थी। आज की 
अपेक्षा मजदूरों को गतिहीनता तथा उनकी रुढ़िवादिता और भी अधिक थी। गांव 
वाले अपने पैतृक शह को कभी भी छोड़ने को तैयार नहीं होते थे और एक स्थान से 
दुसरे स्थान को मजदूरों का प्रवास विलकुल नहीं था | प्रतिस्पर्दा तथा स्वतन्त्रता के 
स्थान पर परम्परा तथा सामाजिक पद मनुष्य की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति को - 
निर्धारित करते थे | जाति प्रथा तथा सम्मिलित कुड्धम्ब प्रणाली के कारण व्यक्ति अपना 
पेशा चुनने में स्वतन्त्र नहीं था ओर जाति के अनुसार ही उसको समाज में पद मिलता 
था | पेशा तथा सामाजिक पद उसको अश्रवुक वंश ओर अपुक जाति में जन्म लेने के 
कारण मिलते थे, न॒ कि उसकी व्यक्तिगत योग्यता के कारण । ओद्योगिक क्रान्ति के 
पूर्व योरोप तथा इज्ञलेंड में भी प्रतिस्पर्दा की तुलना में परम्परा का हो अधिक महत्व 
था | अस्त; भारतपरष में पुराने समय में लगान, मजदूरी, तथा मूल्य रीति आोर 
परम्परा से निर्धारित होते थे; फिर भी वह किसी एक पक्ष के लिए अन्यायपूर्ण. नहीं होते 
थे। उदाहरण के लिए. हम ऊपर कह आये हैं कि गाँव के कारीगरों को पैदावार का 
एक निश्चित भाग अनाज के रूप में दिया जाता था| अन्य मजदूरों को भी भोजन 
तथा निवास स्थान मालिक देता था अ्रथवा उनको भी पेदावार का: एक निश्चित 
भाग दे दिया जाता था | यही बात मूल्य के सम्बन्ध में लागू होती थी | असाधारण 
समय में जबकि पैदावार की अत्यन्त कमी या बहुलता होती तो प्रतिस्पर्दा परिषादी 
से अधिक प्रवल सिद्ध होती थी और मूल्य माँग तथा पूर्ति के द्वारा निर्धारित होते ये, 
परन्तु साधारणतः मूल्य भी परम्परा और परिपादी के द्वारा ही नियंत्रित होता था | 
इस सम्बन्ध में जबकि हम परिपाटी और अतित्यद्धां की बात करते हैं तब हमें एक बात 
पर ध्यान देना चाहिए । वास्तव में दोनो में कोई मौलिक भेद नहीं है, परिपाटी प्रति- 


ड 
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स्पर्धा के तत्वों के ही आधार पर बनती है। दोनों में केवल भेद इतना ही है कि परिं- 


स्थिति में तनिक भी परिवतन होने पर प्रतिस्पर्धा द्वारा निर्धारित मूल्य में शीघ्र ही 
परिवर्तन हो जावेगा और परिपाटी द्वारा निर्धारित मूल्य में धीरे' होगा | यो परिपाटी में 
भी परिवर्तन होता है; परन्तु उस परिवतन में बहुत अधिक समय लगता है । यहाँ तक 
प्रतिस्पर्द्धा के द्वारा ही निर्धारित मूल्य के परिवर्तन में भी कुछ समय तो लग ही जाता 
है | अ्रभी तक हमने भारतवर्ष के ग्रामीण अर्थशास्त्र का उन्नीसवी शताब्दी के मध्य- 
काल के बारे में अध्ययन किया, अब हम उस समय के नगरों की आर्थिक व्यवस्था 
का अध्ययन करेंगे । है हु 

जेसा कि हम ऊपर कह आये हैं, मोटे रूप में उन्नीसवी शताब्दी के आरम्भ 
में कुल जन-संख्या का दस प्रतिशत ही नगरों में रहती थी | उस समय बड़े नगर वें 
ही होते थे जो केन्द्रीय सरकार अ्रथवा प्रान्तीय सरकार की राजधानी होते थे; उदाहरण 


के लिए देहली, ग्रागगा, लखनऊ और लाहीर इत्यादि इसी कारण” बढ़े नगर बन' 


गए क्योकि वहाँ राजधानी थी। राजनैतिक कारणों के अतिरिक्त धार्मिक केन्द्र 
भी बड़े बन जाते थे। बनारस, प्रयाग, मथुरा, गया तथा पुरी इत्यादि गनर 
धार्मिक केद्ध होने के कारण ही बड़े नगर बन गए ये। कुछ व्यापारिक केन्द्र भी 
थे | मिरज़ापुर, हुबली तथा बंगलौर इसी श्रेणी के नगर थे। व्यापार बहुत सीमित 
था, अतः व्यापारिक केर्द्र भो बहुत कम थे | उस समय अधिकतर नगर व्यापारिक 


अथवा औद्योगिक केन्द्र होने के कारण बड़े नगर नहीं बने थे। इसका यह तातय 


कदापि नही है कि नगरो में उद्योग-धन्घे नही थे | सच तो यह है कि प्रत्येक बड़े नगर में 
कोई न कोई धस्धा अवश्य होता था । धार्मिक केन्द्र बनारस इत्यादि में तावे, कांसे तथा 
पीतल के बर्तन बनाने तथा मन्दिर के घंटे बनाने का धन्धा केन्द्रित था.] इन धार्मिक 
केन्द्रो में पूजापात्र बनाने का धन्धा पनपता था । राजधानियों में बिलासिता की वस्त॒एँ 
अधिक बनाई जाती थी। उदाहरण के लिए. देहलों, लखनऊ इत्यादि केन्द्रों में 
तारकशी, कीमती कपड़ा, ज़री का काम, सोने चॉदी का काम, हाथीदाँत की वस्तुएं 
बनाने, लकड़ी पर नककाशी का काम तथा बत॑नो पर कलई करने का धन्धा बहुत 
अच्छी अवस्था में था। प्राचीन काल में भारतवर्ष ने इन्हीं कलात्मक वस्तुओं तथा 
कारोगरी की वस्तुओं के कारण संसार में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। भारत की कला और 
कारीगरी अभूतपूर्व थी । कला और कारीगरी की इस सफलता का मुख्य कारण यह 
था कि बादशाहो का कलाकारों तथा कारीगरो को संरक्षुण प्राप्त था। ढाका की 
मलमल, मुशिदाबाद का रेशम और काश्मीर के शाल संसार-प्रसिद्ध थे । इन घन्धों 


के पनपने हर लिए, वादशाहो का संरक्षण अत्यन्त आयश्यक्र था । वे रष्ग धन्घों की 
अपेक्षा अधिक सुसंगठित थे । 


भारत के आशिक जीवन में परिवर्तन १२५, 


अब हम नगरों के आर्थिक जीवन के सम्बन्ध में अध्ययन करेंगे | नगरों और 
गाँवों में बहुत भेद था। नगर आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी नहीं थे और न वे अन्य 
, केत्धों से प्रथक ही थे। नगरों में समीपवर्ती गाँवों से अनाज आता था और नगरों में 
बहुत प्रकार के पेशे और धन्धे दृष्टिगोचर होते थे, और उन घन्धों का संगठन बहुत 
अच्छा होता था। बड़े नगरों में प्रत्येक धन्चे का एक सं होता था जो कि अपने 
सदस्यों के हिंतों तथा उनकी कारीगरी की देखभाल करता था। कारीगर अपने 
गआराहकों की मांग पर उनके दिये हुए कच्चे माल के द्वारा वस्तुश्रों का निर्माण करते 
थे | कच्चे माल के कारण अथवा अन्य कारणों से कुछ नगरों में धन्धों का स्थानीय- 
करण हो गया था | फिर भी अधिकतर स्थानीय माँग पर ही ग्रधिकतर धन्वे जीवित 
रहते थे। कुछ को छोड़कर बाहर की माँग लगभग नहीं के बरावर होती थी। नगरो 
में साख का सप्तुचित प्रबन्ध था | प्रत्येक नगर में देशी बकर तथा साहूकार होते थे 
ओर क्रय-विक्रय में नकदी का बहुत प्रचलन था । बड़े नगरों में व्यापार खूब होता था 
ओर भारत से बाहर विदेशों से भी व्यापार होता था। आधुनिक परिवर्तनों के पूर्व 
जिनके कारण कि भारतीय कारीगरी तथा ग्रह-उद्योग-धन्धों का विनाश आरम्भ हुआ, 
भारतीय नगरों की आर्थिक स्थिति ऊपर लिखे अनुसार थो। अब हम उन तत्वों का 
अध्ययन करेंगे कि जिनके कारण भारत में आर्थिक पारिंवतन आरम्भ हुआ और जो 
आज भी पूर्ण नहीं हुआ है । । 
४" शठारहवीं शताब्दी के अन्त तथा उन्नोसवी शताब्दी के आरम्म में संसार में 
जो मुलभत आवविक परिवर्तन छुआ और जिसका प्रादुर्भाव आर्थिक क्रान्ति के रूप में 
वे प्रथम इज्जलैंड में दिखलाई पड़, उसी का यह परिणाम था कि पुराने आर्थिक 
संगठन का स्थान नबोन आर्थिक संगठन ने ले लेना आरम्म कर दिया; जिसका क्रम 
आज भी भारतवर्ष में चल रहा है। आर्थिक जगत के इस आधारभूत परिवर्तन को 
ओद्योगिक क्रान्ति के नाम से पुक्रारा जाता है | इस परिवर्तन को जो कई दशाद्दों में 
जाकर हुआ, औद्योगिक क्रान्ति के नाम से पुकारने का ओऔचित्य यह है कि उसके 
प्रवे आर्थिक परिस्थिति ओर बाद को आर्थिक परिस्थिति में आकाश पाताल का 
अन्तर है | ग्रव हम औद्योगिक क्रान्ति के सम्बन्ध में विस्तारपूवक अध्ययन करेंगे | 
सबसे पहले हम इस महान्‌ परिवतंन के रूप को लेंगे ओर यह देखेंगे कि 
किन-किन क्षेत्रों को उसने प्रभावित किया | जहां तक परिवतंनों के स्वरूप का प्रश्न है 
हम कह सकते हैं कि इस परिवतेन के फलस्वरूप उस समय तक प्रचलित छोटी मात्रा के 
उत्पादन का स्थान बड़ी मात्रा के उत्पादन ने ले लिया | बड़ी मात्रा के उत्तादनः का 
अवश्यम्भावी परिणाम यह हुआ कि अधिकाधिक यन्‍्त्रों का उपयोग किया जाने लगा, 
उल्ादन में पूंजो की अधिक आवश्यकता पड़ने लगी, अधिक विशिष्टीकरण तथा श्रम- 
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विभाजन की थ्रावश्यकता हुई । बड़े-बड़े कारखानो में बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों का 
जमाव हुआ तथा बहुत से नवीन औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना हुई | ओऔ्रौद्योगिक केन्द्रों 
की स्थापना के फलस्वरूप नगरों में अत्यधिक भीड़, गन्दगी तथा स्वास्थ्य को खतरा 
पहुँचाने वाले तत्व उत्तन्न हो गए तथा अनेतिकता की वृद्धि हुईं। बड़ी मात्रा का 
उत्पादन और उसके परिणामस्वरूप बड़े औद्योगिक केद्वों का उदय तेजी से ओर यका 

यक हुआ । यह सव किसी योजना के अनुसार नहीं हुआ इस कारण उसके ऊपर लिखे 
दुष्परिणाम तो होने ही थे | इस परिवर्तन का परिणाम यह हुआ कि उलसादन करन 
वाले कारखाने के मालिक और उस कारखाने में काम करने वाले मजदूरों में कोई 
सम्पक नहीं रहा जेसा कि छोटी मात्रा के उत्पादन में रहता था। बड़ी मात्रा के उत्ता 

दन में पूजीपति तथा मजदुर बहुत दूर पड़ गए, और मजदूर का शोषण होने लगा । 
इस प्रकार समाज में दो वर्गों का उदय हुआ --एक शोषको का, दूसरा शोपषिता की । 
यह पसरिवतन केवल उद्योग-घन्धो तक ही सीमित नहीं रहा वरन खेती में भी यह क्रान्ति- 
कारी परिवतन हुआ और उसका परिणाम वही हुआ जो कि उद्योग धन्धो में हुआ था | 
औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप जहां उद्योग-धन्धो में वड़े-बढ़े कारखानों का उदय 
हुआ उसी प्रकार खेती में छोटी मात्रा की खेती के स्थान पर बड़े-बड़े फार्मों का उदय 
हुआ । जहाँ पहले छोटे-छोटे खेतो पर किसान पुराने ढंग से खेती करते थे, वहाँ बड़े 

बड़े फार्मों पर वेशानिक ढंग से खेती की जाने लगी और खेती में भी अधिक पू जी भ्रोर 
मशीनों का प्रयोग होने लगा | क्रमशः पूंजीपति किसानों के पास विशाल फार्म आरा 
गए | उन फार्मो का प्रबन्ध पूं जीपति किसान करते थे और उन पर मजदूर काम करते 
थे। इस परिवर्तन को हम कृपि क्रान्ति के नाम से पुकारते हैं । औद्योगिक उन्नति के 
फलस्वरूप जनसंख्या की वृद्धि हुई और उससे खाद्य पदार्थों 'की मॉग बेहद बढ़ गई। 

इसका परिणाम यह हुआ कि खेंती का धन्‍्धा अधिक लाभदायक वन गया और उसी 

कारण कृषि क्रान्ति हुईं। आधुनिक औद्योगीकरण संसार में से प्रथम इज्जलैंड' में क्यो 

हुआ इसके नौचे लिखे मुख्य कारण हैं :--(१) इन्नलैंड में अतिरिक्त पूंजी इक हो 


थी क्योकि ब्रिटेन ने भारत का आर्थिक शोषण खूब किया. था (२) इंसके अ्र्ति- 


एक कुशल दथा अकुशल मजदूरों की भी वहाँ बहुतायत थी | (३, ब्रिटिश माल को 
खपत के लिए उनके साम्राज्य के अन्तर्गत विस्तृत बाजार मौजूद थे। भारत तथा 
विल्लत भूभागा पर ब्रिटेन का अधिपत्य होने के कारण वहां ब्रिटिश माल की खूब 
हक । पा ने धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया इस कारण योरोप से कुशल 
आकर बस बा, ह#। के कारण अपने देशो को छोड़ना पड़ा वे इश्नलैंड में 
कारण बाकि, में औद्योगिक संघो (505) का पतन शीघ्र हो गया 

पर सर इन संघाो का नियन्त्रण उठ गया और एक व्यवसायी 


भारत के आर्थिक जीवन में परिवर्तन १२७ 


वर्ग उत्पन्न हो गया जो कि कारीगरों को काम देता था | इस कारण इच्जलेंड में कार- 
खानो की स्थापना सरल हो गई | इसके अतिरिक्त एक दूसरा क्षेत्र था जिसमें आधुनिक 
ढंग की उन्नति हुई | वह क्ेंत्र यातायात का था | यातायात में यह परिवतन सननहवीं 
शताब्दी के मध्य में आरम्भ हुआ | उस समय इज्धलंड में कम्पनियाँ अपने व्यय से 
सड़कें बनाकर यात्रियों से यात्रा-कर लेने लगीं और नहरें भी बनाई गई'। पहले सौ 
वर्षों में उन्नति की गति धीमी थी किन्तु बाद के सौ वर्षों में यातायात के साधनों की 
उन्नति तेजी से हुईं । श्व२५ के उपरान्त इड्ललेंड में रेलवे का विस्तार हुआ ओर 
यातायात में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया | इसी समय लकःएी के स्थान पर लोढे के 
जहाज बनने लगे ओर पालों के स्थान पर जहाज भाप से चलने लगे | इससे समुद्री 
यातायात में भी क्रान्तिकारी परिवतेन हुआ । इसमें कोई सन्देह नहीं कि आधुनिक 
कारखाने तथा फार्मों को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए, यातायात में क्रान्तिकारी 
परिवतंन और उन्नति होना आवश्यक था। ऐेडम स्मिथ तथा अन्य अथंशास्लनियों ने 
जो अहस्तक्षे प का सिद्धान्त (.3955९2 ६7०) प्रतिपादित किया उसका उस समय 
इज्नलेंड' पर पूरा प्रमाव था | इस अहस्तक्षे प नीति के कारण उद्योग-धन्धों और कृषि 
में खूब बृद्धि और उन्नति हुई। इस सिद्धान्त की सर्वप्रियता का ही यह फल था कि 
सरकार ने पूं जीपतियों के द्वारा उत्पादन कार्य में कोई हस्तद्ध प नहीं किया और मज- 
र के हितो की रक्षा की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 
धन्धों की उन्नति तेजी से हुई, किंठु इस परिवतन के कारण मजद्र-वर्ग को निर्धनता 
रोग और बुभुत्षा का शिकार होना पड़ा | पुराने आथिक संगठन की तुलना में नवीन 
आर्थिक सगठन में ऊपर लिखा भेद था और उसी नवीन आधिक संगठन के आधार 
पर आधुनिक पश्चिमीय सभ्यता खड़ी हुई हैं| मारिसन ने इस नवीन आर्थिक संगठन 
के गुणों की संक्ष प॒ में इस प्रकार व्याख्या की है--(१) मोल-भाव तथा खरोद-बिक्ी 
करने की स्व॒ृतन्त्रता (२) संसार के मिन्न-भन्न देशा में यातायात के साधना की उन्नति 
के फलस्वरूप निकट सम्बन्ध स्थापित होना (३) अपेक्षाकृत जनसंख्या का देशों में 
समान वितरण होनां, कृषि का महत्व कम हो जाना और शहरी जनसंख्या का ग्रामीण 
जनसंख्या से अधिक महत्व बढ़ जाना (४) श्रम के विभाजन का अधिक प्रयोग होना 
और अधिक पेचीदा वन जाना (५) कारखानों के मजदूरों की बहुत बड़ी जनसंख्या 
का एक जगह एकत्रित होना (६) बड़ी मात्रा का उत्मादन (७) अदलं-बंदल के स्थान 
पर द्ब्य का चलन होना (८) साख तथा वर्किंग को उन्नति होना । ऊँपर लिखी 
विशेषताएं आधुनिक उत्पादन के विशेष गुण हैं. और पिछले सौ वर्षों से भारतवर्ष में 
जो आर्थिक परिवर्तन हो रहा है बह इसी ओर हो रहा है | अच हम दघ परिवतेन के 
कारण तथा प्रत्येक छोत्र में कितना परिवर्तन हो चुका दे उसका अध्ययन करेंगे |. 
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पिछले समय में मारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूण घटना भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 
की स्थापना थी | विदेशी दासता का एक सबसे भयद्भर परिणाम यह हुआ कि विदेशी 
सरकार ने भारत के वास्तविक स्वार्थों को शोर से घोर उदासीनता प्रकट की। ब्रिटिश 
सरकार ने भारत के करोड़ों व्यक्तियों के शोषण के द्वारा त्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों 
की रक्षा की | पिंछुले डेढ़ सो वर्षों का इतिहास इस बात का साज्ञी है कि भारत सरकार 
ने भारत के आर्थिक हितों की नितान्त अ्रवददेलना करके ब्रिटेन के हितों को बढ़ाया ! 
भारत में जो भी आर्थिक परिवतन हुआ उसकी कठोरता और उसके कारण होने वाले 
कष्ट की तीत्रता इस कारण और भी बढ़ गई, क्‍योंकि उस' समय भारत पर विदेशी 
शासन का भयझ्कर वोक लदा हुआ था । भारत में प्रिटेन का शासन स्थापित होने का 
परिणाम यह हुआ कि यहां एक केन्द्रीय शासन-व्यवस्था स्थापित की गई और न्याय 
तथा रेवेन्यू की एक नवीन पद्धति का श्रीगणेंश हुआ जिन्होंने उपर लिखें परिव्तनों 
को लाने में सहायत. दी । परन्तु देश के थ्राथिक जीवन में परिवर्तन लाने में सबसे 
अधिक 'सहायक सड़कों तथा रेलों का बनना था। सड़कों तथा रेलों के विस्तार से देश 
जो सन्दूक की भांति बन्द प्रदेश बना हुआ था खुल गया | गमनागमन के साधनों 
. की उन्नति के फलस्वरूप ही केन्द्रीय शासन-व्यवस्था तथा नवीन रेवेन्यू और न्याय 
की पद्धति प्रचलित को जा सकती थी | यही नहीं यातायात के साथनों की उन्नति 
के फलस्वरूप भारत का सम्पक आधुनिक उत्पादन तथा विनिमय के साधनों से भी 
हुआ । इस परितन के परिणामस्वरूप भारतीय बाजार विदेशी वस्तुओं 
के लिए. खुल गए और हमारे कच्चे पदार्थ विदेशी बाजारों में जाने लगे | इसका फल 
यह हुआ कि भारत के समस्त आर्थिक संगठन पर इसका घुरा - भाव पड़ा। संक्षेप में 
भारत में आर्थिक परिवर्तन के ऊपर लिखें कारण थे । प्रश्न यह है कि इस परिवतेन का 
इंगलेंड तथा अन्य देशों पर जहां बहुत अच्छा ग्रभाव पड़ा वहां भारत पर बुरा प्रभाव ' 
क्या पड़ा | इसका एकमात्र कारण यह था कि भारत उस समय ब्रिटेन की दासता का 
भार ढो रहा था | यदि भारत स्वतन्त्र होता तो इस परिवर्तन का भारत में भी अच्छा 
प्रभाव पड़ता | अब हम इस बात का अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे कि इस परिवतन 

का भारत के पुराने आर्थिक संगठन पर कैसा प्रभाव पड़ा | 
' इईम ऊपर लिख आये हैं कि भारत के प्राचीन आर्थिक संगठन की एक 
विशेषता यह थी कि भारतीय आम स्वावल्म्बी था तथा पृथकता का जीवन व्यतीत 
हज 2 हे आर्थिक संम्बन्ध नहीं के बरावर था | अब इसमें बहुत 
बताओ को लग कगा बा 828 गाव केवल भारत के अन्य भागों से ही 
मेंगाता- है । उदाहरण के लिए, जी पा 

वों के घरों. में आपको विदेशी. कपड़ा, - मि 
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का तेल, अलूमीनियम के वतन, दियासलाई, छाते, दवाइयां, शीशे, चू डियां, बिसातखाने 
» का बहुतसा सामान, दिखलाई पड़ेगा | पश्चिमीय रहन-सहन के संसग में आने का परिणाम 
यह हुआ कि जनता में ऊपर लिखी बस्तुओं को मांग उत्तन्न हो गई। विदेशी वस्तुओं की मांग, 
ग्रामीण धंधों की अवनति, तथा ग्रामीण अथ व्यवस्था से अंतराष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की ओर 
कुकाव यह ऐसे परिविंतन थे जिनके कारण बाहर से वस्तुओं का मंगवाना आवश्यक हो गया। 
इसका परि एम यह हुआ कि गांव स्वावलम्वी नहीं रदे। स्वावलम्नी न रहने के साथ-साथ 
उनकी पुरानी एथकता भी जाती रही | आज भारतीय आम पर बाहरी ग्राथिक तथा राजनतिक 
घटनाओं का पहले की अपेत्षा कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। झ्राज यदि संसार में झ्रार्थिक मन्‍्दी 
प्रकट होती है तो मारतीय गाँव उससे अछूता नहीं रहता, और यदि वस्तुओं का मूल्य ऊपर 
चढ़ता है तो भी भारतीय गाँवों पर उसका प्रभाव पड़ता ढे। केन्द्रीय शासन-व्यवस्था के फल- 
स्वरूप ग्राम पंचायत का विनाश हो गया। इस प्रकार इन परिवतनों के फल्नस्तरूप प्राचीन 
भारत के गांव का स्वतन्त्र स्वरूप नष्ट होगया ! पिछले दिनों शासन व्यवस्था के विकेन्द्री ब- 
प्रति उदांसीनता के कारण्य गांवों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ | हाँ अब 
स्वतन्त्र भारत में गाँव के महत्व को स्वीकार किया जा रहा है और उनको अधिक 
महत्व दिया जा रहा है। भारतीय गाँव का स्थावलम्वीपन तथा प्रथकता न? हो गई 
यह खेद की वात नहीं है । खेद की वात तो यह हे कि सरकार ने सारतोीय गाँवों को 
आझाधुनिक परिवतनों के आक्रमण के सामने अरक्षित छोड़ दिया, उनकी तमनिक भी 
रच्या न की | उसका परिणाम यह छुआ कि गाँशों का संघटन नष्ट हो गया और उन्हें 
बहुत हानि उठानी पड़ी | उनका थार्थिक दृष्टि से विश्वटन हो गया | 
गाँवों के स्वावलम्बन तथा पथकता का नाश हो जाने के कारण मूल्यों “तथा 
दुर्भिक्षों पर गहरा प्रभाव पड़ा | अ्रव एक ही समय में भिन्न-भिन्न स्थानों पर लगभग 
एकसा मूल्य रहता है । पहले की भांति एक स्थान पर बहुत अधिक और दूसरे स्थान 
पर बहुत कम मूल्य अब दृश्ट्गोचर नहीं होता | यही नहीं, अ्रव एक ही स्थान पर 
मिन्न-मिन्न समय में भी मूल्यों में अधिक देर-फेर नहीं होता | इसकां कारण यह दे कि 
यातायात के साधनों की उन्नति के फलस्वरूप एक स्थान पर कोई वस्तु अधिक है तो 
वह कम खर्च से उस स्थान पर ले जाई जा सकती है जहां वह कम: है | दूसरे 
शब्दों में यातायात के साधनों की उन्नति होने से माँग और पूर्ति का सतुलन आसानी 
से हो सकता है। अ्रव प्रत्येक वस्ठ के बाजार का क्षेत्र पहले से बहुत अधिक बढ़ गया 
है और उस्र विस्तृत क्षेत्र में मॉँग और पूर्ति का सामंजस्य स्थापित हो जाता है | 
दुर्मित्ञों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। अव दुर्थिक्ष पहले जैसे भयंकर और 
विस्तृत नहीं होते, क्योकि जिस ज्षेत्र में दु्ित्ष पड़ता है वहाँ खाद्य पदार्थ उन प्रदेशों 
ट्ट 


हि 
हा 
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से मेंगवा लिया जाता है जहाँ कि अधिक होता हैं) अतएव दुर्भिक्ष के स्वरुप में 
थआ्राज वहुत परिवर्तन हो गया है। पुराने समय में दुर्भिज्ञ का अर्थ-होता था द्रव्य का. 
दुर्भिच्ष और खाद्य पदार्थों का दुर्मिक्ष | आ्राज खाद्य पदार्थों का ..अकाल उतना नहीं 
होता जितना कि रुपये पैसे का । राज जब किसी प्रदेश में अकाल पड़ता है तो;गोग 
इस बात का नहीं होता कि खाद्य पदाथ नहीं मिलता, वरन्‌ ठोटा इस बात का होता 
है कि अधिकांश जनसंख्या के पास वेकारी के कारण खाद्य पदार्थ ख़रीदने के लिए 
यथेष्ट रुपया-पैसा नहीं होता। इसका श्र्थ यह हुआ कि यदि किडी के पास अधिक 
मूह्य देकर भोजन के पदार्थों को खरीदने की क्षमता हो तो वह भूखों नहीं-मर सकता। 
यह तो स्वाभाविक ही है कि खाद्य पदार्थों की कमी के कारण खाद्य पदार्थों की 
कीमत तो ऊँची हो जावेगी | पुराने अ्रन्न भंडार तो श्रव लुप्त हो गए हैं, क्योंकि प्रलेक 
गाँव देश भर में फैले हुए अन्न भंडारों अर्थात्‌ अनाज की राशि में से आवश्यता पड़ने 
पर अनाज पा सकता है | भ्रव उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि बहुत-सा श्रनाज 
दुमिक्ष काल के लिए इकट्ठा करके रक्‍्खा जावे | पक लक, 
दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे बतमान आर्थिक संगठन में कृषि से सम्बन्ध रखता 
है। जहाँ तक कृषि की अन्य 'धन्धों की तुलना में प्रधुखता का प्रश्न है स्थिति आज भी 
पूवंबत्‌ ही है | पहले भी जनपंख्या का वहुत बड़ा भाग खेती पर निर्भर था और आज 
तो स्थिति पहले से भी अधिक गिरी हुई है | खेती पर निर्भर रहने वालों की संख्या और 
अनुपात बढ़ जाने का एकमात्र कारण यह है कि शह-उद्योग-धन्धों का नाश हो 
जाने के कारण कारीगर वेकार हो गए। अन्य धन्धों के अभाव में वे भी खेती करने 
लगे । यही नहीं, भारतवर्ष की जनसंख्या तेजी से बढ़ती गई और अन्य धन्यों या पेशों 
के अभाव में वह भी खेंती पर ही निर्भर हो गई । खेंती पर निर्भर रहने बालों का प्रति- 
शत्त बढ़ जाना एक ऐसी बात है जो अनोखी है | संसार के सभी प्रमुख देशों, मं खेती 
पर निभर रहने वालो का अनुपात घटा है, भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहाँ कि वह 
अनुपात बढ़ा है। जहाँ तक किसान की आर्थिक स्थिति का प्रश्न है उसकी श्रार्गिक 
स्थिति में पहले से कोई सुधार नहीं हुआ। हाँ १६४१ के: उपरान्त द्वितीय महायुद्ध के 
फलस्वरूप खेती की पैदावार का मूल्य आकाश छूने लगा | अत्तु, आजकल किसान कक 
आंयक स्थति अच्छी है परन्तु यह अस्थायी समृद्धि है। आज भी अधिकांश भारतीग 
जनता अत्यन्त निर्धन है। खेती के तरीके में कोई 
पुराने औजारों की सहायता से विना बाढ़ के खुले 
होती हे । अच्छे बीज, अच्छे हल, बढ़िया खाद त 
स्व हुल्य है । यद्यपि कृषि विभाग इसके लिए 
भाज भी किसान अपने ढज्क से ही खेती करता हद 


रे 


विरोष सुधार नहीं हुआ । आज में 
हुए खेंतों पर पुराने दद्ञ से खेंते 
था वैज्ञानिक ढड्ग की खेती आज भी 
बहुत कुछ प्रयत्न करता रहा है, किये 
। आज भी भारतवर्ष में खेती अत्वर्त 
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' छोटी मात्रा में की जाती है तथा भूमि के छोठे-छोटे टुकड़ों में बेंट जाने के कारण 
स्थिति और गिरती जा रही है | अस्तु जहाँ तक खेंती करने के ढंग का प्रश्न दे आर्थिक 
परिवर्तन के फलस्वरूप भी भारत में खेंती को कोई विशेष उन्नति नहीं हुई | यही नहीं 
आर्थिक परिवतन के फलस्वरूप खेंती ओर खेंती पर अवलम्बित रहने वालो की स्थिति 
गिरती ही गई | किन्तु आर्थिक परिवर्तन के फलस्वरूप कुछ अन्य दिशाओं में खेंती में 
भी परिवतंन हुआ | पहिला परिवतंन तो खेंती के स्वरूप में ही हुआ । स्वावलम्बन के 
सिद्धान्त पर आश्रित खेती को पुरानी पद्धति नष्ट हो गई ओर खेंती पदावार को बेचने 

उद्देश्य से की जाने लगी। इसको व्यापारिक खेती का नाम दिया गया है। इस 
परिवतंन का मुख्य कारण यातायात के साथनो की उन्नति तथा द्रव्य का चलन था| जब 
लगान नकदी में वसूल किया जाने लगा ओर द्वव्य का चलन अधिक हो गया तो 
स्वभावतः किसान को अपनी पैदावार को वेचना आवश्यक हो गया | अ्रस्तु वह उस 
फसल को बोता था जिसक्के बाजार में अच्छे पेसे मिलते थे और जिसकी बाजार में अधिक 
माँग थी । यातायात के साधनों की उन्नति तथा द्वव्य के चलन का ही यह परिणाम था 
कि देश में व्यापारिक खेती का प्राहुनांव हुआ | उन्नीसवी शताब्दी के मध्य में भारत में 
जो रेलवे लाइनों का विस्तार हुआ वही इसका एकमात्र कारण नहीं था बरन्‌ श्दधृ& 
में स्वेज नहर बन जाने के कारण भारत के कच्चे माल को संसार में पहुँचाने की 
सुविधा हो गई । स्वेज नहर के बन जाने से यह लाभ हुआ कि औद्योगिक वारोप भारत के 
बहुत समीप आ गया और भारतीय कच्चे माल का योरोप और विशेषकर ब्रिटेन के 
बाजारों में पहुँचना सम्भप ही गया । इसके अतिरिक्त सरकारी लगान तथा महाजन के 
ऋण को अदा करने की विवशता के कारण किसान को फसल काटते हो अपनी पैदा- 
बार को वेचना आवश्यक हो गया | स्थिति यह हो गई कि किसान को लगान तथा 
महाजन का ऋण चुकाने के लिए. फसल' कटते ही अपनी पेदावार को बेचना पड़ता था 
फिर चाहे कुछ महीनों के वाद उसे स्वयं अपने उपयोग के लिए अ्रथवा बीज डालने 
के लिए, वही अनाज खरीदना ही क्यो न पड़े | श्ददृ८ के लगभग संयुक्त राज्य अमे- 
रिंका में गह युद्ध होने के कारण जब अमेरिका से ब्रिटेन में कपांस आना बिल्कुल बन्द 
हो गया तब भारतवप्र की कपास की लंकाशायर सें माँग वेहद बढ़ गईं और कपास का 
मूल्य बहुत ऊँचा हो गया | कई वर्षों तक यही स्थिति रही | इसका परिणाम यह हुआ कि 
भारत में कपास की खेती को बहुत प्रोत्साहन मिला और उसका स्वूब ही विस्तार छुआ । 
कपास की खेंतीं के विस्तार ने भी व्यापारिक खेती को प्रोत्साहन दिया | पजाब, उत्तर- 
प्रदेश तथा अन्य प्रान्ता में बड़ी बड़ी महरो तथा सिंचाई की दूसरी योजनाओं का जो 
विकास हुआ उससे भी व्यापारिक खेती को प्रोत्साहन मिला । जूट तथा अन्य औद्योगिक 
कच्चे पदार्थों की मॉग के फल्लस्वरूप भी व्यापारिक खेती की इड्धि हुईं तथा मिन्न-मिन्न 
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अ्देशों में वहाँ की मिट्टी तथा जलवायु के अनुकूल ही फसलें उसन्न की जाने ल्गी। 
इस ग्रकार खेती में विशेषीकरण भी प्रारम्स हो गया | किन्तु इससे यह न समझ लेना 
चाहिए कि खाद्य पदार्थों को उत्पन्न करने वाली फसलों का स्थान औद्योगिक कब्चे 
पदार्थ उत्तन्न करने वाली फसलों ने ले लिया था। ऐसा केवल कुछ ही ज्षेत्रों में हुआ 
था और वहाँ भी खाद्य पदार्थों को उत्पन्न करने वाली फसलें ही मुख्यतः उत्नन्न की 
जाती थीं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जहाँ किसी औद्योगिक कच्चे पदार्थ को उसब्र 
करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां थीं वहां उसकी वहुलता हो गई । परन्तु मुख्यतः 
खाद्य-पदार्थों को ही उत्तन्न किया जाता था । अस्ठ; खेती में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन 
हुआ वह यह था कि व्यापारिक खेती बाजार को दृष्टि में रख कर को जाने लगी | 
खेती के घन्चे में एक ओर भो बड़ा परिवतन दृष्टिगोचर होने लगा | वह परि- 
बर्तन यह था कि भूमि किसानों के हाथ से निकल कर महाजनों के हाथ में जाते 
लगी । यह किसानों के अ्धिकाधिक ऋणी हो जाने का परिणाम था | हम भारतीय 
गआमीण ऋण के प्रश्न का अध्ययन एक प्रथक परिच्छेद में करेंगे | जनसंख्या के बढ़ 
जाने के कारण भूमि का मूल्य भी बढ़ गया | यह परिवतंन १८६० के लंगमंग 
आरम्भ हुआ । इसके दुष्परिणाम-स्वरूप भूमि किसानों के हाथ से निकल कर महाजनों 
के हाथ में जाने लगी | यह क्रिया १८६० के लगभग आरम्भ होकर उन्नीसवीं शताब्दी 
के अन्त तक तेजी से बढ़ती गई और सरकार के प्रयत्न करने पर १६४० तक भी वह 
नहीं रुक सकी । यही नहीं, भूमि हस्तांतरकरण कानून ([,90त ७८०६० (०४5) 
के बन जाने के कारण किसान जातियों में ही महाजन भी उत्पन्न हो गए | 
भारत में आशिक परिवतेनों के फलस्वरूप खेती में एक विशेष प्रकार का बुर 
परिवर्तन हुआ । अन्य धन्धों और पेशों के अभाव में तेजी'से बढ़ती हुईं जनसंख्या का 
भार खेती पर बढ़ता गया और उसका परिणाम यह हुआ कि भूमि छोटे-छोटे हुकड़ों 
में देँट गई और छोटे तथा बिखरे हुए खेतों की समस्या उत्पन्न हुईं। इस समस्या का 
हम आगे चलकर विशेष रूप से अध्ययन करेंगे | 
इसके अतिरिक्त एक विचित्र और अनोखी समस्या भारतीय गाँवों में दृषि- 
गोचर होने लगी। वह थी आमों में खेती के लिए मजदूरों की कमी। यह समस्या 
अनोखी इस कारण थी क्योंकि एक ओर तो जनसंख्या का भूमि पर भार बेहद बढ़ता 
जा रहा था क्योंकि अन्य धन्धों का अभाव था, दूसरी ओर यह कहा जा रहा था 
कि खेती के लिए मज़दूर नहीं मिलते । किन्तु वास्तवं में इन दोनों में कोई विरोधाभार 
3 मसल श्‌ गस्भीरतापूर्वक अध्ययन करने से स्पष्ट हो जावेगा ! 
जबकि किसान का झपने भर का अनुभव केवल फसल काटने के समय ही होता है, 
तथा अपने परिवार वालों के श्रम से काम नहीं चलता। 
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प्रन्य समय छोटा किसान अपने परिवार वालों की सहायता से खेंती का सारा कार्य 
कर लेता है | कुछ भागों में आमीण जनसंख्या शहरों में मज़दूरी करने चली जाती है, 
रस कारण भी खेंती के लिए मजदूरों की कमी प्रतीत होती है। किन्तु हमारा देश 
गैद्योगिक दृष्टि से पिछुड़ा है. अतएवं यह इस बात का प्रमाण है कि आमीण जन- 
पंख्या का ओऔद्योगिक केन्द्रों की ओर प्रवास इस कमी का मुख्य कारण नहीं हो सकता | 
जुक तीसरा कारण भी खेंती के मज़दूरों की कमी का वतलाया जाता है, वह यह है 
कि सम्पन्न किसानों ने स्वयं खेंती करना छोड़ दिया है और वे मज़दूरों छारा खेंती कर- 
बाते हैं, इस कारण खेंत-मज़दूरों की माँग बढ़ गई है | जो कुछ भी कारण हो, परन्तु 
फसल के समय खेंत-मज़दूरों की कमी रहती है इसमें कोई संदेह नहीं; ओर 
यह कोई अनोखी समस्या नहीं है । अब हम इन आर्थिक परिवर्तनों का भारतीयों पर 
कैसा ग्रभाव पढ़ा इसका अध्ययन करेंगे । 
यह तो हम पहले ही कह चुके है कि भारत में उद्योग-धन्धों में लगी हुई जनसंख्या 
अधिकतर शह-उद्योग-पन्धों में लगी हुई थी। यह कारीगर गाँव के स्थाई सेवक के 
रूप में अथवा स्वतन्त्र कारीगर की हैसियत से काम करते थे। इन गमीण कारीगरों 
का गाँव के लिए. विशेष महत्व था। आर्थिक परिवतंनों की जो क्रिया हमारे देश में 
चल रही है उसने इन कारीगरों को कई प्रकार प्रभावित क्रिया है। यह सच है कि 
आज भी प्रत्यफ़ गांव के अपने बढ़ई, लुहार, कुम्हार, धोबी तथा नाई इत्यादि होते 
हैं, फिर भी उनका महत्व और गांव के आर्थिक संगठन में जो एक निश्चित और 
स्थाई स्थान था वह जाता रहा । इसके अतिरिक्त और भी कई दिशाओं में परिवतंन 
हुए. । उदाहरण के लिए. आजकल प्राचीन परिपाणी के अनुसार पेदाबार के रूप में 
मज़दूरी देने के स्थान पर नकद मज़दूरी देने का कहीं-कहीं चलन हो गया है, 
यद्यपिं आज भी बहुत से स्थानों पर वाधषिक पेदावार के रूप में मजदूरी चुकाने का 
चलम है | इसी प्रकार सभी कारबार अरब रुपये के द्वारा होने लगे हैं । पेदावार के 
द्वारा क्रय-विक्रय क्रमशः बन्द होता जा रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि 
भारतीय गाँवों में द्रव्य का चलन और महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है। पिछले महायुद्ध 
के फलस्वरूप तो द्रव्य का चलन और भी अधिक बढ़ गया है। गाँव के स्थाई कारी- 
गर सेवकों को जो गाँव की ओर से खेती के लिए. छोटासा भूमि का छुकड़ा मिला 
हुआ था, उसका भी महत्व अब कम हो गया है । आज ग्रामीण कारीगर की यह 
आकांचा रहती है कि वह किसी बड़े गाँव या कस्बे में जाकर वस जावे । यह क्रम बरा- 
बर चल रहा है। जिन कारीगरों का गांवा म॑ रहना-इन आधिक परिवतनों के कारण 
अत्यन्त आवश्यक नहीं रहा है; अथवा जिनकी वस्तुएँ आसानी से एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर भेजो जा सकती हैं, वे अंधिकतर गाँवों से हटकर बड़े गांवों तथा कस्बों में 
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बसते जा रहे हैं। आज जो प्रत्येक गाय भें बढ़ई और लुह्यर दिखलाई देता है 
वह इस कारण कि किसान के हल तथा अन्य ओज़ारों को प्रतित्षण ठीक करने के 
लिए उसका गाँव में रहना अऋत्यन्त आवश्यक है। यही कारण है कि कुम्हार भी 
आज गॉँव में दिलाई देता है। कुम्हार के बतन आसानी से एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर नहीं ले जाये जा सकते इस कारण उसका भी गांव में रहना अत्यन्त 
आवश्यक है | कहीं-कही, जहाँ चरस से ही सिंचाई होती है वहां चमार भी गांवों में 
रहता दिखलाई पड़ता है, क्योकि उसे चरसो की मरम्मत करनी पड़ती है। किन्तु 
बुनकर और रक्षरेज़ उतने आवश्यक नहीं हैं इस कारण वे छोटे-छोटे गांवों को छोड़- 
कर बड़े-बढ़े गॉबों तथा करबों में बसते जा रहे हैं और उनका विशेष स्थानों पर 
जमाव होता जा रहा है। सुनार भो गांवों से हटकर बड़े गाँवों अथवा कुस्वों में चला 
गया है। उन कारोगरों में, जिनके धन्धों का या तो विदेशी माल को प्रतिदवस्द्विता के 
कारण अथवा अन्य कारणों से पतन हुआ, उनमें दो प्रकार की प्र्कत्तियों दिखलाई 
पड़ती हं--या तो वे अपना घन्धा छोड़कर साधारण मज़दूर बन गए. अथया वे शहरों 
में काम को खोज में चले गए. | इसके अ्रतिरिक्त बहुत से कारीगरों ने अपने पैतृक 
घन्बे को छोड़कर खेती करना आ्रारम्भ कर दिया | जहां तक ग्रामीण धन्धों के ऊपर 
आर्थिक परिवर्तन के प्रभाव का प्रश्व था उसका ऊपर लिखा प्रभाव पड़ा | इससे 
पहले कि हम इस सम्बन्ध में विचार करना समास्त करें, हमें दो बातों की ओर ध्यान 
देना आवश्यक है । पहली वात यह कि भिन्न-भिन्न प्रकार के कारीगरों पर इस शआार्थिक 
परिवतंन का एकसा प्रभाव नहीं पड़ा । अब हम इस सम्बन्ध में तनिक विस्तार 
पूवक लिखे गे | 
, .__ हम यह तो ऊपर लिख ही चुके है क्रि लुहार तथा बढ़ई की मांग श्राज भी 
गावी भें पूंवत ही है। इनमें से जिन स्थानों पर उत्तम औज़ार तथा कृषि-यन्त्रों का 
अ्रधिकाधिक उपयोग होने लगा है वहां बढ़ई की स्थिति कुछ गिर गई है । उन स्थानों 
में जह! कि लुहार या बढ़ई शहरो मे चला गया है उसकी स्थिति में सुधार हुआथा है। 
शहर मे केची, चाकू के धन्धे को उन्नति हाने के कारण तथा इंजित्ियरिज्ञ वर्कशापो 
के स्थापित हो जाने से लुहारों की स्थिति संभल गई तथा फरनीचर, मकान, तांगा 
और गाड़ी के धन्धे की उन्नति होने के कारण बढ़ई की स्थिति में सुधार हुआ | गांवों 
में लुहार तथा कक 2 की मांग बढ़ नहीं रही है, अतः उनको संख्या में बृद्धि होने के 
दो ही परिणाम होगे-नया तो वे अन्य पेशो को अपनायें अथवा शहरों की ओर 
प्रयास कर । 


कर सा गांव के कुम्हार के लिए ग्रामोण आर्थिक सगठन में झाज भी स्थान 
जी, मेण्तू आमीणो की मिट्टी के बतनो की सांग को एप्री कामना ओ फउम्त 
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तांबे, पीतल और अलूमीनियम के बतंनो का सम्पन्न परिवारों में अधिक प्रचलन होने 
के कारण तथा परिस्थितिवश साधारण परिवारों में भी उनका चलन बढ़ने के कारण 
कुम्हार की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा है। जहाँ-जहाँ कुम्हार को अपना पलक पेशा 
छोड़ना पड़ा है उसके लिए खेंती करने के अतिरिक्त दूसरा कोई चारा नहीं है | 

गांव के चमार की स्थिति इस परिवतंन' से वास्तव में दयनीय हो गई है। 
भारत की खालों की विदेशों के बाजार में बहुत अधिक मांग है. ओर उनका मूल्य चढ़ 
गया है | उसके लिए सिवा इसके ओर कोई चारा नहीं रहा कि या तो वह आधुनिक 
चमेड़ा कमाने वाले कारखानों ( टैनरियों ) में जाकर काम करे अ्रथवा खेंती करे । 

तेली की कथा भी इससे मित्र नहीं है। तिलहन का विदेशों के लिए निर्यात 
तथा देश में तेल पेरने की मिलों के स्थापित होने से उसको. इतनी हानि नहीं पहुँची 
जितनी मिट्टी के तेल के प्रवल्नन से उसको हानि पहुँची | बनस्पति के धंघे के स्थापित 
होने से उसको स्थिति ओर भी दयनीय हो गई है ) 

जहां तक घुनकर तथा रह्गरेज का प्रश्न है उनकी स्थिति भी पहले से बिगड़ 
गई | यद्यपि हाथ-कर्वों का धन्वा नठ नहीं हो गया, आज भी लाखों करें मारतबप में 
चलते हैं ओर देश को कुल कपड़े की मांग का लगभग एक तिहाई कपड़ा कप्तों पर 
ही तैयार होता है, परन्तु 'इसमें कोई सन्देह नहीं कि आर्थिक परिवतन के कारण बुनकर 
की आर्थिक दशा बहुत गिर गई और उसको बहुत गहरा धक्का लगा। सबसे अधिक 
घकका तो उन बुनकरों को लगा जो कि बढ़िया कड़ा तैयार करते थे, क्योकि उन्हें 
विदेशी तथा मारतोय कारखानों में बने हुए, बढ़िया कपड़े को प्रतिस्पद्धां का सामना 
करना पड़ा तथा उनके कपड़े के विदेशी बाज़ार जो कि जावा, ईरान, तथा अन्य 
एशियाई देशों में थे वे उनसे छिन-गए | कपड़े के मिलों को प्रतिस्पद्धां सबसे अधिक 
ओसत दर्जे के कपड़े में थी | जहाँ तक बहुत बढ़िया और ऊँचे दर्जे की कारीगरी को 
चीज़ों का प्रश्न था, उदाहरण के लिए शाल, जरी का काम तथा गृलीचे, उनकी 
स्थिति इतनी' खराब नहीं हुईं, और न बहुत घटिया और' मोटा कपड़ा बनाने वालों की 
स्थिति ही इतनी खराब हुई, क्योंकि मिलों को इन वस्तुओं के बनाने में उतना अधिक 
विशेष लाभ नहीं श्म | इसके अतिरिक्त मिलों के सूत का उपयोग करने स॑ भी हाथ- 
बुनाई के धन्धे को सहायता मिलती | हाथ-बुनाई का धन्धा भारतवर्ष में उन्नति की चरम 
सीमा पर पहुँच चुका था, किन्तु क्रश: उसका पतन आरम्भ छुशा । किसी-किसी प्रान्त 
में धन्‍्चे की दशा वहुत तेज़ी से खराब हो गई, तो किसी प्रान्त' में देर से खराब हुई; 
परन्त घन्चे की उन्नति सभी प्रान्तों में ढक गई ओर सभी प्रान्तों में धन्‍्चे की अवनति 
हुई । गांव के बुनकरों की दशा शदरों के बुनकरों की ठलना में और भी गिर गई, 
क्योंकि शहर के बुनकरों का संगठन गाँव वालों की अपेक्षा अच्छा था। उन्नींसवीं. 
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शताब्दी के श्रन्तिम चरण भ॑ विदेशी नकली रंगों की प्रतिस्पर्द्धा के कारण भारतीय 
रंगरेज का भी धन्धा नए हो गया । कारण यह था कि विदेशी नकली रंगों से कोई 
भी सरलतापूर्वक घर पर कपड़े रग सकता है| इसके अतिरिक्त मिले भी रंगीन कपड़े 
तैयार करने लगीं और साथ ही जनसाधारण की रुचि में मी परिवर्तन हो गया। इन 
सब कारणों से रंगरेजो की स्थिति खराब हो गई और यह घन्धा गिरने लगा ) परस्ठु 
इन सबो में कतैशों (सृत कातने वालो) की स्थिति सबसे अधिक खराब हो गई । उनका 
धंधा ही चौपट हो गया | यद्यपि महात्मा गांधी के नेतृत्व में हाथ-कताई के मत धन्धे मे 
फिर जीवन प्रदान करने का प्रयत्न हुआ और अखिल भारतवर्पीय चर्खा सद्दः ने हाथ- 
कताई के धघे को उन्नत करने के लिए विशेष प्रयत्ष किया परन्तु फिर भी उसकी 
स्थिति शोचनीय है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ग्रामीण धंधों को इस आशिक 
परिवत न से बहुत अधिक हानि पहुँची, और कुछ कारीगरों की ग्रा्थिक स्थिति पहले 
से बहुत अधिक खराब हो गई | आज भी उन कारीगरों की कठिनाइयाँ दूर नहीं 
हुई हैं। हे 
इस सम्बन्ध में एक दूसरी बात ध्यान देने योग्य है। जो भी शह-उद्योंग-पंपे 
आज तक जीवित हैं, उनके संगठन में तथा कारीमरों की कार्य प्रणाली में कोई परि- 
वर्तन नहीं हुआ है । केवल वे लोग जो नगरो में चले गए उनकी आर्थिक व्थिति 
में अवश्य सुधार हो गया है। केबल कुछ ही पन्धों में कारीगरो ने आ्राधुनिक परि- 
वर्तनो के साथ अपने काम करने की प्रणाली में परिवर्तन किया है। उदाहरण के 
लिए बुनकर मिल का सूत काम में लाने लगा है, द्जी सीने की मशीनों को, चमार 
तथा बढ़रं बढ़िया आधुनिक औजारो को काम में लाने लगे है| 
: आर्थिक परिवर्तन-काल में भारतीय आम के पूरे चित्र को अ्रद्धित करने के 
लिए, यद्द बतला देना आवश्यक है कि अन्य दूसरे ग्राम-सेवक तथा पदाधिकारी पहले 
की तरह आज भी गाँवो में मौजूद हैं। उदाहरण के लिए. ओज भी गाँव में धोबी 
ओर मेहतर, नाई पुरोहित तथा महाजन और पटवारी, पटेल तथा चौकीदार होते हैं| 
यह सच हे कि गाँव में उन शक्तियो का विकास हो रहा है जो क्रमशः इनमें से कुछ 
का, विशेष कर महाजन तथा पुरोहित का, प्रभाव आगे चलकर कम करदें; किन्तु 
अभी तो उनका गांव में यथेष्ट प्रभाव है और कुछ पीढ़ियो के बाद ही उनका प्रभाव 
कम होने की सम्भावना है। जहां तक पटवारी, पटेल अथवा चौकीदार का अरन है,” 
ब्रिटिश शासन में इन कर्मचारियों की स्थिति और भी दृढ़ हो गई, क्योकि ब्रिठिश 
तो अनज्ञीकार करके सरकारी कमंचारी बना दिया | जहां तक धोबी और 
कट रे भी दृढ़ है, क्योकि उनको गांव की 30055 
* जो कि ग्राम-जीवन का नियंत्रण करती थी, उसका अंगरेजो 
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की केन्द्रीय शासन-प्रणाली में पतन हो जाना अवश्यम्भावी था। पिछले दिनों जो 
शासन के विकरेन्द्रीयकरण के प्रयन्ष किए गए वह बहुत से कारणों से सफल नहीं 
हुए। स्वतत्र हो जाने के उपरान्त फिर आम-पंचायत के महत्व को बढ़ाने का प्रयत्र 
किया जा रहा दे | 
हम यह ऊपर ही कह चुके हैं कि अदल-बदल परिपाणी तथा मर्यादा ही पुराने 

भारतीय गांव की विशेपताएँ थीं। नकदी, प्रतिस्पर्धा तथा स्वतंत्रता का पुराने भारतीय 
ग्राम में स्वथा अमाव था । इस सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त है कि भारतीय 
गांव में धीरे-धीरे अदल-बदल का स्थान रुपया-पैसा, परिपाटी का स्थान प्रतिस्पर्धा 
तथा मर्यादा का स्थान स्वतन्त्रता ले रही है। परन्तु इस परिवत न की गति बहुत 
धीमी दे । व्यक्तिवाद का उदय होने, स्वावलम्बन तथा प्रथकता का विनाश होने के 
कारण भारतीय गाँव में अदल-बदल के स्थान पर रुपये-पैसों का चलन आरम्भ हो गया 
है। आज भारतीय गांवों में लगान, मूल्य तथा मजदूरी प्रतिस्पर्दा तथा मोल-भाव से 
निर्धारित होती है न कि परम्परा से, जैसा कि पहले होता था। ऊपर लिखा चित्र 
आर्थिक परिवत न-काल में भारतीय गांब का वास्तविक और पूरा चित्र है। अब हम 
नगरों का अध्ययन करेंगे । 

< एक बात जो हमें नगरों के सम्बन्ध में दिखलाई देती है, वह यह है कि नगरों 
की वृद्धि के सहायक तथा बिरोधी तत्वों के कारण नगरों की जनसंख्या में वास्तव में 
कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई । यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में नगरों की जनसंख्या में इद्धि 
होने लगी है। विशेपकर हितीय महायुद्ध के फलस्वरूप नगरों की जनसंख्या की 
आश्चर्यजनक गति से इद्धि हुई है| भारतवर्ष में नगरों की अपेक्षाकृत जनसंख्या में 
जे ग्रधिक तेजी से इद्धि नहीं हुई वह इच्ञलल्ण्ड तथा अन्य पश्चिमीय देशों के अनुमव 
के सर्वथा विरुद्ध थी । इज्ञलैणड में आर्थिक परिवर्तन काल में नगरों की जनसंख्या 
बहुत तेजी से बढ़ो थी। भारत के नगरों की जनसंख्या के धीमी गति से बढ़ने का 
मुख्य कारण यह है कि यहां द्रार्थिक क्रान्ति अप्राकृतिक तथा अराष्ट्रीय परिस्थितियों में 
हुईं। जहां हमारे नगरों में णह-उद्योग-धन्धों का पतन हो गया, वहां आधुनिक ढंग के 
कारखानों का विकास उसके साथ-साथ नहीं हुआ। जो भी थोड़े-बहुत कारखाने 
स्थापित हुए,, वह बहुत ही धीरे स्थापित हुए | इसका परिणाम यह हुआ कि नगरों की 
अपेक्षा ग्रामो में रहने वाली जनसख्या की ही अधिक वृद्धि हुईं | अरस्तु; जहाँ एक ओर 
रेलवे लाइनों तथा सड़कों के बनने तथा नये कल-कारखानो के स्थापित होने, शहरों में 
जीवन सम्बन्धी सुविधाएँ--स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा का अ्रच्छा प्रबरन्‍ होने, तथा 
गाँवो में धधों क्े विनाश के कारण, वेकारी बढ़ जाने के कारण, नगरों को इद्धि में 
सहायता पहुँची, . वहाँ पुराने शहरों की उनके व्यापारिक महत्व के कम हो जाने से 
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अवनति हो गई, या उनके गह-उद्योग-धंघों के नष्ट हो जाने के' कारण तथां शंहरी 
जीवन की कठिनाइयों के कारण नगरों की इंद्धि में रकावट हुई। अस्त, इन दो 
विरोधी कारणों ने एक दूसरें के प्रभाव को नष्ट कर दिया और नगरों की अधिक उृद्धि 
न हो सको । इस सम्बन्ध में एक बात और ध्यान देने की है| यद्यपि भारतवर्ष में बहुत 
से नगर तो उत्न्न नहीं हुए; परन्तु बम्बई, कलकत्ता, जमशेदपुर, अहमदाबाद तथा 
कानपुर जैसे औद्योगिक केन्द्रों का उदय हुआ, जो कि पुराने भारत में कहीं भी देखने 
को नहीं मिलते थे | नवीन शहरों में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, वह पुराते रह- 
उद्योग-धंघों का विनाश था। नगरों के ग्रह-उद्योग-धन्धों की अ्रवनति अठांरहवीं 
शताब्दी के अन्तिम चरण से आरम्भ हुई, किन्तु उन्नीसवीं, शताब्दी के मध्य में गह- 
उद्योग-घन्धों का तेजी से पतन हो गया । जिन कारणों से शहरों के शह-उद्योग-पन्धों 
का विनाश हुआ, हम उनका आगे चलकर विस्तारपूवक अ्रध्ययन करेंगे । यहां हम 
इतना अवश्य कह देना चाहते ह कि द्वितीय महायुद्ध के फलस्वरूप भारतीय नगरों में 
जनसंख्या की तेजी से वृद्धि हुईं। जो पाकिस्तान से हिन्दू शरणार्थी आये उन्होंने भी. 
नगरों की जनसंख्या में भारी इद्धि की। शहरों के शह-उद्योग-धन्धों के नाश होने के 
नीचे लिखें कारण हैं | / | 
(१) वादर्शांहों की राजधानियों का नष्ट होना : शहरों के ग्ह-उद्योग-धंधो 
की अवनति का यह प्रमुख कारण था। पुराने समय में नवाबों, राजाओं तथा बाद- 
शाहों की राजधानियों में बहुत से धन्चे इस कारण पनपते थे, क्योंकि शासक-तथा 
उनके दरवारियों द्वारा उन वस्तुओं की माँग, होती थी। ब्रिटिश शासन के स्थापित हो 
जाने के उपरान्त इन धन्धों को जो राजकीय संरक्षण प्राप्त था वह जाता रहा इस कारण: 
उन णह-उद्योग-धन्धों की अवनति हो गई | ः 
(२) विदेशी प्रभाव : विदेशी प्रभाव दूसरा महत्वपूर्ण कारण था, जिसके 
फलस्वरूप णह-उद्दोग-धन्धों को अवनति हो गई | देश में विदेशियों का शासन स्थापित * 
हो जाने के कारण विदेशी प्रभाव बढ़ा, जिसके फलस्वरूप धन्धों की अ्वनति हो गई । ' 
त्रिटिश शासन के स्थापित होने के साथ-साथ दरबारियों तथा सामंतों का स्थान योरो- 
पीय उच्च राज्य कर्मचारियों, योरोपीय यात्रियों तथा अड्नरेजी जीवन से प्रभावित 
शिक्षित भारतीयों ने, जो सरकारी नौकरियाँ करते थे या वकालत इत्यादि पेशों में लगे 
हुए थे, ले लिया । इस परिवर्तन का भारतीय णह-उद्योग-धन्धों पर बुरा प्रभाव पड़ा | 
३, 25 हे विदेशी थात्री हमारे यह-उद्योग-धन्धों द्वारा तैयार 
की 2220. गे करते थे इस कारण वे वस्तुए७ँ गा भी की जाती 
विदेशी यात्रियों तथा अगर कील अं बा 5० पे पक न रे 
मात का लाभ यही हुआ कि धंधों के द्वारा 
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ह 
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तैयार की हुई वस्तुओं की मॉग एकदम लुम नहीं हो गई, धीरे-धीरे कम हुई | यही नहीं, 
विदेशी यात्रियों तथा अंग्रेज ग्रफसरा की मांग सत्ती और नई डिजाइनों की वस्तुओं 
की थो, जिन्हें कि अंगरेंजी ने इस देश में प्रचलित किया था | पहले जैसी कीमती तथा 
भारतीय कला की सुन्दर वस्तुओं की मांग तो सर्वथा लुप हो गई | इसका अनिवार्य 
परिणाम यह हुआ कि भारतीय कारीगरी मिर गईं, क्योक्ति भारतीय कारीगर जब विदेशी 
डिजाइनों की नकल करते तो उनको कला जीवनरहित दिखाई देती थो, क्योंकि वे 
पश्चिमीय डिजाइनो को समझ ही नहीं पाते थें। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत 
का प्राचीन कला-सीन्दर्य नए्ठ हो गया। अंग्रेजी ढंग के शिक्षित मारतीयों की कहानी 
ओर भी कष्टदायक तथा अपमानजनक है। अंग्रेजी ढंग की शिक्षा ने महात्मा गांधी के 
शब्दां में उनमें दास मनोशत्ति उत्तन्न कर दी जिसके परिणामस्वरूप वे सभी भारतीय 
बातों से घुणा करने लगे और सभी अंग्रेजी बातों को पसन्द करने लगे | शिक्षित भार- 
तीयो ने भारतीय कलात्मक वस्तुओं को एकदम तिलाज्जञलि दे दी इस कारण इन 
धधों का पतन शीघ्रतापूक होने लगा | ब्रिटिश शासन ने हमारें धंधों का और तरह 
'से भी रुत्यानाश किया | अश्रेंजी सरकार ने राजनैतिक दृष्टि से भारतीयों को अस्च्र-शस्त्र 
रखने की मनाई कर दी | इस निशस्त्रीकरण का परिणाम यह हुआ कि बन्दूक, 
तलवार तथा अन्य अस्च-शस्त्रों को बनाने का जो धन्धा देश में प्रचलित था बह नष्ट 
हो गया | इसो प्रकार ब्रिटिश शासन को स्थापना के फलस्वरूष ओद्योगिक संघ निबंल 
हो गए, जो कि यह-उद्योग-बन्धों का नियंत्रण तथा व्यवस्था करते थे; अतणएव बह- 
उद्योग-धन्धों की अवनति होने लग गई । ; 

(३) विदेशी माल की ग्रतिस्पद्धा : बद्यपि ऊपर लिखे हुए दोनों कारणों से 
यह तीसरा कारण कम महत््ववूर्ण न था, किन्तु इसने गिरते हुए भारतीय शह-उद्योग- 
धन्धों को कुचल डालने का काम क्रिया। विदेशी माल को भीषण प्रतित्पर्दा का 
शिकार मुख्यतः भारतीय वच्ञ-ब्यवसाय हुआ; उसमें भी बढ़िया कपड़ा बनाने वालों 
को सबसे गहरा आधात पहुँचा | लक्षाशायर तथा मेन्चेत्टर-शायर मारतीय वच्च- 
व्यवसाय के सबसे प्रवल प्रतिद्दन्द्री थें। यद्यपि लझ्लाशायर तथा मेन्चेस्टर-शायर के 
कपड़े भारतीय कारीगरो द्वारा बनाए गए वच्ता से घटिया हीते थे, किन्त उनका 
विशेषता यह होती थी कि वे सस्ते होते थे | इस कारण मारतीय बल्न उनकी प्रतिस्पर्धा 
में बाजार में नहीं ठिक पाते थे। शिक्षित भारतीयों में भारतीय वस्तुओं की उपेक्षा 
करने तथा विदेशी वस्तुओं के प्रति अनुराग की भावना उत्तन्न हो गई थी; उसके 
कारण विदेशी माल को भारतीय वस्तुओं से प्रतित्द्धां करने में और भी अधिक 


सहायता मिली | है ॥॒ 
भी तक हमने केवल उन शहरी धनन्‍्धों की ही बात की जो कि विल्लासिता की 
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डर छह हि 
१७० भारतीय अरथंशास्त्र की रूपरैखा 


वस्तुओं को तैयार करते थे । इनक्रे अतिरिक्त प्राचीन काल में मारतीय शहरों में-लोहे, 
शीशे, कागज तथा नोलाथोथा के धन्चे भी केन्द्रित थे। यह धन्ये भिन्न भिन्न शहरों 
में केन्द्रित थे। जिस नगर के समीप जो भी कच्चा माल मिलता था, उसी का धन्धा 
वहां केन्द्रित हो जाता था। बहुत से कारणों से यह घन्चे भी गिरने लगे। विदेशी 
माल की प्रतिस्पद्धां ही इनकी श्रवनति का मुख्य कारण थी । 
जो भी शहरी गह-धन्चे जीवित बच गए. उनके संगठन में भारी परिवर्तन हो 
गया। इन थन्धों में क्रमशः कारीगर का स्वतन्त्र अस्तित्व नष्ट हो गया और वह एक 
पूजीपति व्यापारी के श्राश्नित हो गया । कहीं-कहीं तो कारीगर का स्वतन्त्र अस्तित्व ण्क 
दम नष्ट हो गया और वह व्यापारी का मजदूर बनकर काम करने लगा। उस दशा 
में मजदूर कारीगर व्यापारी के दिये हुए. कच्चे माल का ही उपयोग करता था और: 
उसके औजारों को हो काम में लाता था। किसी किसी दशा में कारीगर का स्वतत्व- 
अस्तित्व आंशिक नष्ट होता था। आज कारीगर अपने ओऔजारों से काम करता है 
ओर किसी-किसी दशा में वह कच्चा माल भी अपना ही लगाता है । परन्तु व्यापारी जो: 
कि कारोगर को कच्चा माल वेचता है, इसो शर्त पर कच्चा माल देता है कि कारीगर' 
तैयार माल को उसी के हाथ एक निश्चित मूल्य पर बेचे । इस प्रकार व्यापारी व्यव- 
सायी कारोगर का शोषण करने में सफल होता है। कारीगर की यह स्वतन्त्रता 
अधिकतर ऊँचे दर्जे के धन्धे में हो नष्ट हुई | जिन धन्धों के लिए बहुत थोड़ी पूँजी की 
आवश्यकता होती थी, और माल की विक्री उसी स्थान पर हो जाती थी, वहां कारीमर 
को स्वतन्त्रता नष्ट नहीं हुई और वह स्वतन्त्र रूप से कार्य करता रहा | जिन ध्धों ,में 
कच्चा माल अ्रधिक मूल्यवान्‌ होता था, पूँजी की अधिक आवश्यकता पड़ती थी, 
अश्रवा जिसके ग्राहक बहुत दूरी पर होते, अथवा जिस माल की मांग मौसमी अथवा 
अनिश्चित होती, वहां कारीगर व्यापारी अथवा मध्यस्थ का क्रीत दास बन गया | 
(४) ब्रिटिश सरकार को घातक नीति : भारतीय णह-उद्योग-धन्धों के 
विनाश को कथा उस समय तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक कि सरकार की था .क 
औद्योगिक नीति का वर्णन न कर दिया जावे | बिटिश सरकार ने जिंस आर्थिक नीति 
को अपनाया वह देश के आर्थिक हितों के सर्वथा विरुद्ध ओर घातक थी | ईस्ट इण्डिया 
कम्पनो ने भारतीय गह-उद्योग-धन्धों के पतन और विनाश की ओर से घोर उपेक्षा ही 
ता 5 अकआ क करने तथा नवीन आर्थिक परिवर्तन के कारण होने 
अरे यो जब आल कर बिक ह प्रयत्न नहीं क्रिया | उद्योग धन्धों की रजा 
रहा, वरन्‌ ईस्ट इण्डिया तर हक बीबर के ता हक 
बंध निबत कर जो 5 र॒ बाद को ब्रिटिश सरकार न ऐसी घातक आयात 
9०॥०9 ) को अपनाया कि विदेशी माल को बिना 
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गई कर दिए ही देश में आने दिया | इस मुक्तकर-नीति ( 77०९ ७४१6 ए०॥४८ए )' 
; कारण विदेशी माल की प्रतिस्पर्दा तीत्र हो गई जिसके परिणामस्वरूप गह-उद्योग- 
म््रों का तो विनाश हुआ ही, नये कारखानों की स्थापना में भी रुकावट होती थी ॥ 
ही नहीं, रेलवे लाइनों की भाड़ा-नोति ऐसी थी कि जिससे विदेशी पक्के माल का 
व्रायात ( 77907६ ) बढ़े और भारत से कच्चे माल के निर्यात ( ११59०07६ ) को 
त्साहन मिले । रेलवे-कम्पनियों ने भी इस ग्रकार की भाड़ा नीति को अपनाया कि 
पस्त में उद्योग धन्‍्धों का विस्तार न हो सके | ब्रिटिश सरकार की इन घातक नीतियाँ 
हा परिणाम यह हुआ कि आशिक परिवर्तन से होने वाले कप्ड बेहद बढ़ गए ओर आशिक परिवर्तन से होने वाले कप्ठ बेहद बढ़ गए. ओर 
परत के आर्थिक परिवर्तन का दख गलत दिशा की ओर मुड़ गया। भारतीय पक्के 
प्राल पर इच्चलैणड में बहुत अधिक कर लगाया गया । ब्रिटिश माल को मारत में बिना, 
कर लगाये आने दिया गया, यहाँ तक कि भारतीय रघ्जीन कपड़े को पहनना इंगलैण्ड . 
पूं दएडनीय अपराध घोषित कर दिया गया और भारतीय कारीगरों पर घोर अत्याचार 
क्या गया जिससे कि वह अपने धन्वे को न चला सके | भारतीय धंधों के जीवित रहते 
श्रंग्रेंज शासकों को यह भय था कि बह ब्रिठेन के धन्धों से प्रतिस्पर्धा करेंगे || सच तो 
यह है कि भारत पर राजनैतिक प्रभुत्व जमा कर व्रिटिश सरकार ने उस प्रभुता का 
उपयोग श्रत्यन्त - निर्लज्जता पूर्वक भारतीय जन और आर्थिक साध्रनों के शोषण में 
किया । हम लोगों को विवश किया गया कि हम कच्चा माल उल्नन्न करें और विदेशों 
को भेजें और पक्का माल वाहर से मँगावें | यह हमारे शहरी उद्योग-धन्धों की अवनति 
की कथा दै। वे भारतीय शह-उद्योग धन्वे जिनकी ओर संसार ईर्ष्या की दृष्टि से 
देखता था और जिनके कारण. भारत संसार की दृष्टि में सोने की चिड़िया थी, 
नष्ट हो गये । 

आर्थिक परिवर्तन के सम्बन्ध में इस परिच्छेद को समाप्त करने से पहले यह 
शिक्षाप्रद और रुचिकर दोनों ही होगा कि हम भारत के आर्थिक परिवर्तन तथा अन्य 
देशों कें आर्थिक परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन करें | यदिं हम संसार के अन्य 
देशों के प्रतिनिधि स्वरूप इन्नलेंड को ले लें तो हमें ज्ञात होगा कि वहां मी आधुनिक 
आशिक संगठन के फलस्वर्म शह-उद्योग-धन्षों की गखूत्यु हो गईं | परन्ठु वहां साथ ही 
साथ तेजी से फैक्टरियां स्थापित होती गई। पुराने धन्धों की मखत्यु के साथ-साथ 

. आधुनिक ढज्ञ की फैक्टरियों की तेजी से स्थायना का परिणाम यह हुआ कि गह-उद्योग- 
धन्धों से वेकार होने वाले कारीगरों को उन फैक्टरियों में , काम मिल गया । इसके 
विपरीत भारत में णह-उद्योग-घन्धों का विनाश हो गया किन्तु उनके स्थान पर आछु- 
मिक ढक्ञ की फैक्टरियों का उदय नहीं हुआ | इसको परिणाम यह हुआ फि जहाँ इच्ञ- 
लैंड के कारीगर को इस परिवर्तन से बहुत कम कष्ट हुआ वहां भारत के कारीगर की 
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दशा दयनौय हो उठी | भारतवर्ष में जो मी पेक्टरियों की स्थापना हुई वह. इतनी देर 
बाद और धीरे-धीरे हुईं कि भारतीय कारीगर को अपना पैतृक धन्धा छोड़कर खेती 
की ओर जाना पड़ा | भाग्त में श्राधुनिक ढंग के कल्न-कारखाने बहुत देर से धीरे-ीरे 
स्थापित हुए इसके बहुत से कारण हैं, जिनके सम्बन्ध में हम आगे चलकर लिखेंगे। 
इस आर्थिक परिवर्तन का एक परिणाम यह भी हुआ कि हमारे आन्तरिक व्यापार की 
अपेद्दा विदेशी व्यापार में अ्रविक्र बृद्धि हुई शोर बहुत समय तक भारत के विदेशी 
व्यापार का स्वरूप यदढी रहा कि हम बाहर से पक्का माल मँगवाते और कच्चा माल . 
बाहर भेजते थे। अस्य देशों में जहां मी झार्थिक क्रान्ति हुई वहां इसके सर्वथा विप- 
रीत परिध्िति रही; श्र्थात्‌ वे क्क्रा माल विदेशों को भेजते थे और कच्चा माल 
विदेशों से मेंगवाते थे | यदि हम संक्षेप में कहें तो कह सकते हैं कि जहां अत्य देशों 
में आर्थिक क्रांति अथवा आर्थिक परिवर्तन शुभ हुआ, वे देश थ्रार्थिक दृष्टि ते समृद्धि 
शाली बन गए। वहां समृद्धिशाली घन्षों और वैभवशाल्री नगरों का उदय हुआ | . 
परन्तु भारतवर्ष में आशिक परिवितन अत्यन्त ऋष्टदायक हुआ ओर उसके परिणाम- 
खर्प भारत में दैन्य, निर्भनता और दीनता का साम्राज्य स्थावित हो गया। यही 
नहीं, वहां वड़े-बढ़े वैभवशाली नगरों के स्थान पर प्रामीण जनसेख्या की ही गे 
अविक हुई । यह विनाशकारों पखिर्तन इस कारण नहीं हुआ कि भारतीयों में कई 
आता अथवा ता नहीं थी वरन्‌ इस कारण हुआ कि हम परतत्तर थे, और पिटिश 
साग्राज्यवाद हवारा शोषण करता रहा | सच तो यह है कि एक स्वतस्त्र और राष्ट्र 
सरकार ही देश के आशिक हितों की रक्म कर सकती है और करोड़ों देश-वासियों 
की समन बना सक्षती है | थे की बात है कि १५ अगस्त १६४७ को मारत ख्तस्त् 
हो गया | अब हमारी राष्ट्रीय सरकार देश क्रो उन्नत बनाने का अयक्ष करेगी ) 

/ खत हो जाने के उपरान्त भारत सरकार इस श्रोर प्रवत्नशील है। सिंचाई 
ता जल-ैयू व की नवीन योजनायें हाथ में लो गई है, नवीन पंधों को प्रोत्साहन 
दया जा रहा है। केद्वीय सरकार ने ट्रैक्टर विभाग स्थापिक करके .बंजर भूमि पर 
खेती कराने का प्रयत्न क्रिया है तथा पंचवर्षीय ओरथिक योजना को स्वीकार करके 
भारत सरकार देश का योजनाबद्ध आर्थिक विकास: करने के ; लिएः क्त-संकत्प है ।' 
श्राशा है कि कैछ समय के उारान्त भारत समर्डिशाली बनने की शोर कदम रखेगा । 

* हमारे ही हल जा लक नवीन योजनाएँ “कार्वान्वित ही जेंगी और 
/ पत्तठ हो जावेगी ) कुओं से कि सा ह हा कुटीर उद्योग-धंघों की रा ध 
बता गो के बजा ने बन कर हे था 
उपयोग कर सकेंगे जो कि बिजली से हे मुह जन हक मत 

- न ये चलेंगी । यह कुटौर वंदे सहकारिता के,द्वार्स और 


- कृषि १६३ 
अ्रन्य व्यापारिक फसलें. ०४% ०३% ०४%, 
व्यापारिक फसलों का जोड़ १८१ £४ १६९१ % २०% 


सर टी ० डबह्यू० होल्डरनेस ने अपनी पुस्तक भारत के निवासी तथा उनको 
समस्वाएँ? में ठीक ही लिखा है कि यदि विदेशी बाजारों में कच्चा ओद्योगिक माल 
देने वाली भूमि को ...कुल.जोती जाने. वाली भूमि में से घटा दिया जावे, तो हमें ज्ञात 
होगा कि जो भूमि बज्ेगी _ वह प्रति भारतीय के पीछे दो तिहाई एकड़ से अधिक नहीं 
है | अतएव भारत इस दो तिहाई एकड़ से एक व्यक्ति के लिये भोजन उत्तन्न करता है, 
ओर कपड़ा देता है | संसार में सम्भवतः कोई भी देश ऐसा नहीं है, जहाँ भूमि से इतनी 
अधिक झ्ाशा की जाती हो, ( विस्तृत खेती के द्वारा ) यह कोई आाश्चय की बात नहीं 
है, यदि प्रति व्यक्ति पीछे इतनी कम भूमि होने तथा विस्तृत खेती ( 775४0९४8ए2 
(.प(ए390०00 ) के कारण भारतीयों को भूखा और नज्ला रहना पड़े | अस्तु; भारत 
की निधनता को दर करने का एकमात्र उपाय देश का श्रौद्योगीकरण तथा अधिक 
गहरी खेती ( [0।८754 ए8 ८टपा(ए४007 ) ही है | 

भारत में खेती की फसलों का संक्षिप्त विवरण 
खाह्-पदार्थ उत्पन्न करने वाली फसलें 

चायदा : चादल भारत की सब से महत्वपूर्ण फसल हैं | वह देश की जोती जाने 
वाली भूमि की ३० प्रतिशत भूमि पर बोया जाता है। चावल अविभाजित भारत में ७ 
करोड़ एकड़ से अधिक भूनि पर पेदा किया जाता था | विभाजन के उपरान्त भारत 
में ५ करोड़ ८० लाख एकड़ भूमि पर चावल उत्पन्न होता है। चावल जिनका उुख्य भोजन 
है, भारत में उनकी जनसंख्या सबसे अधिक है । चावल के लिये उवरा भूमि चाहिये 
जिसमें जल को सुरक्षित रखने की शक्ति हो, तापक्रम ७५ डिगरी होना आवश्यक है | 
चावल का पौधा यदि पानी के अन्दर रहे तो खूब पनपता है, इस कारण चावल की 
खेती के लिये पानी की बहुत आवश्यकता होती है | नदियों की घाटी की गंगवार भूमि 
तथा डेल्टा की भूमि चावल की पदादार के लिए विशेष उपयुक्त है| उन स्थानों पर, जहाँ 
कि वर्पा४० इश्चज्ले कम होती है, चावल की पेदाबार नहीं की-जाती | मानसून पर चावल 
की पैदाबार निर्भर रहती है) . कडि:किसी वर्ष मानसून निर्बल होता है, तो चावल की 
प्रैशवार कम हो जाती है, क्योकि पानी चावल की खेती के लिये मुख्य वस्त॒ दे । 

भारत में चावल उत्पन्न करने वाले प्रांतों में बज्ञाल, मदरास, विहार, झासाम, 

, वम्बई, उत्तर-प्रदेश और मध्य-प्रदेश मुख्य हैं । सब्खर बांध की नहरों के बन 
सिंध में भी पिंछुले वर्षों से चावल्न की सेवी बहुत होने लगी हे | भारत के 
विभाज्म के 'फलस्यरूप सिंध और पूर्वीच बंगाल जो कि चावल उल्लन्न करने वाले प्रान्त 
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हैं, पाकिस्तान में चले गए है | स्थिति यह है कि पश्चिमीय पाकिस्तान में चावल कुछ 
आवश्यकता से अधिक है, किन्तु पूर्वीय पाकित्तान में चावल की बहुत कमी है, जी 
उससे पूरी नहीं हो सकती । 

भारत में चावल की पैदावार के सम्बन्ध में एक बात उल्लेसनीय ऐ--चावल 
की फसल उत्पन्न करने वाली भूमि का क्ञे त्रफत १६१३ में ६ करोड़ ६४ लाख एकड़ 
था, और उपज २ करोड़ ४८ लाख टन थी, किन्तु १६४२-४३ में चावल ७ करोड़ 
४ लाख एकड़ पर पेदा किया गया, किन्तु उत्त्ति २ करोड़ ३० लाख टन ही हुई । 
इसका भ्र्थ यह हुआ कि पैदावार क्रम हो गई। विभाजन के उपरान्त भारत संध में 
५ करोड़ श्रस्सी लाख एकड़ भूमि पर १ करोड़ ८० लाख टन चावल उल्नन्न होता | 

यद्यपि भारतवर्ष संसार में सबसे अधिक चावल उत्न्न करता है, परन्तु फिर 
भी उसको विदेशों, विशेषकर वर्मा, से २५ लाख टन से अश्रधिक चावल प्रतिव( 
मेंगाना पड़ता है क्योकि चावल की खपत देश में बहुत अधिक दे। श्राज्र देश में 
चावल तथा श्रन्य अनाज की कमी है, ओर देश के सामने खाद्य-समस्या भयंकर रूप 
से उठ खड़ी हुई है, अतएव आवश्यकता इस बात की है कि प्रति एकड़ चावल की 
उपज को बढ़ाने का प्रयज्ष किया जाव। चावल उत्तन्न करने वाली भूमि की तीन 
चौथाई भूमि हिन्दुस्तान में और एक चौथाई भूमि पाकिस्तान में है | पाकिस्तान श्रवि- 
भाजित भारत का २७ प्रतिशत चावल उत्पन्न करता दे | पाकिस्तान में जितना चावल 
उत्तन्न होता है, उसका ६०% पूर्वी पाकित्तान में उत्तन्न होता है। पृर्वीय पाकिस्तान 
में ७६४५,००० टन चावल की कमी है | े 

भारतवर्ष में प्रति एकड़ चावल की पैदाचार अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कर्म' 
है। जहां विदेशों भें प्रति एकड़ १५०० और २६४० पौंड चावल पैदा होता दे वहाँ 
हमारे देश में प्रति एकड़ चावल की पैदाबार केवल ८६२ पौंड होती है ! दामोदर घाटी 
योजना, कोसी ओर हराकुंड बांध की योजनाओं के कार्यानिित दो जाने पर भारत 
में चावल को उतत्ति से वृद्धि हो जावेगी । आशा की जाती ह कि इन योजनाशों के 
कार्यान्वित हो जाने पर भारत में ५० प्रतिशत चावल की उत्पत्ति बढ़ेगी | 

गेहूं : गेहूँ, चावल के उपरान्त देश की दूसरी सबसे अधिक महत्वपूर्ण फसल 
है। यह देश की जोती जाने वाली भूमि के २० प्रतिशत से अ्रधिक पर उतन्न किया 
जाता है। विभाजन के पूर्व भाग्त में ३ करोड ६० लाख एकड़ भूमि पर १ करोड़ 
08342 था। विभाजन के उपरान्त भारत सच्ध में दो करोड़ 
कि न हे बज होती है क और डा लाख टन गेट उलन्न होता है। गेहूं 
। डत्यादन औढ़ गया है 0 स्‍ बाजफत के बढ़ने के (9५ 

ता जित भारतवर्ष गे उत्पन्न करने वाले देशों मे 


कप रैजवेप 


चौथा स्थान रखता था, और संसार की कुल उत्तत्ति का आठवाँ भाग उत्पन्न करता था | 
जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं, भारत सच्च' में ४४ लाख टन के लगभग 
गेहूं उत्पन्न होता है) पंजाब और उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण देश का ४४ प्रतिशत के लग- 
भग गेहूं उत्पन्न करते हैं और गेहूं उत्तन्न करने वाले ज्षेत्रफल का आधे के लगभग इन 
प्रान्तों में है । श्रविभाजित पंजाब सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता था। उत्तर प्रदेश 
का दूसरा स्थान था। इन प्रान्तों के अतिरिक्त मध्यप्रदेश, बिहार, मध्यभारत, राज- 
पूताना, ग्वालियर तथा दैद्राबाद में भी गेहूँ उत्पन्न होता है। 
विभाजन के फलस्वरूप हिन्द यूनियन के प्रान्तों में २ करोड़ २० लाख एकड़ 
भूमि पर गेएूँ उत्पन्न होता हे और पाकिस्तान में १ करोड़ एकड़ भूमि पर गेहूं की 
पैदावार होती है । अस्त; हिन्द यूनियन में दो तिहाई तथा पाकिस्तान में एक तिहाई 
गेहूँ की भूमि है। हिन्दुस्तान सम्पूर्ण मारत का ६५% गेंहूं उत्पन्न करता है और 
पाकिस्तान ३५४ गेहूँ उत्तन्न करता है | पाकिस्तान यें गेंहूं पश्चिमीय पाकिस्तान में 
उत्न्न होता है । यहाँ यह उल्लेखनीय बात है कि पाकिस्तान में गेहूँ उसकी आव- 
श्यकता से अधिक है | खाद्य विभाग का अनुमान है कि पश्चिमीय पाकिस्तान में 
६२०,००० टन की बहुलता है और पूर्वीय पाकिस्तान में १७७,००० टन की कमी है। _ 
भारतवर्ष में प्रति एकड़ गेहूं की पेदावार बहुत कम है । इसका कारण यह 
है कि-खेती का ढंग पुराना है। १६२० तक मसारत गेहूं बाहर भेजता था किन्तु 
क्रमशः गेहूं का निर्यात कम हो गया । अब तो मारतवषं में गेहूँ की कमी है और 
भारतवर्ष विदेशों से गेहूँ मँगाता ढे । यदि गहरी खेती के द्वारा गेहूं की पैदावार को 
बढ़ाया जा सके तो भारतवर्ष में गेहूँ की कमी को पूरा किया जा सकता है | 
भारत में गेहूँ की पेदावार प्रति एकड़ ६३६ पोंड' है. जबकि अन्य देशो में 
' इससे तिगुनी और चार गुनी तक पैदावार होती है। साधारण तौर पर फसल को 
पानी मिलने के परिमाण के अनुसार प्रति एकड़ पेदावार में अन्तर पाया जाता है | 
जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं---जेसे उत्तर प्रदेश और पूर्वीय--पत्ञाव वहाँ प्रति 
एकड़ पेदावार अ्रधिक होती है | ह॒ 
गेहूं की दृष्टि से भारत स्वावलम्बी नहीं है, पश्चिमीय पाकिस्तान जो गेहूँ बहुत 
उत्मन्न करता था पाकिस्तान में चला गयां। इस कारण यहाँ गेरूँ की कमी हो गई । 
आजकल प्रतिवर्ष लाखों टन गेूँ विदेशों, विशेषकर शास्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका 
तथा पाकिस्तान, से मँँगवाना पड़ता है। भारत सरकार के “अधिक अन्न उपजाओ?? 
आन्दोलन के फलस्वरूप १६५४२ तक भारत गेहूँ आदि खाद्यान्नों की दृष्टि से त्वाब- 
लम्बी होने की आशा है। भविष्य में कभी सारत गेहूँ. निर्यात करम फेगा इसकी कोई 
सम्भावना नहीं है | 


> 5 है ट्ै 
श्पर्द्द भारतीय अ्रथशास्त्र की रूपरेखा 


बाजरा तथा ज्वार : दक्षिण की ग्रामीण जनता का बाजरा और ज्वार मुख्य 
भोजन है |! बाजरा और ज्वार गरम प्रदेशों में खूब होता है, उसको अ्रधिक जल की 
आवश्यकता भी नहीं पड़ती | जहाँ वर्षा बिलकुल हीं कम होती है वहाँ सिंचाई का 
सहायता से इसकी खेती होती है । 

ज्वार की दक्षिण में विध्तृत खेती होती है, यद्यपि भारत के अन्य सूखे प्रदेशों. 


में भो इसकी खेती होती है। विभाजन के बाद भारत में इसकी खेती लगभग ३ करोड़ 
६० लाख एकड़ पर होती है | 


ज्वार दो करोड़ बीस लाख एकड़ पर और बाजरा एक 
करोड़ ४० लाख एकड़ पर | 


ज्वार की वार्षिक उत्पत्ति ४० लाख से ६० लाख उन 
श्र बाजरे की पेंदावार २० लाख से २८ लाख टन तक होती है | बम्बई, हैदराबाद, 
मदरास और मध्य-प्रदेश मे भारत का ७० प्रतिशत ज्वार-बाजरा उत्पन्न होता है| बम्बई' 
सबसे अधिक ज्वार उत्पन्न करता है । हेदराबाद ओर मद्रास की उसके बाद गणना 
होती है । ज्यार उत्तर प्रदेश, पंजाब, ग्वालियर, राजपूताना, मृध्य-भारत और मैसूर 
में भी उत्तन्न होती है । बाजरा भारत में विस्तृत भू-माग पर उत्नन्न होता है और गाँवों 
का मुख्य भोजन है । बम्बई, मदरास, पंजाब, हैदराबाद, राजपूताना तथा उत्तर 
प्रदेश में इसकी उत्त्ति मुख्यतः होती है। मध्य-प्रदेश में भी इसकी थोड़ी-सी पैदावार 
होती है | ज्यार-बाजरा चारे को फसले भो ह॑ जो भोजन के साथ-साथ चारा भी उत्पन्न 
करती है | ऊपर दिए, अकिड़े सम्मिलित भारत के हैं |*पाकिस्तान में ज्वार-बाजरे 
की उत्तत्ति बहुत कम होती है | | 

जौ : विभाजन के बाद भारतवष मे जी की पेदावार ६१ लाख एकड़ से 
अधिक पर होती है । पहले जी लगभग ६७ लाख एकड़ पर पैदा किया जाता था | 
जौ मुख्यतः उत्तर भारत मे उत्पन्न होता है और उत्तर प्रदेश तथा बिहार में इसको 
पैदाबार अधिक होती है। इनके अतिरिक्त पंजाब, राजपूताना तथा काश्मीर मे थोड़ा 
जी उसन्न होता है। जो की वार्षिक उत्तत्ति सम्मिलित भारत में २४६ लाख से ३५ 
लाख गन के बोच मे होती थी । जी की मांग देश में ही इतनी अ्रधिक है कि वह 
विदेशा को नहीं भेजा जाता | ज्वार, बाजरा, जो ओर मकफा भारत के निधन व्यक्तियां 
का मुख्य भोजन है। 


मक्का + मक्का थोड़ी-बहुत सभो प्रान्तों में उत्तन्न की जाती है, क्िंठ उत्तर 
भारत मे मुख्यतः उतसन्‍न होती हैं। विभाजन के बाद लगभग ६४ लाख एकड़ पर 
मक्का उत्नन्न की जाती है और २० से २४ लाख टन तक मक्का उत्पन्न होती है | 
उत्तर प्रदेश ओर विहार में गक्का ययेष्ट उत्मन्न की जाती हे | पंजाब भी मक्का की 
इाष्ट स महत्वपूर्ण है । इनके अतिरिक्त हेंद्राबाद दक्षिण, राजपूताना तथा काश्मीर 
में भी मक्का उत्चन्न होती है | मक्का विदेशों को नही सेजी जाती । उसकी देश में ही 


न्‍ कृषि १५७ 


खपत हो जाती है | भारत में मक्का मनुष्यों का भोजन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 
बह पशुओं को खिलाने के लिए उत्पन्न की जाती है | 
दाले' : भारत में दालों का भोजन में मुख्य स्थान है। दालों में पौष्टिक 
तत्य अधिक हैं। चावल में जो प्रोटोन की कमी है दालें उसे पूरा करती हैं। यही नहीं 
कि दालों में पौष्टिक तत्व अधिक दे इस कारण वे खाद्य पदार्थों की दृष्टि से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हैं; वे भूमि को उर्वरा भी बनातीं हैं, क्योकि उनके पैदावार करने से भूमि 
में नत्रजन को बद्धि होती हैं | यही कारण है कि दालो का फसलों के हेर-फेर में मुख्य 
स्थान है। वे हवा में से नत्रजन ()५॥६7०2०7) को खींच लेती है, और भूमि को 
दे देती हैं। दालें मनुष्य का भोजन तो हैं ही, चारे का काम भी देती हैं। उनकी 
प्त्तियाँ तथा डंठल पशु-खाते हैं | विभाजन के उपरान्त भारत रूघ में लगभग पाँच 
करोड़ एकड़ भूमि पर दालें उत्पन्न की जातीं हैं । 
चना : चना सबसे अधिक महत्वपूर्ण दाल है और पंजाब तथा उत्तर. प्रदेश 
में बहुतायत से उत्तन्न किया जाता है | इनके अतिरिक्त विहार, मध्य प्रदेश, दवंद्राबाद 
तथा बम्बई में भो इसको अच्छी पेदावार होतो हें । भारत संघ में चने की पेदावार 
लगभग १ करोड़ ७० लाख एकड़ पर होती है और उसको उत्पत्ति ४० लाख टन 
के लगभग है । चना अ्रधिकतर गेहूँ के साथ-साथ उत्तन्न होता है। वह अधिकतर 
देश में हो खा लिया जाता है, बाहर नही भेजा जाता। 
मसूर को दाल मुख्यतः: मध्यप्रदेश, मदरास ओर उत्तर श्रदेश में उत्पन्न होती 
हैं; यद्यापे अन्य प्रान्ता में भी कहीं-कहीं थोड़।-बहुत मसूर उत्न्न होता हैं । अरहर भी 
ग्रमाण भारत का मुख्य भोज्य पदार्थ हे और अनाज के साथ मिला कर उत्तन्न की 
जाती है । उर्द और मूंग उत्तर भारत में महत्वपूर्ण दालें द॑ और उत्तर के प्रान्तों में 
मुख्यतः उत्पन्न की जाती हैं | 
भारत संघ में दालें लगभग ४ करोड़ एकड़ पर उत्पन्न की जाती हैं। वे भोजन 
का मुख्य अग दे | मसर और अरहर विदेशा को भेजी जाती हैं | 
चाय : संसार में भारत सबसे अधिक चाय उत्पन्न करता है| चाय के पौधे 
के लिए. उवबरा गहरी भूमि चाहिए, जिस पर पानों न ठहर सके | इस प्रकार यह 
बहुधा पहाड़ों को ढाल पर उत्तन्र को जातो है। चाय को पेदावार के लिए वर्थेष्ट 
गरमी की भी आवश्यकता छे। चाय की खेती के लिए. कम से कमर ४५ फै० और 
आधिक से अधिक ८०? फै० गरमसो की आवश्यकता है | अच्छी पेदाबार के लिए ६० 
देच वर्षा ठोक हैं परन्तु यदि ढाल अच्छा हो तो अधिक वर्षा नी लाभदायक हो सकती 
है । चाय की खेती के लिए केक भूमि ओर जलचायु ही महत्वपूर्ण नहीं है, ऋुलियोा 
को समस्या इनस भी अधिक महत्वपूण है। कारण यह दे कि चाय की पत्तियाँ केवल 
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भारतवर्ष लगभग ७६ प्रतिशत चाय विदेशों को मेजता है । युनाइटेड 
किंगडम, फ्रांस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड तथा आस्ट्रेलिया उसके 
मुख्य आहक हैं | पिछले दिनों इन बाजारों में जावा, लक्का, तथा चीन की चाय की 
प्रतिस्पर्दां की। सामना करना पड़ा है| किन्तु युद्ध के कारण जावा तथा चीन का: 
निर्यात कम हो गया । भारतवर्ष संसार में सवसे अधिक चाय उसन्न करता, द्वै)/छूंसार 
की लगभग ५४० प्रतिशत चाय भारत में उत्पन्न होती है और यही सक़ेसे अधिक पु 
बिदेशों को भेजता है | अविभाजित भारत अपनी पैदावार का ैई-अतिशत विज्नेश) 5 
भेजता था | 

विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान में जो चाय उत्पन्न कुरने वाली भूमि चली 
गई है उस पर प्रतिवर्ष ६ करोड़-पोंड चाय उत्पन्न होती है और हिन्द यूनियन में 
४० करोड़ ५० लाख पॉंड चाय उत्तन्न होती है | 

कहवा : कहवा के पौधों को उबरा और ऐसी भूमि चाहिये कि जहां पानी 
न ठहरता हो | कहवा गरम जलवायु में खूब पनपता है। वर्षा साधारण आवश्यक 
होती है | लगभग २००,००० एकड़ भूमि पर कहवा उल्मन्न होता हैं और लगभग ४ 
करोड़ पौंड कहवा पैदा होता है । कहवा केवल दक्षिण भारत में ही उत्तन्न होता है | 
भारतवर्ष में जो मी कहवा उत्पन्न होता हे उसका ४३ प्रतिशत केवल मेसूर में होता 
है| मेसर के अतिरिक्त दावनकोर, कोचीन, कुग ओर मदरास कहवा उलनन्‍न करने वाले 
प्रान्तों में मुख्य हैं। विछ॒ले बीस वयों में भारत में कहवे को उत्पत्ति १,२५,००० एकड़ 
से २ लाख एकड़ और दो करोड़ पोंड से ४ करोड़ पांड' के लगभग हो गई है | फिर 
भी भारत संसार में कहवा उलनन्‍न करने वालों में ग्रतुख स्थान नहीं रखता | आजील 
अथवा जाया की तुलना में भारतवर्ष का हिस्सा नगण्य दे। १६३५ के इंडियन काफी 
सेल्स एक्ट के अनुसार प्रति हंडरवेट आठ आना निर्यात-कर लगा दिया गया दे | 
इस कारण से जो आय होती है वह कहवे की खेती की उन्नति के काम में लाईं जाती 
है | भारतवर्ष में जितना कहवा उत्पन्न होता है उसका आधा विदेशों को भेज दिया 
जाता है | उसका मूल्य लगभग एक करोड़ रुपये होता है। पाकिस्तान कहवा बिल- 
कुल भी उत्पन्न नहीं करता । भारत में संसार की उत्पत्ति का केबल दो प्रतिशत कहवा 
उल्न्‍नन होता है परन्ठु भारत का कहवा अच्छी जाति का होता है इस कारण उसकी 


हि 
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मांग अधिक है | । 

गन्ना : भारतवर्ष संसार में सबसे अधिक गन्ना उत्न्न करता है। इसको 
पैदावार के लिए अधिक गरमी ओर वर्षा की ग्रावश्यकता होती है | इसके (लिए 
उर्वरा भूमि, जिसमें चूना अधिक हो, की आवश्यकता होती है । पिछुले वर्षों में गन्ने 
की उसत्ति और भी अधिक वढ़ गई है | शक्कर आदि के धन्धे को संरक्षण प्रदान करने के 
फलस्वरूप गन्नें की खेती को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला है | उत्तर प्रदेश भारत 
में सत्र से अधिक गन्ना उत्पन्न करता है| देश की कुल उत्पत्ति का लगसग दे या 
५४ प्रतिशत गन्ना उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होता है | उत्तर प्रदेश के उपरान्त बिद्यर 
और पंजाब गन्ना उत्तन्न करने वाले प्रान्तों में प्रमुख हैं। इन प्रान्तों के श्रीरिक 
बंगाल. मदरास तथा बम्बई प्रान्त भी गन्ना उद्यन्न करते हैं। देश में इस समय 
लगभग ३६ लाख एकड़ भूमि पर गन्ना उत्पन्न होता है और लगभग ५४ लाख टन 
गन्नें की उत्तत्ति होती है डे ४ 

वेभाजन के उपरान्त २६ लाख एकड़ भूमि जिस पर गन्ना उत्मनन्न होता था 
हिन्दुस्तान में चली गई और ६ लाख एकड़ भूमि पाकिस्तान में चली गई । सम्पूर्ण 
भारत मे लगभग १२४ लाख टन शक्कर उत्पन्न होती थी | विभाजन के उपरान्त 
भारत ११६ लाख टन शक्कर उत्पन्न करता है। इस प्रकार पाकिस्तान में यश 
गन्ना उत्तन्न करने वाली भूमि की १४ प्रतिशत भूमि चली गई, किन्तु वहाँ पर केबल ३ 
प्रतिशव शक्तर उत्तग्न होतो है हि 

पिछले वर्षों में इसीरियल कॉसिल आव ऐशग्रीकल्चरल रिसर्च के प्रयत्नों से 
गन्ने को सेतो में बहुत उन्नति हुई है | उत्तम जाति के गन्ने वोये जाने लगे हैं. और 
गन्ने के उत्त्ति पहले से बहुत बढ़ी है | जहां जाबा तथा क्यूबा आदि देशों में 
शक्कर के कारलानां के आसपास गन्ने के बढ़े बड़े लेत होते हैं जहां से उन्हें गन्ना 
2080५ है, यहां भारताय मिले दूर-दूर बिखरे हुए बहुत से किसानों से यन्‍्ने खरी/ 
व १ अ | 

गन्ने का जन्म स्थान भारत है। भारत से ही गन्ना अन्य देशों को गया | 
वाल भा ससार में जितनी भूमि पर गन्नां उत्तन्न होता है उसकी आधी भूमि भारत 

ओर भारत संसार में सबसे अधिक गन्ना ( ५४ लाख उन ) उत्तन्न करता हैं । 

इस प्रेत एकड़ यहाँ गन्ने की उत्त्ति सबसे कम होती है। भारत में प्रति ऐकड़ 
गन्ने की पैदावार क्यूवा देश की चौथियाई, जावा को छुटयाँ भाग और हाई द्वीप 


कीसा 
ग ता भाग दोती है। भारत में भी उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में 
नने का उमा फात्त प्रान एच ४8 सहत झआावेक हे || 


फत आर सन्नी ; भारतवर्ष में सिन्न-भिन्न प्रकार का जलवायु होने के 


कृषि १६१ 


कारण वह आसानी से बहुत प्रकार के फल और सब्जी उत्तन्न कर सकता है| किन्तु 
अभी तक फलों तथा सब्जी की पेंदावार की उन्नति करने के लिए बहुत कम प्रयत्ष 
फ्िया गया है | डाक्टर वन के अनुसार देश में लगभग २५ लाल एकड़ भूमि पर 
फल तथा ७ लाख एकड़ भूमि पर सब्जी उलन्न होती है। फलों की पंदावार के 
मुख्यतः पंजाब की कॉगड़ा तथा कुलू की घाटियाँ, दक्षिण काश्मीर, आसाम कोनकण 
तथा नीलगिरी के पहाड़ी प्रदेश हैं | उत्तर भारत के पहाड़ी प्रदेशों में योरोप के सभी 
फल उत्तन्न हो सकते हैं | उत्तर के मेदानों तथा दक्षिण भारत में उष्ण कंठिबन्ध के 
फल उत्तन्न हो सकते हैं | कुलू ओर कांगड़ा की घाटियों में नासपाती, श्राह्ट तथा 
सेब खूब उत्पन्न होता है | संतरा आसाम, नागपुर, पूत्ता और पंजोव में बहुत उल्तन्न 
होता है | आम तो उन सभी प्रास्तो में बहुतायत से उत्पन्न होता है जहाँ का जलवायु 
नम है। भारत में फलों की पैदावार की बुद्धि में एक सबसे बड़ी रुकावट फलों को 
सुरक्षित रखने की सुविधाशों का अमाव तथा गमनागमन के साथनों का अभाव है। 
जब वन्च शीत भंदार रीति ( ८०0 $00:98० 3ए४(४८ / का देश में अधिक 
प्रचलन नहीं होता तथा पहाड़ी प्रदेशों में तेज़ी से गमनागमन को सुविधाएं, उपलब्ध 
नहीं होतीं तब तऊ फ्नों की पेदाबार में अधिक इद्धि नहीं हो सकती | क्वेंटा, पेशावर, 
बलूचिस्तान और चमन इत्यादि, जहाँ मृम्रध्यतागर जैसी जलवायु के सभी फल, 
अंगूर इत्यादि उलन्म होते है, विभाजन के उपरान्त पाकिस्तान में चले गए।। 

तम्बाकू : संसार में तम्बाकू उत्तन्त करने वाले देशों म॑ भारतवध्र का दूसरा 
स्थान है | अ्विभाजित भारत में लगभग १३ लाख एकड़ भूमि पर लगभग ६ लाख 
टन तम्बाकू उल्नन्‍्न होती थी | विभाजन के उपरान्त मारत संघ में १० लाख एकड़ 
भूमि पर लगभग ४ लाख टन तम्बाकू उलन्न होती है। उल्तादन की दृष्टि से क्रमशः 
बंगाल, मदरास, विहार, बम्बई ( गुजरात ), पंजाब, हैदराबाद ओर उत्तर प्रदेश 
महत्वपूर्ण प्रान्त है । थोड़ी सी तम्बाकू पूर्वी राजस्थान तथा उदयपुर डिविजन 
में भी होती है | 

भारतीय तम्बाझू की पत्ती भारी श्रोर मोटी होती है | उसका रंग गहरा श्र 
उसमें तेजी अधिक होगी है । इस कारण सिगरेट के लिए वह अधिक उपयुक्त नहीं है । 
अ्रव देरा में विरजिनिया तम्बाकू की पेदाबार बढ़ाई जा रही है । 

विभाजन के उपरान्त पाकिस्तान में तम्वाकू उत्पन्न करने बाली रे८०, ७०० 
एकड़ भूमि चली गई, ओर उस पर लगभग १५६,३०० बव्न तस्वाकू उतन्न होती है। 
भूमि तथा तम्बाकू की उत्पत्ति की दृष्ठि से पाकिस्तान में भारत की एक तिहाई तम्बाकू 
चली गई | 

व्यापारिक फसलें अथवा अखाय फसलें; जूद भारत की युख्य रेशेदार 

श्र हि 


कि 
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फसल है। संसार में जूठड एकमात्र अविभाजित भारत ही उल्न्न करता था | संसार में 
जूड की माँग इस कारण होती है, क्योंकि खेती की पैदावार को भरते के लिए, बोरे 
बने के लिए. और कोई सघ्ता रेशेदार पदार्थ नहीं मिलता | जूद की पैदावार मुख्यतः 
बंगाल, विहार, उड़ीसा तथा आसाम में होती है। जितना जूठ भारतबंध में उसत्न 
होता है, उसका ५.० प्रतिशत पश्चिमी बंगाल में तथा शेष श्रम्प प्रान्तों में उत्तन्न होता 
है | जूठ का महत्व तो हमें इसी से ज्ञात हो जाता है कि बंगाल से जितने मूल्य का कचा 
या पक्का माल विदेशों को निर्यात किया जाता है, उसका आधा कच्चा या पक्का जूठ की 
सामान होता है, ओर भारतवर्प से जितने मूल्य का माल निर्यात किया जाता है, 
उसका २० से २४ प्रतिशत तक होता है । * 

जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, जूठ की पैदावार मुख्यतः गंगा तथा अक्मपुत् 
के देल्टा में होती है, क्योकि इस ज्षेत्र में नदियाँ बाढ़ में ला कर उपजाऊ मिट्टी भूमि 


पर बिछा देती है । जूट मार्च से मई तक बोया जाता है और जुलाई से सितम्बर तक 
काटा जाता है। जूट के लिए गरम और नम जलवायु की झ्रावश्यकता होती है | जब 


जूठ काट लिया जाता है तो उसको गद्दर बाँध कर तालाबों के पानी में डुवा देते हैं | 
जूट के सड़ जाने पर उसके रेशे को जूट के डरठल से छुटा लिया जाता है । 

जूट की पेदावार घटती बढ़ती रहती है । विभाजन के पूर्व मिस भूमि पर जूठ 
उथन्न किया जाता था उसका क्षेत्रफत्त २० लाख एकड़ से ३५ लाख एकड़ के बीच में 
रहता था। १६४०-४१ में तो वह ४३ लाख एकड़ तक हो गया था | जूठ की उर्लात्ति 
लगभग १४ लाख टन होती थी | १६३० के उपरान्त जूठ की माँग बहुत गिर गई । 
लूट को फसल की मूल्य भी बहुत अधिक गिर गया | जहाँ १६२६ से पूर्व प्रति यर्ष 
४४ कड़े व्यत का जूठ उत्न्न होता था, वहाँ १६३० के उपरान्त केवल १५ करोड़ 
स्प्ये का जूड़ उस्चन्न किया जाने लगा | अतएज़ बंगाल सरकार ने एक जूट जाँच 
कनेदी विदाई, जिसने इस बात का आन्दोलन किया कि किसान जूट की पैदावार कम 
व १६३६ में जेब दूसरा महाबुद्ध आरम्भ हुआ, तो जूड की फिर बेहद माँग 
डै$, परन्तु बाद में फिर जूद की फसल को क्रम करने का प्रयत्न किया गया । १६२६ 
सें केद्रीय जूट कमेटी नियुक्त की गई, जिसका कार्य जूट की खेती के सम्बन्ध में खोज 
तेल असुसत्धान करना और कड़े तैयार करना है । 

भरत के विभाजन के फलस्वरूप अधिकांश जूट पाकिस्तान में चला गया। 
आया ७३ प्रतिशत जुड़ पू्ोंय पाकिस्तान उद्चत्न करता है और २७ प्रतिशत जेट 
#नदुत्तान उत्तन करता है ] 
् 3376 50%, व जूड़ उसन्न करने वाज्ली भ्रविकांश मृम्ि ( ७३ 

हः चला गई वहाँ सारे जुट के कास्ख़ाने (६७ ) भारत संध में * 
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रह गए। पाकिस्तान में एक भी जूड का कारखाना नहीं गया किन्तु अधिकांश कचा 
जूट पूर्वी पाकिस्तान में चला गया । इस विभाजन से एक बहुत बड़ी कठिनाई यह 
उपस्थित हो गई है कि भारतीय मिलों को कच्चा जूट कैसे मिलें। भारत और पाक़ि- 
स्तान के सम्बन्ध खराब होने से स्थिति ओर भी विगड़ गई। अस्तु भारत सरकार 
इसका प्रयत्न कर रही है कि शीघातिशीघ भारत में ही जूट को श्रधिक उत्पन्न किया 
जाय जिससे कि भारत को पाकिस्तान पर निर्भर न रहना पड़े | पश्चिमीय बंगाल के 
अतिरिक्त उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में तराई, विहार, मालाबार, मदरास तथा दक्षिण के 
अन्य स्थानों पर जूट की खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी उद्दे श्य से एक 
जूट रिसच वोड स्थापित किया गया है। यही नहीं जूट के अतिरिक्त अन्य रेशेदार 
पदार्थों को भी काम में काया जा रहा है। इस प्रयज्ष में आशाजनक सफलता मिली 
है और जूट को पैदायार विभाजन के समय से बहुत बढ़ गई है | विभाजित भारत में 
प८०,००० एकड़ भूमि पर जूट की खेती होती है श्रोर १,६५८,००० गाँठें जूट उत्पन्न 
होता है । निकट भविष्य में दक्षिण में जूट की सेती बढ़ जावेगी ऐसी आशा है | 

कपास ; विभाजन के पूब संसार में कपास उत्तन्न करने वाले देशों में भारत 
का दूसरा स्थान था। सबसे अधिक कपास संयुक्त राज्य अमेरिका उत्पन्न करता है। 
अविभाजित भारतवर्ष संसार की एक चौथाई कपास उसन्न करता था। किन्तु भारतीय 
कपास छोटे फूल वाली थ्रौर घटिया होती है । उससे बहुत बढ़िया कपड़ा नहीं बनाया 
जा सकता, केवल मोटा कपड़ा ही तैयार किया जा सकता है। व्यापारिक फसलों में 
कपास का भारत में प्रसुख स्थान है। महायुद्ध के पूर्व आधे से अधिक कपास विदेशों 
को भेजी जाती थी, जिसमें से आवधेकांश जापान खरीदता था। ल्गमग ४० प्रतिशत 
कपास देश के सूती वच्र के कारखानों में खप जाती थी श्लोर शेष १० प्रतिशत यरह-उद्योग- 
धन्षे में सूत कातने तथा कपड़ा बनाने के काम में आती थी। , जापान के अ्रतिरिक्त 
अन्य देशों में भारतीय कपास की अधिक माँग नहीं है | इसका मुख्य कारण यह है कि 
हमारी कपास घटिया है, और एक दूसरा कारण यह है कि भारतीय कपास की पेदावार 
का व्यय अन्य देशों की तुलना से अधिक है, इस कारण हमारी कपास अ्रन्य देशों की 
प्रतिस्पद्धां में नहीं टिकती | 

पिछुले वर्षों में इम्मीरिबल कॉसिल आव ऐप्रीकल्चरल रिसर्च तथा केन्द्रीय 
कॉटन कमेटी कपास की उत्तत्ति को बढ़ाने तथा बढ़िया जाति की कयास के देश में 
उत्तन्न करने का प्रयज्ञ करती रही हे | 

कपास मुख्यतः बम्वई, मध्यप्रान्त, बरार, पंजाब, मद्रास, उत्तर प्रदेश, 
मध्यमारत, राजपूताना, हैदराबाद, मैसूर और बड़ौदा में उत्तन्न होती है| बम्बई तथा 
बरार में देश की कृपास की भूमि का आधा चषेत्रफल 6 । 
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जापान की माँग युद्धकाल में बन्द होने के कारण (क्योंकि जापान शतु-देश, 
था) और देश में अनाज की कमी के कारण, पिछले वर्षों में कपास की खेती पहले से 
बहुत कम हो गई । १६३६ में .२ करोड़ १५ लाख ८० हजार एकड़ पर कपास उसन्न 
की गई झोर ४०० पौंड वाली ४६ लाख गाँठ उततन्न हुई, किन्तु १६४५-४६ में कुल 
१ करोड़ ४४ लाख ८० हजार एकड़ पर कपास उत्पन्‍न हुई एवं ३४ लाख ४२ हजार 
गांठें उत्तन्न हुई | 
विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान में युद्ध के पूर्व के क्षेत्रफल में से ४१ लाख . 
एकड़ ओर युद्ध के बाद के त्षेत्रफल में से २७ लाख एकड़ कपास की भूमि पाकिस्तान 
में चली गई | पाकिस्तान का क्षेत्र युद्ध के पूष १५ लाख ४४ हजार गाँठ उत्तन्न करता 
था | युद्ध-काल तथा उसके उपर।न्‍्त उसकी उत्पत्ति १३ लाख रद हजार गाँठ है | 
कपास की दृष्टि से पाकिस्तान की स्थिति बहुत अच्छी है । इसका कारण यह 
है कि युद्ध के फलस्वरूप कपास की खेती में जो कमी हुई, वह पाकिस्तान की अपेक्षा 
हिन्दुस्तान में अधिक हुई है | दूसरे, सिंध और पंजाब में सिंचाई के साधनों की बहुलता 
के कारण पाकिस्तान में प्रति एकड़ कपास की उत्पत्ति अधिक है | यही नहीं, पश्चिमीय 
पंजाब तथा सिंध बढ़िया कपास और लम्बे फूलवाली कप[स अधिक उत्पन्न करते हैं। 
वहाँ अमेरिकन जाति की लम्बे फूलवाली कपास अधिक उलन्न होती है | भारतीय मिलें 
बढ़िया कपड़ा तैयार करने के लिए, उसका उपयोग करती हैं । 
यद्यपि भारत कपास उत्न्न करने वाले देशों में प्रमुख है किंतु यहाँ प्रति एकई 
पैदावार केवल ७५ पौंड ही होती है जब कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति एकड़ पीछे 
२६१ पोड, रूस में २७१ पोंड, मिस्र में ५०७ पोंड, सूडान में ३०७ पोंड, तथा. 
अजेन्टाइना भें १७८ पाड कपास उत्तन्न होती है | 
यही नहीं कि भारत में प्रति एकड़ कपास बहुत कम उत्पन्न होती है वरन्‌ भारत * 
को कपास बहुत घटिया छोटे फूल वाली होती है | बढ़िया वारीक कपड़ा तैयार करने के 
लिये मुलायम और लम्बे फूल बाली कपास की आवश्यकता होती है | केन्द्रीय कृपास . 
कमेटी अ्रव लम्बे फूल वाली कपास उत्तन्न करने का प्रयज्ञ कर रही है | 
विभाजन के फलस्वरूप भारत संघ की स्थिति कपास की दृष्टि से खराब हो गई । 
भारत की मिलों के लिए. कपास की कमी पड़ गई। भारत संघ को आज कपास 
बाहर से मेंगवानी पड़ती है | इस बात का प्रयज्ञ किया जा रहा है कि मारत क्रपास 
की दृष्टि से भी स्वायलम्बी हो। 
सन्त : सन भारत में कई तरह का होता है। यह बम्बई, मध्यप्रदेश, उत्तर 


प्रदेः 
श तथा सदरास प्रान्त में अधिक उत्पन्न होता है और अधिकतर विदेशों को भेज 
दिया जाता है| 


ञ्ड 
श्र 
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इस्डियन -हैम्प की पैदावार, भाग, गाना, चरस इत्यादि नशीली पदार्थों को 
उत्पन्न करने के लिए की जाती है, न कि उसका रेशा उत्पन्न करने के लिए | यह 
अधिकतर उत्तर-पश्चिमीय हिमालय-प्रदेश में उत्तन्‍न होता है। व्यापारिक दृष्टि से 
सीसल हैंम्प कम महत्वपूर्ण है | इसकी पैदावार मुख्यतः सिलहट, तिरहुत, बम्बई तथा 
दक्षिण भारत सें होती है । 

वतिलहन : भारत में सरसों, मूंगफली, बिनौला, लही, तिल, सन का बीज, 
अंडी, नारियल, महुआ इत्यादि मुख्य हैं। विभाजन के बाद भारत संघ में लगभग 
७० लाख टन तिलहन उत्पन्न होता है। दो करोड़ एकड़ भूमि पर तिलहन उत्पन्न 
किया जाता है। तिलहन उत्पन्न करने वाले देशो में भारत एक प्रमुख देश है | 

अलसी (.78८८०) ; भारत के निर्यात व्यापार में लिनसीड' का मुख्य 
स्थान है| यह उनमें से एक फसल है, जिसकी पेदावार विदेशी व्यापार पर निर्भर 
रहती है, यद्यपि इसकी देश में भी बहुत अधिक खपत होती है। संसार में सबसे अधिक 
7|#5४९० अर्जेण्टाइना में उत्पन्न होता है। अजेंस्टाइना संसार का आधा लिन- 
सीड पेदा करता है | भारत का स्थान चौथा है । संयुक्त राज्य श्रमेरिका तथा सोवियत 
का क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान है। मध्य प्रान्त तथा बरार का, देश में इसको 
उत्पन्न करने वाले प्रान्तों में पहला स्थान है। मध्यप्रान्त तथा बरार के अतिरिक्त उत्तर 
प्रदेश, बिहार, हैदराबाद, बंगाल, बम्बई, पंजाब और राजपूताने में भी इसकी अच्छी 
पैदावार होती है । 

में गफली : भारतवर्ष में विभाजन के बाद ३० लाख एकड़ भूमि पर मूँग- 
फली उत्तन्न की जाती है । भारतवर्ष संसार की ५० प्रतिशत मूं गफली उत्पन्न करता 
है। मूं गफली की खपत देश के अन्दर भी बहुत है । - केवल २५ प्रतिशत मूंगफली 
विदेशों को, मुख्यतः फ्रांस को, भेजी जाती है । इसकी पैदावार मुख्यतः मदरास, बम्बई, 
हैदराबाद, मध्यप्रान्त और मेसर में होती हैं। दक्तिण भारत में ही अधिकतर इसकी 
वैदाबार होती है| पश्चिमीय भारत में भी इसकी पैदावार बढ़ती जा रही है | पिछले 
दिनों मूँगफली की पैदावार बहुत बढ़ गई है | 

तिल : तिल प्रायः सभी प्रान्तों थोड़ा-बहुत उत्तन्‍न होता है, परन्तु बम्बई, 
मदरास और मध्यप्रांत में इसकी पेंदावार वहुतायत से होती हैं । तिल ४० लाख एकड़ 
भूमि पर उत्पन्न किया जाता है। पहले तो ५० लाख एकड़ पर तिल उत्तन्न होता था, 
किंतु इस समय “अधिक अ्रनाज उत्पन्न करो? आन्दोलन के कारण उसका ज्षेचरतल कुछ 
कम हो गया हैं। देश में तिल की उत्तत्ति ३ लाख ६५७ हजार टन के लगभग है | 

सरसों : यह मुख्य तिलहन है| इसकी पेंदावार लगभग रे५ लाख एकड़ 
भूमि पर होती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में बह २५ लाख एकड़ पर मिली-जुली 


आकर 
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फसल की भांति गेहूँ के साथ बोई जाती है। यह उत्तर प्रदेश, पंजाब, वज्ञाल, बिहार, 
उड़ीसा ओर आसाम में मुख्यतः उत्पन्न होती है| इसकी पेदावार १० या ११ लाख टन 
के लगभग होती है | उसमें से आधी से अधिक उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होती है। 

विनोला : भारत कपास बहुत बड़ी राशि में उत्पन्न करता है अ्रतण्व 
उसका बीज अर्थात्‌ बिनोला स्वभावतः ही अधिक राशि में उत्पन्न होता है | बिनौले का 
देश में दूध के पशुओं को खिलाने में बहुत उपयोग होता है । 

नारियल : नारियल की पेदाबार पूर्वीय तथा पश्चिमीय समुद्रतट पर 
तथा वज्ञाल और आसाम में बहुतायत से होती है | भारतवर्ष २० लाख गैलन नाएरि- 
यलल का तेल विदेशों को, मुख्यतः इंगलैंड को, भेजता है । नास्यिल की जटाओं के 
रत्से बनते दं जो कि विदेशों को भेजे जाते हें। नारियल भी बहुत बड़ी संख्या में 
विदेशों को भेजे जाते हैं | भारत में लगभग २५ लाख एकड़ भूमि पर नारियल उत्न्न 
होता है । ; 

महुआ : महुथ्रा का पेड़ तराई के प्रदेश, सारे मध्यमारत और बच्ञाल के 
उस भाग में जहां बर्षा कम होती है पैदा होता है | | 

तिलहन का उपयोग केवल खाद्य पदार्थों के लिए ही नहीं किया जाता वरन 
तेल, सुगन्धि, औषधियों, पेन्ट, वार्निश तथा अन्य चिकनाहट के पदार्थ तैयार करने 
में भी होता है। इसके अतिरिक्त साबुन, पैमोनेड इत्यादि को बनाने के लिए भी 
तिलहन का बहुत अधिक उपयोग होता है | भारत तिलहन विदेशों को भेजने वाले 
देशों में मुख्य देश है । आवश्यकता इस वात की है कि तेल पेरने का धन्धा तथा 
उस पर आशभित साथुन, पेंट, वानिश बनाने के धन्ये को देश में उन्नत किया जावें। 
महायुद्ध के फलस्वरूप तिलहन की खेती कुछ कम होने लगी है | 
_. डी: अंडी के पेड़ पर अडी ( रेशम ) के कीड़े पाले जाते है और अंडी 
* तेल ते साधन तथा अन्य प्रकार के मशीनों को चिकना करने वाले तेल तैयार 
किए जान है। झंडी के लिए. गरमी की आवश्यता होती है और साधारण वर्षा 
>गट होती है। अंडी मदरास, हैदराबाद, बम्बई, मध्य प्रदेश में बहुत उत्पन्न होती 
३। भारत सं में दस लाख एकड़ पर अंडी उत्तन्न की जाती है। संसार में भारत 
ही अंडी उसन्न करता है 

हल * अफीम की खेती के लिए उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती दे | 
अस्दधर के मदोने में बीज वोया जाया है और मार्च में अफीम इकटी की जाती हे | 
कप पक कक को सींचना पड़ता है | क्रिसानों को सारी अफीम सरकार 
पा अल का अफीम की पैदावार बहुत अधिक होती थी। 

करोड़ रुपए की अफीम भेजता था किल्‍्तु चीन से समझौता हो 
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जाने के कारण भारत ने वहाँ अफीम भैजना वबन्द-कर दिया इस कारण अ्रफीम की 
खेती भी बहुत कम होगई | अ्रब थोड़ी सी अफीम उत्तर प्रदेश के बनारस ओर 
गाजीपुर जिलों में, ग्वालियर तथा मालवा में, राजस्थान के मेवाड़ प्रदेश में तथा 
पश्चिमीय वंगांल और बिहार में उत्तन्न होती है | 
सिनकोना : सिनकोना के पौधे से कुनैन तैयार की जाती है । इसके लिए 
५० से १०० इंच तक वर्षा तथा तापक्रम ६० से ६४ डिंगरी तक अपेक्तित होता हे । 
गरम प्रदेशों में सिनकोना ३००० से ६००० फीट की ऊँचाई पर होता है। भारत में 
यह दार्जिलिंग तथा नीलगिरी की पहाड़ियों पर उत्तन्न होता है । 
खजूर : खजूर से शक्कर तैयार होती है| बद्ञाल, मदरास, मध्य प्रदेश, तथा 
मध्यमारत में खजूर बहुत पाया जाता है;। जसौर में खजूर की शक्कर तैयार करने 
का एक वड़ा कारखाना स्थापित किया गया है। 
मसाले : भारत में मसाले भी उत्पन्न होते हैं। अधिकतर मसालों की उत्त्ति 
दक्षिण भारत में होती है । नीचे लिखे मसाले भारत में उत्तन्न' होते हैं :--- 
दारचीनी : यह दक्षिण भारत में उत्तन्न होती है। यह पतलो डालों की छाल से 
संग्रह की जाती है । यह खाना सुगंधित करने, दवा और इच्च बनाने के काम में 
आती है। 
काली मिर्चे : एक लता का वीज है | यह लता उपजाऊ तथा खूब पानी 
प्रात्त भूमि में होती हैं। इसे गर्म जलवायु चाहिए | इसके लाल वीज इकटे करके घास 
में सुखा लिए जाते हैं, सूख कर वे काले हो जाते हैं| यह मदरास, वम्बई और वज्ञाल 
में उत्पन्न होती हैं । मालावार की काली मिच बहुत प्रसिद्ध हैं। 
अदरक : यह पौधे की जड़ है। इसे गर्म जलवायु, अच्छी मिद्दी ओर अधिक 
नमी की जरूरत होती है| यह भारत भर में उत्पन्न, होती है । 
'जाविन्नी, जायफल : यह एक पेड़ का फल है| छिलके से जावित्री और बीज 
से जायफल पेदा होता है । यह इक्षु सौ वर्ष तक फल देता है | 
लौंग : भारत में लौंग मदरास के पश्चिमीय धाट के मिच्ले भाग में 
होती है । 
सुपारी : सुपारी पान के साथ खाई जाती है। यह समुद्र के समीपवर्ती 
प्रदेश में उत्पन्न होती हैं | 
र॒र : खर के वाणों की स्थापना हुए भारतवर्ष में अधिक दिन नहीं हुए । 
२६०४ में भारतवर्ष की कुल उतत्ति ५० टन थी किन्तु आज वह देश की मुख्य 
व्यापारिक फसल है जिसकी बाहर बहुत माँग हैं | इस समय भारत १६ हजार टन 


रबर उलनन करता है। रबर मुख्यतः मदरास, कुर्ग, मेवर और ट्रावंकोर में उत्पन्त 
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होती है | दूवंकोर में देश की उसचि की ६० प्रतिशत रबर उल्न्न होती है। भारत॑ 
संसार की कुल उत्सति की दो प्रतिशत रबर उसन्‍्न करता है। 

छोर ( पशु ) : यद्यपि भास का पशु कमजोर और घटिया होता. है, परन्तु 
जहां तक पशुओं की संख्या का प्रश्न है, मारतवर्ष में पशुओं की संख्या बहुत ऋषिक 
है | थ्रागे लिखी तालिका से पशुओं की संख्या का अनुमान हो जावेगा। विभाजन 
के उपरान्त भारत में मिन्‍न-मिन्‍न पशुओं की संख्या नीचे लिखे श्रनुसार थी ४-- 


गाय और बेल १७ करोड़ 
भेस ४ करोड़ 
भेड़ ४ करोड़ ५० लाख 
बकरी ५ करोड ८० लाख 
धोड़ा १३ करोड़ 
खच्चर १६ करोड़ 

... लाँट ६० लाख 


संसार में भारत में सबसे अधिक ( लगभग ३० प्रतिशत ) गाय-ैल हैं | 
विभाजन हो जाने के उपरान्त लगभग २० प्रतिशत गाय-बैल पाकिस्तान में चेले गए) 
गाय, बैल और मैंस का उपयोग खेती के लिए तथा दूध के लिए होता है। बलों के 
बिना तो देश में खेंती होना ही असम्भव थी | गाय-जैलो की नस्ल उत्तर्नः करने वाले 
मुश्य प्रान्त उत्तरी गुजरात, मध्यमारत, नेलौर, सिंध, मांथ्गोमरी (पंजाब में) हैं | इनके 
अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, मैस्‌र तथा बस्ई से भी अष्छी नस्ल के गाय-बैल होते हैं । 
विभाजन का भारत के पशुधन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा | यों ही भारत में 
पशुओं की नस्ल बहुत खराब थी किन्तु जो भी गाय बैलों की अच्छी नरले थीं वें 
पश्चिमीय पं॑जाव और सिंध में होने के कारण पाकिस्तान में चली गई | 
शाईवाल, सिंधी, थारपारकर जो भारत की अत्यन्त दुधारू नस्‍लें थी वे पाकि' 
त्तान में रह गई' । इसके अतिरिक्त थारी, मगनारी तथा पन्‍नी नरतें जो बहुत अच्छे 
बैल उत्तन्न करती थी वे भी पाकिस्तान में रह गई । गाय के श्रतिरिकत भेंस की राबी 
और नोली नामक बढ़िया नस्तें भी पाकिस्तान में चल्ली गई' | इस दृष्टि सं भारत की 
बहुत हानि हुई । यही कारण है कि भारत सरकार ढोरों की नत्ल का सुधार करने 
में विशेष रूप से प्रयक्षशील है | 
भारत में भेड़ मुख्यतः पंजाब के हिसार जिले, गढ़वाल, श्रल्मोड़ा, नेनीवाल 
(रह कौ | 2 22383 हि 53 मदरा्त के कुछ जिलों में पाली जाती 
कक स्पग ग रे छोग होता है। फिर भी उत्तरी मारत की भेड़ो 
ड्रो की अपेक्षा बढ़िया होता है | भेड़ की उन्नति करने 
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की यहां अभी तक कोई विशेष प्रयत्न नहीं हुआ । 

रेशम : भारत में कच्चा रेशम यथेष्ट मात्रा में उत्तन्‍्न होता है । भारत में 
बहुत प्रकार के रेशमी कीड़े पाये जाते हैं । रेशम का कीड़ा, टसर का कीड़ा, अरंडी 
का कीड़ा ओर मूगा सुख्य हैं । 

भारत में रेशम मुख्यतः नीचे लिखें तीन क्षेत्रों में उत्पन्न होता है :--- 
(१) दक्षिणी क्षेत्र जिसमें मैसूर, तथा मदरास का कोयम्बटूर जिला है, (२) बगाल 
का ज्षेत्र, (३) काश्मीर का क्षेत्र | टसर मुख्यतः छोटा नागपुर, उड़ीसा तथा मध्य- 
प्रान्त के कुछ जिलों में उत्पन्न होती है | ग्रासाम में अरएडी तथा मू गा रेशम उत्पन्न 
होता है | उत्तर बिहार में भी रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। काश्मीर राज्य तथा 
मेसूर राज्य ने अपने राज्यो में रेशम के कीड़े पालने के धन्धो को वैज्ञानिक ढक्ञ से 
उन्नत करने का प्रयत्ञ किया है | उन्होंने विदेशों से विशेषज्ञों को बुलाकर इस धन्धें की 
उन्नति की है। काश्मीर में एक बड़ा कारखाना भी है। काश्मीर में रेशम का धंधा 
उन्नत दशा में है | वहाँ शहतूत के पेड़ो पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं | 

आजकल देश में रेशम का घंधा अत्यन्त पतित अवस्था में है। विदेशों में 
भारतीय रेशम की बहुत कम पूछ होती हैं । विदेशी व्यापारी भारत से रेशम मंगाने 
के बजाय ककून मंगाना अधिक पत्ष॑द करते हैं क्योकि भारत में रीलिग बहुत खराब 
होता है | यहां तक कि भारत के रेशम बनने वाले भी चीन और जापान के रेशम 
को काम में लाते हैँ | प्रतिवर्ष चीन, जापान और इटली से भारत में रेशम आता हैं। 
यदि भारत में वैज्ञानिक ढंग से रेशम के कीड़े पालने का प्रयत्न किया जावे ओर घंथे 
की उन्नति की जावे तो चीन ओर जापान की भांति ही भारत में भी रेशम उत्पन्न 
करने का घंधा तेजी से उन्नति कर सकता हैं। 


परिच्छेद ७ 
कृषि : उत्पादन 
( भूमि की समसयाएँ ) 
हमारे राष्ट्रीय आर्थिक पुनःनिर्माण के कार्यक्रम में खेती के धन्चे की स्थिति 
को सुधारना अत्यन्त महत्वपूर्ण और आवश्यक है। भारतीय कोडि-कोटि जनता की 
निर्धनता का मुख्य कारण इस राष्ट्रीय धंधे की गिरी हुई दशा है । जब तक कि हम 
खेती का नवीन संस्करण नहीं करते, उसका नये रूप से संगठन नहीं करते और खेंती 
को एक अत्यन्त पिछड़े घधे के स्थान पर समृद्धिशाली धंधा नहीं बना देते, तब तक 
भारत को कोटि-कोटि निर्धन जनता की 'निर्धनता को दूर करने की आशा, हुराशा 
मात्र है। ० 
जनसंख्या का भूमि पर भार 
इससे पहले कि हम खेती के सुधार के लिए जिन समस्याओं को हल करना 
आवश्यक होगा, उनका अध्ययन करें, यह आवश्यक और लाभदायक होगा कि हम 
खेती के सम्बन्ध में एक साधारण किन्तु गम्भीर समस्या क्ा अध्ययन करले जोकि खेती 
की भावी उन्नति पर गहरा प्रभाव डालती है। स्पष्ट हो हमारा तासये जनसंख्या के 
नम पर भार से है। अर्थशात्र के विद्वान इस संवन्ध में एकमत हैं कि मारत में भूमि 
“२ जेनसेस्या का भार झत्यविक है जिसे भूमि सहन नहीं कर सकती । जैसा कि हमने 
श्रर्थिक परिवर्तन के परिच्छेद में देखा था, पिछले कई दशाब्दों से भारत में तेजी से 
जनसंख्या खेती पर अधिकाधिक निर्भर होती गई और आज भी यह प्रदत्त घट नहीं 
रही है। बहुत से कारणों से यह डुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है | जनसंख्या का _ 
वेढ़ना, पुराने शह-उद्योग-धन्धो की अबनति, , जिसके कारणों का हक हम कैहुले हर 
परिच्छेद में कर चुके हैं, देश में अ-य पेशो और धन्धो का अभाव, भूमि पर जनसंख्या 
के बा भार का सुख्य कारण हैं। श्रतः खेती के सुधार के लिए. सबसे अधिक 
के या यह है कि भूमि पर जनसंख्या के इस अत्यधिक भार को 
निकाला जावे । इसका डक कि आ बढ़ने 5 की सरल को हज 
बे हे 5 अथ यह है कि आज जो जनसंख्या भूमि पर निर्भर है 
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और भूमि के द्वारा जिसका भरण-पोषण होता है, उसमें से कुछ अंश को भूमि पर से 
हटाया जावे और उसके लिए नवीन धंधों और पेशो की व्यवस्था की जावे । यही 
वास्तव में सारी समस्या का मूल आधार है | बहुत से विद्वान लेखकों ने इस बात पर 
जोर दिया है कि बड़ी मात्रा के धंघों, मध्यम श्रेणी के धंधों, ओर छोटे ग्ह-उद्योग-घंधों 
को स्थापना और उसके साथ-साथ व्यापार-वाशिज्य ओर वेंकिंग व्यवस्था का विस्तार 
ही भूमि पर जनसंख्या के भार को हटाने का एकमात्र उपाय है) इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि जहाँ तक यह सुझाव व्यावहारिक है, यह बहुत ही अच्छा झोर ठीक है | 
यह सुझाव इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि यह, भारतीय कृषि की समस्याएं अके ले हल 
नहीं हो सकतीं, इस तथ्य की ओर संकेत करता है। देश को आर्थिक समस्या एक 
सम्पूर्ण समस्या है; उसको बाँटा नहीं जा सकता | उसके अन्तर्गत जितनी भी समस्याएं 
होंगी उनका इसी आधार पर अध्ययन किया जा सकता है कि वे एक संपूर्ण समस्या 
की पूरक मात्र हैं । इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए. कि आर्थिक 
समस्या भी उस बड़ी समस्या का, अथात भारतवासियों के जीवन के नव-निर्माण' का 
एक श्रज्ञ मात्र है, फिर चाहे वह अज्ञ कितना ही बड़ा क्यों न हो। इन समस्याओं के 
हमारे हल भी तमी प्रभावकारी सिद्ध होंगे जबकि हम पूरे चित्र को दृष्टि में रखकर उन 
हलों को ज़िकालेंगे, केवल किसी एक अंश को ध्यान में रखकर हल निकालने की चेष्टा 
नहीं करेंगे ! अस्त; यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ज़ेंती की उन्‍नति तथा औद्योगिक 
उन्नति सर्बाज्ञीण उन्नति के अंश मात्र हैं, अतएव उनको एक साथ ही करने का प्रयत्न 
करना चाहिए | किन्तु हमारी कठियाई व्यावहारिक हँ। क्‍या हम यह झाशा कर - 
सकते हैं कि काम कर सकने योग्य जनसंख्या को जोकि श्राज कृषि में आवश्यकता से 
अधिक है, बड़ी मात्रा के कारखानों, मध्यम श्रे णी के घधों तथा छोटी मात्रा के घंघों 
तथा अन्य पेशों के उत्तन्न हो जाने से एक उचित समय में जिसके लिए कि राष्ट्रीय 
शआारयथिक योजना बनाई जावे, काम दे सकेंगे। यदि इस प्रश्न का उत्तर यह हो कि 
इन धंधों की स्थापना से एक निश्चित समय में खेती में लगे हुए अनावश्यक 
लोग इनमें काम पा जावेंगें तब तो हमारी समस्या सचमुच ही हल होगई | किन्तु यदि 
इसका उत्तर ना में हो तो समस्या ओर भी उलक जावेगी । इस सम्बन्ध में बहुत से 
विद्वानों को संदेह है कि यदि देश के शोद्योगिकु सज्ञठन में क्रान्तिकारी उन्नति हो तब 
भो घंवे देश की जनसंख्या के नगण्य प्रतिशत को ही उसमें काम दे पायेंगे । इन धंधा 
# तेजी से उदव हो जाने पर भी भारत में यह होने बाला नहीं है कि उद्योग-धन्षों में 
कम करने वालों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो और भूमि पर से बहुत झषिक 
लोग हट जाबे' जिससे भूमि का भार देलका ही सके | आज हमारे पास पेशों के शअनु- 
सार जनसंठया के अ्रकिदे सही-सही नहीं ४8 अतएव श्राकिदा के आधार पर बात करना 
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व्यथ है | परन्तु साधारणतया मोटे रूप से हम इस तथ्य पर पहुँचते हैं--जिसका 
विरोध होने की कई सम्भावना नहीं है)कि धन्धों की तेजी से उन्नति होने पर भी भूमि 
पर जो जमसंख्या का अत्यधिक भार है, वह पूरी तरह से हलका हो जावेगा। एक 
यथार्थवार्दी दृष्टिकोण से यदि इस समध्या का अध्ययन करें तो हम इसी निणुव पर 
पहुँचेंगे | अतएच कुछ हृद तक खेती का सुधार करने के हमारे सभी प्रयज्ञ इस सीमा 
के अन्त्ग त ही होगे 3 एक दूसरा उपाय भूमि के भार को हलका करने का यह. हे 
द्वि हम अ्धिकाधिक हम ्रधिकाधिक भूमि को खेती के योग्व बना. सके । किंतु इसके लिये भ्रधिक 
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के बाग्य बनाने के ' लिए चहुत ग्रधिक साधनों की श्रावश्वकता होगी, जोकि साधारण 
किसान की सामर्थ्य के बाहर है। शाही-कृषि-कमीशन तथा श्री बोले और श्री राबट- 
सन, जिनक बारे में यह नहीं कहा जा; सकता कि वे भारतीय राष्ट्रीय सावनाओं 
प्रभावेत थे, उनका भी यही मत था । वे दोनों विशेषज्ञ जिन्हें भारत सरकार ने भारत 
की आर्थिक स्थिति? की जाँच करने की आमम्त्रित किया था, इस सम्बन्ध में इस प्रकार 
लिखते हैं, “अन्त में हमारा यह विचार है कि भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमि, जिस पर खेती 
नहीं हाता, उसके बगाकरण के प्रयत्म को छोड़ देना चाहिये, क्योंकि भूमि का इस 
प्रकार वर्गीकरण करना एक प्रकार की काल्पनिक समस्या को जन्म देता है। क्योंकि 
सा प्रकाशित करने से कि इतनी भूमि जोती जा सकते वाली परती भूमि है, हम एक 
कालानक समत्या का उत्चन्न कर देत हूं, ग्र्थात्‌ उस भूमि पर खेती करने की समस्या 
की जत्म दूत है |” इसका यह अथ कदापि नहीं है कि खेती की भूमि को अब बढ़ावा 
ही नहीं जा सकता । झासाम, मध्य-प्रदेश, मध्य-भारत, राजस्थान, पंजाब में खेती की 
भूम का बढ़ान की कुछ गुन्जाइश अवश्य है | पंजाब ओर मध्यः्प्रदेश, मध्य-भारत 
तथा राजपूतान में यह तभी संभत्र है ज़ब सिंचाई के साधनों का विस्तार हो झौर 
तिंचाई की तुविधा उपलब्ध हो । आसाम और तराई (हिमालय) के प्रदेश में अस्वा- 
स्थ्यकर जलवायु मुख्य बावा है । इसके अतिरिक्त श्रासाम में मजदूरों की भी एक विक८ 
प्मत्या ६ | यह सब होते हुए भी वदि समत्त देश की दृष्टि से हम देखें तो हमें 
कना धगा कलर परतो भूमि को तोड़कर उस पर खेतों करने से जनसंख्या का भूमि 
पर अधिक भार इलका न हो सकेगा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि उद्योग-बन्धो की तेजी 
मत स्थापना हाने पर और नई बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने से भूमि पर जो जन 
भण्या का अत्यविक भार हैं, चह कुछ ता दलका होगा परन्तु इतने से यह सप्रत्या हल 
2 है महगा। अत्त; लेती की उन्तति के लिए हमें अधिकाधिक गहरी तथा वैज्ञानिक 
7 की सता पर ही जिंभर रहना द्ोगा | ग्रथ हम आगे इस दृष्ठि से खेती सम्बन्धी 


भूमि की समस्याएँ १७३ 


समस्याओं का अध्ययन करेंगें। पहली समस्या, जिसकी ओर हमारा ध्यान जाना 
चाहिये, वह है भूमि की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने की समस्या | अ्व हम इस समस्या 
का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगें। 
खेती योग्य वंजर भूमि पर खेती की सम्भावना : ग्रविभाजित भारत में 
१० करोड़ ६० लाख एकड़ खेती योग्य बंजर भूमि थी । विभाजन-के उपरान्त खेती 
योग्य बंजर भूमि ८ करोड़ ६० लाख एकड़ रह गईं है। ऐसा अनुमान किया जाता 
है कि इसमें से ढाई करोड़ एकड़ भूमि को तोड़कर उस पर खेती करना आर्थिक इृष्ठि 
से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। “अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन” को सफल _ 
बनाने के उद्देश्य से सरकार अगले पाँच वर्षों में ६२ लाख एकड़ भूमि को तोड़ कर 
खेनी योग्य वनावेगी । इसमें से चालीस लाख एकड़ भूमि ऐसी है जो कांस या हरिं- 
थाली के उद्मन्न होने के कारण खेती के लिए वेकार है । इस प्रकार की भूमि बम्बई 
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य भारत तथा भूपाल में पाई जाती दे | 
उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में गंगा खादर की ५०,००० एकड़ भूमि को जिस 
पर जंगल खड़ा था तथा लम्बी घास उत्तन्न हो गई थी, . कृपि यंत्रों द्वारा खेती के 
योग्य बना दिया गया ओर उस पर खेतो होती रही है । उत्तर प्रदेश में दो दूसरी 
योजनाएँ हाथ में ली गई हैं । उसी प्रकार मध्य प्रदेश तथा भरतपुर और अलवर में 
नई भूमि को तोड़ा जा रहा है। सभी प्रास्तों में उस कार्य को 'करने के लिए. ३००० 
बढ़े ट्रेक्टरों की आवश्यकता होगी | भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य 
भारत, भूपाल, विंध्य प्रदेश तथा राजस्थान सें घासों से भरी हुईं भूमि को खेती योग्य 
बनाने के लिए, एक करोड़ डालर का ऋण अनन्‍्तरांट्रीय बैंक से लिया है, जिससे कि 
विदेश से कृषि यंत्र मेँगाये जा सके । 
इसमें तो तनिक मी सन्देह कि नहीं खेती योग्य बजर भूमि को खेती योग्य बनाना 
किसान की शक्ति और साधनों के बाहर की बात है | सरकार ही यह कार्य कर सकती 
है | इसमें तमिक भी संदेह नहीं कि सरकार के प्रयत्न से कुछ भूमि खेती के योग्य बना 
दी जावेगी और जहाँ तक खाद्यान्न की कमी का प्रश्न हे उसको हल करने में कुछ सहा- 
यता अवश्य मिलेगी। परन्तु भूमि पर जनसंख्या का भार इसके अ्रधिक हलका हो 
सकेगा इसमें सन्देह है | . 
यह तो दुहराना अब व्यर्थ है कि भारत में भूमि को उसस्तनि अन्य देशों की 
तुलना में बहुत कम हैं | यदि हम देश की गिरी हुई आश्थिक स्थिति को सुधारना 
चाहते हैं तो हमें इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय धन्‍न्चे को सुदृढ़ आधार पर संगठित करना होगा | 
खेतो के धन्वे को सुदृढ़ आधार पर संगठित करने और उसको एक अत्यन्त लाभदायक 
तथा: सम्दद्धिशाली धंधा बनाने के लिए यह आवश्यक दे कि जो बहुत सी कठिनाइयां 
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उपस्थित होती हैं उनका अध्ययन करें और उनको दूर करने के उप्राय द्वं ढ़ निकालें | 
झब हम उन कठिनाइयों का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे |... 
आर्थिक जीत (80000770 770]0]#8) : पहली समस्या आर्थिक जोत 
की है । अथ शाघ्त्र का प्रताक विद्यार्थी जानता है कि उत्त्ति के चारो साधनों का एक 
उचित और सही मात्रा में इकद्ठा होना आवश्यक है, तभी लाभदायक उत्तादन सम्मद 
हो सकता है। खेती भी इस गियम का अपवाद नहीं है । भारतीय किसान की एक 
सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उसके पास जितनी मूमि है वह उस की शथोड़ो-सी पू जी 
और श्रम--जो कि उसके पास हे--उ उके लिए भी यथेट्ट नही है | भारतीय किसान के 
पास प्रजी बहुत कम हैं और वह तथा उसके परिवार के लोग ही भ्रम करते हैं, परन्ठ 
भूमि उसके पास इतनी कम होती है कि उतनी पूंजी और श्रम की दृष्टि से भी वह 
बहुत कम होती है | दूसरे शब्दों मे उसकी योत अ्रनार्थिक ( ए॥-6000॥7० 
प्007४8) है। यहाँ ग्रार्थिक जोत (8८07077८ ्र०0॥98) से हमारा क्या 
तालये है इसको विवेचना करेंगे | यहाँ हमें यह ने भल जाना चाहिए कि आधिक जोत 
से हमारा तालय किसी निश्चित क्षेत्रकल से नहीं है। भिन्‍न-मिन्न प्रदेशों में आर्थिक 
जोत भिन्न मिस्न होगी | यह एक सापेक्षिक शब्द है। मिन्‍म-मिनन प्रदेशों में आर्थिक 
जोत मिन्‍्न-मिन्‍्न होती हे । यह आवश्यक नही,है कि जो चछ्ेंबफ्ल एक स्थान पर 
आर्थिक जोन सम्रका जाबे वह दूसरे स्थान पर भी झ्रार्थिक जोत (८000770 
प्रणव) समझा जावे | किसी प्रदेश में आयिक जोत क्‍या होगी यह इस बात 
पर निभर करता है कि पूंजो (०४७०८४) कितनी है अर्थात पशु-धन, ओऔज़ार तथा 
अन्य खेती के साधन फ़ितने हैँ; श्रम (,8090फ07) फ़ितना है; किस प्रकार की 
फसल उतन्न की जाती है; खेतों का ढज्ञ जया है ओर, भूमि किस प्रकार की है। इन 
सभी वातो को ध्यान में रखकर आर्थिक जोत निर्धारित की जा सकती है। परत 
साधारण रूप में हम कह सकते हैं कि आर्थिक जोत वह है कि जिस पर निश्चत पर 
स्थितियों में सबसे अधिक लाभदायक खेंतीं होती हे | जब हम आर्थिक जोत की.बात 
करते हूँ तब हमारा तालय खेंतो, की इकाई से होता है न कि किसी क्लिंसान के पास 
कुल भूमि कितनी है, उससे होता है। किसी किसान के पास कुल भूमि कितनी है 
यह महत्वपूण नहा हैं| महत्यपूण बात यह हूं कि एक खेत कितना बड़ा है। यदि किसी 
किसान के पास बहुत से छोटे-छोटे टुकड़े मिन्न-भिन्न स्थानों पर हो तो उसके पास खेती 
के लिए, भूमि बहुत अ्रधिक हो सकती है किन्द आर्थिक जोत (000007मरां० उ०१०- 
78) नहीं हो सकती | इसो ग्रफ़ार यदि किसी किसान के पास भूमि बहुत कम हो 
“रन वह अपनी भूमि के समीपवर्ती कुछ भूमि को लगान (२८०७) पर लेकर खेती 
- करने लगे तो वह आर्थिक जोत (3९070 पर८ 90!07£) हो सकती है | आर्थिक 
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जोत की एक कम वैज्ञानिक परिभाषा यह भी हो सकती है कि वह भूमि जो कि किसान के 
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होंगा कि आर्थिक जोत से हमारा तात्पये क्या है । भारतवर्ष की खेती की उन्नति में 
एक भारी अड़चन यह दे कि भारतीय किसानों के पास झना्थिक जोत है | उसके पास 
ज़ो थोड़ी सी पूजी तथा अन्य साधन ओर श्रम (,9900७3) हैं उसके लिए भी पर्यात 
भूमि उसके पास नहीं होती | साधारणत:ः भारतीय किसान के पास तीन एकड़ तक की 
जोत होती है। अधिक्रांश किसानो के पास तो एक एकड़ से भी कम की जोत है | 
कृम से कम प्रत्येक किसान के पास तीस बीघा जोत हो तब वेश्ञानिक ढंग से खेती हो 
सकती है, ओर उसको आर्थिक जोत कहा जा सकता है। १६२१ की जन गणना के 
अनुसार भारत की औसत जोत २७ एकड़ थी | तब से अब तक वह घटी ही है, 
और आज आसत जोत ढाई एकड़ के लगभग होगी | यह इस वात का स्पष्ट प्रमाण है कि 
हमारे देश में जोत अनार्थिक ([0-०००००४४४८) है । भूमि का छोटे-छोटे टुकड़ो में चटे 
होना और बिखरे होना इसका मूल कारण दे |४ अतएव अब हम इस समस्या का 
अध्ययन करेंगे । ।' 
भूमि का छोठे छोटे डकड़ों में बेटे होना और बिखरे होना 

इससे पहले कि हम इस समस्या का अध्ययन करें, इन दोनों के भेद को जान 
लेना आवश्यक हैं। भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में बेंटे होने (590-ठ४व809) का 
अथ यह है कि भूमि एक ही पूवज के बहुत से उत्तराधिकारियो में बेंट जावे । भूमि के 
बिखरे होने (9788 77०४८०८0०7) का दूसरा ही अर्थ हैं| भूमि का बिखरा होना यह 
बतलाता है कि जो भी छुल भूमि है वह किस प्रकार जोती जाती है | जितनी भूमि किसी 
किसान के पास हैं वह एक चक में है अथवा बहुत से छोटे-छोटे डुकड़ो में बंटी हुई दूर- 
दूर बिखरी हुई है | यह तनिक ध्यान देने से स्पष्ट हो जावेगा कि भूमि का विखरा होना 
(0798 03677(8/09) बेंठे होने स अधिक बड़ो बुराई है | इससे पहले कि हम उसके 
दोप-गुणों की विवेचना करें, यह आवश्यक है कि हम उसका अध्ययन करें| 

सबसे पहले हम भूमि के बेंटवारे ( $५७-०॥२१5467 ) को लेंगे | भूमि के 
बेंटवारे के सम्बन्ध में साधारणतया लोगों के मन में कुछ भ्रम है | यह सोचना भूल 
है कि उत्तराधिकार के नियम इसका मुख्य कारण हैं | यह कहना अधिक सही होगा 
कि उत्तराधिकार के नियम, जिनके अनुसार पिता को जायदाद सब भाइयों में वरावर 
बाँटो जा सकती हैं, ( यदि भाई चाहे ) एक ऐसा साधन उपलब्ध करता है जिसका 
उपयोग भूमि का बँट्वारा करने में किया जा सकता है। भूमि के बँटवारे के मुख्य 
'कारण दूसरे ही हैं जो कि इस साधन के द्वारा कार्य करते ई | जब तक कि वे कारण 
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कार्य नहीं करते थे तब तक उत्तराधिकार के इन नियमों के होते हुए भी भूमि के बैंटवारे 
की समस्या खड़ी नहीं हुई | उत्तराधिकार के नियम झ्राज के नहीं ६, हजारों वर्ष पुराव 
हैं, क्रिंतु भूमि के बँट्यारे की समस्या पहले कमी खड़ी नहीं हुई | कारण यहे था कि 
उस समय वे कारण सक्रिय नहीं थे | हमें यह न भूल जाना चाहिए कि भूमि की बट 
वारा एक नवीन समस्या है। योरोप के कुछ देशों का उदाहरण भी हमारे मत क। 
पुष्टि करता है | वैलजियम में भारत जैंसे ही उत्तराधिकार के नियम हैं, किन्तु वहाँ 
भूमि के विभाजन की समस्या नहीं खड़ी हुई । वहाँ भाई भूमि पर सम्मिलित स्वाम्रित 
रखते है | उनमें से केवल एक उस भूमि को जोतता है ओर दूसरे भाइयों को उनकी 
लगान देता रहता है । अस्त; भारत में भूमि के विभाजन का वास्तविक कारण उत्तरा 
विकार के नियम नहीं है वरन और ही कुछ है । भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़त 
गई ओर उद्योग-धंधों को मुत्यु हो जाने के कारण, अन्य पन्‍्धों या पेशों का श्रभाव था 
इस कारण भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ता गया | क्रमशः अधिकाधिक लोग खेतिहर 
होते गए | प्यदि सम्मिलित कुटुम्ब प्रणाली का विनाश न होता तो यह सम्भव था कि 
सब भाई मिलकर सम्मिलित खेती करते रहते |: किंठ॒ व्यक्तिवाद का उदय हीने के 
कारण तथा अंग्रेज न्यायाधीश के द्वारा व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा व्यक्तिगत अधिकारों पर | 
बल देने के कारण सम्मिलित कुठम्ब-प्रणाली प्रायः नष्य होने लगी, अतएव भूमि के 
हिस्सेदारों में बँटयारा होने लगा और सम्मिलित खेती की प्रथा भी लुप्त हो गई | णह 
उद्योग-धन्धों की श्रवन॒ति होने के कारण भूमि पर जनसंख्या का भार और भी अ्रविक 
बढ़ गया, इस कारण गह समस्या और भी कठिन हो गई । श्रतः भूमि के- बँखारे के 
ऊपर लिखे मुख्य कारंण हैं | उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों ने इस बेंटवारे में छुविश्ना . 
अवश्य प्रदान कर दी है | इसके अतिरिक्त बिना बाढ़ के खुले खेतों का होना भी बेंद- ' * 
बारे के लिए सहायक सिद्ध हुआ है। 
जहाँ तक सूमि के बिंखरे होने का प्रश्न है, यह - उत्तराधिकारियों की इस 
इच्छा का परिणाम है कि वे अपने पूर्वज्ञ की भूमि के प्रत्येक ठुकड़े में एक हिस्सा 
लेना चाहते हैं | कुछ दृद तक जलवायु की अनिश्चिंतता के कारण भी यह आवश्यक 
हो जाता है | कुछ भूमि को विश्राम देने के लिए.परती छोड़ देने वथा फसलों के हेर- 
फेर की पद्धति के कारण भी यह आवश्यक हो जाता है कि किसान के पास सारी भूमि 
एक ठुफड़े में न हो वरन्‌ कुछ टुकड़ों में हो। जहाँ कि.चावल की खेती अधिक छोती ह, 
8 का छोटे छोटे डुकड़ों में बिखरा होना झच्छा समझा जाता है, क्योंकि भूमि 
रा हे कह पानी ५ है में पहुँचाने की सुविधा होती है। एक 
किक हक रे बिखरे होने सें प्रोत्साहन मिलता है। वह कारण यह 
गीप ही होते हैं । इस कारण प्रत्येक किसान यह चाहता 
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है कि एक भूमि का ठुकड़ा. या खेत गाँव के समीप हो, दूसरा कुछ थोड़ी दूर पर हो 


जिंसकी गाँव के कुओों से सिंचाई हो सकती हो, तीसरा गाँव की सुदूर सीमा पर हो जिस 
पर केवल खरीफ शथअर्थात्‌ वर्षा ऋतु की फसलें ही उत्पन्न की जावें | भूमि के बेट्यारे 
की ही भांति भूमि का बिखरा होना भी एक आधुनिक काल की समस्या है और यह 
तेजी से बढ़ती जा रही है| इससे पहले कि हेम इस वात का अध्ययन करें कि भूमि के 
बूँटवारे तथा बिखरे होने को किस प्रकार रोका जावे, हमें उनके गुगण दोपों की 
विवेचना कर लेनी चाहिए, । 
आरम्म में ही हमें यह जान लेना चाहिए कि भूमि के विभाजन तथा बिखरे 
होने में केवल दोष ही दोष नहीं हैं, कुछ गुण भी हैं | भूमि के विभाजन से भूमि केवल 
कुछ थोड़े से - व्यक्तियों के हाथ में ही जमा नहीं हो जाती और उसके कारण स्वतन्त्र 
किसान स्वामी-वर्ग ( ?695907 97097068075 ) का उदय होता हैं, ओर उनमें 
समान रुप से भूमि बँट जाती है। बिखरे हुए खेतों की भारत जैसे देश में, जहाँ कि 
बहुत से प्रदेशों में वर्षा अत्यन्त अनिश्चित और कम होती है, वहाँ खेती का 
आदश सम्रद्धिशाली खेती न होकर सुरक्षित खेती होता हैं। भूमि का विभाजन और 
उसको बिंखरा होना उसे संमय एक बुराई का रूप धारण कर लेता है, जबकि वह 
साधारण सीमा को पार .कर जाता है, अ्र्थात्‌ जब भूमि का विभाजन और ठुकझ्ञों का 
दूर-दूर बिखरे होना बहुत अधिक हो जाता है। जहाँ. तक भारतवर्ष का. प्रश्न है, 
दुर्भाग्यवंश भूमि का विभाजन ओर छोटे-छोटे ठुकड़ों में बिखरे होना- चरम सीमा को ' 
पहुँच गया है | जब- किसान की भूमि बँटते-बँटते बहुत कम रह जाती है और वह भी 
छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखरी होती हे .तब खेती एक अलाभकारी घन्धा बन जाती है | 
जा कुछ भी थोड़ी-बहुत. पूं जी, श्रम और साधन किसान के पास होते हैं, उनका पूरा 


“उपयोग उस थोड़ी भूमि पर नहीं हो पाता और किसान का बहुत रू समय गप्प लड़ाने 
तथा आलपस्य में व्यतीत हो जाता है; विशेषकर जबकि देश में खेती के सहायक धन्‍्ये 
नहीं हैं | इसका परिणाम यह होता हैः कि खेती. अलाभकारी धन्धा. बन जाता है 
ओर किसान की. स्थिति दयनीय वन-जाती है| वह अपनी भूमि पर कोई स्थायी सुधार 

नहीं करे सकता और न वह वैज्ञानिक-दज्ञ से गहरी खेती ( [९708[ए6 (पा एश- 

09 ) ही कर सकता है-। न तो उसके पास वेज्नानिक तथा गहरी -खेंती के . लिए 

उचित साधन ही होते हैं और न उसके पास इतनी भूमि ही होती है कि जिस-पर उत्तम 

खेती के औजारों का उपयोग हों सके । अतः अवैज्ञानिक खेती तथा किसान की निर्ध- 
नता एंक दूसरे की चिर-संगनी है और- एक दूसरे का कारण हैं) फल यह होता. है. कि 
किसान गाँव के बनिये. के चुद्धल में फैंस जाता है और उस पर ऋण का भारी बोक 
बढ़ जाता दै। ऋण के बढ़ जाने का परिणाम यह होता दे कि भूमि की ओर अधिक 
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विभाजन होता है, क्योंकि कुछ भूमि ऋण के बदले महाजन के हाथ में चली जाती है। 
जो भी इस प्रकार के कानून बनाये गए. कि जिनसे भूमि को खेंतिहर जातियों के हाथ 
से गैर-खेतिहर जातियों के हाथ में जाने से रोका जा सके, वे सफल नहीं हुए | जब 
भूमि विभाजित और छोटे-छोटे डकड़ों में बेँटी होती दे तो कुओं का खोदना आर्थिक 
दृष्टि से असम्भव हो जाता है | खेतों की बाढ़ नहीं बनाई जा सकती । इसका कारण यह 
है कि छोटे से टुकड़े का स्वामी इतना खर्चा नहीं कर सकता । यदि किसी किसान की 
सब भूमि एक चक्र में हो तो चह एक कुओँ वनाकर उसकी सिंचाई कर सकता है और 
उसकी बाढ़ बना सकता है। परन्तु यदि उतनी ही भूमि दस-बीस छोटे-छोटे ढुकड़ों 
में मिन्न स्थानों पर बिखरी हो तो किसान न तो कुओँ ही बना सकता दे और न उन्‌ 
टुकड़ों को बाढ़ से घेर ही सकता है। ऐसा करना उसके लिए अत्यन्त खर्चाला 
साबित होगा | खेतों में बाढ़ न होने का एक दुष्परिणाम यह होता है “कि फसलों को 
पशु खराब करते हैं । जब कि खेतों में कोई बाढ़ नहीं होती तो नये तरीके से खेंती 
करना असम्भव हो जाता हैं, क्योंकि यदि किसान कोई नया ओर बढ़िया बीज 
बोता है, जो तनिक देर से पकता है, तो अन्य किसान तो अपनी फसल कांड 
लेंगे और उसको फसल खड़ी रहेगी और समीपवर्ती खेतों में चरने वाले 
पशु ,उसकी फसल को नष्ट करेंगे। इन दोपों के अतिरिक्त बिखरे हुए केत़ो 
का एक बड़ा दोष यह है कि बहुत-सी भूमि मेंड़ों और रास्तों में व्यर्थ नष्ट हो जाती 
है | जब कि जोत बहुत छोटी होती हे तो उसका परिणाम यह होता है कि उस पर 
लगातार खेती की जाती है। भूमि को विश्राम देने के लिए उसे कभी-कभी बिना 
जुती छोड़ देने की जो स्वास्थ्यकर पद्धति है, किसान उसको छोड़ देता हैँ और भूमि की 
उर्वरा शक्ति कम हो जाती है | इसका परिणाम यह होता हैं कि भूमि पर वर्ष में दो 
फसले उतन्न नहीं की जा सकतीं | ऊपर लिखे दोष भूमि के बँटे होने तथा बिखरे होने” 
के हैं, परन्तु कुछ दोष केवल भूमि के बिखरे होने के ही हैं। अब हम उनके बारें में 
अध्ययन करेंगे | जब किसान की भूमि एक चक्र में न होकर छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटी 
होती हैं तो उसका बहुत-सा समय एक खेत से दूसरे सेत तक जाने में व्यर्थ नष्ट हो 
जाता है | यही नहीं हल और बैलों को एक ठुकड़े से दूसरे ठुकड़े पर, जो कि काफी 
दूरी पर होता है, लेजाने में बहुत सी कार्यज्ञमता तथा समय व्यर्थ में नष्ट हो जाता 
है | इसी प्रकार खाद को खेतों तक लेजाने में तथा फसल को खेतों से लाने में भी 
बहुत-सा व्यर्थ परिश्रम होता है ओर समय नष्ट हो जाता है | इससे खेती का व्यय वो 
बहुत बढ़ जाता है किन्तु लाभ बहुत कम होता है | माँव से भिन्न-मित्र बिखरें हुए खेतों 
पर खाद लेजाने में बहुत-सा समय और किसान तथा पशु का अम व्यर्थ नष्ठ हो जाता 
है। यदि सारी भूमि एक चक में होती तो किसान खेतों पर ही पशुओं को रखकर वहीं खाद 
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ऊपरी सतह बहुत धीरं-धीर जमती है। विशेषशञे का कथन है कि ४०० वर्षों में एक 
इंच मिद्दी जम पाती है और यही वह मिट्टी होती है जिस पर भूमि की वास्तविक उपजाऊ 
शक्ति_निर्भर करती है। यदि किसी कारणवश यह मिट्टी बह जावें तो भूमि की उप- 
जाऊ शक्ति नष्ट हो जावेगी। 

सतह का कटाव मिट्टी के ऊपरी भाग को बहा ले जाता है और इस प्रकार 
भूमि की उबरा शक्ति को नष्ट कर देता हैं। किन्तु सतह के कठाव से भूमि जल्दी 
वेकार या खेती के लिए निकम्मी नहीं हो जाती | शत्तान्दियों तंके यदिं सतह का कढाव 
होता रहे तो खेती चौपट हो जाती है, किन्तु उसका बुरा प्रभाव तुरन्त ही प्रकट नहीं 
होता । परन्तु फिर भी यह तो मानना ही होगा कि यह बड़ी राष्ट्रीय विपत्ति है| 

गहरें कठाब से भूमि बहुत जल्दी वेकार हो जाती है । कुछ ही वर्षों में बहुत 
बड़ा ज्षेत्र गलियों, नालों तथा खाइयों से भर जाता है । एक बार जहाँ गहरा कटाव 
झारम्भ हो जाता है वह बढ़ता ही जाता है ओर अधिकाधिक क्षेत्र नष्ट हो जाता है। 
वह कहीं रुकता नहीं है और क्रमशः बढ़ता ही जाता है | 

भूमि के कठाव का एक डुष्परिणाम यह होता है कि प्थ्वी के अन्दर जलखोत 
अधिक गहराई पर चला जांता है और सिंचाई अधिक कष्टसाध्य तथा खर्चाली हो 
जाती दें | वर्षा का जल भयानक तेजी से बहता है इस कारण पृथ्वी बहुत कम जल को 
सोख पाती है | इसका परिणाम यह होता है कि प्रथ्वी के अन्दर बहुत कम पानी पहुँचता 
है और सिंचाई में कठिनाई होती है । जब प्रथ्वी का जलखोत नीचा हो जाता है तो 
बहुत से कुए बेकार हो जाते हैं । 

भारतवष” मं सतह के कथाव से जो हानि होती ह॑ वह इतनी प्रत्यक्ष नहीं 


बा ५ ५०४ अर पक अल ओह 25 23% पदरलर अंशकाही |" ५६ मन रब 


परन्तु गहर कृटाव के कारण वहुत सी भूमि वेकार हो गई है| जमुना के वायें किनारे 


पर हजारों एकड़ मूल्यवान्‌ उपजाऊ भूमि कटाव के कारण बेकार हो गईं | उसमें कोई 
पैदावार नहीं हो सकती । इस छ्ष तर्फल पर वनों को लगाने का प्रथन्न किया गया डे 
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बेकार हो गई है कि उसको आसानी से काम में नहीं लाया जा सकता। यही नहीं कि 
कटाव से नष्ठ हुई भूमि को उपजाऊ तथा खेती के योग्य बनाने में बहुत समय लगेगा, 
परन्तु उसमें व्यय भी बहुत होगा । इसका वास्तविक इलाज यह है कि पानी के वहाव 
को नियंत्रित किया जावे | 

जमुना की खादर भमि के अतिरिक्त दक्षिण के विशाल क्षेत्र में भी भूमि का 
कठाव बहुत होता है. प्रतिवर्ष वर्षा के दिनों में अत्यन्त उपजाऊ मिद्दी को वर्षा का 
पानी तेजी से बहा ले जाता है | यदि किसी प्रकार पानी के बहाव का नियन्त्रण किया 
जा सके तो यह हानि रोकी जा सकती है और पृथ्वी को वर्षा के जल को सोखने का ; 
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समय मिल जाता है। जब प्रथ्वयी में वर्षा का अधिक जल सोख लिया जावेगा तो 
उसका परिणाम यह होगा कि भूमि का कंदाब दक जावेगा, फसल अच्छी होंगी और 
भमि का जलखोत ऊँना हो जावेगा तथा कुओ से सिंचाई भली प्रकार हो सफेगी। 
दक्तिण के उन ज्ञेत्रो में जहां चाय के बाग है, भर का विलयन अगवा सतह की मिद्री 
का कठाव बहत अधिक दृष्टिगोचर होता है । 
भमि के कटाव को रोकने के मुख्य उपाय नीचे लिसे है : वर्षा के जल्न के 
| बहाव को नियम्व्रित किया जावे | कदी-कहीं बाँध बनाकर, कदीं-ऊदी नालियां_ बनाकर . 
वर्षा के जल का बहाव नियन्त्रित किया जा सकता है। जहां पहाड्ियां का दाल हो वहाँ 
सीढ़ी के आकार की सती ( वेवल येती [८एघा०लंत।हठु ) करके तथा सतह पुर वाजियों 
बनाकर भूमि के कटाव को रोका जा सकता 8। जहां गहरा कटाव ही गया ई उस सून्म 
प्र केबल बन लगाकर ही उसको रोती के योग्य बनाया जा सकता दे । जहाँ गहरा 
कटाब हो वहाँ बाँध बनाकर भी कटठाय को रोका जा सकता ६ । 
भूमि, सुधार : भारतवर्ण में भूमि पर किसान ने स्थायी सुधार बिलकुल नह 
किए. । स्थायी सुधारों के अभाव में खेती का उन्नति होना अ्रसम्तव दे। भारतबध मे 
किसान ने प्रकृति को उत्तादन-काय करने में त॒निक भी सहायता नहीं दी | श्रन्‍्य उन्नत 
देशों भें किसान ने भूमि पर बहत कुछ श्रम करके स्थायी सुधार किये ६ | उदाहरण 
फे लिये हमारे खेता के चारों शोर बाढ़ नहीं ह | इसका परिणाम यह होता ६ कि फैसला 
को वहुत हानि होती है | फसलो को जझ्ली जानवर नुकसान पहुचाते ई, गांव के पशु 
उनको खाते हैं ओर बाढ़ न होने फे कारण किसान खेती के ढंग में कोई सुधार नहीं 
कर सकता | किसान को विवश होकर अपने पह्मेसियां के समान ही रोती करनी पड़ती 
| बाढ़ न होने के कारण बहुत-से मेंड़ सम्बन्धी झगड़े खड़े हो जाते हैं, ओर फसल 
की रखवाली के लिए बहुत-सा श्रम और धन व्यय करना पड़ता है । 
इसी प्रकार खेती पर पानो के बहाव के निर्यनण के लिए. कोई बांध न होने के कारण 
बहुत-सी उपजाऊ मिट्टी वह जाती है। पानो के बहाव का उचित प्रबंध न होने के 
कारण या ता दलदुल बन जाता हैं ग्रथवा उपजाऊ भूमि बह जाती है। भूमि को एक 
समान भी नहीं किया जाता और न मिद्ले को ही ठीक किया जाता है| खेत कहीं 
ऊँचा हाता है ती कहा नीचा, इसका परिणाम यह होता हैँ कि भूमि पानों को एक 
समान नहीं सोख सकती | खेता पर फार्म हाऊस अर्थात मकाम बना कर रहने की 
भारतवध मे प्रथा नहीं हैँ । इसका परिणाम यह होता हूँ कि बहुत-सी 
खाद व्यथ में नठ्ठ हो जाती हैं, क्योकि खाद तो गांव में बनाई जाती है 
या कक का लाया जाता है | इस कारण सव्‌ खाद उपयोग में 
गी की रखवाली उस दशा में श्रसम्भव हो जाती है और किसान 


कक 
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का बहुत-सा समय तो केवल गांव से खेत पर आने तथा वापस जाने में नष्ट हो जाता 
है| किसान गांव में रहता है और दूर-दूर खेती पर खेती करता है इस कारण किसान 
तथा बैलों का समय और श्रम व्यर्थ में न्ट हो जाता है | इसका एक दुष्परिणाम यह 
भी होता है कि पशुओं और मनुष्य को एक ही साथ एक मकान में गांव में रहना 
पड़ता है | यहाँ यह बात भी हमें न भूलनी चाहिए कि भारत की विशेष परित्थितियों 
में फार्म हाऊस बनाने में कुछ अरसुविवारयें तथा कठिनाइयों भी हैं | पहली कठिनाई यह 
है कि कित्षान गांव से दूर खेत पर मकान वनाकर रहे तो उसे भय रहता है। वह 
अपने को सुरक्षित अनुभव नहीं करता; चोरी-डाके का सदैव भय बना रहता है | भूमि 
के छोटे-छोटे ठुकड़ो में बंटे रहने के कारण वह अव्रना मकान यदि चाहे तो भी बना 
नहीं सकता | आखिर वह किस खेत पर अपना सकान बनाये, क्योकि एक खेत पर 
मकान बना लेने से तो काम नहीं चल सकता | अपने पैतृक मकान का मोह तथा अपने 
पुराने साथियो के वीच में रहने की सुविधा तथा भावना नी उसे गाव में रहने पर 
गिवश करती है। फिर खेतो पर कुएं नहीं होते अतः पानी की भी असुविधा हो सकती 
है | सबसे बड़ी समस्या रुपये को होती है, क्योंकि मकान बनाने में व्यय होता है और 
ऊ़िसान निर्धन होता है | ऊपर लिखे कारणो से यह तो स्पष्ट हो गया कि भारतवर्ष में 
भूमि पर स्थायी सुधार क्यो नहीं किये जाते | बिना इन स्थायी सुधारों के किए गहरी 
जैनो नहीं की जा सकतो और न भूमि की उपजाऊ शक्ति ही बढ़ाई जा सकती है | सच 
तो यह है कि आ्आाज की स्थिति में किसान भूमि पर स्थावी सुभार कर ही नही सकता । 
फ़िप्तान अत्यन्त निर्धन है, उसकी थोड़ी सी भूमि दूर-दूर छोटे छोदे ढुकड़ो में विद्धरी 
हुई है, वह उन पर स्थायी सुधार करने में असमर्थ है | हाँ इस समय जबकि खेती की 
पैदावार का मूल्य बढ़ा हुआ है और किसान की झार्यिक स्थिति कुछ अच्छी है, यदि 
राज्य उसकी सहायता करें तो बह भूमि में कुछ स्थायी सुधार कर सकता है | राज्य 
को स्थायी सुधारों के लिए किसान का ऋण देने की तथा विशेषज्ञों की सलाह तथा 
सहायता उसे मिल सके इसकी व्ययख्या करनी होगी । यही नहीं, राज्य को दस बात 
का किसानों में प्रचार भी करना होगा कि इन स्थायी सुधारों से उसे अन्त में बहुत 
लाम पहुँचेंगा | यदि सहकारिता के आधार पर भूमि पर स्थावी सुधार किए जायें तो 
झौर भी अधिक सफलता मिल सकती है । परन्तु यह सब कहने के वाद भी हम दस 
बात को अवश्य दोहरा देना चाहते हैं कि जब तक सेती लानदाबक धन्धा नहीं बन 
जाता ई और फ़िसान को आर्थिक व्थिति में संतोपजननक सुघार नहीं हाजाना तब तक 
आज की स्थिति बदल नहीं सकती । सेती के सुधार के लिए यह आवश्यक हे | 
सेती की उन्नति के लिए. एफ और भी आवश्यक साधन सिंचाई का ह। जब 
तक पानी का पूरा प्रबन्ध नही है जाता तब तक सती की उन्नति नदी हो सकवी। 
दर्द 


श्ह्ड - भारतीय अ्रथशास्त्र को रूपरेखा 


अतएव हम अब सिंचाई के उपलब्ध साधनों का अध्ययन करेंगे। है 
सिंचाई : यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि भारतीय खेती को जल 
की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है। भारत में वर्षा साल के तीन महीनों में ही होती है, शेप 
महीने सूखे होते हैं | भारत में वर्षा केवल मौसमी ही- नहीं है वरन अधिकांश क्षेत्रों मं 
अनिश्चित भी है, खेती के लिए यह भी अत्यन्त मह्वपूर्ण है कि वर्षा ठीक समय पर 
हो। किन्तु यहां प्रायः ऐसा होता है कि वर्षा कभी १५ दिन बाद आरम्भ होती है, 
तो क भी १५ दिन पहले आरम्भ हो जाती है | कभी वर्षा जल्दी ही समाप्त हो जाती 
है और कभी देर तक होती रहती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वर्षा के दिनों 
में दो-तीन सप्ताह तक लगातार बिलकुल पानी नहीं बरसता, सूखा पड़ जाता है। 
वर्षा की अनिश्चितता यहीं तक सीमित नहीं हैं वरन्‌ किसी वर्ष पानी बहुत अधिक 
होता है तो किसी वर्ष सूखा भी पड़ जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी स्थान 
की श्रीसत जल वृद्धि ४० इंच है तो किसी वर्ष ६७ और ७० इंच पानी भी बरस 
सकता है और किसी वर्ष केवल बोस इंच ही वर्षा हो सकती है | देश के कुछ विभाग 
ऐसे हैं जहाँ वर्षा बहुत कम होती है । उदाहरण के लिए सिंध, राजपूताना, पश्चिमीय 
पंजाब तथा सीमाप्रान्त में वर्षा बहुत कम होती हैं| इस देश में जहाँ वर्षा मौसमी 
ओर अनिश्चित है वहां दूसरी ओर खेती के लिए वर्षा की बहुत अधिक आवश्यकता 
हैं । गन्ना और चावल इत्यादि की फसलों के लिए. ययेष्ठ तथा समयानुसतार नियमित 
जल की आवश्यकता होती है | इन सब बातों का केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है 
कि भारतवर्ष भें खेती के लिए. जल एक मुख्य साधन है, और यदि हमें खेती को 
अधिक निश्चित श्रोर सफल बनाना है तथा गहरी खेती के द्वारा पैद्वार को बढ़ाना 
है तो सिंचाई की सबसे अधिक आवश्यकता होगी ) 
भारतवर्ष में सिंचाई अत्यन्त प्राचीन काल से होती आई है । अत्यन्त प्राचीन 
काल में भी तालाबों तथा कुओं की इस देश में व्यवस्था थी। प्राचीन काल तथा 
सध्य थुग में नहरें भी बनाई गई' | परन्तु नहरों का प्राचीन काले में इतना अधिक 
उपयोग नहीं किया जाता था। नहरों के द्वारा सिंचाई की व्यवस्थां बीसवीं शताब्दी 
से झारम्म में ही हुई और तब से भारत में सिंचाई के साधनों में नहरों का सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण स्थान वन गया। अब हम सिंचाई के साथनों का विस्तारपूर्वक ' 
अध्ययन करेंगे। पथ हि 
भारत में सिंचाई के तीन मुख्य साधन हैं--(२) कुओों से सिंचाई, (२) तालाबों 


से सिंचाई, (३) नहरों द्वारा सिंचाई। इन तीन साधनों के अतिरिक्त जहाँ वर्षा का 


पानी इकट्ठा हो जाता है उसका अ्रथवा नदियों के जल का भी सिंचाई के लिए. उपयोग 
किया जाता है | ५ 


*.. प्रिच्छेद 


गराम्य अर्थ प्रबंधन ( एप ए१०४०८००) तथा ग्रामीण ऋण 


खेती के लिए साख की आवश्यकता : यह तो अथशास्त्र का प्रत्येक विदार्थी 
जानता है कि उद्योग धन्धे, वाणिज्य और खेती में साख ( (.४००॥६ ) की आवश्यकता 
पड़ती है | खेती मे साख की आवश्यकता और भी श्रधिक होती हे क्योंकि किसान 
ग्रायः साधनहीन होता है, उसके पास पृ'जी का अ्रभाव होता है । अस्ठु खेती के धंधे के 
लिए. किसान को साख की ओर भी श्रधिक आवश्यकता है। परन्तु खेती के लिए साख का 
प्रबंध उतमा सरल नहीं होता जितना कि उद्योग धन्धों या व्यापार के लिए होता है | 
इससे पहले कि हम खेती की साख के सम्बंध में अध्ययन करे हमें यह जान लेना 
चाहिए. कि खेती और उद्योग धन्धों में बहुत भेद है| इसी कारण खेती के लिए 
थ्रार्थिक प्रबंध करने में कुछु कठिनाइयां उपस्थित होती हैं । 

(१) जहां अन्य धन्धों में बड़ी मात्रा की उत्तत्ति होती है ओर बड़े बढ़े कार- 
खाने या बड़े बड़े स्टोर हंते हैं वहाँ खेती में बहुधा छोटे छोटे खेत होते हैं। यह छोटे 
छाटे खेत बिखरे हुए शरीर असंगठित होते हैं। फिर खेती का काय एक समान नहीं 
होता। सती का घन्धा अनिश्चित धन्धा है, वह प्रकृति पर इतना अधिक निभर है कि 
किसान के सब कुछ करने पर भी फसल नथ्ट हो सकती हैं | अतएव खेती में जो 
जोखिम है उसका अन॒मान लगाना कठिन है | अस्तु फसल को ऋण की जमानत के 
रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता । इसके विपरीत यदि कारखानों या बड़ी दूकानो 
की व्यवस्था ठीक हो तो उनके माल की उत्तत्ति और दूकानों की बिक्री निश्चित होती 
है। यही कारण है कि कारखानों या व्यापारिक कम्पनियों को हिस्से या डिबेचर वेचकर 
यथेष्ट पूजी मिल जाती हे ओर यदि उन्हें अन्य कार्यों के लिए साख की आवश्यकता 
होती है तो वह अपने माल की जमानत पर बेंकों से साख पा जाते हें । किन्तु किसान 
को साख इतनी आसानी से नहीं मिलती, व्यापारिक बेंक उसे साख नहीं देते क्योंकि 
उसकी फसल अनिश्चित होती है ओर वह जितना ऋण लेना चाहता हैं वह बहुत 
थोड़ा होता है | इस कारण किसान को फसल की जमानत स्वीकार योग्य नहीं होती | 

(२) यदि खेती की पैदावार का मूल्य गिर जाता हे-तो भी किसान खेती को 
छोड़ नहीं सकता | उसे ख़ेतो पर फसल उत्पन्न करना ई होगा, नही तो भूमि वेकार 


- आमीण ऋण २४७ 


(२) माध्यमिक काल अथवा साधारण समय के लिए. साख की आवश्यकता 
को खरीदने, मूल्यवान ओजारों को मोल लेने, बाढ़ बनाने, भूमि में अन्य सुधार 
; लिए. आवश्यक होती है। साधारण समय के लिए साख का अअ है डेढ़ 
पाँच या सात वर्ण तक। 
(३) लम्बे समय कें लिए साख की आवश्यकता भूमि में स्थायी सुधार--जैसे 
तालाबो को खोदने के लिए, बॉध बनाने के लिए, पानी को दूर तक ले जाने के 
पपक्की नाली बनाने के लिए, पहाड़ी ढाल को खेती के लिए ठीक करने के लिए, 
गो को साफ करने, बीहड़ और वंजर भूमि को तोड़ कर खेती योग्य बनाने के लिए, 
के बहाव को ठीक करने, मूल्यवान यंत्र लेने के लिए, इमारतें बनाने के लिए, 
४ नई भूमि खरीदने के लिए. लम्बे समय के लिए साख की आवश्यकता होती है। 
डी साख का अ्रर्थ है पॉच वय से बीस वर्ष तक के लिए | 
॥  ग्राम्य साख के स्रोत : आजकल भारत में किसानों को नीचे लिखी संस्थाओं 
पाख मिलती है :-- 
(१) गांव का महाजन या साहकार ( पेशेवर और गेर पेशेवर ) | 
(२) देशी बेंकर--देशी बैंकर अधिकतर अपने एजेंटो के द्वारा गांव वालो को 
ख देते हें । ! 
(३) व्यापारिक या मेश्रित पूं जी वाले बैंक--यह भी अन्य बहुत से मध्यस्थों के 
रा साख देते हैं । मि 
(४) सरकार। 
(५) सहकारी साख समितियाँ और सहकारी बैंक | 
(६) भूमि बंधक वक | 
(७) रिजव॑ बैंक | 
इनमें से महाजन या स्ाहुकार और सरकार के सम्बन्ध में हम यहाँ अध्ययन 
करेंगे। सहकारी साख समितियों, सहकारी बैंक ओर भूमि बंधक बैंकों का अध्ययन 
अगले परिच्छेद में विस्तार पूर्वक किया गया है। शेंप संस्थाएँ किसान को प्रत्यक्ष 
रूप से साख नहीं देती वरन्‌ वे उन संस्थाओं को साख देती है जो किसान को प्रत्यक्ष 
रूप से साख देते दे अस्तु उनके अध्ययन की इस स्थान पर कोई आवश्यकता नहीं है । 
सहाजन था साहूकार : भारतवप में प्रत्येक गांव में महाजन या साहूकार 
हाता है जो लेन देन का काम करता है। इन पेशेवर महाजना तथा साहकारों के 
अंतिरिक और बहुत से गेर पेशेबर लोग--जर्स जमीदार, नौकरी करने वाले, वकील 
व्यापारी इल्यादि--जिसके पास भी कुछु रुपया इकंठा हो जाता दे वही लेन देन करने 
लगता है ! 


का 


कप हि है ४४ 
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पड़ी रहेगी ओर उस पर जंगली पौधे उग्र आवेगे। इस कारण यदि खेती अधिक लाभ- 
दायक न भी हो तो भी किसान को फसल पेंदा करनी ही पड़ती है। अतएव उसकी 
साख की आवश्यकता एकसी बनी रहती है ओर उसका ऋण बढ़ जाता है। इसके 
विपरीत यदि मूल्य गिरता है तो अन्य धन्धों में उत्तादन को कम किया जा सकता है 
अथवा कुछ समय के लिए रोका जा सकता है।.., 

(३) यदि किसी समय उत्पत्ति आवश्येकता से अधिक हो गई तो कारखाने 
अपने माल की जमानत पर बेंकों से ऋण लेकर उसको अ्रपने गोदामों में रोक रख 
सकते हैं और पूर्ति ( 59७0७!9 ) को कम करके उसके मूल्य को अधिक गिरने से बचों 
सकते हैं। किन्तु खेती में लगा हुआ किसान ऐसा नहीं कर सकता । इसका कारण यह 
है कि उसका धंधा असंगठित है ओर उसकी फसल अनिश्चित है | 

(४) खेती तथा द्रव्य बाज़ार ( ४०॥०८ए-ए:2::०६ ) में सम्बन्ध स्थापित 
करना कठिन है क्योकि व्यापारिक बेंके किसान को ऋण देने को तैयार नहीं होते। 
इसका मुख्य कारण यह है कि क्रिसान अपनी फसल या भूमि को जमानत के ख्पु में 
दे सकता है| व्यापारिक वेंकों के लिए. दोनों प्रकार की जमानतें अनुपयुक्त हैं। फसल 
श्रनिश्चित होती है और भूमि लम्बे समय के लिए लिये हुए ऋण के लिए उपयुक्त 
जमानत हो सकती है किन्तु व्यापारिक बेंको के लिए, उपयुक्त जमानत नहीं है क्योंकि वह 
शीघ्र ही जरूरत पड़ने पर वेची नद्दीं जा सकती | इसके अतिरिक्त फसल अनिश्चित होने के 
कारण किसान समय पर ऋण नहीं चुका पाता- इस कारण व्यापारिक बैंक उसे. ऋण 
नहीं देते क्योंकि उनकी डिप्राज़िट थोड़े समय के लिए होती है| वे अनिश्चित काल के 
लिए, अपने रुपए, को अ्रटका नहीं सकते | 

(५) खेती के सम्बन्ध में जो उपर लिखी कठिनाइयां हैं वे भारतवर्ष में और 

भी अधिक भयंकर रूप में उपस्थित हैं क्योंकि यहाँ का किसान अशिक्षित और निर्धन 
है तथा भयंकर ऋण के बोक से दबा हुआ है और उसके पास आर्थिक . जोत न होने 
के कारण खेती लाभदायक धंधा नहीं है । यही कारण है कि खेती के लिए विशेष 
प्रकार को सहकारी साख समितियों का आयोजन करना पड़ता है | 

किसास को ,पीन प्रकार की साख चाहिए : किसान को खेती के धंघे - को 
'फलतापूबंक करने के लिए तीन प्रकारें की साख चांहिए,; (१) थोड़े समय के लिए 
२) माध्यमिक काल के, लिए, या साधारण समय के. लिए (३) लम्बे समय के लिए | 
(१) थोड़े समय के लिए. साख की आवश्यकता बीज खाद, हल तथा अ्स्य 
कर दे बेब खेती की पैदावार को मंडी- तक ले जाने तथा खाद्य पदा्य 
नये क्रियाओं के करने के लिए होतो है। किसान को खेती के 

कार्यो' के लिए ६ महीले से डेढ़ वर्ष तक के लिए, साख की आवश्यकता होती है । 


आऔजारों 


र्र 


- आमीण ऋरं - २४७ 


(२) माध्यमिक काल अथवा साधारण समय के लिए. साख की आवश्यकता 
पशुओं को खरीदने, मूल्यवान ओजारों को मोल लेने, वाढ़ बनाने, भूमि में अन्य छुधार 
करने के लिए. आवश्यक होती है | साधारण समय के लिए. साख का अ्यथ है डेढ़ 
वर्ष से पाँच या सात वर्ण तक । 

(३) लम्बे समय के लिए साख की आवश्यकता भूमि में स्थायी सुधार--जैसे 
कुओ, तालाबों को खोदने के लिए, बाँध बनाने के लिए, पानी को दूर तक ले जाने के 
लिए पक्की नाली बनाने के लिए, पहाड़ी ढाल को खेती के लिए ठीक करने के लिए, 
जंगलों को साफ करने, वीहड़ ओर वंजर भूमि को तोड़ कर खेती योग्य बनाने के लिए, 
पानी के बहाव को ठीक करने, मूल्यवान यंत्र लेने के लिए, इमारतें बनाने के लिए, 
तथा नई भूमि खरीदने के लिए. लम्बे समय के लिए साख की आवश्यकता होती है| 
लम्बी साख का अर्थ है पाँच वर्ष से बीस वष' तक के लिए | 

ग्राम्य साख के खोत : आजकल भारत में किसानो को नीचे लिखी संस्थाओं 
से साख मिलती दे :-- 

(१) गांव का महाजन या साहकार ( पेशेंवर और मैर पेशेवर ) | 

(२) देशी बेंकर--देशी बैंकर अधिकेतर अपने एजेंटों के द्वारा गांव वालो को 
साख देते हैं । ० 2 

(३) व्यापारिक या मिश्रित पूंजी वाले बेंक--यह भी अन्य बहुत से मध्यस्थो के 

द्वारा साख देते हैं। ह 
(४) सरकार । 
(५) सहकारी साख समितियाँ ओर सहकारी बेंक | 
(६) भूमि बंधक बेंक । 
(७) रिजर्व बैक | 
इनमें से महाजन या साहूकार और सरकार के सम्बन्ध में हम यहाँ अध्ययन 
करेंगे | सहकारी साख समितियों, सहकारी बेंक ओर भूमि बंधक बेंकों का अध्ययन 
अगले परिच्छेद में विस्तार पूर्वक्म किया गया है। शेप संस्थाएं किसान को प्रत्यक्ष 
रूप से साख नहीं देती वरन्‌ वे उन संस्थाओं को साख देती हैं जो किसान को प्रत्यक्ष 
रूप से साख देते हैँ अत्तु उनके अध्यवन की इस स्थान पर कोई आवश्यकता नहीं दे | 

सद्दाजन या साहकार : भारतवर्ष में प्रत्येक गांव में महाजन या साहुकार 
हाता है जो लेन देन का काम करता दे। इन पेशेवर महाजना तथा साहूकारों के 
अतिरिक्त और बहुत से गैर पेशेवर लोग--जैंसे जमीदार, नौकरी करने वाले, वकील 
व्यापारी इत्यादि--जिसके पास भी कुछु रुपया इकंद्ठा हो जाता दे वही लेन देन करने 
लगता हैं । 


> न जलन मे 


श्थ्दे भारतीय अर्थशास्त्र कौ रूपरेखा 


बस जल 


बही में लिख कर दे देता है ओर न उसकी कोई गवाही होती है | किन्तु, जब रक्रम 
अधिक होती है तो प्रॉमिज़री नोट लिखा लिया जाता है। महाजन किसान को. बिना 
जमानत के इस आधार पर ऋण दे देता है कि कजंदार किसान अपनी फसल को 
महाजन की बेच देगा अथवा महाजन के द्वारा वेचेगा । एक प्रकार से महाजन फसल 
को गिरवी रख लेता है किन्तु जब रकम अधिक होती है ओर लम्बे समय के लिए होती 
है तो भूमि, जेवर, या मकान वंधक रख दिया जाता है | महाजन को इस बात को 
कोई चिन्ता नहीं होती कि किसान किस कार्य के लिए ऋण ले रहा है | वह खेती के 
लिए ऋण लेरहा है अथवा विवाह शादी या अन्य अनुत्पादक कार्यों के ज्षिण ऋण 
लेता है, इससे महाजन को कोई मतलव नहीं होता । महाजन सूद दर यूद लगाता है और 
शीघ्र ही वह रकम बढ़ कर बहुत बड़ी रकम हो जाती - 
इन महाजनों के अतिरिक्त ऐसे भी महाजन इस -देश में उत्पन्न हो गए, है जो 
एक स्थान में लेन-देन न करके एक विस्तृत क्षेत्र में लेन-देन करते हैं। वे या उनके 
मुनीम समय-समय पर गाँवों में आते रहते हैं और किसानों से लेन-देन करते हैं । उदा- 
हरण के लिए पठान या काबुली सर्वत्र यह कार्य करते हैं | किश्तवाले उत्तर प्रदेश में, 
रोहिला मध्यप्रदेश में, गुसांई और नागा बिहार ओर उड़ीसा में लेन-देन का कांग्र 
करते हैं। यह लोग ऋण देकर कर्ज लेने वाले के अंगूठे का निशान अपनी बही पर 
ले लेते हैं। वे एक किसान को दस रुपये देते हैं और प्रति मास एक रुपया वसूल करते 
रहते हैं। इस प्रकार वे वर्ष में १२ रुपये वसूल कर लेते हैं। मिन्न-मिन्न प्रान्तो में 
सूद की दर भिन्न है। सुरक्षित ऋण पर १२ प्रतिशत से ३७३ प्रतिशत तक सूद लिया 
जाता है। काबुली तथा अन्य महाजन पिछड़े प्रदेशों में तथा निर्धन गाँव वालों से 
अरक्षित ऋण पर इससे भी अधिक, ७५ प्रतिशत तक, ऋण लेते हैं | कहीं-कहीं महाजन 
के अतिरिक्त साख देने वाली कोई दूसरी संस्था नहीं होती इस कारण वह मनमाना सूद 
लेता है | यही नहीं, कभी-कभी महाजन किसान को घोखा देकर मनमानी रकम लिख 
कर उस पर अंगूठा लगवा लेता है। जब किसान थोड़ा-थोड़ा करके रुपया चुकाता 
है तो उसको नहीं चढ़ाता, कर्जदार से वहुत सी वस्तुएँ मुफ्त लेता है । कहीं-कहीं 
कजदार की स्थिति दास की भांति हो जाती है। वह अपने महाजन का दास बन कर 


उसकी सेवा करता है। महाजनी लेन-देन के इन्हीं दोषों के कारण प्रान्तीय सरकारों 


को लेन-देन का नियन्त्रण करने के लिए. कानून (मनीलेंडर लाइसेन्स एक्ट, बनाने पड़े | 


पिछले दिनों महाजनी कारवार कुछ कम होता जा रहा है क्योकि प्रत्येक प्रान्त 


में किसान को ऋण से रक्षा करने के लिए कानून- बन गए हैं, महाज्नन को अपना 
पा वसूल करने में कठिनाई होने लगी है | 


ग्रामीण ऋण १४६ 


इतने दोष होते हुए भी गाँवों में महाजन का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है, वही 
मुख्यतः: ग्रामीण को साख देता है। किसान उससे अपना सम्बन्ध रखना चाहता है | 
महाजन की इस सर्वप्रियता के नीचे लिखे कारण हैं :--(१) वह प्रत्येक समय ऋण 
देने के लिए तैयार रहता है; (२) उसका लेन-देन का कारबार जठिल नहीं है, बहुत 
सादा है, किसान को केवल अंगूठा लगा कर रुपया मिल जाता है; (३) महाजन का 
अपने कर्जदार तथा उसके घर से पैतृक सम्बन्ध होता है, बह 3सको भली भांति जानता 
है; (४) स्थानीय व्यक्ति होने के कारण वह अपने अनुभव के आधार पर आमीणों को 
विना किसी जमानत के ऋण दे सकता है, फ़िर भी उसको अधिक हानि नहीं उठानी 
पड़ती; (४) वह केवल खेती के लिए ही नहीं घरेलू ख्चों के लिए भी ऋण देता है; 
(६) वह सब प्रकार,की साख देता है--लम्बे समय के लिए तथा थोड़े समय के लिए; 
(७) वह कज्ंदार की आर्थिक स्थिति को गुप्त रखता है। इन्हीं कारणों से-बह आज 
भी गाँवों में प्रिय है । 
महाजन का ग्रामीण.पर इतना अधिक प्रभाव होता है कि वह बहुत प्रकार से 
उसका शोपण करता है | वह केवल अधिक सूद ही नहीं लेता वरन्‌ किसान की पैदावार 
की भी बहुत सस्ते दामों पर हथिया लेता हैं। 
सरकार द्वारा दिए गए तकावी ऋण : भारतवर्ष में प्रान्तीय सरकारें 
किसानों को लम्बे समय तथा थोड़े समय के लिए तकावी देती हैँ | लम्बे समय के लिए 
तकावी ऋण श्य८३ के भूमि सुधार कानून (पते 0970 ए€शाथया 4,0378 
2८) के अन्त्गंत दिया जाता है और थोड़े समय के लिए तकावी ऋण किसान 
ऋण कानून (0 87०पपएॉ४६३ 027 2८४) के अन्तर्गत दिया जाता हैं| पहले 
कानून के अन्तर्गत भूमि का सुधार करने, कुआं खोदने या बॉध बनाने के लिए लम्बे, 
समय के लिए ऋण दिया जाता है और दूसरे कानून के अन्तर्गत खेती-बारी के लिए 
--जैसे बीज, खाद; हल, . बेल इत्यादि खरीदने के लिए--ऋण दिया जाता है। 
पहले काबून के अनुसार ऋण अधिक से श्रधिक १५ वर्षा के लिए दिया जा सकता 
है किन्तु व्यवहार में बीस वर्षों से अधिक के लिए ऋण नहीं दिया जाता । दूसरे 
कानून के अन्तर्गत ऋण एक वर्ष या दो वर्षों के लिए दिया जाता दे और फरसल॑ 
तैयार होने के उपरान्त वसूल कर लिया जाता हे । इन दोनों कानूनों के अन्तर्गत सब ' 
आन्तीय सरकारों द्वारा दिए गए ऋण की रकम क्रमशः: ३१५ लाख और ६० लाख 
रुपए होती है । भारत जैसे विशाल देश में इतना कम ऋण लिया गया यह इस 
बात को सिद्ध करता है कि यह ऋण अधिक आकर्षक नहीं है और किसान सरकार 
द्वारा दी गई इस सुविधा का उपयोग नहीं करते। इसके नीचे लिखे मुख्य कारण हैः. 
(१) किसानों की ग्ावश्यक्रता को देखते हुए ऋण चहल कम दिया 
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जाता है | हि 
(२) जब किसान ऋण के लिए प्रार्थना पत्र देता है तो उसे महीमों 
प्रतीक्षा करनी पड़ती है। 
(३) यद्यपि सूद कम लिया जाता है परन्ठ तहसील के कर्मचारी जो ऋण 
देने का काम करते हैं वे किसान से रिश्वत और नजराना लेकर ही उसके प्रार्थनापत्र 
पर सिफारिश लिखते हैं। अ्रतएव्र किसान को सूद के अतिरिक्त कुछ और भी व्यय , 
करना पड़ता है| 
(४) ऋण को वघूल करने में बड़ी कठोरता का व्यवहार किया जाता है। 
कभी-कभी किसोन को महाजन से ऋण लेकर तकावी का रुपया चुकाना पड़ता है। 
७४) इसके अतिरिक्त यह जानकारी कि तकावी क्रिस प्रकार ली जा सकती 
है, अधिकांश किसानो को नहीं हे; इस कारण भी तकावी ऋण का भारतीय किसान 
उपयोग नहीं करते | 
(६) ऋण केवल खेती के लिए दिया जाता है; अनुत्तादक कार्यों के लिए 
नहीं दिया जाता | 
यदि ऋण का प्रबंध ठीक तरह से हो, ऋण लेने वालो को अधिक समय तक 
प्रतीक्षा न करनी पड़े, उसे तहसील के अधिकारियों को रिश्वव और नज़राना न देना 
पढ़ें, यदि फसल नष्ट हो जावे तो वसूली रोक दो जाबे, तकावी की वसूली में कम करो- 
रता बरती जावे, तकावी किस प्रकार मिलती है इसकी जानकारी किसानों को करा दी 
जावे, तथा सरकार यथेष्ट रकम ऋणस्वरूप देने के लिए रक्ख्े तो तकावी का अधिक 
उपयोग हो सकता है, अन्यथा तकावी का ग्राम्य साख में कोई महत्वपूर्ण स्थान 
नहीं है । | 
अभी कुछ ग्रान्तों ने इन तकावी कानूनों में संशोधन करके उनके ज्ेंत्र में वृद्धि 
की है | मदरास ने १६३५ में और उत्तर प्रदेश ने १६३४ में १८८३ के भूमि सुधार 
पेकादी कानून में इस आ्राशय का संशोधन कर दिया है कि सरकार पुराने ऋण को 
चुकाने के लिए भी तकावी ऋण दे सकती है | न्‍ 
कृषि सम्बंधी साख : कृपि सम्बन्धी साख का गअध्ययन करने के लिए. पिछले 
वर्षों में बहुत सी कमेटियाँ बिठाई गई, अभी कुछ समय हुआ प्रोफेसर गैडगिल की श्रष्व 
छुता में एक कमेट्ो कृपि सम्बन्धी साख का पुनः अध्ययन करने के लिए बिंठाई गई। 
गैडगिल कमेटी ने ग्रामीण ऋण तथा क्ृपि सम्बन्धी साख का गहरा अध्ययन किया 
और इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशों सरकार के सामने रक्‍्खीं |. ह 
गैंडगिल कमेटो का मत है कि भारत में कृषि साख के लिए तब तक कोई 
और उपयोगी प्रणाली नहीं निकाली जा सकती जब तक कि कृषि के धन्में की 
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सभी आभिक समस्याओं को हल न किया जावे | इसके लिए यह आवश्यक होगा क्कि 
खेती और उद्योग-धन्धों में जनसंख्या का उचित विभाजन हो, आर्थिक जोतों पर खेती 
की जावे, सिंचाई शेर यातायात के साधन उपलब्ध किए जावे तथा खेती के साथ सहा- 
यक धन्धों का भी समावेश किया जावें | इसके अतिरिक्त इस बात की भी श्रावश्यकता 
है कि ग्रामीण ऋण को भी दूर किया जावे क्योंकि उसका भार खेती पर बहुत अधिक 
है और उससे किसान की उत्पादन शक्ति कम होती है| 

गैडगिल कमेटी का मत है कि भारत के कुछ प्रदेशों में समय समय पर वर्षा 

की कमी अथवा बहुतायत से फसल नष्ट हो जाती है| ऐसे प्रदेश में फसलें नष्ट हो 
जाने पर खेती के घन्धें को पृ जी की आवश्यकता होगी । कुछ प्रदेश ऐसे हैँ जहाँ फसले 
एक नियमित समय के अन्तर पर लगातार नष्ट हो जाती हैं। ऐसे प्रदेश के लिए इस 
बात की आवश्यकता होगी कवि उस प्रदेश के आर्थिक ढांचे में मूलभूत परिवतंन किया 
जावें और वहाँ के आशिक ढाँचे का इस प्रकार नव निर्माण किया जावें कि वहाँ का 
किसान आर्थिक दृष्टि से दिवालिया न रहे। कहने का तात्पय यह है कि भारतीय ग्राम- 
बासी का जो घाटे का थ्र्थशास्त्र है उसको संतुलित अ्रथंशास्त्र में बदलना होगा, तभी 
कृषि सम्बन्धी साख का स्थायी प्रबन्ध हो सकेगा। कृषि सम्बन्धी साख का उचित 
प्रबं्ध करमे के लिए गेडगिल कमेटी ने नीचे लिखी सिफारिशों की हैं :--- 

(१) सहाजनों और साहकारों के लेन देन को नियंत्रित किया जावें। गैडगिल 
कमेटी का कहना है कि आ्राज ग्रामीण साख का प्रवन्ध करने वाली संस्थाओं में महा- 
जन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, अतः उसको निकट भविष्य में हटाया नहीं जा सकता | 
परन्तु महाजन बहुत अधिक सूद लेता है तथा अन्य प्रकार से कजंदार का शोषण करता 
है ग्रतएव इस बात की आवश्यकता है कि उसका नियंत्रण किया जावे | 

(२) देश की आवश्यकता को देखते हुए अधिकाधिक साख देने वाली 
संस्थाओं की स्थापना की आवश्यकता है। साख देने वाली संस्थाओं को पनपाने 
के लिए. यह आवश्यक है कि खेदी की पेदावार की बिक्री का कानून द्वारा नियंत्रण 
किया जाय और लाइसेंस प्राप्त गोदामों को स्थापित किया जाबे जिमकी रसीद विनि- 
मय-साध्य पुजें के रूप में साख देने वाली संस्थाएँ स्वीकार करें | यदि ऐसा होगा तो 
व्यापारिक बँक भी खेती की पैदावार की बिक्री के लिए अधिकाधिक आर्थिक सहायता 
प्रदान कर सकेंगे | उदाहरण के लिए. यदिं एक किसान १०० मन गेहूं गोदाम में 
रखकर एक रसीद ले लेता दे ओर उस रसीद वा जिसके पत्त में वेचान करदे वही 

उस गेदूँ का मालिक हो जावे तो उस रसीद को किसी भी बेंक के पास रखकर उसकी 
जमानत पर थोड़े समय के लिए ऋण भी ले सकता है | 

(३) गैडगिल कमेटी का मत था कि सहकारी साख आन्दोलन को ४% वर्ष 
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हो गए, किन्तु अभी तक वह इस योग्य नहीं हुआ कि ग्रामीण साख का उचित प्रबन्ध 
कर सके । अतएवं इस बात की बड़ी आवश्यकता ४ कि एक नई साख संस्था 
को जन्म दिया जावे | 
(४) गेडगिल कमेटी का मत था कि गांवों में साख देने के लिए एक . 
अखिल भारतीय क्रपि साख कारपोरेशन स्थापित की जावे जो किसानो के लिए ' 
साख का प्रबन्ध करें। यह कारपोरेशन अपनी शाखायें स्थापित करे और उनके द्वारा 
साख देने का कार्य करे | सहकारिता योजना समिति (00०७८०एवर्ए७ शिक्रा॥गट्ट 
(०00070:०८) तथा अन्य सहकारिता कम्ेटियों और सहकारिता आन्दोलन में कार्य 
करने वाले कार्यकर्ताओं ने गेडगिल कमेटी के इस मत का विरोध किया | उनका 
मत था कि यदि सहकारी साख समितियों, सन्टूल बेकों, तथा प्रान्तीय बेको को अधिक 
सबल बनाया जावे ओर उनको अधिक सहायता दी जावे तो सहकारी समितियाँ ही 
कृपि साख का उचित प्रबन्ध कर सकती हैं | 
भारत सरकार ने गैंडगिल कमेटी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और ग्राम्य 
कारपोरेशन को स्थापित करने के लिए. एक बिल उपस्थित दिया ढ़ | 
ग्राम्य अथे कारपोरेशन विल् (किए) कग्रक्माप्ण 00फएुएणावा0त 
,98|॥॥)5 कारपोरेशन समस्त भारत में कृषि के धन्धे को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी | 
बह भिन्न स्थानों पर अपनी शाखाएँ या एजेंसियाँ स्थापित करेगी। कारपोरे शन सहकारी 
समितियों को भी श्रपना एजेंड बनावेगी। आवश्यक ता पड़ने पर प्रान्तोव कप साख 
कारपोरेशन भी स्थापित करेगी | कारपो रे शन सभी प्रान्तीय सहकारी बेको की केन्द्रीय 
संख्या का काम भी कर सकती है। 
पूँ जी : कारपोरेशन की पू'जी ५ करोड़ रुपए होगी | प्रत्यक्ष हिस्स का मूल्य 
५००० रु० होगा। यदि कारपोरेशन दिवालिया हो जावे तो सरकार हिस्सा पूृ"जी की 
झदायगी की गारंटी देगी | सरकार एक न्यूनतम लाभ की दर निर्धारित करेगी और 
उतने लाभ को गारंटी हिस्सेदारों को देगी। इस कारपोरेशन के नीच लिखें 
हिस्सेदार होंगे ; - 
(१) केन्द्रीय सरकार--एक करोड़ रुपए | 
(२) रिजव बेक--एक करोड़ रुपए | 
(३) शिड्ठल्ष बेंक--एक करोड़ रुपए | 
(४) सहकारी बैंक--एक करोड़ रुपए | 
(५) चैम्बर आाव कामस, ईस्ट इश्डिया काटन एसोसियेशन तथा बीमा 
कम्पनी इत्यादि-- एक करोड़ रुपए | 


कार्यशील पू'जी (०07६8 (५४/६»)) प्राप्त करने के लिए कारपोरेशन 
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ऋणापत्र * डिवेंचर ) निकाल सकेगी जिनकी पू'जी और सूद की अदायगी की गारंटी 
सरकार देगी। सूद की दर सरकार कारपोरेशन के संचालक बोर्ड की सलाह से 
निश्चित करेगी । 
कारपोरेशन अपने हिस्सा पू'जी के अधिक से अधिक आठ गुने ऋर पत्र 
निकाल सकेगी अर्थात्‌ ४० करोड़ रुपए से अधिक के वह ऋशणपन्र नहीं 
निकाल सकेगी | 
कारपोरेशन अपनी हिस्सा पू'जी की दुगनी रकम अर्थात्‌ दस करोड़ रुपए 
तक डिपाजिट ले सकेगी। जमा पॉच वर्ष या उससे अधिक स्मय के ही लिए 
ली जा सकेगी | कर 
साख : कारपोरेशन मध्य काल तथा लम्बे काल के लिए अचल सम्पत्ति, 
जैसे इमारत, भूमि तथा यन्त्रो की जमानत पर उसके ५० प्रतिशत मूल्य तक ऋण दे 
सकेगी | कारपोरेशन फसलो, गोदाम की रसीद पर तथा श्रन्य चल जायदाद की जमा- 
नत पर ऋण दे सकेगो | अ्रल्पकालीन साख खेती के कार्यों, दूध तथा अर्डे के धन्धों 
को करने के लिए अथवा खेती की पैदावार की बिक्री के लिए दी जावेगी | 
आअह्पकालीन साख अधिक से अधिक श्८ महीने के लिए दी जावेगी । मध्य- 
कालीन साख १८ महांने से _७ व तक के लिए होगी। मध्यकालीन साख मशीनें 
खरीदने के लिए, खेती के लिए. औजार तथा पशुओ को खरीदने के लिए, भूमि का 
सुधार करने, इमारत बनाने, खेती के लिए मशीन तथा यन्त्र खरीदने या किसी खेती , 
से सम्बन्धित धन्धे को स्थापित करने के लिए दी जावेगी। मध्यकालीन साख की कम 
से कम रक्षम दस हजार रुपये और अधिक से अधिक रकम ४०,००० र० होगी श्रर्थात्‌ 
किसी एक व्यक्ति को कम से कम दस हजार और आंधिक से अधिक पचास हजार रुपये 
का ऋण दिया जा सकेगा | - 
लम्बे समय के लिए ऋण नीचे लिखे उद्देश्यों के लिए दिया जावेगा : 
भूमिको खरीदने के लिए, भूमि में स्थायी सुधार करने के लिए, फार्म णह बनाने 
के लिए और खेती से सम्बन्धित किसी घधे को स्थावित करने के लिए । 
दीघकालीन साख ७ वर्षो से ३० वर्षों तक के लिए. दी जावेगी । किसी एक 
व्यक्ति को लग्वे समय के लिए कम से कम २५ हजार रुपये ओर अधिक से अधिक एक 
लाख यपये दिए जावेंगे | यह न्यूनतम ओर अधिकतम ऋण देने की सीमा “सहकारी 
समितियों? तथा “ऋण लेने वाले समूहा? के बारे में लागू नहीं होगी। बहुत कम 
कज लेने वाले सहकारी साख समितियों से ही कर्ज लेते रहेंगे क्योंकि वे सम्भवतः २५ 
हज़ार रुपये कभी भी कर्ज नहीं ले सकते । 
जब तक कि नीचे लिखी शर्ते पूरी न ही जावें ऋण नहीं दिया जावेगा ;-- 
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[१] अचल सम्पत्ति को बन्धक रख दिया जावे, अथवा 

[२] चल सम्पत्ति को बन्धक रख दिया जावे, अथवा 

[३६] फसल यथा पशु इत्यादि को बन्धक रख दिया जावें | 

कारपोरेशन केवल सहकारी समितियों, ऋण लेने वाले समूहों तथा व्यक्तिगत 
किसानों तथा खेती के धन्चे को साख देने वाली संस्थाओं से'ही कारबार करेगी | 

सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सहकारी समितियों तथा 
“ऋण लेने वाले समूहों” के सदस्यों से दीघंकालीन ऋण पर एक प्रतिशत तथा थोड़े 
समय और मध्यकालीन ऋण पर डेढ़ प्रतिशत सूद कम लिया जावेगा | 

इस विधान में एक कमी है। सहकारी सुख समिति तथा ऋण लेने वाले 
समूहों के सदस्यों को एक सी सुविधा दी गई हैं। इसका परिणाम यह होगा कि कुछ 
व्यक्ति मिल कर एक समूह बनाकर वही सुविधा प्राप्त कर लेंगे जो सहकारी समिति 
को प्राप्त है| - 

कारपोरेशन सहकारी समितियों तथा अन्य कृषि सम्बन्धी संस्थाओं के हिस्सों 
तथा ऋणपन्नों को अभिगोपन (006#9:66) करेगी । 

प्रबंध : कारपोरेशन का प्रवंध एक वो्ड आब डायरेक्टर्स करेंगा। बोर्ड एक 
कार्यकारिणी समिति तथा एक मैनेजिंग डायरैक्टर चुनेगा जो कि कारपोरेशन का 
संचालन क्रेंगे। 

« बोड में ११ डायरेक्टर होगे । उनकी नियुक्ति इस प्रकार होगी -- 

(अर) दो डायरेक्टर केन्द्रीय सरकार मनोनीत करेंगी | - 

(क) दो डायरेक्टर रिजव॑ बैंक मनोनीत करेगा | - 

(ख) दो डायरेक्टर कारपोरेशन के हिस्सेदार शिड्ल बेंक चुनेंगे | :. 

(ग) दो डायरैक्टर सहकारी संस्थाओं द्वारा चुने जायेंगे । 

(थ) दो डायरेक्टर अन्य हिस्सेदारों द्वारा चुने जावेंगे | 

(ड) एक मैनेजिंग डायरैक्टर केन्द्रीय सरकार नियुक्त करेंगी। पहली बार 
मैनेजिंग डायरैक्टर नियुक्त करने में केन्द्रीय सरकार रिजवव बैंक आब इंडिया से राय * 
लेगी और बाद को कारपोरेशन के बोर्ड आव डायरैक्टर्स से राय लिया करेंगी | 

ग्रामीण ऋण 

भारतवर्ष में आमीण ऋण आम्य अथशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए एक 
अत्यन्त महत्ततपूर समस्या है। अधिकांश आमीण आज ऋणी हैं। भारतीय आमीण 
के सम्बन्ध में यह कहावत बिलकुल सच है कि वह ऋणी जन्म लेता है, जीवन- भर 
ऋणी रहता है, ऋरणी मरता है ओर अपने पुत्र-पौत्रों के लिए ऋण छोड़' जाता हैं । 
बहुतेरें तो गंत्षे तक कर्ज में ड्रब गए हैं| कज इतना अधिक हो गया है कि बह उनकी 


परिच्छेद्‌ १० 
सहकारिता आन्दोलन 
( 00०7०४०४ए४९ ॥०ए९॥9९॥६ ) 


सहकारी साख सांमातया 
( 00०7०:४४ए० ( ८१६ 86थं०४6९५ ) 

आझाधनिक आर्थिक संगठन में साख ((४८०४८) का अत्यन्त महत्व हे। 
बड़े से बड़ा व्यवसायी' और छोटे से छोटा कारीगर भी बिना साख के अपना काय नहीं 
चला सकता । बड़े-बड़े व्यवसायी आरम्भ म॑ लाखां रुपये लगाकर मिल खड़ी करते हैं | 
जब मिल चलने लगती है और तैयार माल बिकने लगता है तब कहीं मिल-मालिक 
को रुपया मिलता है | व्यवसायियों को श्रौद्योगिक बेकों से आरम्भ में पू जी मिल जाती 
है और मजदूरों के वेतन इत्बादि के लिए वे व्यापारिक बैंको से पू जी उधार ले लेते 
हूं | व्यापारी तथा दलालो को, जो तैयार माल का अथवा खेती-बारी की पंदावार का 
व्यापार करते हैं, माल लेते समय तो उन्हें उसका मूल्य देता पड़ता है परन्तु बह माल 
बहत दिनों के बाद बिंकता है। यदि उन्हें कहीं से साख न मिले तो उनका धन्धा 
चौपट हो जावे | श्रस्तु, व्यापारिक बैंक उन्हें साख देने का प्रवन्ध करते हैँ । जो 
व्यापारी विदेशों से व्यापार करते हैं उन्हें एक्सचेंज बकों ( विनिमय बंकों ) से साख 
मिलती है। साख के साथ जोखिम भी है । जो बक या व्यक्ति किसी को ऋण देता है 


वह पूज़ी के मारे जाने-की जोखिम भी उठाता हैँ । अस्तु; बिना _ जमानत के साख 
नहीं दी जाती, साख और जमानत का साथ दै। एक निर्धन किसान अ्रथवा छोटा 
कारीगर जिसके पास अपनी निजी पू जी नहीं होती, इन बंको से ऋण नहीं पा सकता, 
क्योकि उसके पास अच्छी जमानत नहीं होती | बड़े-बड़े व्यापारियों ओर व्यवसायियों के 
पास निजी पूँजी ययेट्ट होती है। इस कारण वे बकों को उचित जमानत दे 
सकते हैं। 

निर्धन किसानो के पास इतनी पूँजी नहीं होती कि उससे उनकी साख हो। 
इसके अतिरिक्त एक कठिनाई और भी-उपस्थित होती -है । उनकी पूं जी की माँग इतनी 
थोड़ी होती है कि बड़े व्यापारिक बेंक ऐसा काम.लेना पसन्द ही नहीं करते | मान 
लीजिये कि एक हजार किसान जो कि भिन्न-भिन्न गाँवों में रहते है, वँक से फसल्ष बोने 


रे 
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के समय कल पचास हजार रुपया उधार लेना चाहते हैं) यदि वेंक इन किसानों को 
ऋण देना स्वीकार करे तो कई कर्मचारी उनकी हैसियत जाँच करने के लिए नियुक्त 
करने होंगे कि जिससे उन किसानों की हैसियत, ईमानदारी और साख की योग्यता 
मालूम हो सके # प्रत्येक बेंक कज देने से पू्व कर्ज लेने वाले की आश्िक स्थिति, वह | 
ईमानदार है या नहीं, उसका कारवार केसा चल रहा है इत्यादि बातों की पूरी जाँच 
करता दे, तब कहीं कज देता है। बड़े-बड़े व्यापारियों की थ्ार्थिक स्थिति की जॉच 
सरलता से हो सकती है। किन्तु भिन्न-भिन्न गाँवों में बिखरे हुए किसानों की आ्रथिक 
स्थिति की जांच करना कठिन ही नहीं व्यय-साध्य भी है। इसके अतिरिक्त एक हजार 
किसानों का हिसाव रखना तथा उनसे समय पर रुपया वसूल करना भी कठिन श्रीर 
व्यय-साध्य होता है। यदि एक व्यापारी पचास हजार झपये उधार लेता है तो बंक 
उसकी स्थिति की जाँच भी कर लेता है और उसके हिसाव के रखने तथा उससे रुपया 
वसूल करने में न तो अधिक कठिनाई है, ओर न अधिक व्यय ही करना पड़ता है | 
इन्हीं कारणों से किसान, छोटे कारीगर, तथा अन्य निर्धभ लोग इन बड़े बंकों से कर्ज 
नहीं पा सकते । किन्तु पूजी की आवश्यकता तो किसान और कारीगर को भो होती 
है | उनकी आ्रावश्यकता को महाजन ओर साहकार पूरा करते हैं। 
महाजन किस ग्रकार किसान ओर कार्रीमर का दोहन करते हैं, महाजन का 
तो पहले ही लिखा जा चुका है | यह स्थिति केबल भारतवष में ही नहीं है, जहां-जहां 
किसानों ओर छोटे कारीगरों के लिए विशेष साख का प्रवन्ध नहीं किया गया, वहां- 
' बहां किसान ओर कारीगर साहुकार का क्रीत दास बन गया।, किसान और कारीगर 
को इस आर्थिक दासता से मुक्त करने के लिए और उसे उचित मूल्य पर.पू'ज़ी देने 
का प्रबन्ध करने के लिए सब प्रथम जमनी में रूहकारी राख आन्दोलन का जन्म हुआ | 
जमनी में रेफीसन ओर शुल्ज नामक दो रूज्जनों को निधन फिसान और कारीगरों की 
अत्यन्त शोचनीय आर्थिक स्थिति ने आकर्षित किया और दोनों ने ही लगभग एक ही 
समय देश के भिन्न-भिन्न भागों में दो प्रकार की राहकारी साख समितियाँ स्थावित कीं | 
भारत में सहकारिता आन्दोलन का आरम्भ : भरार्मीण ऋश के परिच्छेद में 
हम यह बतला चुके हद कि ऋण की समस्या. को सुलभाने के उद्देश्य से सरकार ने 
सहकारी साख समितियों को स्थापित करने का निश्चय किया था। जम॑नी में साख 
समितियों की सफलता से झाकर्षित होकर मदरास सरकार ने श्री फ्रेडरिक निकलसन 
को जमनी में सहकारिता आन्दोलन का अध्ययन करने के लिए. भेजा | निकल्सन ने 
जमना के ओनन्‍्द का अध्ययन » उपरान्त 
चदू बनाया, के व हक आिक रे हक आम 
छुपारना हो तो देश मेँ 
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सहकारी साख समितियाँ और बैंक ह र्च६्‌ 


“रेफकीसन को द्वढ़ निकोलो |” इसके उपरान्त उत्तर प्रदेश के श्री ढंच परने को जर्मनी 
आर इटली -े संहकारिता गान्दोलन का अध्ययन करने के लिए भेजा गया: | सरकार 
' ने एक कमेटी इस विषय पर विचार करने के लिए बेठाई | इस कमेटी की सम्मति 
के अनुसार १६०४ में प्रथम सहकारिता ऐक्ट पास हो गया | ३-० 
/ १६०४ का कानून : २५ माच सन्‌, १६०४ को भारतवं्ष में सहकारिता 
आन्दोलन का श्रीगशैश हुआ | इस कानून के अनुसार किसानों, गह-उद्योग-धन्धों में 
लंगे कारीगरों तथा नीची श्रेणी के लोगों के लिए साख समितियों के खोलने का 
खऋरायोजनं किया गया । ऐक्ट संक्षेप में इस प्रकार था : 
 “ख्रठारह वर्ष के प्रायः दस मनुष्य सहकारी साख-समिति स्थापित कर सकते 
हैं। सदस्यों का एक गाँव या स्थान का होना आवश्यक है, जिससे वे एक दूसरे के 
विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें | ह 
समितियाँ दो प्रकार - की होंगी : ग्राम समितियाँ और नगर, समितियां | 
ग्राम समिति में ८० प्रतिशत सदस्यों का किसान होना' और मंगर समितियों में 
८० प्रतिशत कारीगरों तथा. अन्य.पेशे वालों का होना आवश्यक है।-ऑम 
समितियों के सदस्यों को दायित्व अपरिमित. होगा, किन्तु नगर समितियों का 
दायित्व यदि वे निश्चित कर लें तो परिमित भी हो सकता है | *ग्रौम समिति का सारा 
लाभ सुरक्षित कोष ((१९०४९:ए८ #ष्र०त०) में जमा करना आवश्यक है.।' हाँ, जब 
सुरक्षित कोप एक निश्चित रकम से ऊपर प्रंुँच जावे तो तीन चौथाई लाम सदस्यों 
में बॉँटा जा सकता ' है | किन्तु उसके लिए प्रान्तीय 'सरकार से आज्ञा लेनी होगी । 
नगर समितियों में लाभ बॉटले पर कोई भी रुकावट नहीं लगाई गई | हाँ, यह नियम 
अवश्य बनाया गया कि २० प्रतिशत लाभ सुरक्षित कोप में जमा किया जावे। 
समितियाँ व्यक्तिगंत-. जमानत पर रुपया 'दे सकती हैं परन्तु चल सम्प्रसि पर रुपंया 
नहीं दे सकतीं.। समितियों के आयन-ध्यय को जाँच रजिस्ट्रारं दारा भेजे हुए आय-व्यय 
परोक्षकों के द्वारा होगी | ऐक्ट ने समितियों को कुछ सुविधाएँ भी प्रदान कीं। समि- 
तियों के ल्ञाभ पर आय-कर नहीं लिया जाता; समितियों को स्टाम्पं॑ फीस नहीं देनी 
इंती' और किसी भी सद॒ल्य के व्यक्तिगत ऋण के लिए. उसका '( समिंति में ) 
हिस्सा कुक नहीं कराया जा सकता |?! !- “ 
प्रथम सहकारिता कानून पास होते 'ही सब प्रांतां में प्रान्तीय सरकारों ने 
रजिस्ट्रार नियुक कर दिये, जिन्होंने - प्रान्तों में सहकारिता आन्दोलन की देखभांल 
आरम्भ कर दी] रजिंस्ार आरप्म में समितियों का संगठन, उनकी देखमाल' तथा 
उनको रजिस्टर करता था | किन्तु थोड़े ही समय के उपरान्त रजिस्ट्रार तथा अन्य 
कार्यकर्ताओं को ऐक्ट के दोयषों का अवुर्भव * होने लगा । कई बार सब प्रान्तों के सह- 
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कारिता विभागों के सम्मेलन हुए और- उन्होंने-ऐक्ट के- संशोधन की आवश्यकृता' 
बतलाई। १६०४ के ऐक्ट के अनुसार साख समितियों ((:८०१॥६$0००९४८७) के रजिस्टर - 
करने की तो व्यवस्था हो गई, किन्तु गैर साख. समितियों, सेंट्रल सहकारी बेक, बेकिंग 
यूनियन तथा सुपरवाइजिंग यूनियन के रजिस्टर करने की व्यवस्था' नहीं हुईं | १६०४, 
के उपरान्त जब देश में साख समितियों की स्थापना होने लगी, उसी समय यह आव- 
श्यक समझा गया कि साख समितियों का निरीक्षण करने के लिए तथा उनको पूजी 
देने के लिए सेन्ट्रल बक तथा वकिंग यूनियन की स्थापना की जावे, क्योंकि साख. 
समितियों के पास सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यथेष्ट पूंजी नहीं 
थी । सेन्ट्रल बैंकों की स्थापना कम्पनी ऐक्ट के अनुसार ही हो सकती थी न कि सह- 
कारिता ऐक्ट के अनुसार | साथ ही, इस बात का भी अनुभव हुआ कि देश को गशेर- 
साख समितियों की भी अत्यन्त आवश्यकता है | उदाहरण के लिए, उद्योग-धन्धों को 
प्रोत्साहन देने के लिए,, खेती की पैदावार को उचित मूल्य पर बेचने के लिए, तथा 
उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएँ देने के लिए, सहकारी समितियों की. स्थापना 
आवश्यक प्रतीत हुईं | किन्तु १६९०४ के कानून में गेर-साख समितियों के संगठन के 
लिए कोई भी सुविधा नथी। इन सब दोषों को देखते हुए यह आवश्यक समझा 
गया कि एक नया कानून बनाया जावें। अस्तु, सन्‌ १६१२ में दूसरा ऐक्ट बाण 
गया जो भारतवध में अ्रव तक प्रचलित है | 

यद्यपि श्रव लगभग सभी प्रान्तों ने अपने प्रथक सहकारिता कानून बना- लिए 
हैं, किन्तु वे मूलतः १६१२ के भारतीय कानन पर ही आश्रित हैं। केवल अपनी 
सुविधा के लिए प्रान्तों ने कहीं-कहीं थोड़ी हेर-फेर करली है । अस्त; उनमें और १६१२ 
के भारतीय सहकारिता कानून में कोई विशेष मेद नहीं हे । 

१६१२ का सहकारिता कानून : १६१२ के ऐक्ट के अनुसार प्रत्येक प्रान्त 
सहकारिता आन्दोलन को देखभाल करें सकता है। रजिस्ट्रार का काय केवल सम्रि 
तियों क्री देखभाल करना ही नहीं है, वरन्‌ उनका निरीक्षण तथा उनके आय-व्यय की 
जाँच करना भी है। यदि वास्तव में देखा जावे तो सहकारिता आन्दोलन का सर्वेर्वा 
रजिस्ट्रार ही होता दे | सहकारिता आन्दोलन के एक प्रसिद्ध विद्वान के शब्दों में वह 
आन्दोलन का मिन्न, पथ-प्रदर्शक तथा उपदेशक हैं। वास्तव में रजिस्ट्रार सहकारी 
समितियों को जन्म देने वाला, उनका पालन-पोषण करने वाला और उनको नष्ट करने 
बाला है । रजिस्ट्रार को श्रधीनता में डिप्टी रजिस्ट्रार से लेकर आय-व्यय निरीक्षकों 
(आडिटरों) तक बहुत से कर्मचारी हैं, जो आन्दोलन की देखभाल करते रहते हैं । 
(बारा ३) 


रजित्दार को पंचायत के भी अधिकार प्रात हैं। समितियों के भागड़ों को या तो 
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बह स्वयं सुन कर निणय दे देता है या ओर किसी को नियुक्त कर देता है। जब कोई 
समिति टूट जाती है तो रजिस्ट्रार लिक्वीडेटर (7,0॒पणांधं॥६०१), हिसाव पटाने बाला 
नियुक्त कर देता हैं । 

ऐक्ट के अनुसार कोई भी समिति जो अपने सदस्यों की आर्थिक उन्नति का 
प्रयल्ष सहकारिता, के सिद्धान्तों के अनुसार करने के लिए स्थापित की गई हो रजिस्टर 
की जा सकती है। बड़े-बड़े व्यवसायी और पूंजीपति इस ऐक्ट की आड़ में अपने धन्धो 
का संगठन सहकारी समितियों के रूप में न कर लें इसलिए वही सहकारी समितियों 
रजिस्टर की जा-सकती हैं जिनके सदस्य किसान, कारीगर अथवा छोटी देसियत के 
आदमी हों | ( धारा ४ ) 

... समितियों के सदस्यों का दावित्व परिमित ( 7#0८व 7,॥9979 ) भी हो 
सकता है तथा अपरिमित ( एंड।7४/८० 7.99॥5ए ) भी | यदि समिति साख 
((९८०॥७) का काम करती है और उसके सदस्य समितियों न होकर व्यक्ति हैं और 
अधिकांश सदस्य किसान हैं तो ऐसी साख समिति के सदस्यों का दायित्व अपरिमित 
होगा । अपरिमित दायित्व का अथ यह है कि प्रत्येक सदस्य केवल अपना कर्ज ही 
खुकाने का जिम्मेवार नही है, वरन्‌ उसको समिति का सारा कज् चुकाना होगा | उदा- 
हरण के लिए मान लिया जावे कि अनन्तपुर नामक आम में एक सहकारी साख समिति 
स्थापित की गई जिसमें सदस्यों का दायित्व अपरिमित है | कालान्तर में यदि वह साख 
समिति दिवालिया हो जाती है और उसकी लेनी (858०७) से देनी (7.#04]688) 
अधिक हो. जाती हैं वो उस समय समिति का कोई भी लेन्दार ((:४८65009) समिति 
के किसी एक सदस्य से ऋपना सारा ऋण वसल कर सकता है | मान लीजिए. कि 
अनन्तपुर साख समिति के और सब॒ सदस्य अत्यन्त निधेन हैं, केवल दो या तीन सदस्य 
घनी' है, तो समिति के सारे लेनदार उन सदस्या से अपना सारा रुपया वसल कर 
सकते हैं और उन, सदस्यों को अपनी सारी सम्पत्ति देकर भी समिति का ऋण चुकाना 
होगा | 

य्रदि सहकारी समिति,ऐसी है कि उनके सदस्य व्यक्ति भी है और सप्तितियाँ भी 
हैँ, या फिर सम्रिति के-सदस्य श्रधिकतर किसान नहीं हैं, तो उस समिति के सदस्यों का 
दायित्व उनके हिस्सों के मूल्य से अधिक नहीं होगा | यदि किसी सदस्य ने किसी परिं 
मित दायित्व वाली समिति में: दस रुपये का हिस्सा ,लिया दे और उसने अपने हिस्से 
का पूरा, मूल्य- चुका दिया है तो उसको किसी दशा में भी अधिक कुछ, नहीं देना होगा | 
( धारा ४ ) 

इस आशंका को दूर करने के लिए कि कहीं कोई ज_ज्याक्ति समिति पर अपना 
एकापधिपत्व न जमा ले, यह नियम बना दिया गया है कि परिमित दायित्व वाली 
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मितियों में कोई भी एक सदस्य समिति की कुल पूंजी की २० प्रतिशत पूंजी के हिस्से 
यदि कोई समिति चाहे तो उपनियम बनाकर इससे भी कम रकम नियत कर सकती" 
है ) या एक हजार रुपये के हिस्से ( इनमें जो रकम भी कम हो ) खरीद सकता हे | 
प्रम्बई प्रान्तीय सहकारिता कानून के अनुसार यह रकम ३ हजार रुपय तथा ग्रह निर्माण 
समितियों के लिए दस हजार रुपये निश्चित की गई है। किन्तु यह पाबन्दी केवल 
व्यक्तियों के लिए है। समितियों के ल्लिए. कोई भी पावन्दी नहीं है । सदस्य समितियाँ 
चाहे जितने मूल्य के हिस्से खरीद सकती हैं | (धारा ९) 
जिन समितियों के सदस्य व्यक्ति हैं, वे तभी रजिस्टर की जा सकती हैं, जब 
कि नीचे लिखी बाते पूरी हों। ( धारा ६ ) 
( क ) समिति के कम से कम दस सदस्य हो और उनकी आयु श्८ वर्ष से 
कम न हो | 
(ख्र ) यदि समिति साख का काम करना चाहती हो तो सदस्यों का एक ही 
गांव, समीपवर्ता गांवों के समूह, अथवा एक करबे का होना आवश्यक है । यदि सदस्य 
एक ही स्थान के निवासी नहीं हैं तो उनका एक ही जाति, पेशे अथवा: कौम का 
होना आवश्यक है| किन्तु रजिस्ट्रार को यह अधिकार दे कि यदि वह चाहे. तो ऐसी 
समिति भी रजिस्टर कर ले जिनमें भिन्न-भिन्न जातियों के सदस्य हों । 2 के 
( ग ) समिति का ध्येय अपने सदस्यों की आर्थिक. स्थिति को सहकारिता के 
द्वारा सुधारना होना चाहिए । 
जिन समितियों के सदस्य और समितियां भी हैं, और व्यक्ति भी हैं उनके लिए. 
यह शर्तें लागू नहीं हैं । 
जिन समितियों के केवल व्यक्ति ही सदस्य हों उनकी रजिस्ट्री के लिए क्रम से 
कम दस व्यक्तियों को अपने हस्ताक्षुर करके रजिस्ट्रार को ग्राथना-पन्न देना , चाहिए | 
जिन समितियों में व्यक्ति तथा समितियाँ दोनों ही हो उनकी रजिस्टरी के लिए. समितियों 
के ग्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होना आवश्यक हैं। प्राथना-पत्र के साथ ही समिति के 
पूनियमों को भी भेजना चाहिए | (धारा ८)। जब रजिस्ट्रार को यह निश्चय हो 
जाता है कि सब काय नियमपूवक हुथ्रा है तो वह समिति को रजिस्टर कर लेता है 
ओर रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र दे देता है | ( धारा & और १०-)। यदि रजिस्ट्रार किसी 
कारण वश समिति को रजिस्टर करने से इनकार करता है तो समिति के सदस्य दो 
मास के अन्दर प्रान्तीय सरेकार से इस सम्बन्ध में अपील कर सकते हैं | (धारा ६) 
जो समितियां परिमित दायित्व वालो होंगी, उनके नाम के आगे. लिमिटेड 
लिखा रदेगा । और रजिस्ट्रार किन्‍्हीं दो समितियों को एक ही कह 
मिदि का सदस्य वही व्यक्ति होगा जो या.तो समिति के रशिस हिल | | 
बे ड़ होगा जोया.ते समिति के रज़िस्टर किये जाने के. समय 
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हस्ताक्षर करने वालों में से हो अथवा उपनियमों के द्वारा बनाया गया हो। भारतवर्ष 
के कुछ प्रान्तों में ऐसी समितियाँ ह जिनमें हिस्से हैं | कहीं-कहीं हिस्से नहीं भी होते केरल 
अवेश फीस होती दे । 

सब प्रकार की सहकारी समितियां में एक व्यक्ति का एक ही बोद होता है | 
सहकारी समितियों में हिस्सों के मूल्य के अनुपात में वोट देने का अधिकार नहीं होता | 
जब कोई समिति किसी दूसरी समिति की सदस्य होती है तो वह अपने किसी प्रतिनिधि 
को उस समिति के कार्य में भाग लेने भेजती है | ( धारा १३ ) 

भूतपूर्व सदस्य, सदस्य न रहने के दो वर्ष उपरान्त तक अपरिमित दायित्व वाली 
साख समिति के ऋण के लिए ही उत्तरदायी होता है। वह केवल उस समय तक के लिये 
हुए ऋण के लिए ही उत्तरदायी होता हैं जब तक कि वह सदस्य था। (घारा २३) 

ल्वर्गीय सदस्य की सम्पत्ति अथवा उसके उत्तराधिकारी एक वर्ण तक मृत 
सदस्य के व्यक्तिगत ऋण को चुकाने के लिए उत्तरदायी दें। ( घारा २४ ) 

, समिति के हिस्से स्वतन्त्रतापूवक बेचे नहीं जा सकते | समिति के हिस्सों को 
बचने के विपय में कुछ प्रतिबन्ध लगाये गए हैं | अ्परिमित दायित्व बाली समितियों 
का कोई सदस्य तब तक अपना हिस्सा दूसरे को नहीं दे सकता जब तक उसको हिस्सा 
लिये एक वर्ष न हो गया हो। फिर भी उसे हिस्सा समिति को अथवा, समिति के 
किसी सदस्य को देना होगा । किसी बाहरी आदमी को वह हिस्सा नहीं वेच सकता | 
धारा १४ ) * 

रजिस्टर्ड समितियों को अपना आय-व्यय रजिस्ट्रार द्वारा निश्चित किये हुये 
ढंग पर रखना होता है और रजिस्ट्रार द्वारा मनोनीत किया हुआ आय-ब्यय निरी- 
कुक ( आडिटर ) हिसाब की जांच करता है । ( घारा/८ 2 

सहकारी समितियां को कानून से निम्नलिखित सुविधाएं पराँ हैं :-- 

यदि समिति ने किसी वर्तमान सदस्य अथवा भूतपूर्व सदस्य को बीज अथवा 
खाद उधार दी- है, अथवा बोज ओर खाद मोल लेने के लिए. रुपया उधार दिंवा है 
तो समिति को उस रुपये श्रथया खाद और बीज के द्वारा उत्पन्न की हुई फसल से ' 
अपना रुपया वसल करने का प्रथम अधिकार होगा । यदि वह सदस्य श्लौर किसी का 
भी कजदार है तो बह लेनदार उस फसल को, जो समिति के बीज या खाद से पैदा 
की,गई है, कुक नहीं करवा सकता । इसी प्रकार यदि समिति ने सदस्यों को बैल, चारा, 
खेती-बारी तथा उद्योग-पन्धों में काम आने चाले यन्त्र और उद्योग-धन्धों के लिए 
कच्चा माल उधार दिया है, अथवा इन वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपया उधार 
दिया है तो इन वस्तुओं पर तथा उस कबच्चे,माल से तैयार कि हुए माल पर सम्रिति 
का प्रथम अधिकार होगा [ बम्बई प्रान्त में समिति को केवल ऊपर लिखी हुई वस्तुओं 
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के लिए दिये हुए ऋण पर ही प्रथम अ्रधिकार नहीं होता वरन्‌ सब प्रकार को चीजों के 
वास्‍्ते दिए हुए. ऋण पर अधिकार होता है | (धारा १६) 

समिति के सदस्य का हिस्सा कोई भी लेनदार अपने ऋण के लिए कुक नहीं 

करवा सकता | किसी भी वर्तमान अथवा भूतपूर्व सदस्य के जमा करिए हुए, रुपये तथा 
लाभ के हिस्से को ऋण के बदले में ले लेने का समिति को अधिकार है। बाहंरीं लेन- 
दार कुर्कों कराकर उस रुपये को नहीं ले सकता । (धारा २० और २१) 

सहकारी समिति के लाभ पर आय-कर (]7८07० ६50) तथा सुपरटैक्न नहीं 
लिया जाता ओर न रुदस्यों के लाभ पर कर लिया जाता है। 

सहकारी साख समिति केवल अपने सदस्यो को ही कंज दे सकती दे । रजि- 
स्ट्रार की आशा लेकर समिति दूसरी समितियों को कज दे सकती है | (धारा २६) 

सहकारी साख समितियां अपने उपनियमों के द्वारा निश्चित रकम से अधिक 
ऋण और डिपाजिट नहीं ते सकती | इसी कारण प्रत्येक समिति प्रतिवर्ष अपनी साख 
निर्धारित करती है। सहकारी साख समितियाँ उन व्यक्तियों का रुपया जमा कर 
सकती हैँ जो सदस्य नही है। (धारा ३०) 

समितियां निम्नलिखित स्थानों में अपना रुपया जमा कर सकती दै :-- 

(१) पोस्ट आफिस सेविंग्स बेंक में, (२) ट्ररटी सिक्‍यूरिटियों में, (३) किसी 
अन्य सहकारी समिति के हिस्सों में, (४) किसी बैंक में जिसमें रुपया जमा करने की 
आज्ञा रजिस्ट्रार ने दे दी हो। (धारा ३२) - 

साधारणतया समिति का लाभ तथा उसका जमा किया हुआ कोष बांटा नहीं 
जा सकता । केवल निम्नलिखित दशाओं में वह बांदा जा सकता है :--- 

परिमित दायित्व वाली समितियों में एक चौथाई लाभ रक्षित कोष (रिजव फंड) 
में जमा करने के उपरान्त सदस्यो में बांदा जा सकता है। किन्तु इसके लिए भी 
रजिस्ट्रार की अनुमति लेनी होती है । अपरिमित दायित्व वाली समितियों का लाभ 
प्रान्तीय सरकार की आज्ञा से ही बांदा जा सकता है। रज्षित कोष समिति के भज्ग हो 
जानें पर भी, सदस्यो में बांठा नहीं जा सकता । रक्षित कोष या तो समिति के कारबार 
में लगाया जाता है, या रजिस्ट्रार के पास रहता दे अथवा रजिस्ट्रार की आज्ञा से 
और कही जमा कर दिया जाता है। समिति के भक्ञ हो जाने पर समिति के ऋण को 
चुकाने पर जो रुपया बचे, उसका उपयोग समिति के निर्णय के अनुसार होगा | यदि 
समिति इसका निर्णय न कर सके तो रजिस्ट्रार जिस प्रकार उस धन का उपयोग करना 

चाहे कर सकता है। कुछ प्रान्तो में यह नियम हैं कि यदि सम्रिति किसी श्रन्य संस्था 
की सदस्य हो तो रक्षित कोप उसे दे दिया जाता है | 


ऐक्ट के अनुसार प्रत्येक समिति चौथाई लाभ रक्षित कोष में रखने के उपे- 
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रान्त लाभ का १० प्रतिशत दान तथा सार्वजनिक हिंत के कार्यों में व्यय कर सकती 
है। (धारा ३४) 

यदि जिलाधीश जॉच करने के लिए, प्राथना करे, पंचायत प्राथना-पत्र भेजकर 
जाच करवाना चाहे, अ्रथवा समिति के एक तिहाई सदस्य जांच करवाना चाहें तो 
रजिस्ट्रार को उस' समिति की अवश्य जांच करवानी होगी । वैसे रजिस्ट्रार को अधिकार 
है कि वह जब चाहे समिति की जाँच करा सकेता है| (धारा ३५) 

समिति का, लेनदार भी जांच का खर्च पेशगी जमा करके समिति की जांच 
करवा सकता है। (धारा ३६) 

निम्नलिखित दशाओं में समिति भक्छ हो जाती है :--- ६ 

(१) यदि किसी लेनदार की प्राथना पर जॉच कराने से यह प्रतीत हो कि 
समिति को भकज्ञ कर देना चाहिए तो रजिस्ट्रार उसे भक्ठ कर सकता है। (२) यदि 
समिति के तीन चौथाई सदस्य समिति को भक्ञ' कर देने की प्राथना करें तो बह समिति 
को भद्ग कर सकता है| (३) यदि समिति के सदस्यों की संख्या १० से कम हो जावे 
तो समिति स्वतः ही भक्ञ हो जाती है । (धारा ३६ और ४०) 

जब समिति भंग हो जाती है, तो रजिस्ट्रार एक लिक्बिडेंटर नियुक्त कर देता 

है, जो उस समिति का हिंसाव पटाता है। (धारा ४१ ओर ४२) 

रजिस्ट्रार को पंचायत के भी अधिकार प्राप्त हैं। वह नीचे लिंखे भगड़ों का 
निबटारा स्वयं या पंच नियुक्त करके कर सकता है-- (१) जिनसे समिति के कारबार 
का सम्बन्ध है; (२) जिनमें सदस्यों का आपस में किसी बात पर झगड़ा हो, भूतपूर्व 
सदस्यों में कोई झगड़ा हो या समिति के पंचो में कोई गड़ो हो । अन्य झगड़ो के 
लिए. साधारण अदालत में जाना होगा | (धारा ४३) 

रजिस्ट्रार की आज्ञा के विरुद्ध दो,अवस्थाओ में प्रान्तीय सरकार से अपील की 
जा सकती है--(१) जब किसी समिति को वह रजिस्टर करने से इन्कार कर दे, 
(२) जब वह किसी समिति को भंग कर दे। आज्ञा से दो महीने तक अपील हो 
सकती है। *' 

मल्टी यूनिठ कोआपरेटिव सोसायदीज ऐक्ट (१६४२) 

भारत सरकार ने २ माच १६४२ को सहकारी समितियों के सम्बन्ध में एक 
ऐक्ट पास किया हे, जिसका सम्बन्ध उन सहकारी समितियों से है, जिनका कार्य-त्लेत्र 
जिस प्रान्त में वे रजिस्टर की गई हैं, उनसे बाहर भी है। यदि कोई सहकारी समिति 
जिसके सम्बन्ध में यह एक्ट लागू होता है, किसी प्रान्त में रजिस्टर हो चुकी है और 
उसका कार्य-द्षेत्र दूसरे प्रान्त में भी दे, तो वह्ठ उस प्रान्त में भी रजिस्टर्ड समझी 
जीवेगी और उसके सम्बन्ध में वें ही सारे नियम लागू होगे, जो उस प्रान्त में प्रचल्लित 
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हैं, जहाँ कि समिति रजिस्टड हुई है । जो समितियाँ इस ऐक्ट के बनने के, उपरान्त 
रजिस्टर हों, उनके सम्बन्ध में भी यही नियम लागू होगा कि जिस प्रान्त में वें रजिस्टर 
होगी उस प्रान्त के ही सारे नियम लागू होगे। लेकिन बढ जिन दूसरे प्रान्तों में कार्य 
करेंगी, वहाँ मी रजिस्टइ समझी जावेगी | इस एक्ट के अनुसार केन्द्रीय सरकार इस 
प्रकार की सहकारी समितियों का एक केन्द्रीय रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकती है | यदि 
केन्द्रीय रजिस्ट्रार नियुक्त हो गया तो फिर उन समितियों का रजिस्ट्रेशन, नियंत्रण 
इत्यादि सब उसके अधिकार में होगा | प्राल्तीय रजिस्ट्रारों को इन समितियों से कोई 
वासस्‍्ता न होगा। 
कृषि साख सहकारी समितियाँ ( ?तप्र॥ए 0:९० 
(.0-07674॥ए९ $00८6६९$ ) 
इन समितियों के सदस्य वे ही हो सकते हैं, जो खेती-बारी में लगे हो तथा एक 
ही गांव में रहते हों | प्रत्येक गांव के निवासी एक दूसरे की आर्थिक स्थिति से भल्ी- 
भोति परिचित होते हैं, तथा एक दूसरें के चरित्र के सम्बन्ध में भी जानकारी रखते हैं । 
इसी कारण वे अपरिमित दायित्व ((000/560 ॥॥040:9) स्वीकार कर सकते हैं। 
अपरिमित दायित्व के पिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक सदस्य समिति के ऋश कों व्यक्तिगत 
रुप से तथा सामूहिक रूप से चुकाने के लिए बाध्य है। यही कारण है कि नवीन 
सदस्य तभी समिति भें लिया जा सकता है, कि जब दूसरे सब सदस्य उसकी सदस्य 
बनाने के पक्ष में हो। सहकारो साख समिति का सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक सदस्य 
दूसरे सदस्यों के कार्यो का उत्तरदायी वन जाता है, इस कारण किसी नवीन सदस्य को 
सर्वेसम्मति से ही चुना जाता है। | 
प्रायः एक गांव मे ण्क ही साख-समिति स्थापित की जाती है। समिति का 

प्रबन्ध करने का अधिकार साधारण समा तंथा प्रवन्धकारिणी सभा अर्थात्‌ पंचायत 
को होता है | साधारण सभा सब महत्वपूर्ण प्रश्नो पर अपना स्पष्ट मत देती है और 
पंचायत साधारण सभा की श्राशाओ का पालन करती है। वर्तुत: साधारण सभा 

केबल नीति निर्धारित करती है और पंचायत सारा कार्य करती है। 

प्रचन्‍्धकारिणी सम्रिति नीचे लिखे कार्य करती है ।-- 
१--वह-सदस्यो को हिस्से देती है तथा उनको समिति का सदस्य बनाती है | 
२--घह गाँव में डिपाजिद लेने का अयतर करती है, तथा सेंट्रल बेंक से ऋण लेने क 
प्रबन्ध करती है। उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह हे कि वह सदस्यों तथा अ्न्र 
आमनिवासियों को समिति में रूपया जमा करने के लिए, उत्साहित करे | 
रै-- जब कभी आवश्यकता होती हे, बह साधारण समा का आयोजन करती है । 


४-5६ यह भी निश्चय करतो है कि किन सदस्यों को कितने. समय ' के लिये रुप” 
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- उधार दिया जावे | साथ ही, वह उस अवधि के अन्त में ऋण के रुपये को वसूल 
करती है । > 
५--वह समिति के आय-व्यय का हिसाब रखती है | 
६--बह समिति सम्बन्धी कार्यों में रजिस्ट्रार से लिखा-पढ़ी करती है | 
७--बह समिति के उन सदस्यों के लिए, जो सम्मिलित रूप से आवश्यक वस्तुओं को 
खरीदना चाहते हैं तथा खेती की पैदावार को वेचना चाहते हैं, दलाल का काम 
करती है ! 
बह सर्रपंच तथा मन्त्री का निर्वाचन करती है | सरपंच समिति के सारे कार्य 
की देखभाल रखता है तथा मन्त्री समिति का हिसाब रखता है । 
समिति प्रवेश फंस, हिस्सो का मूल्य, जमा, तथा ऋण के द्वारा कार्यशील 
पूंजी ( ४०:८४०४ (७0/79! ) उग्राहती है | समिति का रक्षित कोष (!१९०४८४०८ 
पएफ्ात) भी समिति की का्यशोल पूंजी को बढ़ाता है | प्रवेश फीस नाम सात्र की 
होती है श्र समिति की स्थापना के समय प्रारम्मिक व्यय के लिए ली जाती है | कुछ 
प्रान्तों में सदस्यों को हिस्से खरीदने पड़ते हैं और कुछ प्रान्तो में हिस्से नही होते | 
पंजाब, उत्तर प्रदेश, तथा मद्रास में समितियों हिस्से वाली होती हँ | अन्य प्रान्तों में 
हिस्से और गेर हिस्से दोनो तरह को समितियों होती है । 
साख-समिति का कोई सदस्य एक निश्चित रकम से अधिक के हिस्से नही खरीद 
सकता । प्रत्येक सदस्य को केबल एक वोट देने का अधिकार होता है । प्रवेश-कीस तथा 
हिस्सों के मूल्य में समिति के पास नाम मात्र की पूंजी इकडी होती है | इस कारण 
समितियाँ अधिकतर ऋण तथा डिपाजिद से काम चलाती हैं | कोई समिति जितनी 
अधिक डिपाजिट आकर्षित करे उतनी ही उसकी सफलता समझी जानी चाहिये क्योकि 
डिपाजिद तभी अ्रधिक जमा होगी, जब कि ज़नता को समिति का भरोसा होगा, और 
उसकी आर्थिक स्थिति में विश्वास होगा | जब तक कि साख-समितियाँ डिपाजिठ आक- 
पिंत करके, अपनी आवश्यकता के अनुसार पूंजी जमा नही कर सकतीं, उनको निर्बल 
ही समझना चाहिये | रुपया जमा करने से ग्रामीण जनता तथा सदस्यों में मितव्ययिता 
का भाव उत्पन्न होता है। 
भारतवर्ष में अ्रमी तक बम्बई प्रान्त को छोड़ और किंसी प्रान्त में समितियाँ 
डिपाजिट आकार्पित नही कर पाई हें | जब तक समितियाँ वथेष्ट पू जी डिपाजिठ के रूप 
में आकर्षित नही करती, तब तक वे निर्वल ही समझती जायेंगी । साख-समितियोँ गैर 
सदस्यों से भी ऋण लेती हैँ । किन्तु सेन्द्रल बेकिंग इनक्वायरी कमेटी का यह मत है 
कि सहकारी साख-समितियों को गैर सदस्यो से उस समय तक डिपाजिट न लेना 
चाहिये जब तक कि उनझी आर्थिक स्थिति इृढ़ न दी जावे | 
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समिति के पंचो को कोई वेतन नहीं मिलता | यदि सदत्य ही मन्त्री होता है, 
तो उसे भी वेतन नहीं मिलता । हाँ, यदि समिति का हिसाव रखने के लिए ऐसा व्यक्ति 
मन्नी बनाया जावे कि जो समिति का सदस्य न हो तो उसे थोड़ा वेतन मिलता है । 
यदि मन्‍्त्री उसी गाँव का रहने वाला हो तो अच्छा है, क्योकि बह सदस्यों से भली- * 
भाँति परिचित होगा । परन्तु पटवारी को किसी भी अवस्था में मन्‍्त्री न बनाना चाहिए 
क्योंकि उसका गांव पर बहुत प्रभाव होता है | सम्भव है कि वह पंचायत के अ्रतुशासन 
में न रहे | यदि गांव की समिति में कोई शिक्षित सदस्य हो तो उसे मन्नी बनाना 
चाहिए। यदि कोई सदस्य शिक्षित न हो तो गांव के शिक्षक को मनन्‍्त्री बनाना चाहिए। 

सहकारी साख-समितियों का प्रबन्ध-व्यय बहुत कम होने के कारण तथा 
लाभ न बांटने के कारण रकज्षित-कोप ( १८४८४ए८ मप्यात ) यथेष्ट जमा हो जाता 
है | जब तक समिति के पास यथेष्ट रक्षित-कोपष न हो जावे तब तक वह सबल नहीं 
बन सकती | रक्तित-कोषर का उपयोग समिति के कार्य में हानि होने पर उसे पूरा करने 
में होता है। यदि किसी देनदार ( 06970: ) से रुपया वसूल नहीं हुआ, अथवा 
अन्य कीई हानि हो गई तो रक्चित-कोष से उसे पूरा किया जाता हद | यदि समिति भग 
हो जाती है, ती या तो रक्षित-कोष अन्य किसी सहकारी समिति को दे दिया जाता है 
या रजिस्ट्रार की अनुमति से अन्य किसी सार्वजनिक कार्य पर व्यय कर दिया जाता है । 
अपरिमित दायित्व वाली समितियां रक्ित-कोष के धन को अपने निजी कार्य में लगाती 
हैं, बाहर जमा नही करती । 

साधारण समा श्रपनी मीटिंग में समिति की साख निर्धारित करती है; पंचायत 
उससे अधिक ऋश नही ले सकती । सदस्यो की सम्पत्ति की एक चौथाई से आधी तब 
समिति की साख निर्धारित की जाती है । समिति एक द्ेसियत रजिस्टर रखती है 
जिसमें प्रत्येक सदस्य की देसियत का लेखा रहता है । देसियत रजिस्टर का प्रति व 
संशोधन होता है और प्रत्येक सदस्य की हैसियत का यथार्थ लेखा रखने का प्रय 
किया जाता है | 

इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित कर दिया जाता है कि प्रत्येक सदस्य श्रधिक 
अधिक कितना उधार ले सकता है । किसी भी अवस्था में सदस्य को सम्पत्ति का 
प्रतिशत से अधिक ऋण नहीं दिया जा सकता | रुपया उधार देने के समय पंचार 
कर्जा लेने का उद्देश्य तथा सदस्य की चुकाने की शक्ति का अनुमान लगा कर ही के 
देने का निश्चय करती है । 

ल्लिः 


ं ए भो ऋश दे देंती 
_ वायत का यह मुख्य करतेव्य है कि वह इस बात की जांच करे कि सदस्य कंजे ५ 
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कार्य के लिए ले रहा है | साथ ही पंचायत को इस बात का भी पता लगाना चाहिए 
कि सदस्य ने उसी कार्य में धन लगाया है, जिसके लिए कर्ज दिया गयी था, 
क्थवा अन्ये किसी कार्य में | यदि सदस्य ने अन्य किसी कार्य में खपया लगाया है तो 
पंचायत को रुपया वापस ले लेना चाहिए। . - 
सहकारी समितियो के संदस्यो को एक दूसरे पर दृष्टि रखनी चाहिए कि ये 
धन का दुरुपयोग तों नहीं करते, समय पर कज चुकाते हैं, अथवा किस्तों को ठालने 
का प्रयज्ञ करते हैं | पंचायत ऋण देते समय ही सदस्यों की स्थिति को दृष्टि में रखते 
हुए किस्तें बांध देती है, क्योंकि सदस्यों को किस्तों के द्वारा ऋण चुकाने में सुविधा 
होती है । पंचायत को यह मुख्य कतंव्य है कि वह देखे कि सदस्य समय पर कि्तें 
चुकाता है या नहीं | किन्तु यदि किसी कारणवश ( फसल के नष्ठ हो जाने पर ) किस्त 
न चुका सके तो उसकी मियाद बढ़ा देनी चाहिए | 
समितियाँ अधिकतर नीचे लिखे कार्यों के लिए ऋण देती हैं :-- (१) खेती- 
बारी के लिए तंथा लगान के लिए | (२) भूमि का सुधार करने के लिए। 
(३) पुराने ऋण को चुकाने के लिए | (४) रहस्थी के कार्यों के लिए | (७) व्यापार 
के लिए | (६) भूमि खरीदने के लिए; | यह कहना बहुत कठिन हैं कि किन कार्यों के 
लिए; कितना रुपया लिया जाता है | बहुधा सदस्य प्रार्थनापत्र में तो खेती-बारी के 
लिए रुपये लेने की बात लिखता है और रुपये का व्यय करता है किसी सामाजिक 
कार्य पर | समितियों ने अभी तक इस दोष की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है । 
प्रान्तीय बेंकिंग इनक्वायरी कय्रेटियो की सम्मति है कि कृषि-साख-समितियाँ 
श्रपने सदस्यों को तीन वर्षों से अ्रधिक के लिए ऋण नहीं दे सकती | सहकारिता 
शआ्रान्दोलन में कार्य करने वालों की भी यही धारणा है। क्योकि कृषि-साख-समितियाँ 
अधिकतर सैंट्रल बैंकों से ऋण लेती हैं और यह बैंक अधिकतर तीन वर्ष तक के ही 
लिए जमा लेते हैं | श्रस्व; इससे अधिक समय के लिए सदस्यों को ऋण देना उचित 
नहीं समझा जाता। लम्बे समय के लिए ऋण देने का कार्य सहकारी भूमि बन्धकर 
बैंक (१४०:४०४० 32755) ही कर सकते हैं। यही कारण दे कि कृषि-साख-समि- 
तियाँ ञ्रव लम्बे समय के लिए ऋण नहीं देती | 
सहकारी साख-समितियों की सफलता के लिए यह भी आवृश्यक है कि सदस्य 
सहकारिता के सिद्धान्तों को समर्के | इसलिए समिति का संगठन करते समय सह- 
कारिता के सिद्धान्तों की शिक्षा देनी चाहिए | मारतवर्ष में अभी तक आरमीण सदस्य 
धह समझता है कि साख-समिति सरकारी बैंक दे, जो उसे ऋषय देते है| वह यह 
नहीं सोचता कि वह उसी की समिति हे | जब तक सदस्यों में स्वावलम्बन की भावना 
जाशत नहीं होती, तव तक सहकारिता आन्दोलन सफल नहीं हो सकता | 
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समितियों का आय-व्यय निरीक्षण रजिस्ट्रार की आधीनता में होता है | वह 
सहकारी विभाग के आय-व्यय निरीज्षकों से जाँच कराता है। आझ्राडियर इस बात की 
भी जाँच करता है कि कितना रुपया सदस्यों पर उधार दे, जिसके चुकाने की अ्रवधि 
समाप्त हो गई | वह समिति की लेनी-देनी का दितलाव देखता है| वह यह भी देखता 
है कि समिति का कार्य सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार हो रहा है या नहीं। 
उसे देखना चाहिए कि ऋण उचित समय के लिए. उचित कार्यों के लिए दिए गए. 
हैं या नहीं तथा आवश्यक जमानत ली गई दे या नहीं। उसे यह भी देखना चाहिए कि 
सदस्य ठीक समय पर ऋण चुकाते हैं या नहीं | कहीं ऐसा तो नहीं होता कि सदस्य 
ठीक समय पर ऋण न चुकाते हों किन्तु हिसाब में घपया जमा कर लिया जाता हो 
झौर उतना ही ऋण फिर दे दिया जाता हो | कहने का तात्पर्य यह है कि निरोक्षक 
को पूरी जाँच करनी चाहिये | भारतवर्ष में ग्राय-व्यय निरीक्षण' का कार्य भी भांति 
नहीं हो रहा है । 
यद्रपि प्रत्येक प्रान्त में आय-व्यय निरीक्षण का कार्य रजिस्ट्रार की देख-रेख 
में ही होता है परन्तु किन्हीं-किन्हीं प्रान्तों में प्रान्तीय सहकारी यूनियनों के आडियर 
जिन्हें रजिस्ट्रार लाइसेन्स दे देता है इस कार्य को करते हैं, और कहीं कहीं सहकारी 
52 23 ही यह काय करते है | हज 
अप्रैल १६३१ में आल इस्डिया कोआपरेटिव कानफ्रेंस्स ने समस्त “भारत में 
आय-व्यय निरीक्षण की एक ही पद्धति चलाने का निश्चय किया । उत्त योजना के 
अनुसार समितियों का निरीक्षण-कार्य सेन्ट्रल बैंकों के हाथ में ही रहना चाहिए। आय- 
व्यय निरीक्षण प्रान्तीय संस्थाओं के हाथ में रहना चाहिए। प्रान्तीय संस्था प्रत्येक 
जिले में जिला आडि यूनियन, स्थापित करे | उस जिले की सारी सहकारी समितियाँ 
तथा सेंट्रल बेंक उस आडिट यूनियन से सम्बन्धित हों । प्रान्तीय इंस्टिय्यूट'तथा जिला 
आडिट यूनियन के कर्मचारियों की नियुक्ति तथा देखभाल प्रान्तीय इंस्टिव्य,< करे । 
प्रारम्भिक सहकारी समितियों का आय-व्यय निरीक्षण जिला आाड्डिट-यूनियन के आडि- 
ठर करें और सेन्ट्रल तथा प्रान्तीय सहकारी बेंक का आय-व्यय निरीक्षण प्रान्तीय 
इंस्टिव्यूट के आडियर करें 2 - 
गा प्रान्तीय इंल्टिव्यूट तथा जिला आडिट यूनियन, के आडिटर वहीं लोग नियत 
किये जायें जिन्होंने इस कार्य को शिक्षा पाई है और जिनको रजिस्ट्रार ने लायसेत्स दे: 
चाहिए'। इस हर ल्‍ प्रान्तीय सरकार इंस्टिख्य ८ मम हक कह 
अमी तक ऑरॉ्मक समितियों से थोड़ी है आडिट 2 गे हक । 
| से थोड़ी आडिट फीस ली जाती है। समितियों की देख- 


| 
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रेख तथा उनका नियन्त्रण रजिस्ट्रार तथा प्रान्तीय सहकारी संस्था दोनों करते हैं | 
 ब्रििश भारत में लगभग १,२०,००० कृषि. सहकारी समितियाँ हैं, जिनमें 
लगभग ८५ प्रतिशत साख समितियां हैं। सब कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों की 
संख्या ४१ लाख से ऊपंर तथा कार्यशील पूँ जी ३० करोड़ से अधिक है | इस पूंजी 
में लगभग ४० प्रतिशत समितियों की हिस्सा पू जी और रक्षित कोष है, शेष ६० ग्रति- 
शत उधार ली हुईं पूंजी है, जिससें ८ प्रतिशत के लगभग तो डिपाजिंट और शेष 
५२ प्रतिशत सेंट्रल बेंकों से लिया हुआ ऋण है | इन आंकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है 
क्रि आन्दोलन की स्थिति सनन्‍्तोषजनक है, किन्तु असल में ऐसा नहीं है | 
भारतवप में साख समितियों का यह एक मुख्य दोष है कि वे अधिकतर बाहरी 
पूँ जी पर अवलम्बित रहती हैं। सेन्ट्रल बक शहरों में डिपाजिट आकर्षित करते हैं और 
वह पूंजी समितियों को ऋण स्वरूप दी जाती है | 
साख समितियों की आडिट रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि ५४० प्रतिशत से 
- अधिक ऋण ऐसा होता है कि जिसकी अदायगी की'तिथि कभी की निकल गई और 
सदस्यों ने उसको नहीं चुकाया | जब मूल ऋण की अदायगी की यह दशा. है तब उस 
पर जो सूद इकट्ठा हो गया है उसका तो कहना ही क्या | बरार इत्यादि में जब सेन्ट्रल 
बंकों ने कज के बदले सदस्यों को भूमि ले ली तो उसका अबन्ध करना .कठिन हो 
गया | अन्य प्रान्तों में ऋण वसूल करने में बहुत कठिनाई हुईं | इन सब का परिणाम 
यह हुआ कि मध्य प्रान्त, बरार, उड़ीसा, विहार और बंगाल में आन्दोलन नितान्त 
बलहीन ओर निष्प्राण हो गया | सन्‌ १६४० में नया ऋश सात करोड़ रुपये से भी 
कम कर दिया, गया | इसके बाद नया ऋण ओर भी कम कर दिया गया। 
निदान साख पहले.से बहुत ही सीमित और मर्यादित कर दी गई | के फलस्वरूप 
पिछला ऋण बहुत कुछ वसल हो गया है| 
भारतवर्ष में प्रतिवर्ष आय-व्यय निरीक्षण होता है । तब आय-व्यय निरीक्षक 
उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार समितियों का वर्गीकरण करता है । 'ए? बसे की 
समितियों बहुत अच्छी समझती जाती हैं | बी? वर्ग की अच्छी, सी? वग की साधारण: 
<डी! वर्ग की बुरी और 'ई वर्ग की समितियाँ बहुत बुरी समझती जाती हैं | 'ई? वर्ग को 
समितियों को दिवबालिया कर दिया जाता है । रिपोर्टोी से ज्ञात होता है कि समितियां 
की एक बहुत बड़ी संख्या 'डी? और 'ई? वर्ग में हैं। ए! और वी? बर्ग में १० प्रति- 
शत से भी कम समितियां हैं | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि साख समितियों की दशा 
शोचनीय है | रिपोर्टों से यह भी ज्ञाव होता हे कि पिछले वर्षो मं& अतिशत के 
लगभग समितियों प्रतिवर्ष दिवालिया होती रहीं | डालिंग महोदय के अनुसार सहका- 
रिवा आ्रान्दोलन के आरम्म से झाज तक जितनी समितिय[ स्थापित हुई उनकी २५ प्रति- 
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शत दिवालिया हो गई | 

सहकारी साख समितियों से जैसी आशा थी, वे सफल नहीं हुईं | यह तो इसी 
से विदित है कि पुरानी और सफल साख समितियों के सदस्यों की संख्या बढ़ नहीं, रही 
है | गाँव के रहने वाले समिति के सदस्य बनने के लिए कोई विशेष/'उत्साह नहीं दिख- 
लाते । चालीस वर्ष के उपरान्त भी आस्दोलन निर्जीव और निस्तेज क्यों है उसके 


कारण अन्त में लिखे जावेंगे | 
् 


& सैंटल बैंक तथा बैंकिंग यूनियन बेकिंग नियन 
आरम्त में यह झाशा की जाती थी कि साख समितियां यथेष्ट डिपाजिट आक- 


पिंत कर सकेगी और इस प्रकार पू जी की समस्या हल हो जावेगी | किन्तु यह थ्राशा 
कि गांवों की जनता इन समितियों में रुपया जमा करेगी पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक तो 
किसान ऋणी है दूसरे वह वैज्ल में रुपया रखने का अ्म्यस्त नहीं है। अस्त; इस बात की 
आवश्यकता प्रतीत हुई कि ऐसे सहकारो वेंफ़ बोले जावे जो नगरो में प्रारस्मिक सह- 
कारी समितियों के लिए धन इकट्ठा करें | अ्रतएव १६१२ का सहकारिता कानून बनाया 
गया और ऐैंट्रल बैंक स्थापित करने की सुविधा हो गई | इस समय सेंट्रल बेंको की 
संख्या ६०० है और उनसे सम्बन्धित १०४,००० समितियां है | 
सेम्ट्रल बेंक दो प्रकार के होते हैं;--(१, ऐसे सेन्द्रल बैंक जिनके सदस्य केवल 
समितियाँ ही हो सकती हैं, उन्हें बैंकिंग यूनियन भी कहते हैं। (२) ऐसे सेन्द्रूल, बेंक 
जिनके सदस्य व्यक्ति तथा समितियों दोनो ही होते हैँ। बैंकिंग यूनियन वास्तव में 
आदश सहकारी सेन्ट्रल बेंक हैं । समितियों ही इन वैको की नीति को निर्धारित करती 
हैं तथा बैंक का प्रबन्ध भी उन्ही के हाथ में रहता है। इन बैंकिंग यूनियनों की सक- 
लता के लिए यह आवश्यक है कि सम्रितियों के सदस्य योग्य तथा प्रभावशालों वंयक्ति 
हो। यही फारण है कि बैंकिंग यूनियन संख्या में अधिक नहीं हैं । दूसरे प्रकार के 
सेन्ट्रल बैंक हो अधिक हैं। उस प्रकार के सेन्‍्ट्रल बेंकों में योग्यता.और व्यापारिक 
कुशलता की दि से कुछ योग्य व्यक्तियो को लेने की सुविधा रहती है । कु 
.... पन्द्रल बैंक का ज्षेत्र प्रत्येक प्रान्त में मिन्न होता है; उस क्षेत्र की सहकारी 
समितियाँ उसी वेक् से ऋण लेती हं। दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सेन्द्रल बेह 
। । इन प्रान्तों के सेन्‍्द्रल बैड्लो से सम्बन्धित समितियों की 
संख्या तथा पूजो कम होती है | 
रे साधारण सभा: सेन्द्रल बैड के हिस्सेदारों को सभा को साधारण; सभा कहते 


डायरेक्ट ते जे हि केवल एक वोट देने का ऋषिकार होता है । साधारण समा 
रो ( संचालको ) का चुनाव करती है | 
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संचालन : सञ्बालक बोड बेड्-का प्रबन्ध करता है। सेन्‍्ट्रल बैड के डाय- 
रेक्टर संख्या में अधिक होते हैं क्योंकि समितियों तथा व्यक्तियों के प्रतिनिधि निश्चित 
रहते है । मिन्न-मिन्न प्रान्तों में डायरेक्टरों की संख्या १० से २५ तक रहती है | इससे 
यह कठिनाई होती है कि पूरे बोर्ड की मीटिंग का आयोजन कठिन हो जाता है। इस- 
लिए बोर्ड अपने सदस्यों में से एक कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन करता है, जो 
बैड का कार्य चलाती. है | बेंड का देनिक कार्य मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा मन्त्री जो 
अवैतनिक होता है, चेयरमैन तथा अन्य एक दो डायरेंक्टरों की सलाह और मैनेजर 
की सहायता से करता है । डायरेंक्टरों को फीस या वेंतन कुछ नहीं मिलता ! 
कहीं-कहीं डायरेक्टर समितियों फी श्रावश्यकताओं को जानने के लिए समितियों का 
निरीक्षण करते हैं तथा यह रिपोथ करते हैं कि उनको कितना ऋण देना चाहिए। 
डायरेक्टर बदलते रहते यरमेन तथा मन्त्री व्यक्तियों में से चने जाते हैं | 
उत्तरीय तथा पूर्वीय भारत में चेयरमेन कहीं-कहीं सरकारी कमचारी होता है | किन्तु 
अधिकतर वह गैर सरकारी होता है | उत्तर प्रदेश में चेयरमैन जिले का कलक्टर होता 
हैं | अधिकतर डायरेक्टर समितियों के प्रतिनिधि होते हैं । 
प्रत्येक बैड एक मैनेजर नियुक्त करता है। मेनेजर प्रत्येक प्रान्त में एक ही 
कार्य नहीं करता । कहीं-कहीं मैनेजर बैड को अच्छी तरह से चलाने के अतिरिक्त 
सम्बन्धित साख समितियों के लिए भी जिम्मेदार होता है | इसलिए उसको सेन्‍्द्रल बैड्डः 
के दौरा करने वाले कर्मचारियों की देख-माल करनी पड़ती है और स्वयं भी दौरा 
करना पड़ता है। कहीं-कहीं मैनेजर केवल समितियों का निरीक्षण करता है, वैक्क का 
प्रबन्ध नहीं करता, और मनन्‍्त्री बैक् के कर्मचारियों की सहायता से बेक्छ का काम 
चलाता है | 
पँजी (००0/79/) : सेन्ट्रल बैक की कायशील पूंजी (ए०:८708 (०७७०६४४), 
हिस्सा पूजी (5॥97८ (४७02)), रक्षित कोष, डिपाजिट तथा ऋण के द्वारा प्रात 
होती है | 
बैंकिंग यूनियन में केवल समितियाँ ही हिस्से खरीद सकती हैं, किंतु सेंटल बैंको 
में व्यक्ति भी हिस्से खरीद सकते हैं | साधारणतः सेन्ट्ल बेक्ों के हिस्से ५० रुपये स 
लेकर १०० रु० तक के होते हैं | समितियाँ अपने ऋण के अनुपात में हिस्से लेती 
साधारणतः हिस्सेदारों का दावित्व हिस्सों के मूल्य तक ही सीमित है, किन्त कुछ प्रांतों 
में हिस्सेदारों का दायित्व चार गुने से लेकर दस गुने तक दे। कानून के अनुसार 
प्रत्येक परिमित दायित्व वाली समिति को २५ प्रतिशत लाभ रक्षित-कोप में जमा करना 
होता है । सेन्द्ल बैड इस २५ प्रतिशत के झतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए विशेष कोष 
जमा करते हैँ | 
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सता पूंजी तथा रक्षित कोष तो बेक की _निजी पूजी होती है, और डिपा- 
जिट तथा ऋण उधार ली हुई पूंजी होती है। भारत के अत्येक प्रांत में निजी पू जी 
तथा ऋण ली हुई पूजी का अनुपात १:८ है । 
सदस्यों तथा गेर सदस्यों की डिपाजिट ही कायशील पूंजी का बड़ा भाग होती 
है। सेंट्रल बेक में दो प्रकार को डिपाजिट होती है | मुदती ( 5८० ) तथा सेविंग्स | 
अधिकतर सेन्ट्रल वेक चालू खाता ( (पा४८७४ ४८८०००६ ) नहीं रखते | हाँ, कुछ 
प्रान्तों में रखते भी हैं। चालू खाता जोखिम का काम है। उसके लिए संचालकों में यथेष् 
व्यापारिक कुशलता होनी चाहिये । सेंट्ल बंको के पास अपनी निजी पृ"जी भी बहुत कम 
होती है, इस कारण भी यह बढ सफलतापूनक चालू-खाता नहों रख सकते | कहीं-कहीं 
सेविंग्स डिपाजिट भी नहीं ली जाती, किन्तु अधिकतर यह बेड सेविंग्स डिपाजिट लेते 
है। इन वैह्लों में अधिकतर मुद्ती जमा ली जाती है | यह श्रधिक्रतर एक वर्ष के लिए 
जमा लेते हैं। केबल विहार उड़ीसा में यह नियम है कि चाहे जब रुपया जमा किया 
जावें। ३१ मई को रुपया वापस दे दिया जाता हैं। सेन्टरल बेंकों में अधिकतर जमींदार, 
नौकरी करने वाले तथा संस्थायें ही रपया जमा करती हैं 
डिपाजिट के श्रतिरिक झ्ावश्यकता पड़ने पर बेड ऋण भी लेते हैं | सेंट्रल 
वेंक इम्पीरियल बैक आदि दूसरे बक़ों से तथा प्रान्तीय सहकारी बेक ओर प्रान्तीय 
सरकार से भी ऋगा लेते हैं। पंजाब को छोड़कर सेम्ट्रेल ब्रेक प्रांतीय. सरकार से सीधे 
ऋण नहीं लेते | किन्तु देशी राज्यों में संदल बेंक राज्य से ही ऋण लेते हैं| केवल 
मैसर में मेड राज्य से ऋण नहीं लेते । 
सेन्टल गेक सरकारी कागज तथा प्रारम्भिक साख समितियों के प्रामिसरी नोट 
] जमानत पर ऋण लेते ईँ। कुछ समय से इम्पीरियल अंक ने प्रारम्मिक सहकारी 
समितियों को प्रामिसरी नोट पर ऋण देना बन्द कर दिया है और केवल सरकारी 
कागज पर ही ऋण देता है, क्योंकि सहकारी समितियों की आर्थिक दशा शोचनीय हैं। 
जहाँ प्रास्तीय सहकारी वंक स्थापित हो चुके हैं वहां सेंट्रल बंक अन्य मिश्रित पू'जी वाले 
व्यापारिक बकरा (]080: 500४ ६ 59755, तथा दूसरे सेंट बंकों से सीधा सम्बन्ध 
नहीं रख सकते | 
संटल बंक केबल सहकारी साख समितियों तथा गेर-साख समितियों को ही 
कण देते है, व्यक्तियां को ऋण नहीं देते | सहकारी समितियों के पास जमा करने के 
लिए अधिक पृ जी तो होती नहीं इस कारण वेक समितियों को ऋण देने का ही कार्य 
खाचक करत हू । 
यह जानने के लिए कि प्रत्येक सहकारो साख समिति को अधिक से अधिक 
कितना ऋण देना उचित द सेन्ट्रल गेंक अपने से सम्बंधित साख समितियों की साख 
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का अनुमान लगाते हैं । जो ऋण समितियों को दिया जाता है वह निश्चित वर्षों 
वसूल कर लिया जाता है। ऋण की स्वीकृति देने में बहुत-सी कानूनी कार्यवा- 
करनी पड़ती है, इसलिए ऋण मिलने में देर हो जाती हे.॥ इस दोष को दर करने 
लिए कुछ सेन्‍्ट्रल गक एक रकम निश्चित कर देते हैं जिस तक समितियों को बिन 
किसी देरी के ऋण दे दिया जाता है, अधिक रकम के लिए नियमित कायवाहं 
करनी पड़ती 6। कुछ प्रान्तों में समितियों की सामान्य ( 'भैं०४४॥॥०) ) साख 
( (४८०६ ) निर्धारित कर दी जाती है | समिति की सामान्य साख तय करने से पूर 
उसके सदस्यों की सामान्य साख का लेखा तैयार किया जाता है, जिसमें सदस्यों क॑ 
सम्पत्ति, उनको आवश्यकता, उनकी आय तथा उनकी बचाने की शक्ति का व्यौर' 
रहता है | इस लेखे के आधार पर बेंक समिति की अधिकतम साख निर्धारित क 
देता है। 
सेंट्ल बक भिन्न-भिन्न प्रान्तों में मिन्न-भिन्न समय के लिए. ऋण देते हैं| फसल 

उत्पन्न करने के लिए जो ऋण लिया जाता है वह एक दो वर्ष के लिए होता है, ओर 
जो ऋण भूमि में सुधार के लिए अथवा पुराने ऋण को अदा करने के लिए दिया 
जाता है वह ५ से १० वर्षों के लिए होता है | श्रव यह धारणा प्रत्येक प्रान्च में जोर 

ड़ती जाती है कि सेंट्ल बेंक अधिक समय के लिए ऋण नहीं दे सकते। इसके लिए 
भी बंधक जेंक स्थापित करना चाहिए | 


बाजार में सद की दर बहत घट गई तब इन अेंकों ने दर घटाई | अब यह प्रयत्न किया 
जा रहा दे कि सूद की दर ओर घटाई जावे। भारतीय सहकारिता आन्दोलन की सबसे 
बड़ी कमी यह है कि समितियों ऋण को उचित समय पर नहीं चुकाती और बहुत-सा 
रुपया बाकी रह जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि सदस्य अशिक्षित_ हैं 
सहकारिता के सिद्धान्तों का उन्हें ज्ञान नहीं, वे अत्यन्त निधन हैं। कभी कभी फसल के 
नष्ट हो जाने के कारण भी थे कज नहीं चुका पाते | यदि फसल नष्ट हो जाने से समि- 
तियां अपना ऋण नहीं चुका पातीं तो उन्हें अधिक समय दें दिया जाता है। जब कोई 
प्मिति अपना ऋण नहीं चुकाती, तो बैंक जहां तक हो सकता है रुपया वसूल करते हैं। 
पदि रुपया किसी भी प्रकार वसल नहीं होता तो बेंक रजिस्ट्रार से समिति को तोड़ देने 
के लिए. कहता है अथवा अदालत से डिगरी करवाता' है | 

जब समितियां सेंटल गैंक को ऋण का रुपया चुकाती हैं उस समय वैंक के 
गस अधिक रुपया जमा हो जाता दे! यह स्थिति वर्ष में दो से चार महीने तक रहती 
है | इस समय सेंटल गैंक ग्रान्तीय सहकारी अंकों में झाया जमा कर देते हैं | जहां 


आस्तीय बैंक नहीं हैँ वहां इम्पीरियल गेंक में रंघया जमा कर दिया जाता है | इसके 
२९ है) ह 





३०६ भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेसा 


झतिरिक्त मैंक के पास कुछु रुपया स्थायी रूप से भ्रधिक होता ऐ जो समितियों को ऋण 
देने में महीं लगाया जा सकता | यह कोप प्रान्तीय ब्क में अधिक समय के लिए जमा 
कर दिया जाता है, अथवा टस्टी सिक्‍यूरिटी में लगा दिया जाता हैँ | इस समय संदूल 
बैंकों की नीति यह है कि वे आवश्यकता से अ्भिक डियराजिट नही लेना चाहते इस- 
लिये डिपाजिट पर सूद की दर बहुत घटा दी गई है । 
सहकारिता आन्दोलन की जांच के लिए विठाई गई मेकलेगन कमेटी ने संद्रल 
बैंकों को नकदी रखने की आवश्यकता इस प्रकार बतलाई थी-जिन बँक़ों में लालू 
खाता तथा सेविंग्स बैंक खाता दोनों ही हों उनमें चालू खाते की रकम ओर सेविंग्स 
की ७५ प्रतिशत रकम नकदी या ऐसी सिक्‍यूरिटी में रखनी चाहिए, जो तुरन्त दी 
नकदी में परिणत की जा सके |_मुद्दर्त | जमा ( 75०व [0600४ ) जमा ( 77500 [220080 ) के लिए कमेटी 
की यह राय है कि जो डिपाजिठ अगले बारद महीने में देनी हो उसकी शाधी रक्रम 
नकदी में रहें। क्िन्तु इस नियम के अनुसार कहीं भी काय नहीं । | प्रायः नकदी 
इससे बहुत कम रहती है। #33. ९४ 0९७०५ ९) 
सेंट्रल वक प्रति बष वापिक लाभ का २५ प्रतिशत रक्षित क्रोप में जमा करके 
शेप हिल्सेदारों में बांठ सकते है, किन्तु सेंट्रल बकों के उपनियमा में अधिक से 
अधिक लाभ की दर निश्चित्‌ कर दी जाती है, जिससे ग्रधिक लाभ हिस्सेदारां में नहीं 
बाँटा जा सकता | 
सेंट्रल बैंक ६ प्रतिशत से १० प्रतिशत तक लाम बांटते हैँ | अधिकतर प्रान्तों 
में | ३ प्रतिशत लाभ ही बांदा जाता है प्रतिशत लाभ ही बांदा जाता है । साधारण रक़तित कोप के अ्रतिरिक्त कोई-कोई 
सेंट्रल बक इमारत, बहीखाता, तथा लाभ-हानि सन्तुलन के लिए विशेष कोप जमा 
करते हैं। रक्षित कोष का रुपया या तो-सिक्‍यूरिटी में या प्रान्तीय बेंक में लगा दिया 
जाता है भ्रथवा वह बंक में ही रहता है और कार्यशील पूजी की हृद्धि करता है । 
सेंट्रल बकों की सूद की दर भिन्न-भिन्न प्रान्तों में जुदा-जुदा है। किन्तु डिपाजिट 
पर सूद की दर, तथा प्रारम्भिक समितियों से जो सूद लिया जाता है उसमें २ से ५ 
प्रतिशत तक का अन्तर रहता है। 
सेंट्रल बंक अपने से सम्बन्धित समितियों की देखभाल रखते हैं तथा उन पर 
अपना नियंत्रण भी रखते है | इस काय के लिए उन्हीं कुछ कर्मचारी रखने पड़ते हैं | 
यह कमचारी ऋण के लिए आये हुए प्रार्थना-पत्रो की जाँच करते हैं; जो समितियां 
अपने पुराने ऋण को चुकाने के लिए; अधिक समय मांगती हैं, उनके प्रार्थना-पत्नों की 
जांच करते हैं और समिति को सदस्यों से रुपया वबसल कराने में सहायक होते 
कहीं-कहीं सेन्ट्रल बेंकों के कमंचारी ही सदस्यों से रुपया वसूल कर लेते हैं। 
ऐसी परिस्थिति में सदस्य समिति को कुछ नहीं समभता और समिति का कोई प्रभाव 


जाप की. एड 
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नहीं रहता। किसी-किसी प्रान्त में यह कर्मचारी समितियों का हिसाब रखते हैं, तथा 
वार्षिक सभा का आयोजन करते हैं | जहाँ नई समितियों को स्थापित करने के लिए 
सहकारी विभाग विशेष कर्मचारी नियुक्त नहीं करता, वहाँ यह कर्मचारी नवीन समितियों 
की स्थापना भी करते हैं। इसके अतिरिक्त यह लोग सहकारिता सम्बन्धी प्रचार-कार्य 
भी करते हैं । किन्तु अ्रव इनमें से कुछ काये प्रान्तीय इंस्टिव्यूट करने लगी हैं। कुछ 
प्रान्तों में समितियों की देखभाल का कारय सुपरवाइजिज्गञ यूनियन को दिया गया है| 
सेन्टल बंको की आय-व्यय की जांच सरकार द्वारा नियुक्त आय-व्यय परीक्षक 
करते हैं | यह परीक्षक वसूल न हुये रुपये के विपय में भी जॉच करते हैं. तथा सेन्ट्रल 
को की आर्थिक स्थिति को भी देखते हैं | रजिस्टार कुछ प्रश्न निश्चित करता है; 
जिनका उत्तर तथा आय-व्यय परीक्षक की रिपोट रजिस्ट्रार के पास जाती है। 
सेन्ट्ल बैंक का निरीक्षण रजिस्ट्रार तथा सहकारी विभाग के_कमचारी करते 


हैं। जहां प्रान्तीय बंक हैं, वहाँ प्रान्तीय गेंक के मैनेजर तथा डायरेक्टर भी निरीक्षण 
करते हैं। किन्तु यह सवमान्य बात है कि सेन्दल वेंको का निरीक्षण सुचारु रूप से 
नहीं होता, क्योकि सजिल्टार तथा उनके कर्मचारी कुछ ही बंका का निरीक्षण कर पाते 
हैं । प्रत्येक बैंक वार्षिक वैलेंस शीठ (लेनी-देनी का लेखा, तैयार करके उसको आय- 
व्यय परीक्षक की रिपोर्ट के सहित रजिस्ट्रार तथा हिस्सेदारों के पास भेजता है | बैलेंस 
शीट के अतिरिक्त प्रत्येक गेंक को लाभ-हानि का ब्यौरा तथा आमदनी और खर्च का 
ब्यौरा भी सरकार के पास भेजना पड़ता है | सेन्ट्रल गेंक रजिस्ट्रार को तिमाही रिपोर्ट 
भेजते हैं, जिसमें उनकी आर्थिक स्थिति का व्यौरा रहता है | प्रायः सेन्ट्ल गैंक अपनी 
शाखराएँ नहीं खोलते किन्तु उन सेन्ट्रल बेंको को जिनका क्षेत्र बहुत बड़ा है ओर जिनसे 
सम्बन्धित समितियों की संख्या अधिक हैँ, शाखायें खोलने की आज्ञा दे दी गई है | 
ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों में सब मिलाकर ६०० सेन्‍्ट्रल बेंक हैं-- 
पंजाब १२०, बंगाल ११७, उत्तर प्रदेश ७०, बिहार-उड़ीसा ६८, मध्यप्रान्त ३०, 
मदरास ३०, आसाम २०, बम्बई ११ तथा शेप देशी राज्यो में हैं | सब सेन्ट्रल बेंको 
के लगभग ८०,००० व्यक्ति और १४०,००० समितियों सदस्य हैं | समस्त कार्यशील 
पूंजी ( ४०४८ण४ (४7०) 2 २६ करोड़ रुपये से ऊपर है, जिससे हिल्सा पूजी 
अतिशत, रक्षित कोष १४ प्रतिशत, डिपाजिंट ५६ प्रतिशत, आन्तीय बेंक से लिया 
हुआ ऋण १४ प्रतिशत तथा सरकार से लिया हुआ ऋण १३ प्रतिशत है। ऊपर के 
आॉकड़ो को देखने से ज्ञात होता है कि सेन्द्रल गैंको के पास २३ प्रतिशत के लगभग 
उनकी निजी पूजी है । परन्तु रक्षित कोष इनकी भी ठीक स्थिति को नहीं वतलाते 
क्योंकि वहत-सी साख-समितियां जो इन बंकों से दपया उधार लेती हैं, वे अपना क्णु 


झद्ा नहीं करेंगी ओर बह हानि बंको को उठानी पड़ेगी | 








है 
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ब्रा 


मदरास, बम्बई, मध्यप्रान्त तथा बरार के सेन्द्रल बैंकों का ज्षेत्र विस्तृत है । 
परन्तु बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पंजाब में एक बहुत छोटे क्षेत्र (ताल्छुका) भें एक 
जैक होता है । उत्तर प्रदेश में कुछ जिलो में तो प्रत्येक तहसील में एक बैंक है और 
कुछ में केवल एक बै'क ही कार्य करता है । 

आंकड़ो के देखने से शात होता दै कि सेन्ट्ल बैक उधार पूंजी ( डिपाजिट 
और कर्ज ) का ६० प्रतिशत समितियों को उधार दे देते हैं। इससे यह सिद्ध होता हे 
कि सेन्टूल बैक अपेक्षाकृत कम नकदी रखते हैं। यह व्यापारिक दृष्टि से ठीक नहीं है | 
यद्यपि वसूल न होने वाले ऋण के आँकड़े ग्रात्त नहीं हैं, किन्ठ॒ यह निश्चित हे कि 
सेन्द्ल बैंकों का बहुत सा रुपया मारा जावेगा, क्योंकि साख-समितियों की स्थिति ठीक 
नहीं है । 

मोटे तौर पर मदरास, बम्बई और पंजाब के सेन्ट्रल वै कों की आर्थिक स्थिति 
अच्छी है। विहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश भर बरार के सेन्ट्ल बैकों की स्थिति 
जत्यन्त चिन्ताजनक हो गई थी, किन्तु उनका जीणोंद्धार करने का प्रयक्ञ हो रहा है। 
इन प्रान्तों में बहुत से बैंकों को तो अपना कारोबार इसलिए बन्द कर देना पड़ा कि 
वे डिपाजिट करने वालों को उनका रुपया देने में असमर्थ थे। उत्तरीय उड़ीसा के 
सेन्टूल बै'कों ने अपना प्रवन्ध रजिस्टर के हाथ में ६ वर्षो के लिए सौंप दिया | इन 
प्रान्तों में सेन्ट्ल बैंकों की असफलता के मुख्य कारणनिम्नलिखित हैं ;--समितियों को 
अन्धाधुन्ध ऋण देना, दोषपूर्ण निरीक्षण, वै'किंग सिद्धान्तों को अवदेलना और 


प्रारम्भिक समितियों का दोषपूर्ण संगठन । अन्य प्रान्तों में समितियों की स्थिति 
साधारण है। 


प्रान्तीय सहकारी बैंक या सर्वोपरि बैंक 


( 77०रांगरलंग (0-09०बए6 फिक्ा5 07 9०5 38॥5 ) 

देश में सहकारिता आन्दोलन के क्रमशः फैलने पर यह अनुभव होने लगा कि 
केवल सेन्ट्ल बैंक, आन्दोलन के लिए जितनी पू जी की आवश्यकता होती है, उसका 
उचित प्रबन्ध नहीं कर सकते | इसके अतिरिक्त सेन्ट्ल बैंकों का नियन्त्रण तथा उनके द्वारा 
साख-समितियों के लिए आवश्यक पूंजी का प्रबन्ध करने के लिए भी प्रान्तीय बै'कों 
की श्रावश्यकता प्रतीत हुईं। मैकलेगन कमेटी ने, जो १६१५ में सहकारिता आन्दोलन 
की जाँच करने के लिए, बिठाई गई थी, प्रत्येक प्रान्त में सेन्ट्ल बैंकों का आपस में 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए ऐसो संस्था की अत्यन्त आवश्यकता बताई थी। 
प्रान्तीय बैंकों से पूर्व यह कार्य रजिस्टर करता था | यदि किसी सेन्ड्ल बैंक को पूंजी 
कै झअधिक आवश्यकता होती तो रजिस्ट्वार सूचना पाने पर प्रान्त के प्रत्येक सेन्ट्ल 
गेंक को गशती चिड्ढी लिख देता था । पर इससे रजिस्दार का उद्देश्य ठीक तरह से पूरा 
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नहीं हो पाता था और साथ ही उसका बहुंत-सा समय इस काय में लग जाता था | 


६ ““ऋरय7यघयघ7यघयघ र््॑य++उडम्फापक्‍घय+घ++-+क+-+-हू४++र् नर 


आर कुछ एस भी थे, जिनका यथ्थष्ट पू जा नहा मिल पाता थी! इसलिए एस प्रान्त| 
बैंकों को नितान्त आवश्यकता थी, कि जो पहले प्रकार के बेकों को अतिरिक्त पूंजी 
को जमा करें और दूसरे प्रकार के बैंकों को पूंजी दे । इसके अतिरिक्त द्॒व्य-बाजार 


( १॥07८ए १(३।१९६४ ) तथा सहकारिता आन्दोलन के बीच में सम्बन्ध स्थापित 
करने के लिए भी प्रान्तीय बेंकों की आवश्यकता प्रतीत हुई । 








भारतवष में इस समय निम्नलिखित प्रान्तीय सहकारी बेंक कार्य कर रहे हैं :- 
मद्रास, बम्बई, उत्तरप्रदेश, पंजाब, वंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश और बरार तथा 
झआझासाम । देशी राज्यों में हैदराबाद और मैसूर के स्ोपरि बेंक प्रान्तीय सहकारी बेंकों 
की श्रेणी में आते है| यों इन्दौर, द्ावंकोर, ग्वालियर, बड़ौदा, काश्मीर और भोपाल 
में भी कोई बड़ा सेन्ट्ल ग्ैंक इस कार्य के लिए चुन लिया गया है और वह सर्वापरि 
“”जैंक का काम करता है| 
सदस्यता : इन बै'कों का सक्गठन एक-सा नहीं है और न इन सब बवै'कों 
* में सदस्यता ही एक-सी हैं। पंजाब ओर बच्चाल को छोड़कर ओर सब प्रान्तों में व्यक्ति 
भी इन बैंकों के सदस्य होते हैं। बज्ञाल और पंजाब में व्यक्ति इन बैकों के हिस्से- 
दार नहीं हो सकते | वहाँ केवल सेन्ट्रल बैक तथा सहकारी साख-समितियाँ ही प्रांतीय 
बेंक के सदस्य हो सकते हैं.। व्यक्तियों के अतिरिक्त बम्बई, पंजाब, विहार, मध्यप्रदेश 
बरार, आसाम में प्रारम्भिक सामेतियाँ ओर सहकारी सेन्‍्टूल बौह्ूः प्रांतीय बोझ के 
सदस्य होते हैं । मदरास प्रांतीय बेक् के सदस्य केवल सेन्टुल बैंक ही हो सकते हैं, 
प्रारम्मिक साख-समित्तियाँ नहीं हो सकतीं । बज्ञाल और विहार में यद्यपि कुछ प्रारम्सिक 
सहकारी साख-समितियाँ सदस्य हैं, परन्तु व्यवहार में वहाँ भी केवल सेन्ट्रल वे'क ही 
उनके सदस्य हैं। इस मिश्रित सदस्यता के कारण साधारण सभाओं की बेठक्कों में 
तथा उसमें वोट किस प्रकार दी जावे इसमें, बड़ी उलझन होती है, यही कारण है कि 
मदरास सहकारिता कमेटी (१६४०) ने व्यक्तियों को सदस्य न रखने की सिफा- 
रिश की है । 

संचालन : प्रांतीब बेंक को भली-भांति चलाने के लिए व्यापारिक बुद्धि 
तथा बैंकिंग की योग्यता चाहिए, इसलिए चेक के डायरेक्टरों या संचालको में 
इन गुणों वाले न्यक्ति होने चाहिए | सश्चालक बोड में व्यापारियों और व्यवसायियों 
को प्रधानता देने से सम्मय् है कि सहकारिता के हितों की रच्चा न हो । इसलिए डाय- 
रेक्टरों में प्रधानता तो सहकारिता-वादियों की हो रहनी चाहिए, किलु कुछ ऐसे 
मैकिंग की योग्यता रखने वालों को भी ले लेना चाहिए, जिन्हेँ सहकारिता आन्दोलन 


३१० भारतीय अर्थशास्त्र की रुपरेखी 


से सहानुभूति हो। यह तो हुई सिद्धान्त की बात) अब देखना यह है कि हमारें 


प्रांतीय बैंकों का सञ्लालम केसे होता है | 


भिन्न-मिन्न बोंकों के सम्बालक-बोर्ड का निर्माण उनके अपने-अपने नियमों 
द्वारा होता है। दो या तीन प्रांतीय बको के अतिरिक्त ओर सब में हिस्सेदासों के 
बाहर से भी डायरेक्टरों को भी डायरेंक्टरों को नियुक्त करने की परिपाटी प्रचलित है । पंजाब में सह- 


कारिता विभाग का रजिस्टार तथा सहकारिता विभाग का आर्थिक सलाहकार पदेन 





मनोनीत करता है | मध्यप्रदेश तथा बरार के प्रांतीय बक के बोड में रजिस्टार तथा 
प्रांतीय सरकार का फोइनेन्स सेक्रेटरी पदेन डायरेक्टर होता है। बिहार में र है। बिहार में रजिस्टार 
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कार के नियन्त्रण में दे दिया गया। प्रांतीय सरकार जिस व्यक्ति को प्रांतीय बैक का 
सलाहकार नियुक्त करेंगी वही उसका ( उस सम्रय के लिए जब तेके कि बैंक सरकार 
के नियन्त्रण में रहेगी ) मेनेजिंग डायरेक्टर होगा | सिंध प्रांतीय बेंक में भी मनोनीत 
डायरेक्टर होते है। मद्रास, बम्बई और झासाम में. मनोनीत-डायरेक्टर नहीं होते | 
मद्रास में रजिस्ट्रार को पदेन प्रांतीय व 'क का डायरेक्टर बनाने का प्रयत्न हो रहा है। 
.. क्ा्यशील पूँजी (ए०70708 (०]008]) : प्रांतीय बेकों की कायशील 
पूंजी २० करोड़ रुपये के लगभग है, जिसमें ' १६ प्रतिशत उनकी निज की और शेष 
उधार ली हुई है। उधार ली हुई पूंजी में समितियों तथा सेन्ट्रल बैंकों की डिपाजिट 
तथा व्यक्तियों की डिपाजिट मुख्य हैं | प्रान्तीय बैंक चालू (2४४7९८॥/), सेविंग तथा 
भुद्दती (7४९८०), तीनों प्रकार की डिपाजिट लेते हैं। अधिकांश डिपाजिट एक से 
तीन वर्ष के लिए ली जाती हैं | जो बैक इससे अधिक समय के लिए, डिपाजिट लेते 
थे उन्हें अब कठिनाई का अनुभव हो रहा है क्योकि पिछुले वर्षों में सूद की दर तेजी 
से घटती गई है। प्रान्तीय बे'कों की साख अच्छी है, वे सहकारिता आन्दोलन और 
बाहर से भी डियाजिट आकर्षित करते हैं। जहाँ तक सूद देने का प्रश्न है यें अन्य 
व्यापारिक बे को की अपेक्षा अ्रधिक सूद नहीं देते। द्वव्य-बाजार के अनुसार यह 
बंक भी अपनी सूद की दर निर्धारित करते हैं | 
पूँ जी लगाना : रिजवे बै'क ने प्रान्तीय सहकारी बैंकों में यह दोष बतलाया 
है कि वे मकदी रुपया और शीघ्र भेंज सकने वाली लेनी (४55८४) यथेष्ट नहीं रखते 
और आवश्यकता से अधिक रुपया, वाहर लगा देते हैं। उसने प्रान्तीय बैंकों को राय 
दी थी कि वे अपनी देनी (420]]प्त८5) का ४०' प्रतिशत नकदी अन्य वै'को में. 
एल । भिन्न-भिन्न प्रान्तीय सरकारों ने भी कुछ नियम बना दिए हैं, जिनके अनुसार 
प्रान्तीय बे को को अपनी देनी के एक निश्चित अनुपात में नकदी तथा शीघ्र थैँ्ज 
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सकने वाली लेनी (859८४) रखनी पड़ती हैं | प्रान्तीय वे क व्यवहार में २० से ५० 
प्रतिशत कार्यशील पूंजी सरकारी सिक्‍यूरिटी में लगाते हैं। कुछ रुपया अन्य व्यापा- 
रिक बे कों तथा प्रान्तीय बैंकों में जमा करते हैं, कुछ नकदी अपने पास रखते हैं शोर 
शेष अपने सदस्यों को उधार देते हैं । 
जहाँ तक रुपया लगाने का प्रश्न है, रिजव बेंक का दोषारोपय उचित नहीं 
मालूम. देता । रिजब बेक ने प्रान्तीय मेंको को यह सलाह दी कि उन्हें अपने सदस्यों 
को ६ महीने से एक वर्ष तक के लिए ही ऋण देना चाहिए बहुत लम्बे समय के लिए 
न देना चाहिए | यंत्रपि रिजव वैंक की इस सलाह को प्रान्तीय बैंक पूरी तरह से नहीं 
'मसान सके; फिर भी वें अब प्रायः उत्पादन ओर खेती की पेदाबार के खरीद-बिक्री के 
लिए ही थोड़े समय के लिए ऋण देते है । बंगाल पग्रान्तीय गेक तो फसलों को उत्तन्न 
करने के लिए. केवल कम समय के लिए ही ऋण देने लगा है | परन्तु किसान को 
साख की जितनी आवश्यकता कम समय के लिए है, उतनी ही मध्यम समय के लिए 
अर्थात्‌ दो या तीन वर्षा के लिए भी हैं| अतणएव प्रान्तीय बको को इन दोनों प्रकार की 
साखो को देना चाहिये। यदि प्रान्तीय सहकारी बेक अपनी निजी पू'जी का ध्यान रखने 
के साथ डिपाजिटो के समय का भी ध्यान रक्‍खे तो वें कम समय ओर मध्यम 'समय 
के लिए साख का प्रबन्ध बिना किसो कठिनाई के कर सकते हे। हॉ लम्वे' समय--- 
१० से २४ वर्षो--तक के लिए वे साख नहीं दे सकते, उसके लिए भूमि वन्धक जेक 
ही उपयुक्त संस्था है | 
जहां तक सदस्यों को ऋण देने का प्रश्न है उसमें भी सब्र प्रान्तीय ब्रेक एक 
सा व्यवहार नहीं करते | वम्बई प्रान्तीय बैंक मुख्यतः प्रारम्भिक साख समितियों को 
अपनी शाखाओ के हारा ऋण देता है, केवल सेन्ट्ल बैंकों से ऋण लेता है। जहाँ तक 
सेन्टूल बेंको का ग्रशन है प्रान्तीय बैंक संठलन केन्ध दे ओर उन्हें समय पड़ने पर ओवर 
ड्राफ्ट ( जमा से अधिक निकालने की स्वीकृति ) इत्यादि देता है| अब कुछु समय से 
प्रास्तीय अंक बी? श्रेणी के सदस्यों को भी ऋण देने लगा है। यह ऋण लेन बाले 
उन साख- समितियों के सदस्यों में से होते हैँ, जो प्रान्तीय थेंक से सम्बन्धित हैँ ओर वें 
अपनी पेद।वार की जमानत पर ऋण लेते हैं। बम्वई प्रान्तीय बेंक झौद्योगिक सहकारी 
समितियों को भी उनके तैयार या कच्चे माल की जमानत पर ऋख देवा है | मदरात 
ब्रेक केवल सेन्‍्टल अंकों से हो कारचार करता है; वह प्रारम्भिक साख समितियां से कोई 
मतलब नहीं रखता । लेकिन ऋण देने के बारे में वहाँ भी एक नियम बनाकर सदस्यों 
तथा गेर सदस्यों को भी सरकारी सिक्‍्युरिटी, रिज़ब अंक तथा इम्मीरियल बक के हिस्सा 
तथा मदरास प्रान्तोय बेक में उनकी डिपाजिय की जमानत पर ऋण देने की सुविधा 
कर दी गई है | पंजाब प्रान्तीय अंक व्यक्तिया को कंबल अंक मे उनका डिपाजिट पर 
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ही ऋण देता है ! वद्यवे पंजाव, विहार, मध्यप्रदेश और वरार के प्रान्तीय मैंकों के 
सदस्य सेन्ट्रल बेंफ़ और प्रारम्मिक समितियों दोनो ही हैं, वे ऋण सेन्ट्रल जेंक को ही 
देते ई | 

प्रान्तीय नेकों की श्राथिक मजबूती उनके दिये हुए ऋण की जमानत पर 
निर्भर है, और अन्त में उस जमानत की मजबूती इस वात पर निभर है कि जो रुपया 


क्रिस्ान को समितियों द्वारा दिया गया है वह वसूल किया जा सकता है या नहीं। 
प्रारम्भिक साख सहकारी समितियों को अपने दिये हुए रुपये की वसूल करने की योग्यता 
ऋण लेने वाले सदत्य की ऋण अदा करने की योग्यता तथा अन्य बहुत से कारणों पर 
निभर हू | इनमें से कुछ तो निश्चित हैं, कुछ अनिश्चित; कुछ का नियंत्रण हो सकता 
ओर कुछ का नहीं हो सकता; कुछु प्रकृति पर निर्भर हैं, तो कुछ मनुष्य की मनमानी 
पर | इन विविध कारणों से हमारे ग्राम निवासियों का कारबार घाटे का है। जितना 
व्यय होता हे उससे कम आय होती है । सहकारी समितिथरों के कुछ सदस्य तो ऐसे हैं 
जिनका काम बिना ऋण लिए चल ही नहीं सकता | बहुतो की निर्धनता ही ऋणी होने 
का प्रधान कारण है | बहुत से ईमानदर सदस्य भी अपना ऋण नहीं चुका पाते क्योकि 
में नितान्त ही झसमर्य हैं | यही सहकारी साख आन्दोलन की निर्बलता है । 
प्रान्तीय बेंकों की लगभग वही दशा है जो सहकारी साख समितियों की है| 
पऋण बहुत समय हो गया चुकाये नहीं गए | ऐसे कज की रकम बढ़ती जा रही है जो 
बसूल नहीं हो सकेंगे, ओर जो जमानत कज के लिए दी गई थीं ग्कों को उसे जब्त 
करना पढ़ । कुछ कम-ज्यादा यह स्थिति सब जगह मोजूद थी। बरार में प्रान्तीय बैंक 
# पास कमर के बदले भूमि श्रागई जिसके खरीदार ही नहीं मिले | बरार, बंगाल और 
बिहार मे प्रारम्मिक्‌ सहकारी समितियां की लेनी ( 0३४९६ ) जमानत को जब्त 
करने का आन्दालन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वहाँ आन्दोलन के पुनः निर्माण का 
हाय चल रहा हैँ) आसाम में स्थिति बहुत खराब है | वहां के रजिस्टार ने भी आन्दो 
लुन के पुनः निर्माण को झावश्यकता बतलाई है। युद्ध से उल्नन हुईपरिस्थिति मे खेती 
क पैदाचार का मूल्य बहद बढ़ गया ओर किसान पर ऋण का भार कुछ हल्का 
दे। गया ६, ऐसी दशा में स्थिति के सेनल जाने की पूर्ण आशा है। 
इस सम्बन्ध में एक बात महत्वपूण हे जिसको हमें भूल न जाना चाहिए जिन 
प्रान्ता में, विशेषह्रर बम्बई ओर पंजाब में, प्रान्तीय ठोंछों ने लम्बे समय के लिए ऋण 
देसे का प्रपत्न जिया श्रोर इस अभिप्राय से भूमि बंधक मेंकों को ऋण देने के, लिए 
दि्नेचर बेने, वे हठिनाई में पढ़ गए। पंणाव और आसाम में प्रान्तीय बेंक हू 
प्रारम्भिद्ध भूमि बैंबह बड़ों को ऋण देते ये, झिन्तु अब वहाँ सूमि बंधक बेंक काम 
है नहीं इरते, इस लिए लम्बे समय फे लिए ऋण देने का प्रश्न दी नहीं उठता | 


हे 
रत 
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उपभोक्ता सहकारी स्टोर ( (0076 ब्राए८ ((0#5प।म्र८०४ 56075 ) 

आज उत्पादन करने बालों तथा उपभोग करने बाल्नों के बीच में इतने अधिक 
दलाल हैं कि वे एक दूसरे से बहुत दूर पढ़ गए हैं। दलाल ( अर्थात्‌ व्यापारी ) जो 
मूल्य उत्पादकों को देते हैं, उसकी अ्रपेत्ञा बहुत अधिक उपभोक्ताओं से वबसल कर लेते 
हैं । उपभोक्ताओं, को वस्तुओं का मूल्य अधिक देना पड़ता है; साथ ही वस्तुओं में 
मिलावट होती दे तथा वे अच्छी नहीं होतीं । सहकारी उपभोक्ता स्टोर का उद्देश्य 
व्यॉपोरियों ( दलालो ) को अपने स्थान से हटाकर उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर 

अच्छी वस्तुएं देना है| उपभोक्ता स्टोर उपभोक्ताओं की शोषण से रक्षा करता है | 
5 सहकारी उपभोक्ता स्टोर का प्रत्येक व्यक्ति सदस्य हो सकता है | ग्रत्येक व्यक्ति 
को सहकारी स्टार का .हिंस्सा खरीदना पड़ता हे, सब सदस्यों की एक साधारण सभा 
होती है | साधारण समा प्रवन्ध कारिणी समिति को चुनती है, प्रत्येक सदस्य का केवल 
एक वोट होता है । ग्रवन्ध कारियी कई उपसमितियां बनाती है, उदाहरण के लिए 
क्रय समिति, निरीक्षण समिति इत्यादि । प्रत्येक सदस्य का दायित्व परिमित (7,- 
८८4 442०09) होता दे, सस्दयों को वस्तुएं उधार नहीं दी जातीं, नकद दाम पर 
बाजार भाव से बेची जातो हैं । स्टोर बाज़ार भाव पर ही वस्तुशों को बेचता है। 
स्टोर अन्य दुकानदारों से कीमत में प्रतिस्पद्धा नहीं. करता वरन अच्छा माल देने में 
प्रतिस्पद्धां करता है। सदस्यों को वार्षिक लाभ सहकारी उपभोक्ता स्टोर से खरीद के 
अनुपात में मिलता है| उदाहरण के लिए यदि 'अ? ने वप में एक हज़ार रुपये की 
वस्तुएं खरीदी हैं ओर “क? ने केवल पांच सी रुपए की वस्तुएं खरीदी हैं तो 'कः को 
नअगः से आधा लाभ मिलेगा | जब प्रारम्भिक उपभोक्ता स्टोर अधिक संख्या में स्थापित 
हो जाते हैँ तो वे मिलकर थोक सहकारी समिति ( होलसेल सोसायटी ) बना लेते ई. 


जो उत्पादकों से सीधे थोक मूल्य पर वस्तुएं खरीद लेती है। थोक सम्रिति का लाभ 


प्रारम्भिक सहकारी स्टोरों की खरीद के अनुपात में बाँठ दिया जाता है| इस प्रकार यह 

स्टोर रिटेल शाप ( फुटकर विक्रेताओं ) तथा थोक व्यापारियों के लाभ को समास करके 

उसको सदत्यों के लिए प्राप्त कर लेते हैं । विटेन में तो होलसेल सोसायटियों ने उत्पादन 

: कार्य भी अपने हाथ में ले लिया है ओर इस प्रकार उत्पादकों के लाभ को भी उन्होंने 
समाप्त कर दिया है । ब्रिटेन में तो यह आन्दोलन बहुत सफल ओर सबल हो गया है | 

ही भारत में सहकारी ्टोरों, का विकास 

भारतवर्ष में सहकारी स्टोरों का विकास प्रथम महायुद्ध के समय हुआ । इसका 

कारण यह था कि उस समय खाद्य पदार्थों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का मूल्य 
बेहद बढ़ गया था और वस्तुओं के मिलने में कठिनाई हीने लगी थी | हजारों की 
संख्या में स्टोर स्थापित हुए किन्तु युद्ध समात होने के उपरान्त वे स्टोर भी समाप्त हो 
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गए. | स्टोरों की असफलता का मुख्य कारण यह था कि सदस्य आंदोलन के मुख्य 
सिद्धान्त को भूल जाते हैं। वे समभते हैं कि स्टोर सस्ते दामो पर वस्तुओं को बेचने के 
लिए खोला गया है | फल यह होता हे कि जब बाजार माव गिरने लगता हे तब सदस्य 
स्टोर से वस्तुएं न खरीदकर दूकानदारो से खरीदने लगते हैं । स्टोर फेल हो जाते हैं 
सिद्धान्त तो यह है कि स्टोर वस्तुओ को बाजार भाव पर बेचेगा किन्तु वस्तु अच्छी 
और तौल में पूरी होंगी । 

भारत में स्टोरों के असफल होने का एक दूसरा कारण यह था कि स्टोर सौदा 
उधार नहीं देते जबकि वनिया महीने भर सौदा उधार देता रहता है श्र महीने पर 
शपना बिल देता है। इसके श्रतिरिक्त भारत में बनिया या दूकानदार बहुत कम लाभ 
पर काम करता है, महीने के अन्त में दाम लेता है बड़े बड़े शहरो में वह घर पर ही 
सामान दे आता है | इन स्टोरो का प्रबन्ध व्यय श्रधिक होता है और प्रबन्ध भी टीक 
नहीं रहता । भारत में स्टोरों की असफलता का एक कारण यह भी था कि यहां होल- 
सेल सोसायटी की स्थापना नहीं हुई, स्टोरों को थोक व्यापारियों से ऊँचे भाव पर सौदा 
खरीदना पड़ता था। अन्य देशों में उपभोक्ता स्टोर अधिकतर मजदूरों के लिए, स्थापित 
किए जाते हैं| भारत में मजदूर औ्रौद्योगिक केन्द्रों में स्थायी रूप से नहीं रहते, वे अपमें 
गांधो को चल्ते जाते हैं इस लिए वें इस प्रकार के कार्यों में उत्ताह नहीं दिखलाते । जो 
व्यक्ति समन्न हैं उनको स्टोर की सदस्यता से विशेष लाभ नहीं दिखलाई देता । 

ग्रतणव प्रथम महायुद्ध के उपरान्त अधिकांश उपभोक्ता स्टोर समाप्त हो गए। 
जब दूसरा महायुद्ध आरम्म हुआ और वस्तुओं का मूल्य आकाश छूने लगा, काला 
बाजार पनप्‌ उठा, वस्तुओं के मिलने में कठिनाई होने लगी तो फिर हजारो उपभोक्ता 
स्टोर स्थापित हो गए, राशनिंग व्यवस्था में सरकार ने भी स्टोरो का उपयोग किया | 
क्रिन्तु स्टोर आन्दोलन की प्रगति फिर भी संतोषजनक नहीं दे। केवल मद्रास और व॒म्बई 
में बहुत अधिक स्टोर स्थावित हुए, अन्य प्रान्तो में इतने अधिक स्टोर नदी है । इसके 


० आह 8 5 वे केवल नगरो में हैं गांवों में उपभोक्ता स्टोर नहीं 
है। केवल.मदरास में कुछ उपभोक्ता स्टोर गांवों में भी हैं । ऐसा प्रतोत होता है 
कि भारत में उपभोक्ता स्वोरा के लिए अनुकूल परिस्थिति नही है | युद्धजनित कठि- 
नाइवो से जो हज़ारों को संख्या में सहकारी स्टोर स्थावित हा गए हैं | वे जब महंगाई 
कम हो जावेंगी तथा वस्तुएं आसानी से मिलने लग जावेंगी तब यदि समाप्त हो जायें 


तो झ्राइचर्य नदी होन। चाहिए। अब हम मिन्न-मिन्र प्रान्तो के सहकारी स्टोरों का वर्णन 
» 9. गे। 


सहकारी साख समितियां झौर वंक ३३३ 


१३४६ हो गए ओर उन्होंने १३ करोड़ ५७ लाख का माल वेचा | प्रान्तीय सरकार 
ने इन स्थोरों को कंग्रोल की वस्तुओं को बेचने के लिए चुना, इस कारण भी इनकी 
बिक्री बहुत बढ़ गई | 


मदरास का टिपलीकेन स्दोर : भारतवपं में ट्रिपलीकेन स्टोर एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण संत्था ६ । युद्ध काल में तो इस स्टोर ने मदरास निवासियों की बहुत महत्व- 


पूणु सेया की | यों यह स्टोर १६०४ में स्थापित हुआ और ऋमशः यह उन्नति करता 
गया। १६३६ में इसकी ३० शाखाएँ थीं और ६१२८ सदस्य थे | प्रतिवर्ष स्टोर 
लगभग दस लाख की बिक्री करता था । किन्ह थआ्राज इस स्टोर की ३४ शाखायें ई, 
उसके सदस्यों की संख्या १२ हजार से अधिक है ओर वह प्रतिवर्ष ७६ लाख दउपये की 
विक्की करता है । इन ३५ शाखाओ्रों के श्रतिरिक्त स्टोर के ३० डिपो हैं. जिनसे सर्व 
साधारण को राशन दिया जाता है। स्टोर अनाज, चावल, गुड़, शकर, तेल, मसाला, 
सूखे फल, चाय, कहवा, साथुन, श्राठा, दाल, और मक्खन तथा घी बेचता है | स्टोर 
तेल, बिस्कुट, मिठाई तथा ओपधियां भी वेचता है। स्टोर अभी तक फल, सब्जी, 
दूध, दही बेचने का प्रबन्ध नहीं कर सका। इसके सदस्य अधिकांश पढ़े लिखे लोग हैं। 
मजदूर इसके सदस्य नहीं हैँ । स्ठार ने अभी तक प्रति दपया आध आने से अधिक 
बोनस नहीं बाँठा है। सदस्यों के लिए वह कोई विशेष आकपंण नहीं है परन्तु तोल 
और भाव में धोखा न खाने के लिए वे उसके सदस्य बनते हैं । 
युद्धजनित कठिनाई के कारण प्रान्तीय सरकार ने ट्रिपलीकेन स्टोर को 
आर्थिक सहायता देकर ३० डिपो खुलवाये जो जनता को राशन देते हैं। ट्रिपलीकेन 
स्टोर कपड़े का थोक व्यापारी बना दिया गया है | 
मदरास में दूसरे महायुद्ध के समय तथा उसके उपरान्त बहुत बड़ी संख्या में 
स्टोर स्थापित हुए । मद्रास के उपभोक्ता स्टोर आन्दोलन की विशेषता यह दे कि 
बहाँ गाँवों में भी उपभोक्ता स्टोर स्थापित हो गए हैं | 
मदरास प्रान्त में उपभोक्ता स्टोर की दूसरी विशेषता यह है कि वहाँ केन्द्रीय स्टोर 
स्थापित हो गए. हैं तथा होलसेल सोसायटी भी स्थापित हो गई है | 
वम्बई : द्वितीय महायुद्ध के समय बम्बई में २५ स्टोर थे जो युद्धकाल में 
बढ़ कर ४६५ हो गए तथा उनकी सदस्यता बढ़कर ७१२८ से १३२,५६० हो गई | 
इन स्टोरों की बिक्री ६ लाख रुपये से वढ़कर ५ करोड़ ४२ लाख झपये हो गई | 
बम्बई में सहकारी साख समितियाँ भी अपने सदस्यों के लिए वस्तुएँ खरीद कर 
उन्हें बेचती हैं । 
मदरास और बम्बई के अतिरिक्त आसाम, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में 
उपभोक्ता स्दोर आन्दोलन युद्ध काल में तेज़ी से बढ़ा दे। आासाम में १६३६ में १३ 


३३रे भारतीय अथशास्त्र की रूपरेखा 


गए | स्टोरों की असफलता का मुख्य कारण यह था कि सदस्य आंदोलन के मुख्य 
द्वास्त को भूल जाते हैं। वे समभते हैं कि स्टोर सस्ते दामों पर वस्तुओं को बेचने के 

लिए खोला गया है | फल यह होता है कि जब बाजार भाव गिरने लगता हे तब सदस्य 
स्टोर से वस्तुएं न खरीदकर दुकानदारों से खरीदने लगते हैं | स्टोर फेल हो जाते हैं। 
सिद्धान्त तो यह है कि स्टोर वस्तुओं को वाजार भाव पर बेचेगा किन्ठ वस्तुएं अच्छी 
आर तौल में पूरी होंगी । 

भारत में स्टोरों के अ्रसफल होने का एक दूसरा कारण यह था कि स्टोर सौदा 
उधार नहीं देते जबकि वनिया महीने भर सौदा उधार देता रहता है और महीने पर 
श्रपना बिल देता है। इसके अ्रतिरिक्त मारत में बनिया या दूकानदार बहुत कम लाभ 
पर काम करता है, महीने के श्रन्त में दाम लेता है बड़े बड़े शहरों में वह घर पर ही 
सामान दे आता है | इन स्टोरों का प्रबन्ध व्यय अधिक होता है ओर प्रबन्ध भी ठीक 
नहीं रहता । भारत में स्टोरों की असफलता का एक कारण यह भी था कि यहां होल- 
सेल सोसायटी की स्थापना नहीं हुई, स्टोरों को थोक व्यापारियों से ऊँचे भाव पर सौदा 
किए जाते हैं। भारत में मज़दूर ओद्योगिक केन्द्रों में स्थायी रूप से नहीं रहते, वे अपने 
गांवो को चले जाते हैं इस लिए वें इस प्रकार के कार्यो में उत्साह नहीं दिखलाते | जो 
व्यक्ति सम्पन्न हें उनको स्टोर की सदस्यता से विशेष लाभ नहीं दिखलाई देता | 

अतणव प्रथम महायुद्ध के उपरान्त अधिकांश उपभोक्ता स्टोर समाप्त हो गए.। 
जब दूसरा महायुद्ध आरम्भ हुआ ओर वस्तुओं का मूल्य आकाश छूने लगा, काला 
बाज़ार पनप्‌ उठा, वस्तुओं के मिलने में कठिनाई होने लगी तो फिर हज़ारों उपभोक्ता 
स्टोर स्थापित हो गए, राशनिंग व्यवस्था में सरकार ने भी स्टोरों का उपयोग किया | 
किन्तु स्टोर आन्दोलन की प्रगति फिर भी संतोपजनक नहीं है। केवल मद्रास और बम्बई 
में बहुत अ्रधिक स्टोर स्थापित हुए, अन्य प्रान्तों में इतने अधिक स्टोर नहीं ह। इसके 


लि अर ल्‍सल-+न आन के 


अतिरिक्त भारत म॑ जो भी स्टार हैँ वे केवल नगरो में है गांवों में उपभोक्ता सठोर नहीं 
हैं। कंबल मदरास मं कुछ उपभोक्ता स्टोर गांवों में भी हैं । ऐसा प्रतीत होता है 
कि भारत में उपभाक्ता स्टोर के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं है । युद्धजनित कठि- 
नाइया से जा हज़ारों की संख्या में सहकारी स्टोर स्थापित हो गए हैं | वे जब महंगाई 
कम है जावेगी तथा वस्तुएं आसानी से मिलने लग जावेंगी तब यदि समाप्त हो जायें 
ता के नहीं हान। चाहिए। अमर हम भिन्न-भिन्न प्रान्तो के सहकारी स्टोरों का वर्णन 

करग। 
का हक पिछले वर्षों में मदरास में स्टोरो का विकास आश्चर्यजनक गति से 
६ में प्रान्त भर म॑ केवल ८० स्टोर थे वहां १६४६ में थे बढ़कर 


सहकारी साख समितियाँ और बेक ३३३ 


१३४६ हो गए और उन्होंने १३ करोड़ ५७ लाख का माल बेचा | प्रान्तीय सरकार 
ने इन स्वोरों को कंट्रोल की वस्तुओं को बेचने के लिए चुना, इस कारण भी इनकी 
बिक्री बहुत बढ़ गई । 
मदरास का ट्रिपलीकेन स्टोर : भारतवर्ष में द्रिपलीकेन स्टोर एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण संस्था है। युद्ध काल में तो इस स्टोर ने मदरास निवासियों की बहुत महत्व- 
पूर्ण सेवा की । यो यह स्टोर १६०४ में स्थापित हुआ और क्रमशः यह उन्नति करता 
गया। १६३६ में इसकी ३० शाखाएँ थीं और ६१२८ सदस्य थे | प्रतिवर्ष स्टोर 
लगभग दस लाख की बिक्री करता था । किन्तु आज इस स्टोर की ३५ शाखायें हैं, 
उसके सदस्यो की संख्या १९ हजार से अधिक है और वह प्रतिवर्ष ७६ लाख रुपये की 
विक्री करता है । इन ३५ शाखाओं के अतिरिक्त स्टोर के ३० डिपो हैं. जिनसे सर्वे 
साधारण को राशन दिया जाता है| स्टोर अनाज, चावल, गुड़, शकर, तेल, मसाला, 
सूखे फल, चाय, कहवा, साबुन, झ्राटा, दाल, ओर मक्खन तथा घी वेचता है | स्टोर 
तेल, बिस्कुट, मिठाई तथा औषधियाँ भी वेचता दे। स्टोर अमी तक फल, सब्जी, 
दूध, दही बेचने का प्रवन्ध नहीं कर सका | इसके सदस्य अधिकांश पढ़े लिखे लोग हैं. 
मजदूर इसके सदस्य नहीं हैं । स्टोर ने अभी तक प्रति रूपया आध आने से अधिक 
बोनस नहीं बाँठा दै । सदस्यों के लिए यह कोई विशेष आकर्षण नहीं है परन्तु तोल 
और भाव में धोखा न खाने के लिए वे उसके सदस्य बनते हैं | 
युद्धजनित कठिनाई के कारण प्रान्तीय सरकार ने ट्रिपलीकेन स्टोर को 
आर्थिक सहायता देकर ३० डिपो खुलवाये जो जनता को राशन देते हैं। ट्रिपलीकेन 
स्टोर कपड़े का थोक व्यापारी बना दिया गया है । 
मदरास में दूसरे महायुद्ध के समय तथा उसके उपरान्त बहुत बड़ी संख्या में 
स्टोर स्थापित हुए | मदरास के उपभोक्ता स्टोर आन्दोलन की विशेषता यह है कि 
वहाँ गाँवों में भी उपभोक्ता स्टोर स्थापित हो गए हैं । 
मदरास प्रान्त में उपभोक्ता स्टोर की दूसरी विशेषता यह है कि वहाँ केन्द्रीय स्टोर 
स्थापित हो गए हैं तथा होलसेल सोसायटी भी स्थापित हो गई है। 
बस्वई : दितीय महायुद्ध के समय बम्बई में २५ स्टोर थे जो युद्धकाल में 
बढ़ कर ४६४ हो गए तथा उनकी सदस्यता बढ़कर ७१२८ से १३ २,५६० हो गई। 
इन स्टोरों की बिक्री ६ लाख रुपये से बढ़कर ५ करोड़ ४२ लाख रुपये हो गई 
बम्बई में सहकारी साख समितियाँ भी अपने सदस्यों के लिए वस्तुएं क्र | 
उन्हें बेचती हैं । 
मदरास और बम्बई के अतिरिक्त आसाम, मध्यप्रदेश और 
उपभोक्ता र्ढोर आन्दोलन युद्ध काल में तेजी से बढ़ा दे। आसाम में 


द कर 


उत्तर प्रदेश में _ । 
६६३६ में ११ रे 


चना 
अं 6 


न है| | + ५ 


३३४ भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


ल्योर थे किन्तु आज वहाँ १२२६ स्टोर हैं जिनके १३५, रे८० सदस्य हैं। यहं स्टोर वर्ष 
भर में १ करोड़ ३० लाख रुपये का माल वेचते हैं । मध्यप्रदेश में २६ से बढ़कर 
२७७ स्टोर हो गए हैं | इन स्टोरों के २६,३६६ सदस्य हैं और ४१ लाख रुपये की विक्री 
होती है । मध्यप्रदेश में भी कुछ गाँवों में स्टोर स्थापित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 
१६३ उपभोक्ता स्टोर हैं। यह स्टोर ७ केन्द्रीय स्टोरों से सम्बन्धित हैं । प्रान्तीय 
मार्केटिंग फेडरेशन इन स्टोरों के लिए होलसेल सोसायटी का काम करती है | किन्तु 
आजकल प्रान्त में इन स्थोरों का कार्य कुछ शिथिल सा हो गया है। 
देशी राज्यों में मेयूर में उपभोक्ता स्टोर श्रान्दोलन तेजी से विकसित हुआ है । 
शआ्राज बहाँ २५१ उपभोक्ता स्टोर स्थापित हैं। इनकी बिक्री एक करोड़ रुपये से अधिक 
होती है | इन स्टोरों के अतिरिक्त मैसूर में सहकारी साख समितियाँ राशनिंग तथा 
कन्ट्रोल की वस्तुओं को अपने सदस्यों को वेचती हैं। कमशः लोग इनकी ओर अधिक 
आकर्षित हो रदे हैं | द्रावंकोर में मी ८९९ सहकारी साख समितियाँ इस काय को 
करती हैं | 
ऊपर के विवरण से यह भ्रम उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि भारत में उपभोक्ता 
स्टोरों की स्थिति अच्छी है ओर उनका विकास हो रहा है। हमें यह न भूल जाना 
चाहिए कि उपभोक्ता स्टोर की जो उन्नति हमें आज दिखलाई दे रही है वह केवल 
युद्धजनित कठिनाइयों के कारण है । जब महंगाई कम हो जावेगी और वस्तुओं के 
मिलने में कठिनाई नहीं रहेंगी तव उपभोक्ता स्टोर आन्दोलन की स्थित्ति क्या होगी यह 
कहना कठिन है। जब साधारण समय में स्टोर पनपे तभी यह समझना चाहिए कि 
वे सफल दें । * 
सहकारी ओयद्योगिक समितियां 
गृह उद्योग धंधों की चत्तेमान हीन दुशा : भारतवर्ष ग्रह-उद्योग धंधों की 
दृष्टि से मच्त्वपूर्ण देश रहा है। आज भी बहुत बड़ी संख्या गरह-उद्योग घंधों में काम 
पाती हे | परन्तु गह-उद्योग घंधों की दशा और उनमें लगे हुए कारीगरों की दशा 
उतनी ही शोचनीय हे जितनी कि हमारे किसानों की | ग्रह-उद्योग घंधों को एक तो बढ़े 
बढ़े कारखानों की प्रतिस्पर्दा का सामना करना पड़ता है, दूसरे कारीगर व्याप्रारियों 
के ऋणी होने के कारण उनके शोपण का शिकार बनते हैं। हमारे गह-उद्योग धंधों में 
उलादन की प्रणाली पुरानी है, उनमें संगठन का श्रभाव है इस कारण हमारे गूह- 
उयोग भंबे था कुटीर घंवे ऋमशः नष्ट होते जा रे हैं | इन धंधों की रक्षा का एक- 
मात्र उपाय उनका सहकारी संगठन है । यदि उनको हम सहकारिता के आधार पर 
संगठित कर दें तो कारीगरों की दशा खुबर सकती दे और कुटीर घंबे भी पनप सकते 


पा 


ई। इन पंघों की दीन दशा के नीचे लिखे मुख्य कारण हैं :--- 


सहकारी साख्र समितियाँ और चेक ३३५ 

(१) कच्चे माल के मिलने में कठिनाई--इन गह-उद्योग-घंधों को कन्या 
माल मिलने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं कि कारीगरों 
को कच्चे माल के लिये अधिक मूल्य देना पड़ता ६, वरन्‌ उन्हें बढ़िया माल तो मिल 
ही नहीं पाता । उदाहरण के लिए गांयों के चमारों क्री यह साधारण शिकायत है कि 
अच्छी खाल धनी चमड़े के व्यापारी शहरों की फर्मों के लिए खरीद लेते ४ और उन्हें 
रही खालों से काम करना पड़ता हई | यही दशा ऊनी कपड़ा तेयार करने वालों की 
है कि बढ़िया ऊन शहरों की ओर चल्ला जाता हे | गांव का वढ़ई भी इसी कठिनाई 
की अनुभव करता दे। यदि क्रिसी धंधे के सामने यह कठिनाई नहीं है तो उसमें काम 
करने वाले को कच्चे माल का मूल्य बहुत देना पड़ता है । उदाहरण के लिए घुनकर 
को सृत बहुत महंगे दामों पर मिलता ऐ | केवल बात यहीं तक नहीं रहती | यहाँ भी 
कारीगर को कच्चा माल बढ़िया नहीं मिल पाता | अच्ठु; जहाँ तक शह-उद्योग-घंघों की 
कच्चे माल सम्बन्धी कठिनाई है, उसके तीन रूप इई--(१) कुछ दशाश्रों में उन्हें माल 
बढ़िया मिलना असम्भव है; (२) उन्हें कच्चे माल के लिए मूल्य अधिक देना पड़ता 
है और (३) फिर भी प्रथम श्रेणी का माल उन्हें नहीं दिया जाता। यह तो' मानी हुई 
बात है कि एक कारीगर इतनी कम मात्रा सें कच्चा माल खरीदता है कि वह इस 
कठिनाई को दूर करने में सर्वधा असमर्थ है । इसका निराकरण तो सहकारी समितियों 
के द्वारा ही हा सकता हे | जब खहु-उद्योग-धंधो का संगठन सहकारिता के आधार पर 
होगा और सहकारी संगठनों के द्वारा बड़ी मात्रा में णह उद्योग-घंधों के लिए. कच्चा 
माल खरीदा जावेगा तभी यह कठिनाई हल हो सकेगी | 

(२) उत्पादन के ढऊ्ल सें सुधार की आवश्यक्रता--अश्रधिकांश ग्रह-उद्योग- 
धृंधों में उत्पादन का दन्ञ बहुत पुराना और दकियानूसी है | यही कारण है कि इन 
घंधों का उतस्तादन-ब्यय ऋधिक है। बहुधा जो श्ोजार या साधन इन घंधों में काम में 
लाये जाते हैं वे शताब्दियों पुराने हैं ओर उनमें कोई सुधार नहीं होता | उदाहरण के 
लिए, कोरी का खड्डी वाला कर्धा और तेली की घानी हमें प्राचीन काज्न की स्मृति दिलाते 
हैं | उनमें पिछली कई शताब्दियों से कोई सुधार नहीं हुआ | 

केवल ओजार ही पुराने ढंग के हों यही बात नहीं हे । उत्पादन का ढज्ञ भी 
वही शताब्दियो पुराना और दकियानूसी है | इसका परिणाम यह होता है कि लागत 
व्यय अधिक होता है शोर बाजार में उस वस्तु के अधिक ग्राहक नहीं मिलते | उदा- 
हरण के लिये चमड़ा कमाने का धन्धा, मिट्टी के बर्तन बनाने का घन्धा, लकड़ी तथा 
, कपड़े का धन्धा इत्यादि | कारीगर वही पुराने डिजाइन की चीजें पुराने ढक्क से तैयार 
करता है | इसका परिणाम यह होता है कि उसका लागत-च्यय अधिक होता है और 
बाजार में उसे कम मूल्य मिलता हे | 


३३६ भारतीय अथंशास्त्र की रूपरेखा 


आजारों तथा उत्पादन के ढक्ष में सुधार हो सकते हैं, किन्तु कारीगर से यह 
आशा करना व्यर्थ है। न तो उसके पास ऐसा साधन ही है और न योग्यता ही। जो 
व्यापारी इन धन्धों के माल की बिक्री का काम करते हैं, उन्हें उनके सुधार तथा 
उन्नति से कोई मतलब नहीं है। वैज्ञानिक इन छोटे धन्धों की ओर ध्यान देने को 
आवश्यकता ही नहीं समझते और सरकार का श्रोद्योगिक विभाग भी इनकी ओर से 
अभी तक नितान्त उदासीन रहा है | केवल ग्रामोद्योग संघ तथा चर्खा संघ ने इस 
ओर अवश्य ध्यान दिया है ओर उसके फलस्वरूप कातने, बुनने, छुपाई और रँगाई 
की कला में आश्चर्यजनक उन्नति हुईं है | यही नहीं, चर्खा तथा कर्षा में भी बहुत सुधार 
हो गया दै | इसी प्रकार तेल-घानी में भी बहुत सुधार किये गये हैं। अस्त; आवश्यकता 
इस बात की है कि इन धन्धों के उत्पादन के दक्ष में सुधार करने तथा ओजारों की 
उन्नति करने के लिए सरकार की सहायता से केन्द्रीय संगठन खड़े किये जावँ और बहाँ 
उप्त सम्बन्ध में अनुसंधान होता रहे ) 

किन्तु बढ़िया औजार तथा उत्पादन के बढ़िया तरीके को खोज निकालने से 
ही काम नहीं चलेगा । ओजारों को बड़ी मात्र में तैयार करवाने का प्रवन्ध करना 
होगा तथा उत्पादन के उन्नत तरीके का कारीगरों में प्रचार करना होगा | उनको 
उसकी शिक्षा देनी होगी। चलते-फिरते शिक्षण शिविर, प्रदर्शनियों, तथा छात्रइ्नडत्ियों 
द्वारा कारीगरों को इसकी शिक्षा लेनें को प्रोत्साहित करना होगा कि वह अपने धन्ये 
के उन्नत तरीकों को सीख लें | इस कार्य में भी राज्य की सहायता अत्यन्त आवश्यक 
होगी । ॥ 

(३) पूँजी की कठिनाइयाँ-- झह-उद्योग-धन्धों के लिए पूंजी की भी एक 
कठिन समस्या है । यह तो हम पहले हो कह आये हैं कि आज कारीगर उन व्यापारियों 
का क्रीतदास बना हुआ है, जो कि उसके तैयार माल की विक्की का काम करते हैं । 

कारीगर को कच्चा माल लेने, कच्चा माल भर कर रखने तथा तैयार माल फो 
रोक कर रखने के लिए पूंजी की आवश्यकता है । उसकी साख ऐसी है और उसकी 
पूजी की आवश्यकता इतनी अधिक नहीं है कि वह व्यापारिक बैंकों से रप्या उधार 
पा सके । उसकी साख लगभग कुछ नहीं है और न उसके पास उचित जमानत ही 
होती दे | इसका अवश्यम्भावी परिणाम यह होता है कि जो व्यापारी उसे पूँजी देता 
हैं, उसी को कारीगर को अपना तैयार माल वेचने पर विवश होना पड़ता है और 
कारीगर एक मजदूर मात्र रह जाता है | उसकी आर्थिक स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है । 
अस्त; आवश्यकता इस बात की है कि ग्रह-उद्योग-धन्धों के लिए पूंजी का उचित 
प्रवन्ध किया जावे | इसके लिए, भी सहकारी संगठन की आवश्यकता होगी, किन्तु 

सरकार को इन समितियों की विशेष रूप से सहायता करनी होगी | 


सहकारी साख समितियाँ और बैंक १२७ 


माल की बिक्री : सबसे बड़ी कठिनाई जो कारीगर के सामने उपस्थित होती 
५ वह माल वेचने की है| जितने भी शह-उद्योग-धन्धे हैं, उनसें लगे हुए समी कारी- 
रों के सामने यह कठिनाई उपस्थित होती है | इसके बहुत से कारण हैं। सबसे 
डा कारण तो यह है कि जनता की रुचि में बहुत परिवर्तन हो गया है। साथ ही 
रिवर्तन होता भी रहता है | उदाहरण के लिए जनता नई-नई डिजाइन के सूती, 
नी, रेशमी कपड़े पसन्द करती है। यदि कोई कारीगर पुराने डिजाइनों के ही कपड़े 
यार करता है, तो उसके माल की बिक्री होना कठिन हो जावेगा | इसी . प्रकार जूते 
ग्रर चप्पलो के भी डिजाइन बदलते रहते हैं | इसके लिए आवश्यकता इस बात की 
: कि उनके लिए वाजार की मांग को ध्यान में रखकर नये डिजाइनों की वरावर 
ग्रेज की जानी चाहिए और कारीगरों को उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। यह कार्य 
प्क्तिमत रूप से कोई कारीमर स्वयं नहीं कर सकता | यह तो केवल सामूहिक्र रूप से 
ऐ हो सकता है | हे 

इसके अतिरिक्त किसी-किसी धन्धे में अन्तिम क्रियायें ऐसी होती हैं कि जिनके 
बना माल की सुन्दरता नहीं बढ़तो और वह क्रियायें सफलतापूर्वक एक कारीगर नहीं 
7र सकता | उदाहरण के लिए सूती कपड़े में व्लीचिंग तथा फिनिशिंग क्रियायें जुलाहे 
व शक्ति के बाहर होती हैं | इस बात की आवश्यकता है कि यह क्रियायें सहकारी 
उमितियों के द्वारा सहकारी वकशाप में की जावें। 

लेकिन जो सबसे बड़ी कठिनाई शह-उद्योग-घन्धो के सामने खड़ी होती है, वह 
'ह है कि एक कारीगर के पास न तो आधुनिक ढंग से विक्री करने के साधन ही हैं 
प्रौर न वह योग्यता ही है। उदाहरण के लिए आधुनिक समय में विज्ञापन, प्रदर्शन 
पनवैसिंग के बिना बिक्री करना कठिन होता दे । अस्त; जब तक कारीगर अपना 
गठन सहकारिता के आधार पर नहीं करता वह अपने माल की सफलतापूर्वक विक्री 
हीं कर सकता | 

अभी तक भारतवर्ष में जनता और सरकार दोनों ने ही शह-उद्योग-घन्धों की 
्यंकर उपेक्षा की है। जहाँ बड़े-बड़े धंधों को विदेशी माल की प्रतिस्पर्डा से बचाने के 
लए संरक्षण तथा अन्य सहायता देने के लिये भगीरथ प्रयक्ष किये गए, वहाँ गह- 
उयोग-धंधों की किसी ने भी परवा न की। यह जो आज रह-उद्योग-धंधों की ओर 
गेड़ा-सा ध्यान गया है, उसका सारा श्रेय महात्मा गांधी को था| किंतु यह कार्य बिना 
तज्य की सहायता के नहीं हो सकता । राज्य को नीचे मिखे अनुसार कुटीर धन्यों को 
उह्ययता देनी चाहिए । 

खोज ; राज्य को ऐसी संस्थायें स्थापित करनी चाहिए जो कि पिल्नम््त 
बत्तुओं के बनाने के वैज्ञानिक तरीकों की खोज करें। ऐसी बहुत-ली वस्तुएँ ईं श्ेह; 


रद 


श्श्द भारतीय श्रथ॑शास्त्र की रूपरेखा , 


उद्योग-पन्‍्पै के रूप में मली माँति तैयार की जा सकती हैं| यदि इन संस्याश्रों में 
योग्य व्यक्ति नियुक्त किये जायें और वे प्रय् करें तो गह-उद्योग-धन्धों के लिए बल्ुएँ 
बनाने के वैज्ञानिक तथा लाभदायक तरीके आसानी से ढूंढ निकाले जा सकते हैं। नया 
तरीका दंढ निकालने के उपरान्त उसका प्रचार करना भी आवश्यक होगा। 

आर्थिक सहायता; णह-उद्योग धन्धों की उन्नति के लिये यह भी आवश्यक 
होगा कि उत्तम औजारों का निर्माण किया जावे | उन्हें बढ़ी मात्रा में, सस्ते दामों पर 
तैयार किया जावे और सहकारी समितियों के द्वारा और स्वतन्त्र रूप से कारीगरों को 
किराये पर बिक्री ( [76 ?पा०॥०७० ) पद्धति से बेचा जावे। यही नहीं, वस्न. 
का माल लेने तथा तैयार माल को रोक रखने के लिए जो पूँजी की आवश्यकता है, 
उसे भी राज्य सहकारी समितियों को बिनों सूद या नाम मात्र के सं पर ऋंए 
देकर पूरी करे | , 

बिक्री : जैसा कि हम पहले ही कह आये हैं, गह-उद्योग-धन्‍्धों के सामने 
बने हुये मालों की बिक्री का प्रश्न जठिल रूप से आता है | इसके लिए सहकारी 
संगठन की आवश्यकता होगी | राज्य इस सहकारी संगठन को वार्षिक आर्थिक सहायता 
दे, जिससे कि सहकारी फेडेरेशन ऐसे विशेषज्ञ रख सके जो कि बाजार की बदलती 
हुई परिस्थिति का अध्ययन करे' और नई डिजाइन तथा नये मॉडल का आविष्कार 
करें | इसके अतिरिक्त फेडरेंशन अपने भंडार स्थापित करके, प्रदर्शनियों तथा विशापन 
के द्वारा, शह-उद्योग-धंधों के द्वारा उत्पन्न होने वाले माल की बिक्री कर सके | सरकार 
को अपने विभागों के लिए सामान खरीदते समय णह उद्योग-धंधों को पहला 
अवसर देना चाहिए | ह 


.. अस्त; यदि राज्य णह-उद्योग-धन्धों की सहायता करें और उनका सहकारी 
संगठन किया जावे तो यह धन्धे पनप सकते हैं | 

सहकारी उत्पादक समितियाँ : यह तो हम पहले कह आये हैं कि यदि गह- 
उद्योग-घ वा का संगठन सहकारी समितियों के द्वारा किया जावे तो यह सब कठि- 
नाइयाँ दूर हो सकती हैं। उत्पादक सहकारी समितियाँ प्रत्येक धन्चे में लगे हुये 
कारीगर्रा का संगठन करेंगी। एक धन्धे के लिए एक अलग समिति होगी | समिति 
परिमित दायित्व ( 7॥0॥760 4440]]7 ) वाली होगी। प्रत्येक सदस्य समिति का 
कम से कम एक हिस्सा खरीदेगा | समिति डिपाजिट भी स्वीकार करेंगी और सहकारी 
सेंट्रल व क.से ऋण भी लेगी । यदि राज्य आर्थिक सहायता देना चाहे तो इन समि- 


सा बिना सूद के या नाम मात्र खृद पर ऋण दे सकता है। हिस्सा पूंजी 
ही हल ऋण सप्निति की कार्यशील पूंजी होगी। सदस्यों को केबल साख देना 
स नहीं होगा | उसे वें सभी कार्य करने होंगे जो कि हक वानी सरेता 


सहकारी साख समितियाँ और बेंक ३३६ 


हे 

(/ व्यवसायी कारीगर को ऋण देता है, कच्चा माल वेचता है और तैयार माल 
खरीदता है | यदि उत्तादक समितियाँ वास्तव में कारीगर की आर्थिक उन्नति करना 
चाहती हैं, तो उन्हें व्यवसायी को क्षेत्र से बिज़कुल हटा देना होगा। अर्थात्‌ उसके 
सब कार्य अपने हाथ में ले लेने होंगे । भारतवर्ष में पहले जो उत्पादक समितियाँ बहुत 
कम हैं, दुसरे वें केवल साख का ही प्रबन्ध करके रह गई । 

जब तक उत्तादक सहकारी समितियाँ सदस्यों के लिए उचित मूल्य पर कच्चा 
माल खरीदने तथा तैयार माल बेचने का प्रवन्ध नहीं करतीं, तब तक झह-उद्योग- 
धन्वे पनप नहीं सकते | किंतु इतने से ही धंधे का संगठन पूर्स नहीं हो सकता । समिति 
को कारीगरों को आधुनिक वैज्ञानिक ढज्ञ की वत्तुएँ तेयार करने की शिक्षा दिलानी 
होगी और उत्तम ओऔजारों तथा यंत्रों का प्रचार करना होगा | 

यह सब कार्य केवल एक सहकारी समिति सफलतापूवक नहीं कर सकती, क्योकि 
तैयार माल बेचने के लिए विज्ञापन देने, वाजार का अध्ययन करने, एजेश्ट तथा 
कनवैसर भेजने एवं प्रदर्शिनी का आयोजन शोर भंडार स्थापित करने की आवश्यकता 
होती है | यह सारा कार्य एक समिति की शक्ति के वाहर की बात है | भरत; समि- 
तियों को एक यूनियन या फेंडरेशन में अपने को संगठित कर लेना आवश्यक है | 
यूनियन या फेडरेशन कुछ कर्मचारी रखकर यह सब कार्य करेगी | -इस कार्य में राज्य 
यूनियन की सहायता कर सकता है--विशेषज्ञों की सेवायें देकर अथवा आर्थिक सहायता 
देकर | 

उदाहरण के लिए यदि बुनकरों की एक यूनियन स्थापित की जावे तो यूनि- 
यन बुनाई-कला को जानने वाले कुछ ऐसे शिक्षक रक्खेगी जो घूम-घूम कर कुछू समय 
प्रत्येक समिति के सदस्यों को नई डिजाइन का कपड़ा तैयार करना, अच्छे कपें से लाभ 
तथा अन्य आवश्यक सुधारों की शिक्षा देंगे | यूनियन विज्ञापन के द्वारा समितियों के 
कपड़े का प्रचार करेगी; भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्टोर स्थापित करके कपड़ा चेचनें का 
प्रबन्ध करेगी तथा एजेर्ट और कनवैसर रक्खेगी। यूनियन के विशेषज्ञ बाजार का 
ग्रध्ययन करके समितियों को यह सूचना दिया करेंगे क्रि किस प्रकार के कंपड़े की 
बाजार में अधिक मांग है । समितियाँ उसी प्रकार के कपड़े को सदस्यों से तैयार कर- 
वाया करेंगी । यूनियन प्रतिवर्ष प्रदर्शिनो का आयोजन करे | इससे दो लाभ होंगे-- 
एक तो उस ज्षेत्र के कारीगर एक दूसरे के काम को देख सकेंगे और प्रतिस्पद्धां की 
भावना से अपनी उन्नति करेंगे; दूसरे, कला का प्रचार ओर विज्ञापन होगा | समिति 
कच्चा माल व्यापारियों से न खरीद कर सीधे उत्न्न करने वालों से खरीदेगी और 
अदस्यों को देगी । इसका फल यह होगा कि सदस्यों को कच्चा माल उचित मूल्य पर 

, “न सकेगा | सद॒ल्य तैयार माल समिति को दे जावेंगा | समिति कुछ रुपया पेशगी 


३४० भारतीय अर्थशास्त्र की रुपरेखा 


है] 

सदस्य को उसी समय दे देगी | बाकी रुपया माल बिकने पर छुकाया जावेगाशें 
समिति प्रतिशत कुछ कमीशन लेगी | वर्ष के अन्त में जो लाभ होगा, उसका कुछ भाग ' 
रक्षित कोष में रखकर शेष सदस्यों में उस अनुपात में बाँट दिया जावेंगा जिस अनुपात 
में बे समिति को माल बेचने को दे गे | इस प्रकार उत्पादक सहकारी समितियों गह- 
उद्योग-धन्धों का संगठन कर सकती हैं | यदि हम चाहते हैं कि झह-उद्योग-धन्धें पनपे 
तो हमें उत्पादक सहकारी समितियाँ स्थापित करनी होंगी। योरोप में इस प्रकार की 
समितियाँ अत्यन्त सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं । 


बुनकर समितियाँ : यद्यपि हाथ के करे द्वारा घुनाई का धन्धा अत्यन्त - 


अत्त-व्यस्त दशा में है, फिर भी वह देश का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पन्धा है । इस धंधे 
का महत्व तो इसी से प्रक होता है कि वर्ष भर में भारत में जितना कपड़ा तैयार 
होता है, उसका २४ से ३० प्रतिशत करघों द्वारा तैयार होता है। अनुमान किया 
जाता है कि मारतवर्ष में लगभग पचास लाख बुनकर इस धम्धें में सगे हुए. हैँ। अ्रस्त, 
यह स्वाभाविक था कि पदले बुनकर समितियाँ स्थापित की जातीं । इन समितियों को, 
थ्रभी पूरी सफलता नहीं मिली है | अब यह प्रयत्ञ हो रहा है कि समितियों का यूनियन 
में संगठन हो ओर तैयार माल बेचने, कारीगरों को श्रोग्रोगिक शिक्षा देने, तथा उत्तम 
ओऔजारों तथा डिजाइनों का प्रवार करने का आयोजन हो रहा है । 

मद्रास : मदरास ग्रान्त में सहकारी समितियों ने बुनकरों को संगठित किया, . 
किन्तु उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली | इसके नीचे लिखे कारण हैं :--- 

(१) बुनकरों की झशता ओर 3दासीनता, (२) तेयार माल को बेचने की 
कठिनाई, (३) व्यापारियों का विरोध, (४) बुनकरों में व्यावसाथिक ढंग का ऋभाव 
तथा (५) कत के मूल्य में भारी कमी-बेंशी का होना | इस समय मदरास प्रान्त में 
२०० बुनकर समितियों कार कर रही हैं। 

वहाँ एक प्रान्तीय बुनकर समिति भी है। प्रान्तीवः समिति सूत तथा अन्य 
कच्चा माल और करवे इत्यादि अपने से सम्बन्धित समितियों को देती है, समितियों 
के तैयार माल को बेचने का प्रबन्ध करती है, तथा समितियों को आर्थिक तथा अन्य 
प्रकार की सहायता देती है | 

प्रान्तीय समिति ने मुख्य मुख्य नगरों में भंडार स्थापित किए हैं जिनमें 


सम्बन्धित समितियों का तैयार माल्न बिकता है। उसने एक फिनिशिंग ज्ञांट भी खढ़ा 


किया हे जिसमें समितियों के बने हुए कपड़ों का फिनिश ( अन्तिम परिष्कार ) किया 
जाता है। . 


_ पंजाब : पंजाब में औद्योगिक समितियों की विशेष. रूप से उन्नति हुई है ।.., 
उनकरा, चमारो, लुहारों, बढ़इयों, तेलियो की सहकारी समितियां वहाँ स्थापित,करता 


बढ 


खेती के पेदावार की बिक्री ३६१ 


करना चाहती हैं, वह न हो सके और उसके अच्छे दाम न मिल सके | 

इन समितियों की कपास का कृबि-विभाग के कर्मचारियों की सहायता से ग्रेंडिग 
किया जाता है। कृपि-बिभाग इस कार्ब में सहायता देने के लिए अपने कर्मचारियों की 
सेवा समितियों को देता है । कपास का ग्रेंडिंग हो जाने पर उसको बड़ी राशि में नीलाम 
के द्वारा वेच दिया जाता है | 

सहकारी विक्रय समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए सहकारिता विभाग नें 
१६४२ में बम्बई प्रान्तीय विक्रय समिति स्थापित की है । यह प्रान्तीय समिति प्रान्तीय 
मारकेटिंग विभाग की सलाह से विक्रय समितियों का संगठन करेगी और उन्हें ग्रोत्सा- 
हन देगी | इसके संचालन बोर्ड में ४ समितियों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त, सहकारी 
विभाग का रजिस्ट्रार, चीफ मारकेटिंग ऑफिसर, ओर प्रान्तीय सहकारी बैंक का 
प्रतिनिधि रहता है । 

बंगाल : वज्ञाल में पहले जूठट विक्रय समितियाँ बड़ी संख्या में स्थापित की 
गई थीं किन्तु वे सव असफल हुई | एक भारी भूल जो जूठट की समितियों ने की वह 
यह थी कि उन्होंने सदस्यों की पैदावार को खरीदना शुरू कर दिया। अस्तु; सारी 
जोखिम समितियों को ही उठानी पड़ी | अब यह समितियों टूट गई हैं। श्रब बच्ञाल 
में जो सहकारी विक्रव समितियाँ हैं उनमें घान वेचने वाली समितियां श्रधिक महत्व- 
पूर्ण हैं | कुछ समितियां गन्नें ओर मछलियों कीं भी हैं । बज्ञाल की विक्रय-समितियों 
में नौगांव की गांजा उत्पन्न करने वाली समिति विशेष उल्लेखनीय है | उसके ४००० 
से ऊपर सदस्य हैं और उसकी कार्यशीय पूजी ६ लाख है। इस समिति के पास 
गांजा ओर भांग उतन्न करने का एकाधिकार है। इस समिति को लाखों रुपया 
वार्षिक लाभ होता दे | समिति ने बंगाल में २६ एजेंसियां स्थापित की हैं जो गांजा 
बेचती हैं | इसके अतिरिक आसाम, उत्तरप्रदेश, राजपूर्तांना, कूचबिह्मर तथा उड़ीसा 
की रियासतों में मी गांगा भेजा जाता ढै। समिति का प्रवन्ध एक प्रबन्ध-समिति 
करती है जिसके २६ सदस्य होते हैं । समिति लगभग डेढ़ लाख रुपये वार्धिक शिक्षा 
पर, सवा लाख दपये चिकित्सा पर और ३० हजार रुपये वार्षिक पशु-चिकित्सा पर 
व्यय'करती है| समिति अपने क्षेत्र में सड़कों और पुलों की भी मरम्मत कराती है । 

बच्चाल में यद्यपि जूट समितियां नितान्त असफल रहीं और अब उनका नाम 
ही शेष है, परन्तु फिर भी जूट की पैदावार करने वालों का संगठन करना आवश्यक 
है | सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है ॥के जूठ वेचने वाली समितियों 
को एक प्रान्तीय जूद समिति स्थापित करके उससे सम्बन्धित कर दिया जावे | यह 
प्रान्वीय समिति जूड मिलों तथा बाहर के व्यापारियों से सम्बन्ध स्थापित करे और 
“क्टू को ऊँचे से ऊँचे दाम पर बेचने का प्रयत्व करे। गांव की जूट समिति किसानों 
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हा उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश में भी सहकारी 
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की गैदाबार को लेकर मंडियों में स्थापित थोक बिक्री समिति को भेजेगी जहाँ वह सब 
इकट्ठा'होगा, उस्क्ता ग्रेंड निर्धारित किया जावेगा और उसकी गांठे बनाई जावेगी | 
इन थोक बिक्री सम्रितियों को अपने जूट प्रेस स्थापित करने होंगे | यह थोक समितियां 
प्रान्तीय यूनियन से सम्बन्धित होंगी जिसका मुख्य कार्य ग्रेडिंग का निरीक्षण करना 
और जूट को वेचना होगा । जब तक इस प्रकार का संगठन नहीं खड़ा किया जाता 
तब तक सहकारी समितियाँ सफल नहीं हो सकतीं | कारण यह दे कि जूट का व्यापारी 
अपने कार्य में-बहुत दक्त है । उसकी प्रतिस्पर्दा में खड़े होने के लिए सबल संगठन 
की आवश्यकता है | ; 
पंजाब : पतञ्ञाब में २० से अधिक कमीशन पर विक्री करने वाली दूकानें हैँ | 
यह दूकानें कच्चे आढ़तियों का काम करती हैं | यह सहकारी कमीशन शॉप व्यक्तियों 
अथवा! सहकारी समितियों की पेदाबार को वेचती हैं। क्रिसी-किसी जिले में तो यह 
दुकानें जिले की पैदावार का बहुत बड़ा भाग वेचती हूं। नहरों के उपनिवेशों में यह 
दूकाने अधिक सफल हुई हैं, क्योंकि वहाँ के किसान अच्छे हैं | १६२८-२६ में इन 
दुकानों ने ४८ लाख रुपये की पेदावार की बिक्री की। यद्यपि अब वें पहले से कुछ 
कम पैदावार की बिक्री करती हैं, परन्तु फिर भी प्रति वर्ष लगभग ३० या ३२ लाख 
रुपये की पैदावार बेच देती है | 
इन दूकानों के सदस्य क्रिसान और सहकारी समितियां दोनों ही होते हैं | वे 

कच्चे आढ़तियों का काम करती हैं | वे पदावार की जमानत पर उसके अमुमानित 
मूल्य का ७५ प्रतिशत रुपया बेचने वाले किसान या समिति को पेशगी दे देती है 
ओर उस पर सूद लेती हे । इन दूकानों से किसान को मंडी के खच और लागतों में 

ही बचत होती दै। जो छोटे किसान हैं वे इन दूकानों से लाभ नहीं उठा पाते, 

क्योंकि वे महाजनों के कर्जदार होते हैं। इस कारण उन्हें उसी हिसाब में अपनी 

पैदावार को वेचना पड़ता है । फिर उनके पाथख गाड़ी भी नहीं होती जो वे अपनी 

पैदावार को सहकारी कमीशन दूकान तक ले जायें । दूकान जब पैदाबार बेच देती 
है तो उस पर अपना कमीशन काट केर किसान को मूल्य दे देती है । | 
इन बूकानों के चलाने में एक कठिनाई यह उपस्थित होती है कि योग्य 

इर्कैस्‍्ता, परन्तु यदि प्रचार किया आ तो सके को कर जा इकट्ठा सा 

बूंरने ५ पूलिंग ) के लाभों को समकाया ज गा 

है ५ ! सकता हैं। पंदाबार की पिन्नता को कम 


करन के उद्देश्य से कमीशन दूकान को अच्छे बीज अपने सदस्यों को बेचने चाहिए | 


विक्रय समितियों को आा 


खेती के पेदावार की बिक्रो ३६३ 


जनक सफलवा मिली है। इनमें गन्ने की समितियां अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। जब गन्ने 
के धनन्‍्धे को १६२६ में भारत-सरकार ने संरच्षण प्रदान किया तो बड़ी तेजी से शक्कर 
के कारखाने देश में स्थापित होने लगे | कारखानों की झधिक संख्या होने के कारण 
बहुत-सी समस्‍यायें उठ खड़ी हुई! । कारखाने किसानों को तीन-चार आना मन ईख 
का मूल्य देते थे जब कि टेरिफ बोर्ड ने शक्कर का लागत मूल्य लगाते समय ८ आना 
मन, की कीमत रकक्‍खी थी, फिर किसानों को अ्रपना गन्ना बेचने के लिए कई दिन 
कारखाने के फाठक पर खड़ा रहना पड़ता था | तोल में भी धोखेबाजी होती थी | इन 
सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार प्रति वर्ष गन्ने की कीमत निर्धारित कर 
देती हे और किसान अपना गन्ना सहकारी गन्ना बेचने वाली समितियों के द्वारा बेंचते 
हैं । आज प्रान्त में लगभग ८५० गन्ना समितियां हैं. जो किसान के गन्ने को कारखाने 
को देती हैं । इन समितियों के-बन जाने से यह लाभ हुआ हे कि गन्ना तोलने में कोई 
धोखा नहीं होता | किसानों को अपना गन्ना बेचने के लिए, कई दिनों तक कारखानों 
के फाठक पर खड़ा नहीं रहना पड़ता ओर गन्‍ने का ठीक दाम किसान को मिल जाता 
है | इसके अतिरिक्त, ये समितियां अपने सदस्यों को अच्छा बीज, खाद ओर हल इत्यादि 
आ्जार देकर गन्ने की खेती के लिए प्रोत्साहित करती हैं । पिछुले वर्ष समितियों ने 
सदस्यों में ३९ लाख मन बीज़ बांदा और उन्हें दो लाख मन खाद और ५४७ हजार 
भिन्न-भिन्न प्रकार के खेती के औजार दिये। 
अब प्रान्त में गन्ना समितियों का एक जाल-सा बिछा हुआ है और वे लगभग 
१३ करोड़ मन गन्ना प्रतिवर्ष कारखानों को बेंचती हैँ । यह ध्यान में रखने की बात है 
कि उत्तरप्रदेश के कारखानों में जितना गन्ना खपता है उसका झ० प्रतिशत यह 
समितियां देती है । सरकार ने गब्नें की खेती की उन्नति करने के लिए एक विभाग 
स्थापित किया है जो इन समितियों की सहायता से गन्ने की खेती की उन्नति करने का 
प्रयक्ष करता है | यह समितियां गन्ने की खेती की उन्नति करने, किसानों के गन्ने बेचने 
के अतिरिक्त आम सुधार का कार्य भी करती हैँ--जैसे सड़कों की मरम्मत, चिकित्सा 
की सुविधा, शिक्षा प्रवन्ध, तथा सदस्यों में मितव्ययिता का प्रचार करना आदि । 
गन्ने की समितियों के अतिरिक्त उत्तरप्रदेश में अ्रनाज बेचने वाली समितियों 
की भी तेजी से स्थापना हो रही है । १६३६ में प्रान्तीय सरकार ने खेती की णैदावार 
को बेचने के सम्बन्ध में एक योजना स्वीकृत की | इसके अनुसार प्रत्येक मण्डी में एक 
विक्र+-यूनियन स्थापित की जाती है, ओर उस मण्डी के समीपवर्ती गाँवों की समि- 
तियाँ उस यूनियन की सदस्य बन जाती हैं | अधिकतर अनाज ओर तिलहन की बिक्री 
का काम किया जाता है। प्रान्त के प्रत्येक जिले में यह योजना काम में लाई जा रही 
हे "दे और लगसग २०० केन्द्रों में यह कार्य हो रहा हैं। कहीं-कहीं तो यूनियन सदस्यों की 
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की णैदाबार को लेकर मंडियों में स्थापित थोक बिक्री समिति को भेजेगी जहाँ वह सब 
इकद्ा-होगा, उसका ग्रेंड निर्धारित किया जावेगा और उसकी गांठें बनाई जावेंगी। 
इन थोक; बिक्री समितियों को अपने जूड़ प्रेस स्थापित करने होंगे | यह थोक समितियाँ 
प्रास्तीय यूनियन से सम्बन्धित होंगी जिसका मुख्य काये ओेडिंग का निरीक्षण करना 
और जूट को वेचना होगा | जब तक इस ग्रकार का संग्रठन नहीं खढ़ा किया जाता 
तथ तक सहकारी समितियाँ सफल नहीं हो सकतीं | कारण यह दे कि जुट का व्यापारी 
अपने कार्य में“बहुत दक्ष दे | उसको प्रतिस्पर्दा में खड़े होने के लिए. सबल संगठम 
की आवश्यकता है | 

पंजाब : पल्ञाव में २० से अधिक कमीशन पर विक्की करने वाली दूकानें हैं । 
यह दूकानें कच्चे आढ़तियों का काम करती हैं | यह सहकारो कमीशन शॉप व्यक्तियों 
अथवा सहकारी समितियों की पदावार को वेचती हैं। किसी-किसी जिले में तो यह 
दूकाने जिले की पैदावार का बहुत बड़ा माग वेचती हैं। नहरों के उपनिवेशों में यह 
दूकाने अधिक सफल हुई हैं, क्योंकि वहाँ के किसान अच्छे हैँ | १६२८-२६ में इन 
दुकानों ने ५८ लाख रुपये को पेदायार की बिक्री की। यद्यपि अरब वे पहले से कुछ 
कम पैदावार की बिक्री करती हैं, परन्तु फिर भी प्रति वर्ष लगभग ३० या ३२५ लाख 
रुपये की पैदावार बेच देती हैं | 

इन दूकानों के सदस्य क्रिसान और सहकारी समितियां दोनों ही होते हैं | वे 
कच्चे आढ़तियों का काम करती हैं। वे पैदावार की जम्रानत पर उसके अनुमानित 
मूल्य का ७४. प्रतिशत रुपया बेचने वाले किसान या समिति को पेशगी दे देती 
ओर उस पर सूद लेती हैं। इन दूकानों से किसान को मंडी के खर्च और लागतो 
ही बचत होती दे। जो छोटे किसान हैं वे इन दूकानों से लाभ नहीं उठा 


खेती की ऐेदावार की विक्री ३६५ 


मद्रास : मदरास में इस समय दो सौ से कुछ कम विक्रय समितियाँ हैं, जो कि 
पैदावार की जमानत पर ऋण देती हैं। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि ये समितियाँ 
पूर्ण रूप से विक्रय समितियों की भांति कार्य करें | इसके लिए यह समितियां गोदाम 
बनवा रही हैं, जहां सदस्यों की पैदावार को रखकर वेचा जावेगा] ऐसा अनुमान 
किया जाता है कि गोदामों के बन जाने पर यह आन्दोलन उन्नति करेगा। अभी तो 
इन समितियों का सुख्य काय यह है कि किसान अपनी पैदाबार को समिति के पास 
रखकर उस पर ऋण ले लेता है और जब अनुकूल अवसर पाता है, तब अपनी 
पैदावार को बेच देता है। जो रसीद उसको माल रखने की समिति से मिलती है, 
उसको ही वह खरीदार के हाथ बेच देता है ओर खरीदार रसीद दिखाकर समिति से 
माल ले लेता है | 

मद्रास में दक्षिण कनारा कृषि सहकारी होलसेल (थोक) समिति उल्लेखनीय 
है, जो जिले की पैदावार को ५० शाखाओं में इकछ्ा करती है और अपनी बम्बई 
शाखा के द्वारा बम्बई के बाजार में वेच देती है । १६४० में समिति ने २० लाख 
रुपये से अधिक का माल बेचा । 

१६३६ में मद्रास ग्रान्तीय सहकारी समिति की स्थापना हुई । इसका मुख्य 
कार्य प्रान्त की विक्रव समित्रियों की ॥ इस ओर संगठन करना है| प्रान्तीय समिति 
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१३) जन में वस्ठुओं के भाव और अन्य जानकारी. 
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विहार : विहारे मे-ती गन्ना सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं | उनकी 
संख्या ८पर८ हैं। यह र८ यूनियनों में संगठित हैं, और प्रतिवर्ष एक करोड़ मन 
गन्ना कारखानों को देती हैं | यह समितियाँ क्रमशः यन्‍ने की खेती की उन्नति का प्रयत्न 
कर-रही हैं । 

मध्यप्रदेश और बराश : मध्यप्रदेश में क्रम-विक्रय समितियों का स्वरूप भिन्न 
है | कृषि एसोसियेशन, उत्तादकों की एसोसियेशन, आढ़त की दूकान और बहु-उद्देश्य 
बाली समितियाँ क्रय-विक्रव का काम करती हैं | कपि एसोसियेशन अ्रमी तक अधिकतर 
किसानों को अच्छा वीज, खाद और ओजार देने का ही काम करती हैं। प्रदेश में 
उलादकों की तीन एसोपियेशने हैं--यह रायपुर, त्रिलासपुर और द्वुग में हैं। यद 
समितियाँ सदस्यों की पैदावार को अपने गोदामों में रखती हैं और उसका ७४ प्रतिशत 
मूल्य पेशगी देकर शेंप उसके बिकने पर देती हैँ । १६३६ में नागपुर में एँक संतरा 
विक्रय समिति स्थापित की गई है | यह कलकत्ता, लखनऊ तथा देहली को संतरे 
भेजती दहै। प्रदेश में सहकारी आढ़त की ५ दूकानें हैं, परन्त वे विशेंध सफल नहीं 
हुईं । प्रान्त्र में कुछ बहु-उद्दे श्य वाली सहकारी समितियाँ भी हैं, जो सदस्यों के -लिए 
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वस्तुएँ खरीदती हैं और उनकी पैदावार को कमीशन पर वेचती. हैं। किन्तु 
अभी तक प्रान्त में क्रय-विक्रय आन्दोलन बलशाली नहीं हुआ दे । 
देशी राज्यों में बक़ौदा राज्य में ५० के लगभग विक्रव समितियाँ हैं । हेदरा- 
बाद में ५० से अधिक समितियाँ ईं, जिनमें कुछ कपास की और कुछ अ्रनाज बेचने 
की समितियाँ हैं । शेष कारीगरो की समितियाँ हैं. (बढ़ई, सुनार, चमार झौर कागज 
नाने वालों की समितियों ) | इनके अतिरिक्त कोचीन, मेसूर, तथा ट्रावनकोर में भी 
कुछ विक्रय समितियाँ हैं । 
सच तो यह है कि भारतीय किसान को साख-समितियों से भी अधिक आावश्य- 
क॒ता विक्रय समितियों की हैं। इधर कुछ वर्षों से भिन्न-भिन्न राज्यों में इस ओर: विशेष 
रूप से प्रयत्न हो रहा है, यह एक अच्छा चिह्न है | 
क्रय- विक्रय समितियाँ : ऊपर केवल विक्रय समितियों के बारे में लिखा गया 
है | अ्व हम ऐसी समितियों के बारे में विचार करेंगे जो खरीदने और बेचने दोनों 
ही का काम करती हैं । यह समितियाँ परिमित दायित्व वाली होती हैं । यह बड़े चेन में 
कार्य करके सफल हो सकती हैं क्योंकि इन समितियों को अधिक, राशि में वस्तुओं 
) खरीदने तथा पेदावार को बेचने से ही लाम हो सकता दे | क्रय-विक्रयः समितियों 
# फैबल वे ही सदस्य बनाये जाते हैं, जो फसल उत्मन्न करते हैं। जो कुछ बेचना या 
सरीदना नहीं चाहते वे इन समितियों के सदस्य नहीं बनाये जाते। समिति का लाभ 
सदस्यों में फरोर्त के हिसाव से बाँट दिया जाता है । यदि किसी किसान ने समिति के 
छ।रई १०० सन कपास बेंची और दूसरे ने केवल ५० मन ही कपास बेची तो दूसरे को 
पहले से आधा लाभ मिलेगा | कुछ लोगों का मत है कि पेदावार बेचने का काये 
साख से बिलकुल भिन्न और कठिन है | इस कारण क्रय-विक्रय का काम एक समिति 
करें और साख देने का कार्य दूसरी समिति करे । किन्तु यह बात ध्यान में रखने की 
है कि सदस्यों के लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीदने का कार्य साख समितियां भली 
प्रकार कर सकती हैं। आयरलैंड में सब कार्य एक ही समिति करती है | 
गुजरात को समितियाँ समीपवर्ती गाँव की सहकारी साख समितियों का समूह 
मात्र होती हैं | पिक्रम समितियाँ उत्तादन और विक्रय या क्रय-विक्रयः समितियाँ होती 
। बुनकर समितियाँ या दूध समितियाँ पहले प्रकार की होती हैं। दूसरे प्रकार की 
समितियाँ खाद और झोजार देने वाली समितियाँ हैं। एक तीसरे प्रकार की भी 
समितियां होती हैं, जिन्हें हम ऋण और विक्रय समितियां कहते हं। भारतवर्ष में 
अधिकांश विकय समितियाँ तीसरे प्रकार की हैं, जो सदस्य को पैदाचार की जमानत 
२ झश देनी ई झोर उसकी पेदावार वेचती हैं । यह समितियाँ सदत्यों की पेदाबार 
कं ड्विपानिट की पंद्ञांत पर लेता है । उन्हें कुछ बइपया ऋण त्वरूप पेशगी दे देती डे 
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पैदावार को गोदाम में रखती हैं श्रोर उसको इकट्ठा करके उसका ग्रेंडिंग करती हैं 
ओर फिर अनुकूल अवसर पर उसे बेच देती हैं | विक्की पर यह समितियाँ कमीशन 
लेती हैं | 
विक्रय सहकारी समितियों का थ्रान्दोलन श्रभी तक बहुत शियिल है, उसमें 
' तेजी नहीं आई है | इसके मुख्य कारण नीचे लिखे है :-- 
किसानों का अशिक्षित और ऋणी होना, यातायात के साधनों का श्रभाव, 
,माल गाँव से मंडी तक ले जाने में अधिक व्यय होना, पेंदाबार को रखने के लिए 
गोदामों का अमाव, णैदावार को इकद्धा करने और उसकी पग्रेंड निर्धारित करने की 
व्यवस्था का न होना, समितियों की प्रवन्धकारिणी समिति में व्यापारिक बुद्धि तथा 
अनुभव के व्यक्तियों का न होना, अच्छे अनुभवी वैतनिक कर्मचारियों का न मिलना 
द॒स्‍्यों का समिति के प्रति सच्चे न रहना, समितियों का बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्रों 
से सम्बन्ध स्थापित न हो सकना, और विदेशों तथा देश की मंडियों के सम्बन्ध में 
ठीक जानकारी न होना | 
क्रय-विक्रय समितियों के कार्य में कुछ ओर भी कठिनाइयां हैं जिन पर 
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विचार कर लेना आवश्यक है| यदि यह समितियाँ छोटी होंगी तो वे व्यापारियों की 
प्रतिदवन्द्िता में न टिक सक्रेगी | आवश्यकता इस वात की है कि बहुत से गांवों के 
सेए एक समिति की स्थापना की जावें। इन समितियों में व्यक्तियों को सदस्य बनाना 
भी खतरे से खाली नहीं है क्योंकि बनिये तथा व्यापारी, जिनसे समिति प्रतिद्दन्द्धिता 
करती है, अपने आदमियों को समिति का सदस्य बनाकर समिति को नष्ट करने का 
प्रयत्न करते हैं। अस्त; केवल साल-समितियों को ही सदस्य बनाया जावें। किन्तु यह 
नियम रहे कि जी साख समिति के सदस्य नहीं हैं, ससिति उनकी पेदाबार भी बेचेगी । 
इसके अतिरिक्त जो लोग व्यापारी नहीं हैं और जो समिति से प्रतिद्दन्द्धिता नहीं करते, 

उन्हें जॉच करके सदस्य बनाया जा सकता है। 

विक्रय समितियाँ सफल नहीं हो.रही. है ओर सहकारी विक्रय आन्दोलन तेजी 
से नहीं बढ़ रहा है | इस सम्बन्ध में मद्रास सहकारी कमेटी ने जो सिफारिश को हईं, 
वे जल्ले खनीय हैं---. ३) उत्पादक समितियों को संगठित करना आर उनका उपभोक्ता 
स्‍्टोंस से सम्बन्ध स्थापित केरेंनों; (२) माल लाने और ले जाने के लिए यातायात 
के साधनों की सुविधा प्रदान करना, जिससे माल को मंडियों तक पहुँचने में कम 
खच हो (३) मंडिया का कानून द्वारा न्वन संगठन हो जिसते कि मंडियों में प्रच- 
लित बुराइयाँ दूर की जा सके; (४) तोल सब मंडियों में एक हो; (५) पदावार का 

ग्रेंड निर्धारित करना; (६) बाजार के सम्बन्ध में जानकार। कराना | 
“आण आन रे कि लगभग यही सिफारिशं शाही कंपि-कमीशुन ओर प्रान्तीय 
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बैंकिंग इनक्वायरी कमेटियों की हैं| अस्तु; सरकार का यह कत्त व्य है कि इस दिशा 
में पूरा त्यत्त करें। बिना इन सुविधाओं को प्रदान किये, किसान की पंदावार की 
बिक्री की समस्या हश नहीं हो सकती | , 
कृषि कमीशन तथा बेकिंग इनक्यायरी कमेटियों ने इस वात पर भी जोर दिया 
था कि मंडियों को कानून छारा संगठित करने के पूर्व मार केटिंग सर्वे होना आवश्यक 
है और इस कार्य के लिए मारकेटिंग आफिसर नियुक्त किये जाने चाहिए | खेती की 
पैदावार की विक्की के महत्त्व को ध्यान में रख कर भारत सरकार ने दन सिफारिशों के 
शनुसार काम करना स्वीकार किया। भारत सरकार ने कुछ समय के लिए एक 
अनुभवी और योग्य खेती की ऐेदाबार को बिक्की के विशेषज्ञ को नियुक्त किया। 
इस आफिसर के नीचे बहुत से उसके सहकारी नियुक्त किये गए श्रीर 
यह सब इम्पीरियल कोंसिज्ञ श्रॉव ऐग्रीकल्चरल रिसच की देखरेख में खेती की पेदा- 
बार की विक्री की समस्याश्रों पर खोज कर रहे हैं| यह व्रिभाग खेती की फेदाबार की 
ग्रेंडिगकरने तथा अन्य आवश्यक वातों के सम्बन्ध में योजना तैयार करता है झोर 
खेती की णेदावार के सम्बन्ध में भारत-सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों को सलाह देता 
है | १६३४ में भारत में प्रान्तीय आर्थिक सम्मेलन हुआ जिसने इस बात की सिफा- 
रिश की कि आथिक मामलों में ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों में गहरा सहयोग 
होना आवश्यक है| इसके फलत्वरूप भारत सरकार, प्रान्तीय सरकारों तथा छुछ 
बड़े देशी राज्यों ने मारकेटिंग विभाग स्थापित किया । अस्ठु, आज केन्द्रीय सरकेर 
ने एक सारकेटिंग सलाहकार नियुक्त कर रक्स्ा है जिसकी सहायता के लिए, बहुत 
से मारकेटिंग आफिसर नियुक्त किये गए है । प्रान्तीय सरकारों ने भी सीनियर मार- 
केटिंग आफिसर नियुक्त किये ई जिनके नीचे जूनियर मारक्रेटिंग ्राफिसर नियुक्त 
किये गए. हैं। देशी राज्यों ने भी मारकेटिंग श्राफिसर नियुक्त किये है | इनके अ्ंति- 
रिक्त कपास, जूट, कहवा, लाख शोर शकर की अखिल मारतोय कमेटियां हैं, 
जिनका अपना मार्केटिंग स्टाफ इं, जो केन्द्रीय तथा प्रान्तीय मारकेटिंग बिभाग के 
साथ मिल कर काम करता है | 
इस मारकेटिंग विभाग का मुख्य कार्य अभी तक फेवल मीरकेटिंग से करना 
जाया जाताई, ने डर को किस कि पक कक मल पक बल 
रित होता हे इत्यादि सभी आवश्यक बा का 3 डर किक आज 
भहत्वपूष फसलों के मारकेटिंग सर्व हो चुके हैं हर रा कई 
हे चुकी दे। भारकेटिंग रूवे के अतिरिक्त शैदाबा ओर कुछ की तो रिपो्ट भी प्रकाशित 
र॒का ग्रेडिंग करने का भी प्रयत्न 
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मंदी फंड से करती है। 
(७) बांद और तराजू इत्यादि ठीक हैं इसका प्रवंध मंडी ऋमेटी करती दे । 
(च) मंडी में जितने भी काम करने वाले हैं उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है और 
वे मंडी कमेटी के नियन्नण में रहते हैं | 
(छ) ग्रेंडिंग की सुविधा नियंत्रित मंडियो में प्रात्त हो सकती है और भिन्न 
भिन्न श्रेंडो का प्रचार किया जा सकता है । 
(ज) जो किसान कि इन मंडियो में आते हैं उन्हें अच्छे बीज का उपयोग करने 
तथा उत्तम जाति की फसलें उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित क्रिया जा सकता है | 
आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक प्रान्त में मंडियाँ कानन द्वारा नियंत्रित 
करदी जावें। इससे एक बड़ा लाभ यह होगा कि जब किसान को विश्वास हो जावेगा 
कि मंडी में उसके साथ कोई धोखा नहीं हो सकेगा तो वह गांव में अपनी पैदाबार 
न बचकर मंडी में आवेगा | इस प्रकार उसे अपनी पैदावार का उचित मूल्य मिल , 
सकेगा | जिन किसानो के पास बहुत कम पेंदावार बेंचनें के लिए होगी वे सहकारी 
विक्रय समितियों के द्वारा अपनी फसल को मंडियों में बँचेंगे | धा 


जत्स्च्ल 
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भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, कृषि यहाँ का महत्त्वपूर्ण धंधा रहा है ! किल्‍्ठु 
इसका यह अर्थ नहीं कि इस देश में अन्य उद्योग-घंधो का अभाव रहा हो । प्राचीन 
काल तथा मध्य युग में भारतीय कारीगरों की बनाई हुई वस्तुएँ योरप के बाजारों में 
बहुत मूल्य पर बिकती थीं; किन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने क्रमशः हमारे णह-उद्योंग- 
धन्धों को नथ्ट कर दिया और धंधों में लगी हुई जनसंख्या विवश होकर खेती-बारी 
की ओर चली आई । इज्नलैंड में औद्योगिक क्रान्ति के उपरान्त बड़े-बड़े कारखाने 
खड़े किये गये। अस्तु; इक्ललेंड के व्यवसायियों को ऐसे देशों की आवश्यकता 
प्रतीत हुई जो कच्चा माल उत्तन्न करें और इंगलेंड में बने तैयार माल के ग्राहक 
बनें | क्रमशः भारतवर्ष ऐसी अवस्था में पहुँच गया । 

ग्ह-उद्योग-धंधों के नष्ट होने से तो भारत की जनसंख्या खेती की ओर आई 
ही; साथ ही मारत की जनसंख्या भी बढ़ती गई और किसी दूसरे धंघे के न होने के 
कारण वह भी खेती में लग गई | इसका फल यह हुआ कि खेती-बारी पर निर्भर 
रहने वाली जनसंख्या बहुत बढ़ गई | इस समय प्रति किसान पीछे औसत भूमि 
२६ एकड़ है। बहुत से प्रान्तों में अधिकतर किसानों के पास इससे भी कम भूमि 
रह गई है | इतनी कम भूमि पर खेतीबारी करके किसान अपने कुठ्ठम्ब का भरण- 
पोषण भली प्रकार नहीं कर सकता | यही नहीं, गाँवों में एक ऐसा समुदाय उत्पन्न 
हो गया दे जिसके पास खेती के लिए. भूमि बिलकुल नहीं है | यदि किसी के पास 
एक या दो भूमि के छोटे ढुकड़े हैं भी तो वह उससे उत्तन्न अन्न पर दो-चार महीने भी 
नहीं काट सकता | यह वर्ग मजदूरी करता है। फसल बोने और काटने के समय उन्हें 
दूसरों के खेतों पर मजद्री मिल जाती है । 

अथंशास्त्र के जानने वालों तथा शाही कृषि कमीशन की राय है कि साधा- 
रण किसान वर्ष में चार महीने वेकार रहता है, और गांव के मजदूरों को तो चार 
महीने से अधिक काम मिलता ही नहीं | जहाँ पानी की कमी है और एक ही फसल 
होती दे वहां किसान ६ से ८ महीने तक वेकार रहता है। यह मानी हुई बात है कि 
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आउठ भहीने काम्र करके कोई भी बारह महीने का भोजन नहीं पा सकता | भारत में 
तो जनसंख्या का भूमि पर अत्यधिक भार है, जिसके कारण भूमि इतनी जनसंख्या 
का पालन-पोषण नहीं कर सकती | योरोप तथा अमेरिका जैसे देशों में भी, जहाँ 
किसानों के पास बड़े-बड़े फार्म हैं, किसान केवल खेती पर ही अवलम्बित नहीं रहता । 
वह आम-उद्योग-धन्धों के द्वारा अपनी आय को बढ़ाता है। जब इन देशों में--जहाँ 
भूमि की कमी नहीं है, प्रत्येक किसान के पास खेती के लिए यथेष्ट भूमि है--आम- 
उद्योग-धंधों की आवश्यकता होती है, तब भारतवर्ष में जहाँ भूमि का अकाल हो, 
किसान बिना झ्राम-धंधों के किस प्रकार जीवित रह सकता है ? 
बढ़ती हुई जनसंख्या के भार को भूमि पर से हटाने के लिए. अ्रथशास्त्र के 
विद्वानों ने अभी तक ऐसा कोई उपाय नहीं बतलाया जिसको सबों ने स्वीकार कर 
लिया हो | मतभेद अवश्य है और भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भिन्न-भित्र उपाय बतलाये 
हैं| संक्षेप में कहा जा सकता है कि निम्नलिखित चार उपाय हमारे सामने रक्‍्से 
गए हैं :- 
(१) प्रवास--अन्तर्प्रान्तीय प्रवास तथा विदेशों को प्रवास | 
(२) मिलें और बड़े कारखाने अधिक संख्या में स्थापित किये जायें तथा 
देश में आधुनिक ढंग से औद्योगिक उन्नति इस शीघ्रता से की जावे कि गांवों की 
जनसंख्या उनमें काम पा सके | 
(३) गहरी खेती की जावे । 
(४) णह-उद्योग-धंथों और खेती के सहायक धंधो को गांव में पुनर्जीबित 
किया जावे। 
अब देखना यह दे कि हमारे देश के लिए कौनसा उपाय उपयुक्त होगा । 
प्रयास से समस्या हल हो सकेगी इसमें सन्देह है; क्योंकि भारतवर्ष में आसाम को 
छोड़कर अन्य सब प्रान्तों में वहाँ की भूमि की उत्तादन शक्ति तथा भौगोलिक परि- 
स्थिति को देखते हुए. जनसंख्या ययेष्ट है। जब से आसाम में चाय के बागों की 
उन्नति हुई दे तब से हजारों की संख्या में प्रति वर्ष सजदुर वहाँ जाकर बसते रहे दें । 
अब आसाम भी झ्रधिक जनसंख्या को स्थान नहीं दे सकता । बर्मा में भी भारतीयों 
को जाकर बसने की सुविधायें मिल सकेगी इसमें बहुत सन्देह है । विदेशों में अवास 
करने का तो भारतीयों के लिए प्रश्न ही नहीं डठता | निर्धन और परवन्-मार्रितीयो 
को भला अपने यहाँ कौन घुसने देगा । विदेशों में भारतीयों को नछुसने देने और 
अफ्रीका इत्यादि उपनिवेशो में जहाँ भारतीय यथेष्ट जनसंख्या में बसे हुए हँ, उन्हें 
निकाल बाहर करने का जो पड़यंत्र चल रहा है, वह किसी भी भारतीय से छिपा 
नहीं है । अस्तु; यह निश्चित दे कि प्रवास से भूमि का भार हलका करने का घिचार 
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हि 


अमोत्यादक है । रु 
कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि यदि भारतवर्ष में बड़े-बढ़े कारखाने 
अधिक संख्या में खोले जावें और आधुनिक ढल्ल पर उद्योग-धन्धों की उन्नति की जाय 
तो बहुत-सी जनसंख्या उनमें काम पा सकती है। इस कथन में कुछ सत्य श्रवश्य 
है | किन्तु ऐसे लोग जब भारत की ग्रार्थिक्त समस्या को हल करने के लिए यह 
उप,य बतलाते हैं, तब सम्भवतः वे भारतवर्ष की वास्तविक परिस्थिति को भुला देते 
हैं। भारतवर्ष में आधुनिक ढक्क के कारखानों की स्थापना का श्रीगशेश सन्‌ १ ले 
के उपरान्त हुआ | आज लगभग १०० ब्षों के उपरान्त भारतवर्ष की सब फैक्टरियाँ 
देश की केवल एक प्रतिशत जनसंख्या को काम दे सक्की हैं। ध्यान रहे, फेव्टरी 
काबून के अनुसार जहाँ उत्मादन काये यांत्रिक शक्ति ( भाष, बिजली, गैस ) को 
सहायवा से होता हो और जहाँ कम्र से कम १० मजदूर काम करते हों, वह पैक्टरियाँ 
हैं। श्रौदयोगिक उन्नति के लिए किन बातो क' आवश्यकता है, यह तो हमारे च्षे् 
के बाहर की वात है। किन्तु यह तो स्पष्ट हो है कि जब॒ लगभग एक शताब्दी को 
ओ्ौद्ीगिक उन्नति के उपरान्त कारखाने हमारे देश की समस्त जनसंझ्या के ््के 
प्रतिशत को ही काम दे पाये है, तव निऋ्रट भविष्य में यह आशा करना कि क़ारखानों 
में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग काम पा जायगरा, केवल दुराशा मात्र है | 
भारतवर्ष की स्थिति को देखते हुए यही कहना पड़ता है कि औद्योगिक उन्नति धीरे- 
धीरे होगी | साथ ही भारतवर्ष की औद्योगिक उन्नति का लक्ष्य भारतीय' बाजार की 
माँग को देखते हुए स्थिर करना होगा | भारत की औद्योगिक उन्नत्ति यदि इस उद्देश्य 
को लेकर की जावे कि हम विदेशी बाजारों में अपने माल को अधिकाधिक बेच 
सकेंगे, तो यह भूल होगी; क्योकि प्रत्येक देश आज श्रौद्योगिक देश बनने का प्रयत्न 
कर रहा है और दूसरे देशों के माल पर झायात-कर लगाकर श्पने धन्प्रों को 
संरक्षण प्रदान कर रहा है | फिर पूंजी की कमी, वैज्ञानिक खोज का अभाव, औद्यो- 
गिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा देश में न होने. और यंत्रों के लिए दुसरे देशों 
१२ अवलम्बित रहने के कारण यह आशा करना कि थोड़े समय में ही करोड़ों मनुष्यों 
को कारखानों में काम मिल जावेगा, व्यर्थ है | फिर यदि ऐसा हो सके तो देश के 
लिए यह परिवर्तन पूर्ख रूप से लाभदायक न होगा | 
यदि यह मान भी लिया जाय कि कारखानों की तेजी से बहुत बड़ो संख्या में 

स्थापना होने से गाँवों में रहने वाली जनसंख्या घट जावेगी, तो भी समस्या हल नहीं 
होती | यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि गाँवों की समस्या यह नहीं है कि जन- 
संख्या सदा के लिए गाँवों से हटा कर बाहर भेज दी जावे | कारण, फसल काठतें 
तथा बोते समय तो भावों में इतना काम होता है कि मजदूरों का अकाल पड़ जाता 
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'है और शहरों से गाँवों में लोग वापस लौट आते हैं। प्रश्न हो सकता दे कि संयुक्त 
राज्य अमेरिका तथा कनाडा इत्यादि देशों में खेती किस प्रकार होती है ? बात यह 
है कि उन देशों में किसानों के पास यहाँ की भांति छोटे-छोटे खेत नहीं हैं। उन 
देशों में १०० एकड़ से कम के फाम सम्मबतः बहुत कम मिलेंगे ओर १००० एकड़ 
के फाम तो बहुत मिलंगे । किसान थोड़े से मजदुर रखकर सारा कार्य मशीनों के 
द्वारा करता है | जुताई, कटाई, बुआई सथा सिंचाई का सब काम भाष या बिजली 
से चलने वाल्ते यंत्रों के द्वारा होता है | यह तो सभी जानते हैं. कि यदि भारत में भी 
इसी प्रकार के यन्त्रों द्वारा बड़े-बड़े फार्मो पर खेती की जाने लगे तो करोड़ों व्यक्ति 
बेकार हो जावेंगे । भला उस राष्ट्रीय बेकारी को कैसे हल किया जा सकेगा ? अस्त; 
, "यह तो निश्चित हो गया कि गाँवों से जनसंख्या को हटा देने से काम नहीं बनेगा, 
ओर यदि ऐसा हो भी सकता हो तो वह राष्ट्र के हित में न होगा | इस सम्बन्ध में हम 
पहले परिच्छेद में विस्तारपूर्वक लिख चुक्रे हैं। साथ ही हमें यह भी ज्ञात है कि खेती 
में लगा हुआ व्यक्ति व में चार से छुह महीने के लगभग बेकार रहता है ) 

अब दो उपाय ओर रह गए, जो समस्या को हल करने के लिए बतलाये 
जाते हँ--गहरी खेती तथा आम-उद्योग-घंधे । शाही कृषि-कमीशन ने सोलहवें 
परिच्छेद में इस विषय पर ' अपने विचार प्रकट किये हैं | परिस्थिति का अनुशीलन 
करने के उपरान्त कमीशन ने अपना निश्चित मत यह दिया हैं कि यह समस्या 
केबल गहरी खेती के द्वारा ही हल हो सकती है । कृषि कमीशन ने प्रवास तथा 
कारखानों की स्थापना के द्वारा समस्या हल न होने की बाव तो कही है, साथ 
ही आराम-उद्योग-घन्धों के विषय में यह सम्मति दी है कि उनके द्वारा भूमि पर 
जनसंख्या का भार हलका हो सकेगा, इसमें सन्देह है। कृषि-कर्मीशन की आम- 
उद्योग-धन्धों के बारे में सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि वें मिल्ों को प्रतिद्वन्द्धिता 
में टिक न सकेसे | कृषि-कमीशन ने यह वात भी स्वीकार की है कि किसान को 
गांवों के बाहर ऐसा काम अधिकतर नहीं मिल सकेगा, जिससे कि वह वेकारी के दिनों 
में कुछ मजदूरी करके कमा सके | इस प्रकार कमीशन की सम्मति में गहरी खेती ही 
इसका एकमात्र उपय है| 

सिद्धान्त रूप से यह बिल्कुल ठीक है कि भारत में गहरी खेती होनी चाहिए, 
ओऔर भविष्य में यही लक्ष्य हमारे सामने रहना चाहिए । किन्तु आज की परिस्थितिं 
को देखते हुए. यह कहना कि भारतीय किसान गहरी खेती को अपनावेगा, वास्तविकता 
से अनभिशता प्रगट करना है| गहरी खेतो के लिए अधिक पूजी की आवश्यकता 
है। खाद, हल तथा यंत्र, बीज तथा बैल सभी बढ़िया होने चाहिएँ | सिंचाई का 
समुचित प्रबन्ध होना आवश्यक है । फिर यदि मान भी लिया जावे कि क्लिसान को 


; ह की] 
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उचित सूद पर वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए पूजी मिल जावेगी, तो भी 
किसान अपनी सारी शक्ति और पू जी केवल खेती में लगा दे यह उचित नहीं कहा जा 
सकता | बात यह है कि खेती का धन्धा अत्यन्त अनिश्चित होता है। किसान 
अच्छे से अच्छा बीज श्रौर खाद डाले, घोर परिश्रम करे, फिर भी वह फंसल॑ को न 
होने से नहीं रोक सकता । समय पर वर्षा न होने, कुसमय वर्षा हो जाने, अति ३४, 
टिड्डी, फसलों के शत्रु कीड़े तथा हवा और ओले, सभी फसलों को नह कर देते हैं। 
और किसान गहरी खेती करने पर भी निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकता कि उसकी 
फसल अच्छी ही होगी। हमारे देश में खेती-ओर भी अनिश्चित है क्योंकि यहाँ वर्षा 
बहुत अ्रनिश्चित हैं। ऐसी परिस्थिति में किसान स्वभावतः गहरी खेती के लिए. तैयार 
त होगा | इसके अतिरिक्त और कारणों से भी किसान सेती में श्रधिक पूंजी नहीं 
लगावेगा । उसको भय रहता है कि पैदावार बढ़ने से लग़ान बढ़ जायेगी | किसान 
को यह भरोसा नहीं होता कि गैदावार श्रधिक होने से उसे लाभ होगा। किसानों की 
फसल कठते ही महाजन, जमींदार तथा सरकारी कर्मचारी उसे घेरने लगते हैं | 
किसान को अपनी पैदावार उस समय बेचनी पड़ती है जब कि बाजार-भाव मन्दा होता 
है। इसके अतिरिक्त गांव के महाजनों, बाजार के दलालों, अ्रछ्भतियों तथा व्याण- 
रियों द्वारा भी किसान लूटा जाता है और अधिकतर लाभ बीच के लोग हो हड़प कर 
जाते हैं | किसान को अपनी पेंदावार का उचित मूल्य नहीं मिलता | यदि भविष्य में 
सरकार इन कठिनाइयों को कानून बनाकर रोक भी दे और क्षिसान को अपनी पैदावार 
का उचित मूल्य मिलने लगे, तो उस दशा में कृषि-कमीशन इसका कोई उपाय नहीं 
बतला सका कि फसल नष्ट होने पर किसान क्या करे | आम-अ्र्थशास्त्र के प्रसिद्ध 
विद्वान कैलबर्ट महोदय ने ठीक ही लिखा है कि संसार में क्रिसी भी देश का किसान 
केवल खेतीबारी पर निर्भर रहकर सुचारु रूप से जीवन निर्वाह नहीं कर सकता । फिर 
यह अस्म्मव बात भारतीय किसान कैसे सम्भव कर सकता है !? 


अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी तथा जापान इत्यादि देशों में किसान खेती बारी के 
अतिरिक्त कोई न कोई ऐसा धन्धा अवश्य करता है, जिससे उसको कुछ अतिरिक्त 
आय होती रहे। भारतवर्ष में तो सहायक धन्धों की और भी अधिक आवश्यकता है, 
क्योंकि यहाँ तो आये दिन फसल नष्ट होती रहती है, अकाल पड़ते रहते हैं, साथ ही 
किसानों के पास खेती योग्य भूमि भी बहुत कमर है | अकाल पड़ने पर फसल नष्ट हो 
जाने से किसान का एक आश्रय तो सवंथा जाता रहता है। यदि उसके पास 


53 हे झरा आधार हो तो उसकी दशा इतनी दयनीय न हो जितनी कि , 
आज है | 


संतोष का विपय है. कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रनिर्माण के इस 
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महत्वपूर्ण कार्य का श्रीगणणेश हो गया । हमारे गांवों का जो आर्थिक शोषण हो रहा 
है, उसको रोकने और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का यही एकमात्र उपाय 
है | किसान की आय जब इन धन्धों द्वारा बढ़ जावेगी, तमी वह गहरी खेती के लिए 
तैयार होगा | । 

सहायक धन्धों से एक लाम और भी होगा | किसान को खेती की पेदाबार 
के बेचने से एक मुश्त रकम मिलती है, किन्तु देनिक व्यय के लिए उसे बड़ी अड़चन 
होती है; यदि वह कोई सहायक धन्धा अपना लेगा तो उसकी यह अड़चन दूर हो 
जावेंगी । 

सहायक उद्योग-धन्धों की आवश्यकता तो केवल इसलिए है कि किसान 
को खेती से यथेष्ट आय नहीं होती | वह इन धन्धों से अपनी आय की इंद्धि कर सकेगा। 
अतएव ऐसा कोई धन्धा उसे नहीं बतलाया जा सकता जो उसके मुख्य धन्घे खेती के 
काम में अड़चन डाले । 

अस्ठु, खेती के सहायक उद्योग-धन्धों में नीचे लिखे गुण होने चाहिएँ :--- 

(१) धन्धा ऐसा होना चाहिए जो खेती के काम में वाधक न हो। अथवा 
जब खेत पर अधिक कार्य हो वव उसको बिना किसी हानि के छोड़ा जा सके ] 

(२) धन्धे को चलाने के लिए किसान को अधिक सीखने की आवश्यकता न 
पड़े | यदि धन्‍्धा ऐसा हुआ जिसमें अधिक कुशलता की आवश्यकता हुईं, तो किसान 
उसकी शिक्षा केसे ओर कहाँ लेगा ? 

(३) धन्धे में यदि कच्चे पदार्थ की आवश्यकता हो तो वह ऐसा होना चाहिए, 
कि जो गाँव में ही उत्पन्न होता हो; नहीं तो किसान को कच्चा माल व्यापारी अथवा 
बनिये से खरीदना होगा और उसको बहुत मेंहगे दामों पर मिलेगा । 

(४) धन्‍न्धे के द्वारा तैयार होने वाली वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी माँग 
सब साधारण में हो, जिससे माल वेचने सें अ्रधिक कठिनाई न हो। यदि गांव में ही 
उसकी खपत हो सके तो अच्छा है | 

(४) धन्धा ऐसा होना चाहिए कि जिसके चलाने में अधिक पूंजी की आव- 
श्यकता न पड़े | यदि अधिक पूंजी की आवश्यकता हुई तो वह धन्धा निधन किसान 
के उपयुक्त न होगा । 

(६) जो भी औजार या यन्त्र धन्धों में काम आयें वे सस्ते और सादे हों। 

(७) साथ ही जहां तक हो सके सहायक घन्धे ऐसे चुने जायें जिनकी प्रतिस्पर्दा 
मिलों के बने हुए माल से न हो । 

यहां एक बात समझ लेनी चाहिए कि ग्राम-बन्धों अर्थात्‌ खेती के सहायक 
धन्धों ओर णह-उद्योग-पन्धों अर्थात्‌ कुटीर-उद्योग-घन्धों में भेद हे । साधारणतः लोग 
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इन दोनों प्रकार के धन्धों में भेद नहीं मानते | ग्ह-उद्योग-धन्चे या कुटीर-उद्योग-पन्ने 
गांवों में भी हो सकते हैं ओर शहरों में भी हो सकते हैँ । किन्तु कुटीर-उद्योग-पन्षे 
सहायक धन्धों के-रूप में नहीं चलाये जा सकते | वे तो स्वयं मुख्य धन्य हैँ। एक 
किसान बुनकर के धन्घे को अपना सहायक धन्धा नहीं बना सकता ) हां, वह कातने 
का काम कर सकता है। कुटीर धन्धों का प्रश्न एक अलग प्रश्न है ओर हम उसके 
विषय में आगे चलकर लिखेंगे | 
हाँ, तो ऊपर लिखे हुए गुणों का ध्यान रखते हुए नीचे लिखे हुए. सहायक 
धन्घे किसान के लिए, उपयुक्त हो सकते हैं | | जा 
(१) वे धन्धे जो भोज्य पदार्थ उत्पन्न करते हैं : उदाहरण के 
लिए. दूध, घी, मक्खन का धन्धा, अंडे का धन्धा, फल उत्पन्न करने कां 
धन्धा, शाक उत्पन्नकरने का धन्धा, शहद उत्पन्न करने का धन्धा। गुड़ तथा 
शक्कर बनाने का धन्धा, मुरूबा अचार बनाने तथा फलों को सुरक्षित रखने का 
धन्धा इत्यादि हु 
इन धन्धों से एक लाभ तो यह होगा कि किसान तथा अन्य ग्राम-बासियों को 
पौष्टिक भोजन मिल सकेगा | आज दिन भारतीय आम-निवासी का भोजन जिंतना 
निम्न श्रेंणी का है उतना सम्भव है कि किसी दूसरे देश के किसान का न हो | अतएव 
इन धन्धों की उन्नति से कम से कम यह लाभ तो अवश्य होगा कि किसान का भोजन 
बहुत पौष्टिक हो जावेगा | जो कुछ वह अ्रधिक उत्पन्न करेगा, उसे बेचकर कुछ आय 
प्राप्त कर सकेगा | यह धन्धे खेती के काम में बिलकुल बाधक नहीं होते | घर के स्त्री- 
बच्चें उनकी देखभाल कर सकते हैं और अ्रवकाश मिलने पर किसान भी उनकी देख- 
भा कर सकता है। पश्चिमीय देशो में प्रत्येक किसान दूध, अंडे और फल उलन्न 
करने का धन्धा करता है। इन घन्धों का एक लाभ यह भी है कि उनके द्वारा 
किसान को प्रतिदिन कुछ आय हो जाती है, जब कि खेती से वर्ष के अन्त में आय 
होती हैं । 
मुर्गी पालने का धन्धा : मुर्गी पाल कर अंडे बेचने का घन्धा क्रिसान के 
लिए एक उपयोगी धन्धा सिद्ध हो सकता है | ययपि हिन्दुओं में इस घन्धे का प्रचार 
असम्भव है; किन्त ईसाई, मुसलमान तथा हिन्दुओं में अछूत कहे जाने वाले लोग 
इस धन्घे को कर सकते हैं। भारतवर्ष में जिस प्रकार गौवंश की नस्ल खराब हो गई 
की शक मुर्गी की नस्ल लक हो गई है । किन्तु मुर्गी की नस्ल को सुधार 
हक हे सकता है। भिन्न-मिन्न प्रान्तों में अच्छी नस्ल ( लेगहाने ) के मुर्गें- . 
उगियों के सबन्ध से मुर्गी की नस्ल को सुधारने का प्रयत् किया जा रहा है। मुर्गी 


गत का धन्धा उस प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी है, जहाँ बहुधा दुर्भिक्ष पढ़ता 
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है | घर के बच्चे इस घन्चे को सफलतापूबक चला सकते हैं। यह अनुमान किया 
गया है कि एक कुटुम्ब अंडों को वेचकर वर्ष में ४० से १५० रु० तक कमा सकता 
है | योरोप में डेनमाक तथा अन्य देशों का किसान प्रतिवर्ष अंडे वेचकर यथेष्ट धन 
कमाता है। पूर्वीय देशों में चीनी किसान प्रतिवर्ष अंडे वेचकर यथेष्ट धन कमाता है | 
वहाँ अंडों को विदेशों में मेजना एक महत्वपूर्ण व्यापार वन गया है | यदि यातायात 
के साधनों की कमी के कारण किसी प्रदेश से अंडे बाहर नहीं भेजे जा सकते तो 
उनका पाउडर बनाकर भेजा जाता है। मुर्गी पालने से एक लाभ यह भी होगा कि 
किसान को फलों के पेड़ों के लिए बहुत उत्तम खाद प्राप्त हो जावेगी । हर एक मुर्गी 
वर्ष में ४० से ८० पोड तक खाद तैयार करती है। प्रश्न हों सकता है कि यदि 
धंधा अधिक उन्नति कर गया, तो उसके लिए बाजार कहाँ मिलेगा | पहले तो देश 
में ही अंडा खाने वालों की यथेष्ट संख्या है; दूसरे, अन्य देशों को अंडा भेजा जा 
सकता है। यदि सुविधाओं के अभाव में ताजा अंडा न॒ जा सके तो पाउडर बनाकर 
विदेशों को भेजा .जा सकता है । 
| फलों की पेदावार : प्रत्येक देश में फल उत्तन्न करने का धन्धा एक महत्व- 
पूर्ण धनधा है ।.अमी तक भारतवर्ष में फलों को उत्पन्न करने की ओर विशेष ध्यान. 
नहीं दिया गया | भारतवर्ष में, जहाँ कि अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है, फलों 
की अधिक पैदावार की बहुत अधिक आवश्यकता है | देश में ग्रधिक फलो की उद्मत्ति 
से दो लाभ होगे---एक तो किसान को फल खाने को मिल सकेंगे; दसरे, वह उन्हें 
बेचकर कुछ धन प्रात कर सकेगा। यदि गाँवों के रहने वालों के भोजन में फल का 
समावेश हो जावे तो भी राष्ट्र का कितना हित होगा, यह प्रत्येक मनुष्य समक सकता 
है | फलों की पैदावार साधारणतः खराब जमीन पर भी हो सकती है| बंजर भूमि 
का भी फलों की पैदावार के लिए. उपयोग किया जा सकता है। असस्‍्तु; इस प्रकार 
की भूमि का इस प्रकार उपयोग हो सकता हैं। साथ ही, जब गाँवों में बहुत अधिक 
संख्या में फलों के इच्तच, लगाये जावेंगे, तो उनकी पत्तियों का उपयोग खाद के लिए हो 
सकता दै | साथ ही, गाँवों में कुछ हृद तक ईंधन को समस्या हल हो सकती हे | कुछ 
फलों के बइच्च ऐसे होते हैं, जिन्हें अधिक जल.की आवश्यकता नहीं होती | उनको ऐसे 
ब्रान्तों में उत्पन किया जा सकता है, जहाँ पानी कम बरसता है। आवश्यकता इस 
बात की दे कि आम-निवासियों को फलों के ब्न्च उत्पन्न करने के लिए सब तरह से 
प्रोत्साहित किया जावे | उन्हें अच्छी पोध बिना मूल्य दी जावे तथा फलों के बन्षों को 
उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बातों की जानकारी कराई जावे | 
साग-सद्जी पेदा करना : बाजार के लिए, साग्र-सब्जी उत्पन्न करना साथा- 
रणु किसान के लिए सम्भंव नहीं है | वह एक स्वतन्त्र धन्धा है, किन्तु घर के उप- 
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योग के लिए किसान बड़ी आसानी से शाक उत्पन्न कर सकता है। आवश्यकता तो 
इस बात की है कि देश में शह-बाटिका आन्दोलन चलाया जावे । प्रत्येक आम-निवासी 
अपने मकान से मिली हुई भूमि पर फूल और सब्जी की एक छोटी-सी' बाटिका लगावे | 
घर में जो पानी काम आता है, उसका उपयोग बाटिका में कर लिया जावे, इससे 
गांवों के मकानों में गन्दगी भी कम होगी, मकान की सुन्दरता बढ़ जावेंगी और किसान 
को सब्जी खाने को मिल सकेगी | इसके लिए भी आरम्भ में किसान को बीज इत्यादि 
बिना मूल्य देकर प्रोत्साहित करना होगा। 
शहंद उत्पन्त करने का घन्धा : भारतीय म्रामों में शहद उत्पन्न करने का 
धन्धा भी सफलतापूवक चलाया जा सकता है । शहद की मक्खी को पालकर उससे 
शहद प्राप्त किया जा संकता है | शहद की मक्खी को छुत्ता बनाने में ही अधिक समय 
लगता है । यदि उस छुत्ते को नष्ट न किया जावे, होशियारी से छुत्ते को तेज औजार 
से काट कर उसका शहद निकाल लिया जावे श्र छुत्ते को फिर अपने स्थान पर 
रख दिया जायें तो मक्खियाँ कुछ दिनों में ही छुत्त को फिर शहद से भर देँगी। इस 
धन्वे की विशेषता यह है कि न तो उसके लिए. अधिक स्थान की ही आवश्यकता है, न॑ 
उसमें अधिक परिश्रम है और न अधिक पूँजी की ही आवश्यकता है। साधारणतः 
एक मक्खियों का कुटुम्व वर्ष में १०० पौंड शहद उत्पन्न करता है। शहद एक 
अत्यन्त पुष्टिकर भोज्य पदाथ है। प्राचीन समय से शहद के गुणों को भारतवारी 
जानते हैं। किन्तु अभी तक हम लोगो ने इस धन्धे की ओर ध्यान नहीं दिया; जब 
कि अन्य देशों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी, का किसान इस धघन्चे से 
प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया प्राप्त करता है। दक्षिण में वाई० एम० सी० ए$ के.द्वारा 
संचालित गआ्राम-सुधार केन्द्रों में इस धन्चे को शिक्षा दी जाती दै। उत्तर प्रदेश में 
प्रान्तीय सरकार ने मघु-मक्खी पालने की शिक्षा देने के लिए हिमालय में स्थित 
जेलीकोट स्थान में एक केन्द्र स्थापित किया है ) वहाँ मघुमक्खी पालने के प्रयोग भी 
किये जाते है | शहद की मक्खी के लिए, फूल, फल तथा पत्तियों की आवश्यकता होती 
है, जिससे कि वें शहद इकट्ठा कर सकें । यदि गांवों में फलों के इक्ष, फूल तथा-सब्जी 
उतसन्न करने के आन्दोलर्न सफल हो जावें तो शहद की मक्खी पालने का काम और 
भी सुगम हो जावेगा | सच तो यह है कि यह धन्धें एक दूसरे से घनिष्ट रूप से सम्ब- 
न्धित हैं। विशेषज्ञों का कहना हैं कि मक्खी के फलों या उनके फूलों पर बैठने से 
उनकी पंदावार अच्छी होती है । न्‍ 
व बा कक के हे का धन्धा अभी कुछ समय तक भारत में शहरों 
कमर है। हाँ, जब गाँवों में कल यह स्थापित हो सके, इसको सम्भावना बहुत 
बहुतायत से उत्न्न होने लगेंगे, तब यह ध्न्धा वहाँ 


| 
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पनप सकता है । 

गुड़ बनाने का धन्धा : भारत में अधिकांश ग्राम-निवासी शक्कर के स्थान 
पर गुड़ का ही उपयोग करते हैं, ओर वैज्ञानिक अनुसन्धान से यह पता लगा है कि 
शक्कर की अपेक्षा गुड़ में बहुत अधिक पौष्टिक तत्व हैं । यही कारण है कि महात्मा 
गाँधी के द्वारा स्थापित ग्राम-उद्योग संघ देश में गुड़ के धन्धे का अधिक प्रचलन करने 
का प्रयक्ष कर रहा है | जिन प्रान्तों में ईख की पेंदावार होती है, वहाँ यह धन्धा किसान 
के लिए सहायक धन्धे के रूप में संगठित किया जा सकता है। 

दूध का धन्धा : अधिक आबादई देशों के लिए मांस विलास की वस्तु है | 
जितनी भूमि पर एक गाय का निर्वाह होता है, उतनी भूमि पर अनाज उत्न्न करके 
आठ मनुष्यों का भोजन उत्पन्न किया जा सकता है | अस्तु; मांसाहारी केवल वही देश 
हो सकते हैं, जहाँ भूमि तो बहुत है, किन्ठ॒ जनसंख्या कम है, जेसे संयुक्त राज्य श्रमेरिका 
कनाडा अरजेन्टाइना इत्यादि | अथवा वे घने आवाद देश मांसाहारी हो सकते हैं, 
जो धनवान होने के कारण विदेशों से मांस मेंग[कर खा सकते हैं, जेसे इज्नलेण्ड इत्यादि। 
भारतवपष में अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है। जो लोग मांस खाते हैं, उन्हें मांस 
यथेष्ट परिमाण में नही मित्रता । स्वाद के लिए. वे कभी-कभी मांस खा लेते हैं । 

अस्तु; भारतीयों के स्वास्थ्य के लिए फल और दूध की बहुत बड़ी आवश्यकता 
है। हमारा देश, जहां याय को माता के समान पूजा जाता है ओर जहां दूध अत्यन्त 
प्राचीन काल से महत्वपर्ण भोजन पदार्थ रहा है, वहां आज दूध अग्राण्य है। संसार 
में प्रति मनुष्य पीछे भारत में सबसे कम दूध उत्पन्न होता है। आगे दी हुईं तालिका से 
भारत में दूध: की वेहद कमी का कुछ अनुमान हो सकता है| 

पिछुले दिनो में इस सम्बन्ध में जो जांच हुई दे, उसके अनुसार अविभाजित 
भारत में प्रतिवर्ष ७० से ८० करोड़ मन तक दूध उत्पन्न होता था। 

विभाजन के उपरान्त भारत में ४ करोड़ १० लाख गायें और २ करोड़ मेंस 
हैं, और वर्ष में ३८ अरब ६० करोड़ पॉड दूध उत्पन्न होता है। पाकिस्तान में केवल 
र॑ करीड़ पांच लाख गाये हैं और २९ लाख मेंसें हैं परन्ठ पाकिस्तान में दूध की 
वार्षिक उत्पत्ति १३ अरब पौंड है; । पाकिस्तान में भारत की छुल २१९६ 
अतिशत माये' हैं परन्तु वह ३३ प्रतिशत दूध उत्पन्न करता है क्योकि पाकिस्तान 
में अविभाजित भारत की दुधारू नस्ल चली गई । भारत मेँ एक गाय वर्ष म॑ 
साधारणतया सात मन दूध देती दै जब कि पाकिस्तान में गाय एक व्ध मे ११ मच 
दूध देती है।. 

प्रति व्यक्ति भारत में अन्य देशों की ठलना में दूध की उत्तत्ति बहुत ही कम है 
यह आगे दी हुई तालिका से त्पष्ठ हो जावैगा | 
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देश प्रति मनुष्य पीछे देनिक प्रति मनुष्य पीछे देनि 
उत्तत्ति आंसो में उपभोग ओंसों में 
न्यूजीलेंड २४४ प् 
डेनमाक श्ड्ष ३० 
स्वीडन द््६ृ ६१ 
आस्ट्रेलिया ६६ । र 
कनाडा ६६ इ्प्‌ 
स्विट्ज्रलेंड न ९६ 
नारवें ४घ, * ४३ 
संयुक्त राज्य श्रमेरिका ३७ २५ 
वेलजियम ड्प्‌ ३५, 
जमनी श्र ३५ 
फ्रांस रेरे ३० 
ब्रिटेन श्ड ३० 
इटली ११ १० 
भारत प्र ७ 


ऊपर दी हुई तालिका से यह तो स्पष्ट हो गया कि भारत में प्रति मनुष्य पीछे 
संसार'में सबसे कम उत्पत्ति और खपत होती है | आइये अब देखें कि दूध का उपयोग 
हमारे देश में किस: प्रकार होता है| 
देश की कुल उपत्ति का ३१६ प्रतिशत दूध पी लिया जाता है, शेष की 
वस्तुएँ बनाई जाती हैं जो इस प्रकार हैं ;-- 
कुल दूध को उल्तत्ति 


वस्तु का नाम का प्रतिशत 
घी प२७९ 
खोया ७६% 
मलाई, रबड़ी, खुरचन इत्यादि. २"४५ 
द्ही ३८% 
मक्खन १ *प/ का 
क्रीम ०४१९ 3 
आइसक्रीम ०४१५ 


ऊपर दी हुई तालिका से यह भी सष्ठ हो जाता दे कि अधिकांश दूध घी तथा 
मन वस्तुओं के रूप में काम आता है, पीने के लिए दूध बहुत कम मिलता है'| 


॥ 


५ 
हर 
ह 


है 
खेती के सहायक धन्घे रेणरे ५ 


भारतवर्ष में अधिकांश जनसंख्या के भोजन में दूध ही एक पौष्टिक तत्व है | 
इस कारण भारत में दूध की बहुत अधिक आवश्यकता है | विशेषज्ञों ने हिसाव लगा- 
कर बतलाया है कि भारत में प्रति मत्तुध्य पीछे १५ या १६ थ्रोस दूध की नितान्त आब- 
श्यकता है । अस्तु; भारत में जितना दूध उत्तन्न होता है उसका कम से कम दुगुना 
दूध तो नितान्त आवश्यक हैं। 

भोजन में दूध का जो प्रभाव है उस पर दो मत नहीं हो सकते, फिर भी भारत 
में इस सम्बन्ध में जो प्रयोग हुए; हैं उनका उल्लेख करना आवश्यक है' | एक ही उमर 
के दो बच्चों के समूह लिए गए और दोनों को एक-सा भोजन दिया गया | एक समूह 

बच्चों को १ पॉंड प्रति दिन दूध दिया जाता था और दूसरे समूह के बच्चों को दूध 

नहीं दिया जाता था। तीन महीने तक यही क्रम चलता रह्य | तीन महीने के उपरान्त 
उन दोनों समूहो के बच्चों की जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि दूध पाने वाले बच्चो का 
वजन तथा उनकी लम्बाई दूध न पीने वालों से कहीं श्रधिक बढ़ी है । 

अरतु; यह निर्विवाद सत्य है कि राष्ट्र के स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए 
दूध अत्यन्त आवश्यक हैं। अस्तु; सबसे पहली आवश्यकता तो इस बात की है कि 
देश में दध की उत्तत्ति को बढ़ाया जावे और दूसरी आवश्यकता इस बात की है किद्घ 
शुद्ध और सस्ता मिले । आज तो भारत में शुद्ध दूध अ्रप्राप्य है, और जो कुछ मिलता 
है वह बहुत ऊँचे मूल्य पर | नमरों में तो दुध-की समस्या ने विकट रूप धारण कर 
लिया हैं | 

यद्यपि भारत में प्रथ्वी भर के गाय-बैलों के एक तिहाई पशु हैं, फिर भी 
भारतवर्प में दघ की उत्पत्ति बहुत कम है | इसका एकमात्र कारण यह है कि यहां 
गाय की नस्ल का कल्पनातीत हास हो गया हैं। भारत में गोवंश के हास के मुख्य 
तीन कारण हैं : ( १ ) चारे की कमी ( २) अच्छे सांड़रों की कमी और ( ३ ) पशुश्रों 
के रोग | इनके सम्बन्ध में हम पहले लिख चुके हैं। जब तक यह तीनों समस्याएं हल 
नहीं होतीं तब तक गोबंश की उन्नति नहीं होगी । 

गांवों से आया हुआ दघ : शहरों में दघ समीपवर्ती गांवों से आता है 
अथवा शहरों में रहने वाले ग्वाल्े ओर घोसी दघ बेचते हैं | अधिकतर नगर में किसान 
वहां से पाँच या छुह मील की दूरी से दूध वेचने आता है | जो किसान भंस रखता 
है वह शहर के किसी हलवाई से बातचीत कर लेता है| हलवाई खोये के हिसाव से 
दध के दाम देता दे | यदि हलवाई किसान से $ या ४ सेर का दुध लेता है तो आहक 
को डेढ़ या दो सेर का देता है। किसान हलवाई को शुद्ध दुध देता है, किन्तु वह सायं- 
काल शहर र्मे नहीं खा सकता इसलिए सायकाल का दछ प्रातःकाल के दघ के साथ मिला 
कर लाता हैं, अतएव नगरवासियों को बासी दूध पीने को मिलता हैं) दूध वेचनेवाले 
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किसान को हानि उठानी पड़ती हैं क्योंकि उसे दूध सरते दामों पर बेचना पड़ता हैँ 

शहर के ग्वालों का दूध : शहरों के घोसी अपनी गाय-मेंसों को लेकर शहर 
में ही रहते हैं। शहरो में स्थान की कमी के कारण इन ग्वालों के स्थान बहुत ही गंदे 
रहते हैं । वहां एक प्रकार के कीड़े उत्न्न हो जाते हैं| विशेषज्ञों का कथन हैं कि शहर 
का दूध दूषित होता है । उसे पीने से बहुत रोग उसच्न होते हैं। दूध बहुत शीघ्र विगह़ने 
वाली वस्तु है, इस कारण ग्वालो का दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। 
ग्वाला भी उसी मूल्य पर दूध वेचता है जिस पर हलवाई । 

दूध के धन्धे से सम्बन्धित समस्‍यायें : सबसे पहली समस्या तो यह दे कि 
गाय की नस्ल का सुधार हो, जिससे हम एक पशु से दोनो काम लें सकें, अर्थात्‌ खेती 
के लिए. बैल, तथा दूध । इस सम्बन्ध में हम' पहले लिख चुके हैं | दूसरी समस्या: यह 
है कि दूध के धन्चे का सहकारिता के आधार पर संगठन किया नावे। 

दूध की सहकारी समितियों का संगठन : आस-पास के चारंया पाँच 
गाँवों के लिए एक सहकारी समिति का संगठन किया जावे। प्रत्येक सदस्य को अपनों 
सब दूध समिति के दफ्तर में निश्चित समय पर पहुँचाने पर बाध्य किया जाय | जर्मनी 
के बवेरिया प्रान्त में समितियों ने किसानों का दूध इकट्ठा करने का एक अच्छा ढक 
निकाला है। प्रत्येक सदस्य को बारी-बारी से अपनी गाड़ी में गाँव भर का दुध इक 
करके समिति के कार्यालय में लाना पड़ता है | इससे दूध इकठ्ा करने में सुविधा 
होती है। 

डेनमार्क की सहकारी दूध समितियों की योजना इस प्रकार है :-- 

जिन प्रदेशों में पक्की सड़कें हैं, वहाँ समितियाँ मोटर के द्वारा सदस्यों का दूध 
इकद्चा करती हूँ । प्रत्येक माँव का सदस्य निश्चित समय पर अपना दूध लेकर गाँव 
के बाहर सड़क पर आ जाता है। मोटर आकर उनका दूध ले जाती है | जहाँ सड़कें 
अच्छी नहीं हैं, वहाँ यह काम घोड़ागाड़ियों से लिया जाता दै। समिति प्रत्येक सदस्य 
की एक बर्तन देती है, जो ग्रति दिन भाष द्वारा साफ किया जाता है| सदस्य इसी 
बतन में दूध भर कर समिति को देता है। 

समिति का मन्‍त्री वैतनिक कर्मचारी होता है, जो दूध-मक्खन के भधन्‍्सें का- 
जानकार होता है | मन्‍्त्री दूध की जोंच करता है | यदि दूध में मिलावट होती है, तो 
सदस्य को दरड दिया जाता है। दूध नाप कर सदस्य के हिसाव में जमा कर' लिया 
जाता है। दूध आा जाने पर समिति का मन्‍्त्री उसे नगर में भेज देता है और शेष 
दूध का मक्खन तैयार करके विदेशों को भेजता है। मन्‍्त्री सदस्यों को' पशुओं' के 
गलन के विषय में परामर्श देता है, पशुओं की जॉंच करता है तथा उनके रोगों का 

उपचार करता है। डेनमाक में जो दूध और मक्खन का धन्धा इतना उन्नतिशीलः है, 


खेती के सहायक धन्धे इन 


'वह दूध-समितियों के ही कारण ] 

. भारत में दूध सहकारी समितियाँ : अभी तक भारतवर्ष में इस महत्वपूर्ण 
विषय की ओर जनता का ध्यान ही नहीं गया | कुछ स्थानों पर दूध सहकारी समि- 
'तियाँ स्थापित हुई हैँ । इनमें कलकत्ते के समीपवर्ती गांवों की दूध-समितियां विशेष 
उल्लेखनीय हैं | कलकत्ते के समीपवर्ती गांवों में १२६ दूध-समितियां स्थापित हैं, जो 
कि एक यूनियन से सम्बन्धित हैं, जिनके लगभग ६५०० सदस्य हैं। केवल कलकत्ते 
में ही यूनियन प्रतिदिन १५० मन दूध वेत्नती है। यूनियन ने कुछ भंडार स्थापित 
किये हैं। भण्डार पर समितियों का दूध लिया जाता है । जिन समितियों के समीप 

कोई भण्डार नहीं है, वे समीपवर्ती रेलवे स्टेशन पर दूध भेज देती हैं। भण्डारों के 
मैनेजर रेलवें द्वारा दूध कलकत्ते भेज देते हैं । 

भण्डार में जब दूध थ्राता है तो भण्ड।र का मैनेजर यन्त्र से उसकी जॉच 
करता है तथा झुद्ध बर्तनों सें भर कर दूध कलकत्ते भेजता है | यूनियन ने कल्कत्ते 
में वैज्ञानिक ढन्ञ से दूध को सुरक्षित और शुद्ध रखने के लिए फैक्टरी स्थापित की है, 
जहां कि दूध को गरम करके ठंडा किया जाता है| यूनियन मोटर, बैलगाड़ी तथा ठेलो 
द्वारा दूध ग्राहकों के पास पहुँचाती है । 

कलकत्ते के अतिरिक्त बक्कलाल में ढाका, तथा दार्जलिंग में भी दूध-समितियॉँ 
स्थापित हुईं हैं। इनके अतिरिक्त ललनऊ, इलाहाबाद, मदरास इत्यादि कुछ अन्य 
शहरों में भी दुध-समितियों स्थापित हुई हैं, किन्तु अमी तक यह आन्दोलन देश में जड़ 
नहीं पकड़ सका है | 

घी-समितियाँ : उत्तर प्रदेश में प्री का घन्धा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह 
धन्धा व्यापारियों के हाथ में है, जो किसान को घी का कम मूल्य देकर उसमें मिलावट 
करके ऊँचे दामो पर आहको को वेचते हैं। अतएवं आहको को शुद्ध घी देने और 
किसान को उचित मूल्य दिलवाने के उद्देश्य से घो की समितियों स्थापित की गई हैं | 
इस समय उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा, मैनपुरी, मेरठ तथा बुलन्दशहर इत्यादि 
जिलों में एक हज़ार के लगभग समितियाँ हैं, जिनके १२,००० से ऊपर सदस्य हैं | 
प्रति पखवारा प्रत्येक सदस्य का घी पंचायत के सामने गरम किया जाता है और तोला 
जाता दे | घी सदस्य के हिसाव में जमा कर लिया जाता है। प्रत्येक जिले में एक घी 
यूनियन है, जो घी को वाहर मेजती है | ऊपर लिखे जिलो के अ्रतिरिक्त एटा, मथुरा, 
जालौन, वादा, हरदोई, मुरादाबाद ओर माँसी में भी घी समितियों स्थापित की गई ई । 
यह समितियों भविष्य में सफलता प्राप्त करेंगी, इसमें सन्देह नहीं है । 

अभी तक भारतवर्ष ने दूध के धन्धचे की उन्नति करने की ओर विशेष ध्यान 
नहीं दिया । कुछ वर्ष हुए गो-सेवा-संघ की स्थापना हुई, जो दूध के धन्वे को संगठित 

र् ये 


श्प४ भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरैखा 


किसान को हानि उठानी पड़ती हैं क्योंकि उसे दूध सस्ते दामों पर वेचना पड़ता हैं। 

शहर के ग्वालों का दूध : शहरों के घोसी अपनी गाय-मेंसों को लेकर शहर 
में ही रहते हैं | शहरों में स्थान की कमी के कारण इन ग्वालों के स्थान बहुत ही. गंदे 
रहते हैं। वहां एक प्रकार के कीड़े उत्तन्न हो जाते हैं | विशेषज्ञों का कथन हैं कि शहर 
का दूध दूषित होता है | उसे पीने से बहुत रोग उत्तन्न होते हैं | दूंध बहुत शीघ्र बिगड़ने 
वाली वस्तु है, इस कारण ग्वालों का दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होता है| 
ग्वाला भी उसी मूल्य पर दूध बेचता है. जिस पर. हलवाई | रु 

दूध के धन्धे से सम्बन्धित समस्यायें : सबसे पहली समस्या तो यह है कि 
गाय को नस्ल का सुधार हो, जिससे हम एक पशु से दोनों काम ले सकें, अर्थात्‌ खेती 
के लिए बैल, तथा दूध | इस सम्बन्ध में हम पहले लिख चुके हैं | दूसरी समस्या. यह 
है कि दूध के धन्वे का सहकारिता के आधार पर संगठन किया बावे | . 

दूध की सहकारी समितियों का संगठन : आस-पास के चार या पाँच 
गाँवों के लिए. एक सहकारी समिति का संगठन किया जावे | प्रत्येक सदस्य को अपना 
सब दूध समिति के दफ्तर में निश्चित समय पर पहुँचाने पर बाध्य किया जाय | जर्मनी 
के बवेरिया प्रान्त में समितियों ने किसानों का दूध इकट्ठा करने का एक अच्छा' ढक 
निकाला है। प्रत्येक सदस्य को वारी-बारी से अपनी गाड़ी में गाँव भर का दूध इकहा 
करके समिति के कायलिय में लाना पड़ता है। इससे दूध इकह्ा करने में सुविधा 
होती है । 

डेनमार्क की सहकारी दूध समितियों की योजना इस प्रकार है ;-+ 

जिन प्रदेशों में पक्की सड़कें हैं, वहाँ समितियाँ मोटर के द्वारा सदस्यों का दूध 
इकठा करती हूँ । फ्रत्येक गाँव का सदस्य निश्चित समय पर अपना दूध लेकर गाँव 
के बाहर सड़क पर आ जाता है। मोटर आकर उनका दूध ले जाती है। जहाँ सड़दे 
अच्छी. नहीं हैं, वहाँ यह काम घोड़ागाड़ियों से लिया जाता है। समिति प्रत्येक सदर 
की एक बरत॑न देती है, जो प्रति दिन भाष द्वारा साफ किया जाता है। सदस्य ः 
वतन में दूध भर कर समिति को देता हैं। 


समिति का मन्‍्त्री वैतनिक कर्मचारी होता है, जो दूध-मक्खन के धर 


जानकार होता है। मन्‍्त्री दूध की जोंच करता है। यदि दूध में मिलावट होत॑ 
सदस्य को दण्ड दिया 


जाता है। दूध नाप कर सदस्य के हिसाव में जमा * 
जाता है | दूध आ जाने पर समिति का मन्‍्त्री उसे नगर में भेंज देता है 
दूध का मक्खन तैयार करके विदेशों को भ्ेजता है। मनन्‍्न्री सदस्यों को 
कि वि किक हक ब रच ह 
जिन के विपय में परामश देता है, पशुओं की ज॑ करता है तथा उल् 
उपचार करता है। डेनमा्क में जो गौर मक्खन का धर उः 
उनमाक में जो दूध और मक्खन का धन्धा इतना उस 


खेती के सहायक धन्चे रे८७ 


रेशम की माँग गाँवों में नहीं हे, अतएव उसको बेचने के लिए सहकारी समितियों की 
स्थापना करनी पड़ेगी | 

भारतवर्ष में अभी आसाम,; बज्ञाल, काश्मीर तथा मेसूर में रेशम के कीड़े 
पालने का धन्धा केन्द्रित है। भारतीय रेशम का कीड़ा भी बहुत नीचे दर्ज का होता 
है, ओर इसी कारण भारतीय रेशम बहुत घटिया होता है। काश्मीर तथा मेयर राज्यों 
ने विदेशों से विशेषज्ञों को बुलाकर इस भन्धे की उन्नति का प्रयत्न किया है। शआ्ावश्य- 
कता इस बात की हे कि रेशम के कीड़े की नस्ल का सुधार कर दिया जाय | 

भेड़ पालने का धन्धा: ऊन उत्पन्न करने का धन्धा सव जगह नहीं हो 
सकता । जहॉँ-जहाँ सेढ़ रह सकती है, वहाँ यह धन्धा किसान कर सकता है । इस दृष्टि 
से यह इतना महत्त्वपूर्ण नहीं हे जितने कि ओर धन्धे | काश्मीर, पंजाब, तथा राज- 
पूताने में किसान इस धन्ये को कर सकता है | 

इस धमन्धे की उन्नति के लिए आवश्यकता है कि भेड़ की नस्ल की उन्नति की 
जाबे और बढ़िया ऊन उत्तन्न करने का प्रयक्ञ किया जावें। भारतीय भेड़ वास्तव में 
ऊन नहीं, बाल उत्तन्न करती हैं | भारतीय ऊन बहुत घटिया और छोटां' होता है और 
उससे बढ़िया ऊनी कपड़ा तैयार नहीं हो सकता ! राजपूताने के राज्य इस ओर 
प्रयक्नशील हैं | 

इन धन्धों के अतिरिक्त रत्सी वबटना, चटाई बनाना, डलिया बनाना, चावल 
कूटना, कपास ओटना इत्यादि ऐसे धन्धे हैं, जो कि किसान अवकाश के समय कर 
सकता है। किन्तु इन धन्धों की उन्नति के लिए भी अच्छें औजार के आविष्कार की 
बावश्यकता है। कुछ धन्धे और भी हैं जो कि किसान सहायक घन्धों के रूप में कर 
सकता है | वे हैं गाड़ी चलाना, समीपवर्ता नगरों में ग्रवकाश के समय मजदूरी करना 
इत्यादि | जैसा कि हम आगे चलकर लिखेंगे, यदि ऐसे कारखाने जो कि गाँव में पेदा 
हएः कच्चें माल को आधे तैयार साल के रूप में परिणत करते हैं; जेंसे कपास के पेच 
शक्कर के कारखाने, चावल तथा आटे के कारखाने इत्यादि गाँवों में खुलें तो किसान 
फुरसत के समय शनस काम पा सकता हैं| 


श्पर भारतोय अथशास्त्र की रूपरेखा 


करने तथा गो-वंश को उन्नति करने का प्रशंसनीय कार्य कर रहा है । दूध के धन्चे को 
उन्नति होने से केवल राष्ट्र के स्वास्थ्य में ही सुधार नहीं होगा, वरन्‌ किसान को एक 
अत्यन्त लाभदायक सहायक घन्धा हाथ लग जावेगा | इस दृष्टि से दूध के “घम्बे की 
उन्नति और भी आवश्यक है। यदि गो-बंश की उन्नति की जा सके और सहकारी 
समितियों के आधार पर धन्वे को संगठित किया जा सके, तो भारतीय किसान की 
एक अत्यन्त लाभदायक धन्धा प्राप्त हो जावेगा | 
(२) दूसरे प्रकार के धंधे वह हैं, जिनसे वस्त्र प्राप्त होता है। बिन्‍्द॒ वह 
तो पूर्व ही कहा जा चुका है कि वस्त्र बुनने का धन्धा सहायक धम्खे के रूप में प्रचलित 
नहीं किया जा सकता । किन्तु सूत कातने, रेशम के कीड़े पालने तथा भेड़ पालने की 
धन्धा किसान सहायक धंधे के रूप में कर सकता है | 
सूत कातने का घन्धा : महात्मा गांधी के खादी आन्दोलन ने सूत कातने के 
धन्चे को बहुत महत्त्व प्रदान कर दिया किन्तु वैसे भी यह घन्धा किसानों के लिए 
महत्वपूर्ण सहायक धन्चे के रूप में चलाया जा सकता है । जिन प्रदेशों में: कंपात 
उसन्न होती: है, वहाँ किसान अपने काम लायक कपास बचा कर रख ले और घर की 
द्धियाँ, बच्चे और पुरुष अ्रवकाश के समय सूत कात कर गाँव में बुनकर से अपने 
लिए कपड़ा तैयार करवा लें | इस प्रकार कम से कम गांव के रहने वाले और विशेष 
कर किसान घर के लिए यथेष्ट कपड़ा तैयार कर सकते हैं; और यदि आवश्यकता ऐ 
अधिक सूत तैयार हो जाबें तो किसान उसको वेच सकता है। अखिल भारतीय 
संघ के वत्वावधान में बहुत से इलाकों में बस्तर-स्वावलम्बन का प्रयोग किया गया है 
और उन इलाको के हजारो परिवार अपने सूत के बने हुए कपड़े को ही पहनते हैं। 
रेशम के कीड़े पालने का धन्धा : रेशम के कीड़े पालने का धन्धा मे 
किसान के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक धन्धा है | चीन, जापान और फ्रान्स की 
किसान इस धन्बे के द्वारा खूब धन कम्ाता है । सर्व साधारण की यह धारणा है कि 
जिन ग्रान्तों में जलवायु ठंडा है वहां शहतूत के इच्त पैदा हो सकते हैं। किन्तु २६ 
श्रम है। हाँ, इतनी बात अवश्य है क्रि ठंडे प्रदेशों में शहतूत के पत्तों की दो फस 
उसन्न की जा सकती हैं। अत रेशम वर्ष में दो बार उलन्न किया जा सकता दै। 
किन्तु शहतूत की पत्तियों की एक फसल तो देश के अधिकांश भागों में उत्तन्न की मे 
सकती है ) अतएव यह धस्घा ( यदि वर्ष में केवल एक बार रेशम उत्सन्न करना हे ) 
तो बहुत से स्थानों में प्रचलित किया जा सकता है। किन्तु किसान केवल ककूनों को 
इक करके बेच सकता है। उसके रीलिंग करने में अधिक दत्ता की आवश्यकता 
3 कै कक हो कर रहते हैं) जहां-जहां भंडी या गुँगा के कहे का 
इनकी पाला जा सकता है | किन्तु उस धम्वे में एक विशेष बात है! 


कल 


खेती के सहायक धन्धे श्दछ 


रेशम की माँग गाँवों में नहीं है, अतणुव उसको बेचने के लिए. सहकारी समितियों की 
स्थापना करनी पड़ेगी । 
भारतवर्ष में अभी आसाम, बच्नाल, काश्मीर तथा मैसूर में रेशम के कीड़े 
पालने का धन्धा केन्द्रित है। भारतीय रेशम का कीड़ा भी बहुत नीचे दर्जे का होता 
है, और इसी कारण भारतीय रेंशम बहुत घटिया होता है। काश्मीर तथा मैसूर राज्यों 
ने विदेशों से विशेषज्ञों को बुलाकर इस भन्धे की उन्नति का प्रयत्न किया है। आवश्य- 
कता इस बात की है कि रेशम के कीड़े की नस्ल का सुधार कर दिया जाय | 
भेड़ पालने का धन्धा: ऊन उत्न्न करने का धन्धा सब जगह नहीं हो 
सकता । जहाँ-जहाँ सेढ़ रह सकती है, व्दों यह धन्धा किसान कर सकता है । इस दृष्टि 
से यह इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितने कि और धन्थे | काश्मीर, पंजाब, तथा राज- 
पूताने में किसान इस धन्धे को कर सकता है ! 
इस धन्धे की उन्नति के लिए आवश्यकता _है कि की नस्ल की उन्नति की 
जायें और बढ़िया ऊन उत्तन्न करने का प्रयज्ञ किया जावे | भारतीय भेड़ वास्तव में 
ऊन नहीं, बाल उत्पन्न करती हैं | भारतीय ऊन बहुत घटिया और छोटा' होता है और 
उससे बढ़िया ऊनी कपड़ा तैयार नहीं हो सकता | राजपूताने के राज्य इस ओर 
प्रयल्षशील हैं । 
इन धन्धों के अतिरिक्त रस्सी बटना, चटाई बनाना, डलिया बनाना, चावल 
कूटना, कपास ओटना इत्यादि ऐसे धन्धे हैं, जो कि किसान अवकाश के समय कर 
सकता दै। किन्तु इन घन्धों की उन्नति के लिए भी अच्छे औजार के आविष्कार की 
झ्रावश्यकता है | कुछ धन्धे और भी हैं जो कि किसान सहायक धन्धों के रूप में कर 
सकता है | वे हैं गाड़ी चलाना, समीपबर्ती नगरों में अवकाश के समय मजदूरी करना 
इत्यादि | जैसा कि हम आगे चलकर लिखेंगे, यदि ऐसे कारखाने जो कि गाँव में पेंदा 
हुए. कच्चे माल को आधें तैयार माल के रूप में परिणत करते हैं; जेसे कपास के पेच 
शक्कर के कारखाने, चावल तथा आटे के कारखाने इत्यादि गोवा में खुलें तो किसान 
फुरसत के समय इनमें काम पा सकता है। 


प्रिच्छेद १३ 
जमीन का बन्दोबस्त ओर सालगुजारी 


हम पिछुले परिच्छेदों में देश के कृपि-उद्योग की वर्तमान दशा, उसमे सुधार 
की आवश्यकता और उसके उपायो के बारे में विस्तारपूर्वक लिख चुके हैं | लेकिन 
केवल अ्रच्छे बीज, हल, खाद इत्यादि से ही खेती की उन्नति नहीं हो सकती ओर ने 
किसान की शरर्थिक दशा में ही सुधार हो सकता है | इस सम्बन्ध में जमीन का बन्दी 
बस्त और मालगुजारी का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हे, ओर उसका कृषि से धनिष्ट 
सम्बन्ध मी है । देश में प्रचलित जमीन के बन्दोवस्त की विभिन्न प्रणालियों का खेती 
पर, किसानों की आर्थिक दशा.पर और देश की राजनीतिक ओर सामाजिक स्थिति पर 
गहरा प्रभाव पड़ता है। यही नहीं, कृषि द्वारा उत्तन्न सम्पत्ति के बेंटवारे का भी प्रशन 
जमीन के बन्दोबस्त की विभिन्न प्रणालियों से जुड़ा हुआ है । इन सब कारणों से 
हमारे लिए, इनके बारे में पूरी-पूरी जानकारी प्रात्त करना अत्यन्त आवश्यक है। 
इसका अध्ययन करने से हमें यह पता चलता है कि जमीन के सम्बन्ध में किस के 
क्या-क्या अधिकार हैं। अस्तु; यह स्पष्ट है कि यदि जमीन का बन्दोबस्त ऐसा दे कि 
किसान को भूमि की उवरा शक्ति बनाये रखने के लिए इच्छा रहती है, वह उस पर 
परिश्रम करने में लाभ देखता है और भूमि की पैदावार का अधिकांश भाग उसको 
ही प्राप्त होता है तथा उसके वंशज उस भूमि के स्वामी रहते हैं; तो किसान समृद्धि- 
शाली होगे, खेती अच्छी होगी, और संतुष्ट किसान राष्ट्र की एक महान्‌ शक्ति बनेंगे। 
किन्तु यदि किसान का भूमि पर कोई अधिकार न हो, उससे मनमाना लगान वसूल 
किया जावें और उसे जब चाहे तब भूमि पर से हटा दिया जावे, तो उसका परिणाम 
होगा निर्धन क्रिसान-वर्ग, खैती की गिरी हुईं दशा और राजनीतिक गड़बड़ | श्रस्ठ; 
किसी भी देश की आशिक, राजनीतिक ओर सामाजिक दुशा को ऊँचा बनाये रखने 


के लिए भूमि के बन्दोबस्त का अच्छा होना नितान्त आवश्यक है । भारत जैसे देश 
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में जहाँ तीन चौथाई जनसंख्या भूमि पर ही लगी हुई है, भूमि का आदशं बन्दोबस्त 
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और भी महत्त्व का प्रश्न बन जाता है | 
यदि हम चाहते हैं कि भारतीय किसान की आर्थिक स्थिति सुधरें, खेती की 
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उन्नति हो और किसान सम्पन्न हो तो हमें प्रचलित जमीन के वन्दोनस्त की विभिन्न 
प्रणालियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है । परन्तु इससे पहले कि 
हम इस प्रश्न पर विचार करें कि किस प्रकार का बन्दोबस्त आदश होगा, प्रचलित 
भूमि के बन्दोवस्त की विभिन्न प्रणालियों का अध्ययन कर लेना आ्रावश्यक है। 
विभिन्‍न प्रणात्षियाँ : मोटे रूप से सारतबर्ष में प्रचलित बन्दोब॒स्त तथा 
मालगुजारी की प्रणालियों को नीचे लिखी श्रेणियों में बांदा जा संकता है : (अ) जमीं- 
दारी बन्दोबस्त, (क) ग्राम या महलवारी बन्दोबस्त और (ख) रैयतवारी बन्दोबस्त | 
अब हम संक्षेप में इनमें से हर एक के बारे में विचार करेंगे | 
किन्तु इससे पूवे कि हम भिन्न-भिन्न प्रकार के बन्दोबस्त की प्रणालियों का 
अध्ययन करें, यह जानना आवश्यक हे कि आधुनिक बन्दोबस्त की प्रणालियों का 
विकास किस प्रकार हुआ | अत्यन्त प्राचीन काल में जब कि देश में जनसंख्या बहुत 
कम थी ओर भूमि की कोई कमी नहीं थी, आम-संस्था का देश में बहुत अधिक 
प्रभाव था और वे ही एक प्रकार से सर्वसर्वा थीं| इन ग्राम-संस्थाओं द्वारा ही देश 
का शासन होता था।| ग्राम-संस्था अपने अधिकार का प्रयोग ग्राम-पंचायत 'हवारा 
करती थी | उस संमय यद्यपि किसान ही भूमि का मालिक था, उसके ऊपर'कोई 
भू-स्वामी अथवा जमींदार नहीं था, फिर भी उसका सीधा सम्बन्ध शासक से होता था । 
ग्राम-संस्था को भूमि पर कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिनका प्रयीग' वह गांव के 
सार्वजनिक हित में करती थी । गांव की गोचर-भूमि, घास के मैदान, तालाब और 
सिंचाई की नहरो पर एकमात्र ग्राम-संस्था का अधिकार था। यदि कोई किसान इस 
प्रकार की भूमि को अपने व्यक्तिगत अ्रधिकार में लाने का तनिक भी प्रयत्ञ , करता 
तो गांव की सभा उसको दण्ड देवी थी। जैसे-जेसे जनसंख्या बढ़ती गई, यह आव- 
. श्यक होता गया कि किसाक्त का अपने पशुओं को गोचर भूमि में चराने तथा घास 
ओर लकड़ी कायने का अधिकार सुरक्षित कर दिया जावे। अ्तएब, जंगल, घास के 
मैदान और सिंचाई की नहरों का सामूहिक प्रवन्ध ओर भी आवश्यक हो गया | नहीं 
तो बढ़ी हुई जनसंख्या को खिलाने के लिए जो गहरी खेती की आवश्यकता ,थी, वह: 
होना सम्भव न होती । इन सबका प्रवन्ध सावजनिक हित में आम-संल्था पंचायत के 
द्वारा करती थी। यही नहीं, शवाब्दियों तक झाम-संस्था ही गांव वालों से मूमि-कर 
(-मालगुजारी ) वसूल करके राज्य को देती थी। चन्द्रशुप्त मौय के शासन-काल से 
लेकर मुसलमानों के शासल-काल तक यही प्रथा प्रचलित थी क्लि राज्य गांव की 
मालगुजारी सरकारी खजाने में जमा करने की जिम्मेदारी आम-पंचायत पर रखता 
था | जब गांव की मालगुजारी निर्धारित की जाती तो किसी एक किसान को कितनी 
मालशुजारी ( भूमि-कर ) देना हें, यह निश्चय नहीं किया जाता था। सारे गांव को 
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कितनी मालगुजारी राज्य को देना है, यह निर्धारित कर दिया जाता था और ग्राम संस्था 
उतनी मालगुजारी वपूल करके राज्य के खजाने में जमा करने के लिए उत्तरदायी 
होती थी | मुसलमानी शासन-काल में प्रत्येक किसान से व्यक्तिगत रूप से मालगुजारी 
वसूल करने की प्रथा प्रचलित हुईं। परन्तु मुगल साम्राज्य के अन्तिम “दिनों में फिर... 
सामूहिक रूप से गाँवों में मालगुजारी वसूल करने की प्रथा प्रचलित की गई । प्रान्तीय 
सूबेदार प्रत्येक गाव के मुखिया से गाँव भर की सालगुजारी के सम्बन्ध में एक सम- 
भीता कर लेता था | मुखिया गांव की तरफ से उतनी मालगुजारी सरकारी खजाने 
में जमा करने का वचन देता था | 
प्राचीन समय में हिल्दू शासक मनु के अनुसार खेत की पैदाचार का छुठा भाग 
कर स्वरूप लेते थे, किन्तु युद्ध अथवा ऐसे ही कठिन समय में भूमि की पेदावार की 
एक चौथाई तक ले लिया जाता था। मालंगुजारी वसूल करने का यह ढंग बहुत 
अच्छा ओर न्यायपूर्ण था; क्योंकि यदि किसी वर्ष खेती की पैदायार कम होती वा 
फसल नष्ट हो जाती तो किसान को मालगुजारी उस पैदावार का छुठा भाग ही देना 
पड़ता अर्थात्‌ फसल खराब होने पर राज्य का भाग भी कम हो जाता था | इस 
कारश उस समय मालगुजारी में छूट देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी । यद्यपि इस 
प्रथा के ये गुण थे, किम्तु साथ ही उसमें दोष भी बहुत-से थे | जेसे-जैसे देश में जन* 
संख्या बढ़ती गई श्रौर खेती का विस्तार होता गया, वैसे ही वैसे भूमि की पैदावार को 
लगान के रूप में इकट्ठा करना कठिन होता गया । इसी कार॒ण' बाद को इस प्रथा को 
छोड़ना पड़ा । मुसलमानों के शासन-काल मेँ पैदावार के स्थान पर नकदी मे 
मालगुजारी वसूल करने की प्रथा का प्रचलन हुआ ) 
हिन्दू शासनकाल में मालगुजारी इत्यादि का प्रबन्ध कुटुम्म के आधार पर 
होता था | प्रत्येक कुट्ठम्ब का प्रमुख व्यक्ति गांव की सभा ( कोसिल ) का सदल 
होता था| गांव का मुखिया इस सभा का अध्यक्ष होता था | दस गाँव के मुख्तियों को 
एक दूसरी सभा होती थो, जिसका अध्यक्ष चौधरी कहलाता था | दस चौधरी, जो कि 
सी गाँवों का प्रतिनिधित्व करते थे, परगना कौंसिल या सभा बनाते थे ओर दस पर- 
गनों की एक बड़ी सभा या कौंसिल एक राजा की अधीमता में शासन-कार्य करती 
थी | मुखिया लोग अपने-अपने गाँव की मालगुजारी राजा से तय कर लेते ये और 
फिर उसको कुडडम्बों में बाद देते थे | मुसलमानी शासन-काल के आरम्म तक यह 
सामूहिक मालगभुजारी प्रथा प्रचलित रही। | 
मा में हि शासकों की नींव मजबूत हो गई तो उन्होने माल- 
हे कस के लि या। उन्होंने बादशाह के परियार की आवश्यकताओं 
कस का एक आग अलग सुरक्षित कर दिया । यह सुरक्षित 
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भूमि “खालसा” कहलाती थी और शेष भूमि को जागीरी? कहंते ये । येह जागीरी भूमि 
ताल्लुकेदारों श्रौर सूबो में बाँट दी जाती थी, जो कि बादशाह को सालाना खिराज देते 
थे, ओर जब वादशाह को युद्ध के अवसर पर सहायता की आवश्यकता होती थी तो वह 
सैनिक सहायता देते थे | यह सूबा तथा ताल्छुकेदार अपने अधीनस्थ जागीरदारो को वह 
भूमि बाँट देते थे | इस प्रकार भारतवर्ष में जागीरदारी प्रथा का उदय हुआ । किन्तु 
पाठक जागीरदारी प्रथा को जमींदारी प्रथा न समर लेँ। वास्तव में जागीरदारी प्रथा और 
जमींदारी प्रथा में कोई भी समानता नहीं है। यह दोनों एक-दुसरे से बहुत मिन्न हैं । 
अकबर के शासन-काल में ओर उसके उपरान्त अन्य मुगल बादशाहों के शासन-काल 
में इस प्रथा में परिवर्तन कर दिया गया। इस प्रथा के स्थान पर ठेकेदारी 
( #2/7779 ) की प्रथा को चलाया गया । गाँव की मालगुजारी वसूल करने का ठेका 
ठेकेदारों ( १०ए८४प८८ 9७४77९४5 ) को दे दिया जाता था, जो कि एक निश्चित 
रकम या पैदावार सरकारी खजाने में जमा कर देते थे | शेरशाह ने मालगुजारी पैदा- 
वार में न लेकर नकदी में लेने का प्रयत्न किया | किन्तु वास्तव में नकद रुपयो में 
मालगुजारी लेने की प्रथा अकबर के शासन-काल में प्रचलित हुईं, जब उसके प्रसिद्ध 
मंत्री राजा ठोडरमल ने भूमि का नया वन्दोबस्त किया और मालगुजारी नये सिरे से 
निर्धारित की | भूमि को नाप करके उसको चार श्रेणियों में विभाजित किया गया 
ओऔर राज्य का भाग भूमि की कूल पैदावार का एक तिहाई रकखा गया। बन्दोबस्त 
हर नौ वर्ष बाद होवा था । किसानों को यह सुविधा दी गई कि वे चाहें तो बन्दोबस्त 
से पिछले १६ वर्षों के श्रौसत मूल्य ( खेती की पैदावार ) के हिसाब से मालगुजारी 
नकद रुपयों में चुका दे । 
ठेकेदारों और जमीदारों का उदय : औरंगजेब की मृत्यु के उपरान्त जब 
कि केन्द्रोय सरकार निर्वल हो गई तो छोटे-छोटे सरदारो, जमींदारों और ठेकेदारों ने 
किसानों से मनमाना रुपया वसूल करना आरम्भ कर दिया । उन्होने सरकार द्वारा 
निर्धारित मालगुजारी के अतिरिक्त कई प्रकार के “अबवाब” वसूल करना शुरू कर 
दिये और दे किसान को लूटने लगे | यह स्थिति उन प्रदेशों में और भी भयंकर रूप 
में उपस्थित हुई जो कि केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारों की राजधानियों से अधिक दूरी 
:पर थे। दक्षिण और पश्चिम में जहाँ आम-संस्था बलवान थी ओर मराठा-सामराज्य 
शक्तिशाली था, वहाँ इस प्रकार के भू-ल्वामियों को उत्पन्न होने का अवसर ही नहीं 
मिला | इस कारण वहाँ उस समय भी आम-संस्थायें ही सामूहिक रूप से मालगुजारी 
अपने गाँव वालों से जमा करके राज्य को देती रहीं | वे ठेकेदारों तथा जमीदारों की 
लूट से बच गए: | दक्षिण-पश्चिम में आम संस्थायें ही केन्द्रीय, प्रान्तीय और आम्य 
करों की उगाहती रहीं; परन्तु उन्नीसवी शताब्दी के मध्य में, जब कि ब्रिटिश सशकार 
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ने भूमि का नवीन वन्दोवस्त किया, तव से वह आम-संस्था निबंल होकर नष्ट होने 
लगी | ब्रिटिश शासन में आम-संस्थाओं ( ५७॥॥७8९ (०४शएमरांत०5 ) की 
नितान्त अवदेलना की गई और व्यक्तियों से मालगुजारी बतूल करने की प्रथा प्रचलित 
की गई | इसका परिणाम यह हुआ कि ग्राम-संस्था नितान्त निवंल और शक्तिहोन 
हो गई | 
किन्तु उत्तर भारत में तो बहुत पहले ही ग्राम-संस्था नष्ट हो चुकी थी। जब 
मुगल-साम्राज्य छिन्नु भिन्न हो गया तो सुवेदारों और प्रभावशाली जाग्रीरदारों ने देश 
भर में छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिए | इसका परिणाम यह हुआ्रा कि 
केन्द्रीय तथा आन्तीय सरकारें नितान्त शक्तिहीन हो गईं । बहुत बड़ी संख्या में छोटे- 
छोटे राजे और नवाबो ने स्वतन्ध शासक बनकर मनमानी करना आरम्म कर दिया | 
जब कि राजनैतिक स्थिति ऐसी डोॉवाडोल थी और केन्द्रीय सरकार का प्रभाव प्रान्तीय 
सूवेदारों और जागीरदारों पर बहुत कम हो गया, तो केन्द्रीय सरकार ( (७॥7भे 
७0ए७:०॥९॥६ ) को मालगुजारी वसूल करने के तरीके में परिवर्तन करना पड़ा। 
उस नवीन पद्धति को ठेकेदारी पद्धति (१०७६ 9977098) कहते हैं | केन्द्रीय 
सरकार ने इस ठेकेदारी पद्धति को इसलिए अपनाया कि जिससे शाही खजाने को 
मालेगुजारी मिलती रहे। इस पद्धति में किसी एक परगने या जिले की मालगुजारी 
वमूल करने का अ्रधिकार एक ठेकेदार को दे दिया जाता था। ठेकेदार बसल की 
हुई मालगुजारी का ६० प्रतिशत तो शाही खजाने में जमा कर देता था श्रौर १० 
प्रतिशत झपने पास रखता था । इसके उपराब्त किसी जिले या परगने की मालगुजारी 
वसूल करने का अधिकार सर्वजनिक रूप से नीलाम कर दिया जाता था और जो 
लि अधिक बोली बोलताश्था, उसी को मालगुजारी वसल करके का अधिकार दे 
दिया जाता था। ठेकेदार निर्धारित सक्षम खजाने में जमा कर देता था और जो 
बचता था, वह अपने पास रख लेता था | क्रमशः मालगुजारी वसल करने की ठेके- 
दारो पद्धति समस्त भारतवर्ष में प्रचलित हो गई | आर में ठेकेदारी न॑ तो वंश- 
परम्परागत पेतृऊ होती थो ओर न ठेकेदार किसानो से निर्धारित मालगुजारी से 
अधिक ही वसूल कर सकता था, क्योंकि बन्दोवस्त करने के उपरान्त सरकार जो 
मालयुजारो निर्धारित कर देती थी, ठेकेदार उतनी ही मालगुजारी वसल कर सकता 
हा बे क राज्य-कमचारी इसकी देखभाल करते थे कि ठेकेदार किसानों, को परेशान 
रता था उनसे श्रधिक कर वस किन्तु जैसे-जैसे 
व्यवीत होता गया, स्थिति में परिवितन बा 6 रा 225 हक 
होती गई कि वह इन ठेकेदारों पर भी नियंत्रण न रख सकी हे हे ओअ अल ५ 
; सुजारी वसूल करने लगे । ठेकेदार किसान से हे लोग मनमानी माल 
५ लग । ठंकेदार किसान से जितना चसूल कर पाता था कर लेता 


भ 
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था | क्रमश: यह ठेकैदार अपने-अपने क्षेत्रों में बहुत प्रभाशाली बन गए। उनके 
पास सिपाहियों ओर कारिन्दों की एक बहुत बड़ी सेना रहती थी । इस कारण उनका 
प्रभाव और आतंक बहुत बढ़ गया । किसी नये आदमी के लिए. यह असम्भब हो 
गया कि वह मालगुजारी वसूल कर सके | अस्त; कोई भी व्यक्ति किसी परगने या 
जिले की मालगुजारी वसूल करने का अधिकार खरीदने की भूल नहीं करता था। 
केन्द्रीय सरकार की बढ़ती हुईं निरबंलता के साथ-साथ उनका यह अधिकार पैतृक हो 
गया | जब इन ठेकेदारों की स्थिति दृढ़ हो गई और उन्हें अपने हटाये जाने का भय 
नहीं रहा तो उन्होंने असहाय किसानों पर मनमानी लागतें और अववाव लगाने 
आरम्म कर दिये | निर्धारित मालगुजारी के अतिरिक्त वें लागतो और अ्रववाब के रूप 
में किसानों से बहुत रुपया एँठ लेते थे | मुगल-साम्राज्य के विध्यंस होने पर तो यह 
राजनेतिक अंधकार और भी गहरा हो गया। इन ठेकेदारों ने भूमि पर अपना 
स्वामित्व भी स्थापित कर लिया | गांव की बंजर भूमि तथा 'सीर” पर तो उन्होने यों 
ही अपना अधिकार स्थापित कर ज्लिया ओर किसानों को उन्होंने अपनी भूमि उन 
( ठेकेदारों ) के हाथ बेचने के लिए विवश कर दिया | पुरानी मालगुजारी पद्धति के 
इस प्रकार नष्ट हो जाने का परिणाम यह हुआ कि बहुत तरह के काश्तकार और 
जमींदार पैदा हो गए, जिनके अधिकार भिन्न थे। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के 
छिन्न-भिन्न हो जाने से नियमित बन्दोवस्त नहीं हो सकता था, इस कारण स्थिति और 
भी बिगड़ गई। जेसा कि पहले कहा जा चुका हे, दक्षिण ओर पश्चिम में ग्राम- 
संस्था सबल थी, इस कारण इन ठेकेदारों को मनमानी करने का अ्रबसर नहीं मिला 
किन्तु उत्तर में ग्राम-संस्था बिलकुल नष्ट हो गई और ठेकेदार भूमि के मालिक बन 
तैठे। दक्षिण में आम-पंस्था उस समय नथ्ट हुईं जब ब्रिटिश सरकार ने वहाँ उन्नीसवीं 
श॒ताब्दो में सेबरतवारी प्रथा प्रचलित की ओर बन्दोबस्त करवाया । 
जब १७६४ में शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को मालगुजारी वसूल 

करने का अधिकार दिया, उस समय बंगाल मे ठेकेदारी प्रथा प्रचिलित थी और लाड 
कार्नवालिस के समय में उन्हाने अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर लिया था। वे 
भूमि के स्वामी की मॉँति अपने को प्रकट करते थे | लार्ड कार्नवालिस ने भूल से उन्हें 
उस भूमि का जमींदार मान लिया । लार्ड कानंवालिस ठेकेदारी पद्धति से परिचित 
नहीं थे। उन्होने समझा कि यही वास्तव में भूमि के मालिक है | अस्त; मालगुजारी 
प्रथा का सुधार करने के उद्देश्य से ईल्ठ इंडिया कम्पनी ने उन्हें पूर्ण जमींदारी के 
अधिकार प्रदान कर दिये और उन्हें भूमि का स्वामी त्वीकार कर लिया। श७६३ में 
स्थायी बन्दोवस्त ( ?८:४0797०70 56:0०४६७६ ) करके लाईर्ड कार्नवालिस ने 
भारतीय मालगुजारी के ठेकेदारों को इड्नलेंड के भू-त्वामियों के सहश बना दिया और 
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किसानों के अधिकार छीन लिए गए. । श्रभी तक किसान यदि लगान देता था, तो 
उसको भूमि पर से बेंद्खल नहीं किया जा सकता था| किन्तु अब जमींदार की इन्द्र 
'पर वह बेंद्खल किया जा सकता था। यही नहीं, मकान बनाने की भूमि, बंजर, 
चरागाह, बन-भूमि, बांधों, तालाबों, सिंचाई की नहरों और मछलियों पर जो रेयत का 
अधिकार था, वह भी नथ्ट होगया और उन सब पर जमींदार का अधिकार हो गया। 
यही नहीं गाँव के काम करने वालों से काम कराने तथा छोड़े हुए खेतों की उपज की 
लेने का अधिकार भी छिन गया । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि लाड कानवालिस की यह इच्छा थी कि जिस प्रकार 
स्थायी बन्दोवस्त द्वारा जमींदारों की मालगुजारी, जो कि वे सरकार को देंगे, निर्धा- 
रित कर दी गई है, उसी प्रकार किसान जो लगान जमींदारों को दे'गे, वह भी निर्धा- 
रित कर दी जावे। किन्तु ऐसा करने के लिए, जो विस्तृत जांच की आवश्यकता थी, 
वह उसक्रे युद्धों में फैसे रहने, जोँच का व्यय तथा कानूनगो के पद को तोड़ देने के 
कारण सम्भव न हो सकी | कुछ ही वर्षों में लगान की प्रचलित दर, जो रिवाज से 
निर्धारित होतो थी, समाप्त हो गई। जमींदार मनमाना लगान लेने लगे | यही नहीं, 
किसानों के अधिकार इस शीघ्रता से लुप्त हो गए कि उनका मालूम करना कि वे क्या 
थे, असम्भव हो गया। ग्राम-संस्था बिलकुल नष्ट हो गई | किसान असंगठित ये । 
अस्तु; जमींदार ने बंजर और चरागाह पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया श्र 
उसको भी वे लगान पर उठाने लगे। ४ 
वास्तव में यदि देखा जावे तो यह जमींदारियोँ अभी कुछ समय हुआ! ब्रिटिश 
शासन-काल में ही बनी हैं। यह भारत की प्राचीन संस्था नहीं है। जमी- 
दारियों के बनने के मुख्य कारण नीचे लिखे हैं :--या तो जमींदारियाँ मालगुजारी के 
ठेकेदारों को जमीदार मान लेने से बनीं; जैसा कि बंगाल, विहार, पूर्वोय उत्तर प्रदेश, 
उत्तरी मद्रास, और बम्बई के कुछ भागों में छुआ; या फिर जमींदारियाँ उन छोटे 
छोटे सामन्तो की रियासतों की बनी जिनका 'खिराज? मालगुजारी मे परिणत कर दिया 
गया; जैसा कि सदरास और मध्यप्रान्त में हुआ; अथवा राज्य की सेवा के उपलक्ध 
में दी गई जागीरों से बनी; जैसा कि अवध के ताल्लुकेदारों के साथ हुआ; अ्रथवां 
स्थासत के बंधक रखने और उसके खरीदने से जमींदारियाँ बनीं। यह जमींदारियाँ 
इससे पहले भारत में जमींदार नहीं थे | 3 गा हे 82% हज कु हा हे 
लत गज ए किलर का गगिप कस -प्रथा के प्रचलित होने से आम-स 
परम पर से अधिकार उठ गया। साथ ही जमींदार किसान 


और राज्य के बीच में एक दलाल के रूप में प्रकद हआ तथा वह किसान का मनमानों 
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शोषण करने लगा | 
कुछ समय के उपरान्त स्थायी बन्दोबत्त पृर्वीय उत्तर प्रदेश में भी प्रचलित 
किया गया और उसका भी यहो दुष्परिणाम हुआ । मध्यप्रान्त में मराठा काल के 
मालगुजारों को भूमि का स्वामी वना दिया गया, यद्यपि उनका दर्जा बंगाल के जमीं- 
दारों से नीचा था और वहाँ अस्थायी वन्दोबस्त ( 7'€एाए0:्म्ाए $९06४४७॥४ 9 
किया गया । अबध में १८२७ के गदर में वहाँ के छोटे-छोटे सामन्तों, जागीरदारों श्रौर 
मालगुजारी के ठेकेदारों को सिपाही विद्रोह के समय उनकी अंग्रेंजों के लिए अमूल्य 
सेवाओं के उपलक्ष्य में उन्हें जमींदार बना दिया गया | यही नहीं कि अवध में ताल्‍्लु- 
केंदारों की सृष्टि की गई, वरन्‌ उन्हें विशेष अधिकार भी दे दिए गए | 
इसके उपरान्त मदरास ओर बम्बई की बारी आ्राई किन्तु मुगल साम्राज्य के 
छिन्न-मिन्न होने के बाद भी यहां राजनैतिक गड़बड़ी उपस्थित नहीं हुई, क्‍योंकि वहां 
शक्तिवान्‌ मराठा साम्राज्य स्थापित था। अस्ठु, वहाँ उत्तर भारत की भांति माल- 
गुजारी के ठेकेदारों का वर्ग उत्पन्न नहीं हो सका, और ब्रिटिश शासक जमींदारों की 
सृष्टि न कर सके, जैसा कि उन्होंने उत्तर में किया था ) किस्तु उन्होंने वहाँ अत्यन्त 
शक्तिवान्‌ ग्राम-संस्था की अवद्देलना करके रैयतवारी प्रथा को प्रचलित किया इस 
प्रकार इन भ्रान्‍्तों में अ्रस्थायी बन्दोबस्त के साथ रैयतवारी प्रथा का जन्म हुआ। आरम्भ 
में जो मालगुजारी निश्चित को गई वह बहुत अ्रधिक थी जिसके कारण किसानों को बहुत 
कष्ट हुआ | इसके अतिरिक्त शेप उत्तर प्रदेश में महलवारी प्रथा और अस्थायी बन्दोबस्त 
प्रचलित किया गया। 
भूमि के बन्दोवस्त की मिन्न भिन्न पद्धतियाँ : जहाँ तक भूमि के स्वामित्व का 
प्रश्न है, हम पहले ही कह चुके हैं । यहों बन्दोबस्त की तीन विभिन्न पद्धतियाँ हैं 
(१) जमींदारी पद्धति, (२) महलवारी पद्धति, (३) रैयतवारी पद्धति । वास्तव में मारत 
में और भी कई पद्धतियाँ हैं। इसका कारण यह है कि भारत की राजनेतिक तथा 
सामाजिक दशा प्रत्येक भाग में एक-सी नहीं रही । यही कारण है कि देश में भूमि के 
बन्दोबस्त की अनेक पद्धतियाँ प्रचलित हैं । परन्तु ऊपर बतलाई हुई पद्धतियाँ मुख्य हैं। 
जमींदारी बन्दोबस्त : इस पद्धति में एक जमींदार या कई सामरेंदार समस्त 
रियासत पर लगान देने के जिम्मेदार होते हैं | इसका विशेष लक्षण यह है कि जमीन 
का मालिक एक जमींदार होता है, वह स्वयं खेती नहीं करता वरन खेती के लिए भूमि 
किसानो को उठा देता है, जिनसे वह लगान बतूल क़र सकता है | अपनी जमींदारी की 
भायरुजारों सरकार को देने की जिम्मेदारी जमींदार पर होती है और किसानों तथा राज्य 
बम्बई और मध्यप्रान्त के कुछ भागा में प्रचलित है। झधि- 
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कांश बन्नाल, उत्तरी मदरास, बिहार और बनारस में सरकार और जमींदारों में स्थायी 
बन्दोवस्त दे और शेष प्रान्तों में अस्थायी बन्दोबस्त है। इस पद्धति में जर्मदार 
सरकार ओर किसानों के बीच भें दलाली का काम करते ईद । 

ग्राम या महलवारी बन्दोवस्त : इस प्रकार के बन्दोबत्त का ठीक्षण यह है 
कि गाँव की जमीन का मालिक कोई एक जमीदार नहीं होता जो कि जमीन की माल- 
गुजारी के लिए सरकार के सामने जिम्मेदार हो, पर सारे गाँव वाले मिलकर ही माल- 
गुजारी के लिए जिम्मेदार होते हैँ | गाँव वालों से मतलब गाँव के प्रत्येक रहते वाले 
से नहीं है, बल्कि सिफे उन लोगों से है, जो कि गाव की जमीन के एक न एक हिस्ते 
के मालिक होते ई | यहाँ ध्यान रखने की बात सिर्ख्ध इतनी सी दै क्रि प्रत्येक गाव मे 
ऐसे लोग भी होते हैं, जिनका गाँव की भूमि भें मालिक की हेसियत से कोई हिल्सा 
नहीं होता, जो जमीन के मालिकों से जमीन किराये पर लेकर खेतों श्रवश्य करते हैं 

बात यह है फ़ि वास्तव में गाँव की जमीन के यह हिल्लेदार एक हां कुटुम्ब 
के थे अथवा वहाँ ग्राम-संस्था इतनो शक्तियान थी कि व्यक्तिगत रूप से सरकार ओर 
जमीन के मालिकों का कोई भी सम्बन्ध नहीं था। सरकार से सम्बन्धित जो भी कार्य 
होते थे, उनमें ग्राम-संत्या एक व्यक्ति के समान सभी हिस्सेदारों का प्रतिनिधित्य करती 
थी | जब अंग्रेजी सरकार ने इन प्रदेशों की मालगुजारी पद्धति का नवीन संगठन 
किया तो उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया और सरकार भूमि के हिस्सेदारों अथवा 
ग्राम संस्था से मालगुजारी के सम्बन्ध में इकरारनामा कर लेती दे | यह हिल्लेदार 
व्यक्तिगत रूप से तथा सम्मिलित रूप से सरकार को मालगुजारी देने के लिए जिम्मेदार 
होते हैं । एक हिल्तेदार को सरकार लम्परदार नियुक्त कर देती है। मध्यप्रदेश में उते 
मालगुजार कहते हैं | यह सरकार तथा अन्य हिस्सेदारों के बीच में सम्पर्क स्थापित 
करता है। ह 

महजवारी प्रथा उत्तरप्रदेश ( बनारस ओर अवध को छोड़कर ), पंजाब और 
मध्यप्रान्त मे प्रचलित है | लम्बरदार या मालगुजार आम-संस्था की श्रोर से सरकारी 

लए ) होता है। लगान का लगभग आधा सरकार 

मालगुजारी के रुप में ले लेती है । 


को शक था : यह पद्धति अधिकांश मदरास ( उत्तरी सरकार के जिलो 
वा रे हे नल लक जिलों को छोड़कर 
रॉ वारी पद्धति का लेचेण 
यह है कि यहाँ सरकार काश्तकारों से सीधा सम्बन्ध रखती है, दोनों के बीच में जमीं- 
_-..। आती दलाल नहीं होता । प्रत्येक किसान अपनी जमीन की मालगजारी देने 
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लिए, स्वयं सरकार के सामने जिम्मेवार होता है ओर उसके तथा सरकार के बीच में 
कोई तीसरा आदमी नहीं होता | 
बन्दोवस्त : भारतवर्ष में कई प्रकार का बन्दोवस्त देखने को मिलता है । 
अस्थायी वन्‍्दोबस्त ( ॥४079078एए 56४८6छा6०४ ) २० या ३० वर्ष के. 
लिए होता है । किसी प्रान्त में ३० वर्षों के लिए बन्दोवस्त होता है तो किसी में २० 
वर्षों के लिए, | स्थायी बन्दोबस्त सदेव के लिए होता है। वन्दोबत्त का यह विभाजन 
समय के ऊपर निर्धारित है | स्थायी बन्दोवरत अधिकांश बंगाल, बनारस कमिश्नरी 
ओर मदरास के उत्तरी-पूर्वीं जिलों में प्रचलित है | वन्दोबर्त का विभाजन भूमि के 
प्रबन्ध ओर मालगुजारी अदा करने के ढंग पर भी किया जा सकता है | इस दृष्टि से 
बन्‍्दोबस्त तीन तरह का होता है--, (१) जमींदारी, (२) महलवारी, (३) रैयतवारी | 
बन्दोबस्त का अर्थ यह है कि यह निश्चय किया जावे कि कितनी मालगुजारी 
राज्य को दी जावेगी, माल़गुजारी कौन देगा तथा भूमि पर जितने पत्चों का अधिकार 
है अथवा उनका स्वाथ है, उनका लेखा रखा जावे | 
बन्दोबस्त करने के लिए गांव के नकशे से भूमि .सम्बन्धी पूरा लेखा 
तैयार किया जाता हैं | इसके अतिरिक्त भूमि पर किन का स्वामित्व है और 
किन का खेती करने का अधिकार है ओर सालगशुज़ारी कितनी है और 
उसको कौन देगा इसका भी लेखा रहता है । भूमि को प्रत्येक बन्दोबस्त के समय 
पैमायश और जाँच होती है और नकशे तैयार किए जाते हैं। इन नकशो में गाँव में 
मिलने वाली भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमि तथा किसानों को जोत (खेत) पृथक-पथक 
देखी जा सकती है | अधिकारों का जो लेखा ( ११८८6+०ु ०£ 7२870$ ) तैयार किया 
जाता है, उसमें जमींदार, पद्दीदार, भिन्न-भिन्न प्रकार के काइतकार और उनके अ्रधि- 
कारों का वर्णन रहता है | उसमें भूमि के बंधक रखने, बेंच देने ओर पह्में पर उठा 
: देने के जो नवीन अधिकारी उत्तन्न हो जाते हैं, उनका भी उल्लेख रहता है ) इसके 
उपरान्त भूमि का मूल्य कूता जाता है, पेंदावार का हिंसाब लगाया जाता है और 
' उसके आधार पर मालगुजारी निर्धारित की जाती है। इसके उपरान्त किसको कितनी 
माल गुजारी देनी है इसका निर्णय किया जाता है | मालगुजारी एक साथ एक मुश्त 
नहीं वठल की जाती, वरन्‌ किश्तों में वसूल की जाती है । यदिं भूमि पर अधिकार 
” रखने वाला व्यक्ति मालगुजारी अदा नहीं करता है, तो उसको दरुड दिया जाता है, 
:'जज्य की मालगुजारी वसूल की जाती है । इस सम्बन्ध में मिन्न-मिन्न प्रान्तों में दएड 
को व्यवस्था मिन्न है | स्थायी बन्दोबस्त वाले प्रदेशों में यदिं मालगुजारी उचित समय 
पर नहीं दी जाती है, तो सियासत वेच दी जाती है । अस्थायी बन्दोवस्त वाले प्रान्तों 
में इतनी कठोरता नहीं बरती जाती । मालग्जारी न देने वालों की स्थिति का प्रा ध्यान: 
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रक्‍्खा जाता है झौर उन्हें काफी समय दिया जाता हे । जब किसी प्रकार भो मालगुजारी 
वरगूल नहीं होती और सब सुविधाएँ देने पर भी कोई मालगुआारी नहीं देता तो श्रत्त में 
उस भूमि को बेच दिया जाता हे) किन्त अत्यायों बन्दोयत्तस वाले प्रान्तों में शायद 
ही कमी ऐसी स्थिति उत्पत शती हो जब कि भूमि को बेचना पढ़े । स्थायी बन्दोगत्स 


' वाले प्रान्तों में फसल के नए हो जाने या खेती की पदावार के सूल्य के गिर जाने पर 


मालगुजारी में कोई छूट नहीं दी जाती | परूतु श्स्थायी गन्‍्दोयस्त याले भरान्‍्तों में यदि 
फसल नष्य हो जाती है या सेती की पैदावार की कीमत बुत गिर जाती है तो मात- 
गुजारी में यथष्ट छूठ कर दी ज्यती दे । जर्मीदार और किसान दोनों को ही दृढ की 
लाभ मिलता दे जिससे क्लि किसानों शरीर जमींदारों पर झमश!ः ज्गान और मात 
गुजारी का भार कम्त रे । किस इन प्रास्तों में भी लगान या मालगुनारी में छूट तर्म! 
दी जाती हे, जबकि यह प्रमाणित ऐो जाता दे कि छुंट मितान्त श्रावश्यक है । 

जहाँ तक मालगुजारी निर्धारित करने का प्रश्न दे, ऐसा कोई एफ सर्वमात्य 
सिद्धान्त नहीं दे, जिसके आधार पर प्रत्येक प्रान्च भें मालगुजारी निर्धारित की जाती 
हो। प्रत्येक प्रान्त मे मालगुजारी भिन्न-भिन्न आापधारों पर निर्धारित की जाती है। 
मध्यप्रान्त, पैजाब और उत्तरप्रदेर में मालगुजारी निर्भारित करने का आधार श्रार्थिके 
लगान ( 7८००70॥0० ए७४ ) है। मदरास में भूमि की वैदायार में से खेती का 
खर्च काट कर जो बचता दे, मालगुजारा उसके आधार पर निर्धारित की जाती है| 
बम्बई में मालगुजारी भूमि की पिछले वर्षों में जो लगाम मिलती री दे, उसके 
थाघार पर निर्धारित की जाती है। किन्तु इससे यह ने समझ लेना. चाहिए कि माल 
गुजारी निर्धारित करते समय केवल इन्हीं बातों का ध्यान रक्‍सा जाता है; श्र भी 
चहुत-सी बातों का ध्यान रक्‍ल्ला जाता है | ध्ार्यिक लगाने निर्धारित करने में अथवा 
खेती का खर्चा कितना है, इसका हिसाव लगाने में किसान की तथा उसके परिवार 
चालों की मजदूरी पूरी नहीं लगाई जाती | लगान का फितना हिस्सा सरकार लेती है, 
यह भी प्रत्येक प्रान्त में एकसा नहीं ह्ठे । मदरास में उपज के मूल्य मस्त खर्चा कम 
करके जो बचता है, उसका सरकार २५ प्रतिशत लेती है | उत्तर अदेश और पंजाब में 
राज्य का भाग आर्थिक लगान का पचास प्रतिशत होता है | 

जमींदारी बन्दोबस्त : बंगाल का स्थायी बन्‍्दोवस्त--यह तो हम पहले ही , 
कह चुके हैं कि वज्ञाल में १७६३ में स्थायी बन्दोबस्त हुआ था | हम यह भी कह चुके 
हें कि मालशुजारी की ठेकेदारी प्रथा के फलस्वरूप किसानों के अधिकार छिनते गए 
और उनके सिर पर जमींदार बिठा दिए, गए. | मुगल साम्राज्य के नष्ट हो जाने पर 
मालणुज्ञारी प्रबन्ध ऐसा बिगड़ गया कि वेचारे किसान को जमींदार तथा प्रान्तीय सवे- 
दार मनमाना लूटने लगे। जमींदार तो मनभानी लुगान वसूल करता झोर प्रान्तीय शासक « * 


हु 
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मनमानी. लागतें ओर कर वसूल करते । जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सम्राट से दीवानी 
के अधिकार मिल गए तो ईस्ट इश्डिया कम्पनी प्रतिवर्ष मालशुजारी बसल' करने के 
अधिकार का साव॑जनिक नीलाम करती थी; ओर जो नीलाम में इस अधिकार को पाता 
था, वह किसानों से जितना भी घन चूस पाता था, उतना चूसने का प्रयज्ञ करता 
था | इसका फल यह हुआ कि बंगाल में मालगुजारी वसूल करने का काम बिलकुल 
गड़बड़ हो गया और उसका सुधार करने के उद्देश्य से ही लार्ड कार्नवालिस ने बच्धाल 
में स्थायी बन्दोबस्त किया | 

पूरी जांच के उपरान्त बंगाल के जमींदारों से जो कि वास्तव में मालगुजारी 
के ठेकेदार ([२९७ए८०८6 92/77९5) थे, एक वन्दोवस्त किया गया । स्थायी बन्दोः 
बस्त के अन्तगंत इन जमींदारों को उस भूमि का जिसकी वे मालगुजारी वसूल करते 
थे, पूण कानूनी मालिक घोषित कर दिया गया । इस घोषणा का तात्पयय यह था कि 
उनका अ्रधिकार कानूनी कर दिया जावे, जिससे कि वें राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी 
(मालगुजारी देने को ) भज्ञो भाँति निभा सके और अपनी रियासत ( भूमि ) की 
उन्नति करने का प्रयत्न करें | जमींदारों को जो भूमि पर मालिकाना हक दिया गया, 
उसके साथ मालगुजारी अदा करने की जिम्मेदारी थी। मालगुजारी सदा के लिए 
निश्चित कर दी गई ओर यह नियम भी बना दिया गया कि यदि जमी'दार निश्चित 
समय पर मालगुजारी नहीं देगा, तो उसकी रियासत बेच दी जावेगी । जमींदार को 
जो लगान किसानों से मिलती थी उसका (३३) ग्यारह में से दस भाग मालगुजारी 
निर्धारित किया गया | शेष ग्यारह में से एक भाग जमींदार का हिंस्सा रहा जो कि 
उसकी जिम्मेदारी और जोखिम उठाने के मूल्य रूप में छोड़ दिया गया | साथ ही 
सरकार ने इस अधिकार को भी अपने लिए सुरक्षित रक्खा कि वह जो भी कानून 
अथवा नियम अधीन ताल्लुकेदारों, रैयत तथा भूमि को जोतने वालों के संरक्ञण और 
उनकी उन्नति के लिए बनाना चाहेगी बना सकेगी । जैसा कि पहले ही कहा जा चुका 
हैं, बन्दोबस्त स्थायी कर दिया गया ओर मालगुजारी में कभी भी परिवर्तन न करने 
की घोषणा कर दी गईं | साथ ही सरकार ने इस बात की भी घोषणा कर दी कि 
भविष्य में यदि जमींदार या उनके उत्तराधिकारी भूमि की उन्नति करके उसे अधिक 
पैदावार योग्य बना दे गे तो भी सरकार मालगुजारी नहीं' बढ़ायेगी । अर्थात्‌ किसी भी 
दशा में मालगुजारी में परिवतन नहीं होगा | है 

बंगाल में स्थायी बन्दोबस्त करके लाड कानवालिस भारतवष में भी इज्ललंड की 
भांति भू-स्वामियों का एक प्रभावशाली बग उत्तन्न करना चाहता था। उसका विचार 
था कि वे लोग भूमि में सुधार करेंगे, अपने काइतकारा (द्रासामिया) को उन्नति करने 
का प्रयक्ष करेंगे और राज्य के प्रति सच्चे और उसके अप्ुुल सद्दायक रहेँगे | लेकिन 
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बंगाल में स्थायी बन्दोबस्त इतनी शीक्षता में हुआ कि भूमि पर किसके बया अ्रपिकार 
हैं, इस ओर ध्यान नहीं दिया जा सका । श्रीर न इसी बात का विचार किया जा कक 
कि मित्न-मिन्न जमीनों की उत्मादन शक्ति में जया श्रन्तर ६, श्र न ठीक पैमाइश ई। 
की जा सकी | यही कारण हे कि बन्दोबस्त संतोपप्रद नहीं सका ओर ने उसका 
इच्छित फल हुआ । 
बंगाल में इस बात को लेकर बहुत दिनों से विवाद चल रहा दै कि स्थार्य 
बन्दोबस्त लाभदायक है श्रथवा हानिकारक है| जो लोग कि स्थायी वन्दोवत्त के 
विरोधी हैं, उनका कहना है कि बंगाल के स्थायी बन्दोवस्त में पहला दोप तो यह है 
कि बन्दोबस्त जल्दी में किया गया था और पेमारश टीक तरह से नहीं हुई । मिद्ठ 
का वर्गीकरण नहीं किया गया और भूमि पर किसके क्‍या अधिकार ई उनका लेखा 
तैयार नहीं किया गया। दूसरे, रेयत के अधिकारों को सुरक्षित नहीं किया गया; उनके 
अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम जमींदारों पर छोड़ दिया गया। यह विचार 
कि जमींदार अ्रपनी रैयत से कुछ समझौता कर लेंगे और उनके अधिकारों की रक्षा 
करेंगे, केवल पवित्र भावना मात्र रहा। जमींदारों ने कभी भी रेयत के अधिकारों को 
सुरक्षित करने का प्रयत्न नहीं किया | इससे किसानों के साथ बहुत अन्याय हुआ | 
उनका भूमि पर स्वामित्व सदैव के लिए. नए हो गया और वे जमींदारों की दया पर 
छोड़ दिये गये | जर्मीदारों ने इस अवसर का खूब ही लाभ उठाया और किसान की 
शोपण किया। तीसरे, सदेव के लिए जो मालगुजारी निश्चित कर दी गई, यह भी स्थायी 
बन्दोवस्त का एक बड़ा दोप है | किन्तु स्थायी बन्दोवस्त का यह दोष केवल बंगाल 
तक ही समिति नहीं है | अस्त; इसके विपय में आगे लिखा जावेगा '। बंगाल ' के 
स्थायी बन्दोबस्त के आलोचकों का यह कहना है कि इससे केवल जमींदारों को डी 
लाभ पहुँचा और किसी को नहीं पहुँचा | इससे जमींदार स्थायी बन्दोबस्त की 
प्रशंसा करते नहीं थकते | उनका कहना ह कि गांवों को उन्नति का यह एक मुख्य 
साधन है । ह ह 
| बनारस तथा मदरास में स्थायी वन्दोवस्त : यह तो हम पहले ही कह चुके 
हैं कि स्थायी बन्दोबस्त उत्तरप्रदेश की बनारस डिवीजन तथा मदरास प्रान्त के उत्तर- 
पूर्वी जिलों में भी प्रचलित किया गया था | बच्ञाल के उदाहरण को स्वीकार करके 
बनारस में १७६५ में स्थायी बन्दोबस्त किया गया। मदरास में अधिकारी कुछ समय 
तेंक यही निश्चित न कर सके कि वहाँ स्थायी बन्दोबस्त किया जावे या अस्थायी 
रत उस समय सरकार स्थायी बन्दोबस्त की ओर बहुत क्रुकी हुई 
के निश्चित मालगुजारी ठीक समय पर मिल जाती थी | किन्तु सदरास 
| न्त था, वहाँ न तो मालगुजारी के ठेकेदार ही थे और न जमींदार ही ये; 
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जिनसे मालगजारों के सम्बन्ध में कोई समझौता किया जा सकता | अपिकारियों ने 
इन रैयतों में से जो अधिक साहसी और कायशील थें उन्हें जमींदार बनाना चाहा | 
अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्रथिकारियों ने रैयतवारी गाँवों को इकट्ठा करके फर्जी 
जिन्नों में परिणत कर दिया और उन जिलों को नीलाम कर दिया। जिसने सबसे 
अधिक दाम लगाये, उसी को वह जिला बेंच दिया गया | इस प्रकार उत्तर-पूर्वीय 
मदरास में जमींदार बनाये गए | यह बनाये हुए जमींदार स्थायी बन्दोबस्त को जहाँ 
तक मालगजारी वसली का प्रडन था, सफल न बना सके | सरकार ने तो स्थायी 
वन्‍्दोबस्त केवल इसीलिए, किया था कि जिससे मालगुज्ञारी वसूल करने में सुविधा हो | 
एक बार जब यह सिद्ध हो गया कि स्थायी बन्दोबस्त से मालगजारी वसल करने में 
. सुविधा नहीं होती तो स्थायी बन्दोबस्त के लिए उत्साह मन्द पड़ गया और शेष प्रान्त 
में रैयतवारी पद्धति को चलनें दिया गया तथा अस्थायी वन्दोवस्त कर दिया गया। 
बनारस और मदरास में स्थायी बन्दोबस्त का फल वही हुआ जो बक्ञाल में हुआ | 
शैशत के अधिकार छिंन गए। इससे पूर्व रैयत को बहुत से अधिकार थे। 
उदाहरण के लिए, जब तक कि रैयत लगान देता रहे तब तक उसे वेंद्खल नहीं किया 
जा सकता | यही नहीं उसको घर बनाने के लिए भूमि लेने श्रोर तालाब, बंजर, तथा 
चरागाह का उपयोग करने का भी अधिकार था | किन्तु स्थायी बन्दोबस्त के होते ही 
यह अधिकार नष्ट हो गए। ग्राम्ब संस्था टूट गई! और किसान अरसंगठित हो गए । 
इसका परिणाम यह हुआ कि जमींदार ने उन्हें मनमाने ढंग से लूठना आरम्भ 
कर दिया | 

स्थायी बनाम अस्थायी बन्दोवस्त : स्थायी बन्दोवस्त की लेकर भारतवर्ष 
में बहुत बादविवाद चला । कुछ लोग स्थायी बन्दोवस्त के अशंसक हैं; उनका कहना 
है कि उससे किसानों, राज्य और कृषि के धन्धे को बहुत लाभ पहुँचा | इसके विरुद्ध 
बहुमत इस पक्त में है कि स्थायी बन्दोबस्त बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ और उसरुको 
जितना शीघ्र हो समाप्त कर देना चाहिए | 

जो स्थायी बन्दोबस्त के प्रशंसक है, उनका कहना दे कि वह बंगाल में बहुत 
सकन्न हआ। उनका कहना है कि स्थायी बन्दोवस्त से नीचे लिखे महत्त्वपूण 
लाभ हुए, :-- 

(१) राज्य को एक निश्चित मालगुजारो की रक्रम मिलती दे और उसे माल- 
ग॒ारी वसूल करने की रमकट तथा व्यय नहीं करना पढ़ता । यही नहीं, हर तीस तर्ष 
बाद जो खर्चीला वन्दोबत्त करना पड़ता है, स्थायी वन्दोबस्त में राज्य उससे भी बच 
जाता है । (२) स्थायी बन्दोवस्त का राजनैतिक महत्व भी है। यह स्थायी बन्दीव्रस्त 
का ही परिणाम है कि जमींदार इतने अधिक राजमक्त रंद। (३) उनका यह भी 
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कहना है कि स्थायी, बन्दोबस्त के कारण किंसान को जमींदार के रूप में उनका 
स्वाभाविक नेता प्राप्त हो गया है और जमींदारो ने गाँवो में शिक्षा, चिकिससा तथा 
सकाई का प्रबन्ध करके गाँवो को बहुत लाभ पहुँचाया है | उनका यह मी कहना है 
कि स्थायी बन्दोबस्त होने के कारण जमींदारों ने खेती की उन्नति की ओर बहुत ध्यान 
दिया और किसानों की दशा को सुधारने का प्रयज्ञ किया | इसका परिणाम यह हुआ 
कि खेती की उन्नति हुई और एक ऐसा सम्रद्धिशालीँ किसान वर्ग उसन्न हुआ कि 
जिसकी दुमित्ञ के विरुद्ध सहमशक्ति बहुत अधिक है | अन्त में वे यह कहते हैँ कि 
अस्थायी बन्दोबस्त के जितने भी दोप हैं वें सभी स्थायी, बन्दोबस्ते में दूर हो जाते हैं| 
अस्थायी बन्दोबस्त में जब हर ३० वर्ष उपरान्त नया बन्दोबस्त होता है वो 
किसान को बहुत परेशानी और ऋँफट उठामी पड़ती है। उसे बन्दोबस्त करने. वालों 
की मेंट-यूजा भी करनी पड़ती है। यही नहीं, सपरे आम प्रदेश में नवीन बन्दोबर्त 
के कारण बहुत लम्बे समय तक “घोर उथलं-पुथल मंत्री रहती हैं। काश्तकार - जब 
नवीन बन्दोबस्त होने वाला होता है, तो दो-चार वर्ष पूर्व से अपने खेतों की उपेक्षा 
करने लगता है, खाद इत्यादि नहीं डालता कि जिससे उनकी पैदावार कम हो जावे 
और उन पर लगान कम बाँधा जावें | भारत में कृपि का धन्धा वैसे ही बहुत गिरी 
हुईं दशा में है और इसका परिणाम यह होगा कि मविष्य में भी धन्धा पनप 
नहीं सक्रेगा | स्थायी बन्दोवस्त इस सब कठिनाइबों को दूर कर देगा। साथ ही 
राज्य उस भयंकर व्यय से बच जावेंगा कि जो नवीन बन्दोबस्त के समय करना 
पड़ता है | 
इसके विरुद्ध स्थायी बन्दोबस्त के विरोधी स्थायी बन्दोबस्त के विरुद्ध इससे 
भी अधिक प्रबल तक उपस्थित करते हैं| (१) स्थायी बन्दोवस्त के विरुद्ध सबसे प्रवर्ल 
तक यह है कि'इसके कारण राज्य को प्रतिवर्ष भयंकर झआ्रार्थिक क्षति उठानी पड़ रही 
है | स्थायी बन्दोबस्त से भालगुजारी सदैव के लिए निश्चित कर दी जाती है'। क्रमशः 
खेती की पैदावर के मूल्य के बढ़ने, गमनागमन के साधनों की उन्नति होने तथा जन- 
संख्या की दद्धि होने से भूमि द्वारा होने वाली आय बढ़ती है | परन्तु स्थायी बन्दौ- 
बस्त होने के कारण उसका लाभ राज्य को न होकेर जमींदारों को होता है। मोल- 
गुजारी प्रान्तीय सरकारों की आमदनी का सबसे बड़ा साधन है, और यदि इसी मद 
से ययेष्ट धन प्राप्त नहीं हो सकता तो ग्रान्दीय सरकारों की ' आर्थिक स्थिति बहुत 
शोचनीय हो जावेगी | प्ान्तीय सरकारों को राष्ट्र निर्माणकारी विभागों--जैसे शिक्षा, 
स्वास्थ्य, चिकित्सा, यातायात, कृषि, उद्योग धन्वे तथा सफाई--पर अधिकाधिक व्यय 
के हक या ा आय की सबसे महत्त्वपूर्ण मद सदैव के लिए निश्चित 
! है लिए इस बढ़ते हुए व्यय-भ[र को सहन करना असम्भव हो 
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जावेगा ।-इस तक की. पुष्टि इसी से होती है कि बंगाल सरकार कों प्रति वर्ष आठ 
करोड़ रुपये की हानि मालगुजारी सदैव के लिए निश्चित होने के कारण होती हैं | यह 
आशा की जाती थी कि स्थायी बन्दोबस्त होने के कारण आमदनी की दूसरी मदों में 
ब्रृद्धि होगी, किन्तु बह आशा निमू ल निकली, ओर प्रान्तीय सरकार की आय की दूसरी 
मदो में इद्धि नहीं हुईं | अस्तु; स्थायी बन्दोब॒स्त का परिणाम यह हुआ कि राज्य जमीं- 
दारों की बढ़ती हुई आय का साभीदार बनने से वंच्रित हो गया; यद्यपि जमींदारों की 
द्याय उनके प्रयत्नों से नहीं बढ़ी थी, वह तो सामाजिक कारणों से बढ़ी थी-- 
उदाहरण के लिये जनसंख्या की इद्धि, यातायात के साधनों.की उन्नति तथा खेती की 
पैदाबार के मूल्य में इद्धि। (२) जहाँ तक राजनैतिक दृष्टि से लाभ का प्रश्न है, 
उसका भी अ्रव कोई महत्त्व नहीं रहा | स्थायी बन्दोबस्त के समर्थकों का कहना यह है 
कि जमींदार सदेव राजमक्त रहेंगे । यह किसी समय महत्व क्री बात हो सकती थी 
किन्तु आज तो राज्य को जमींदारों की भक्ति तथा समथन की इतनी श्रावश्यकता नहीं 
हैं, जितनी कि क्रिसान के समर्थन की ओर राजभक्ति को | अस्त; इस तक में भी कोई 
वल् नहीं है | फिर यदि थोड़ी देर के लिए यही मान लिया जावे कि राज्य को जमींदारों 
के समथन तथा राजमक्ति की आवश्यकता है, तो अस्थायी वन्दोबस्त वाले प्रान्तों में 
भ्री तो जमीदार उतना राजभक्त है, जितना कि स्थायी बन्दोबत्त वाले बंगाल में | 
अस्तु; यह-कहना उचित नहीं है कि स्थायी बन्दोबस्त का यह विशेष गुण है। (३) 
स्थायी बन्दोबल्त के समथक जो यह कहते नहीं थकते कि जमींदार गांवों का स्वाभाविक 
नेता है ओर वह गांवों की उन्नति का प्रयत्न करता है, शुद्ध कूठ है | हाँ, जब स्थायी 
बन्दोबस्त प्रचलित किया गया था, तब ऐसी आशा अवश्य की जाती थी कि जमींदार 
गांवों को नेतृत्व प्रदान करेगा और गांवों की उन्नति करने का प्रयत्न करेगा | किन्तु 
यह आशा सर्वथा निमू ल सिद्ध हुई। अधिकांश जमींदार गांवों को छोड़कर शहरों में 
रहते हैं और उनके कारिंदे और गुमाश्ते जर्मादारी को देखते हैं | यह कारिंदे किसानों 
को मनमाने ढंग से लूटते हैं और उन 'पर अत्याचार करते हैं। शहरी जीवन का 
आकपण इतना अधिक होता दे कि जमींदार शहरों में विल्ासितामय_ जीवन व्यतीत 
करते हुए कभी यह भी नहीं सोचते कि उनकी रियासत की क्या दशा है; और उनके 
क्राश्तकार, जिनके दिये हुए. रुपये से वे भोग-विलास करते हैं, केसा दयनीय जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं | यह स्वप्न कि स्थायी बन्दोबस्त से गांयों. की उन्नति होगी, अब 
बिलकुल दूद चुका है ओर कोई इस तथ्यहीन बात में विश्वास नहीं करता | इसके 
विपरीत जमींदारों के एक शक्तिवान्‌ वर्ग को उत्तन्न कर देने से मांवों की स्थिति और 


भी खराब हो गई। 
अस्थायी बन्दोबस्त के विरुद्ध एक मुख्य तक यह है कि जब भी नवीन बन्‍्दो 


थ्०्छ भारतीय अ्रथशास्त्र- की रूपरेखा: 


बस्त होता है गांवों का झ्रर्थिक जीवन अ्स्तव्यस्त हो जाता है । स्थायी बन्दोबस्त के 
विरोधियों का कहना दे कि पहले ऐसा अवश्य होता था। किन्तु अब ऐसी बात नहीं 
है| बन्दोवस्त का काम इतने वेज्ञानिक ढंग से होता है कि अ्रव कोई विशेष श्रड़चन या 
गड़बड़ नहीं होती, क्योंकि अब भूमि सम्बन्धी रेकार्ड पूरी तरह से रक्खे जाते हैं, अंत 
एव बन्दोबस्त बहुत जल्दी हो जाता है | यही नहीं, खेतों की हृदबंदी हो जाने से तथा 
भूमि का स्थायी वर्गीकरण हो जाने से जब नया बंदोवस्त होता है तो काम कम रहता 
है | इस कारण ग्राम प्रदेश में वन्दोबस्त से होने वाली गड़बड़ कम होती है। साथ ही 
अब उतना अधिक व्यय भी नहीं होता | किसानों को तंग करने की जो बात अ्रस्थायी 
बन्दोबस्त के विरोधियों ने कही उसमें कुछ सत्य अ्रवश्य है, किन्तु क्रमशः उत्तम निरीः 
च्ुण के कारण वह दूर हो रही दै। जहाँ तक घूस और रिश्वत लेने का प्रश्न है, 
वह भी श्रव कम होती जा रही है। उच्च अधिकारी छोटे कर्मचारियों पर निगरानी 
रखते दें और वे ( उच्च अधिकारी ) किसानों के ग्रति सहानुभूति रखने के कारण 
किसानों के कष्ठों को कम करने का प्रयत्न करते हैं | अ्रत्थायी वन्दोवस्त के विदद 
एक दोपारोपण यह भी किया गया है, कि उसके कारण क्रिसान जब नवीन बन्दोबस्त 
होता ई तो भूमि की उपेक्षा करने लगता है, जिससे कि खेत की पैदावार कम हो और 
डसके खेत की भूमि निम्न श्रेणी की मानली जावे, जिससे उसे लगान कम देना हो। 
यात्तव में यह भ्रम है और कुछ नहीं, क्योकि लगान निर्धारित करते समय इस बात की 
ध्यान रक्‍सा जाता है कि यदि किसी काश्तकार ने परिश्रम और पूंजी लगाकर भूमि 
की अधिक उपजाऊ बनाया है, तो उसके कारण भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जावेंगा। 
अवश्य क्तान का भूमि में सुधार करने से कोई हानि नहीं होती | इस बात का खूब 
प्रचार करने से के भूमि का सुधार करने से लगान बढ़ाया नहीं जावेगा, किसान 
निरचत्त हकर भूमि को अधिक उत्तादक बनाने के लिए, उसमें पूँजीओर श्रम 
लगावगा | उपर लिसे कारण स अस्थायी वन्‍्दोबस्त के समथक इस बात का दावा 
करते ई कि देश के लिए अस्थायी बन्‍्दोवस्त लाभदायक है । 
प्रन्त में स्थायी बन्दावत्त के सगयक इस तक का सहारा लेते हैं कि स्थायी 
बन्दोबद्ा जमीदारों झौर सरकार के बीच एक इकरारनामा है, इसलिए वह जब सर- 
हर चाद तव बदला नह्ठ जा सज़ता। स्थायी बन्‍्दोवस्त के विरोधी इसबात को 
स्वीकार फरन ३ क स्थायी बस्द्ीवत्त एक इकरारनामा है, किन्तु वे इसके विदद्ध यह 
5 उपत्यित करत हूँ कि सिने परिस्थितियों में स्थायी बनन्‍्दे।वस्त प्रचलित किया गया 
था, थे धान से बटत भिन्न थी झोर बेझाज विलऋल बदल गई' हूँ | अब यदि स्थायी 


बंदामलत से दश का द्वान दा रहे ३, तो उसे सम्रान्त का देने के उले+ हानि नहीं आर 
से #4 अन्याय 
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बद्धाल का फ्लाऊड कसीशन : ५ नवम्बर १६३८ में बंगाल सरकार ने श्री 
एफ० एल० सी० फ्लाऊड महोदय की श्रध्यक्षता में बंगाल की मालगुजारी के प्रबन्ध 
तथा स्थायी बंदोबस्त की जांच के लिए. एक कमीशन बैठाया था | कमीशन से यह भी 
कहा गया था कि वह स्थायी बन्दोबस्त का बंगाल के ग्रारथिक तथा सामाजिक जीवन 
पर क्या प्रभाव पड़ा इसकी भी जाँच करे | इसके साथ ही प्रान्त की मालगुजारी तथा 
शासन पर स्थायी बन्दोबस्त का क्या प्रभाव पढ़ा, इसके वारे में श्रपनी राय दे ओर 
उसके गुण-दोषों का अध्ययन करे | फ्लाऊड कमीशन ने पूरी जाँच करने के उपरान्त 
मार्च १६४० में अपनी रिपोर्ट दी | उसकी जांच का परिणाम नीचे दिया जाता है। 

(१) मालगुजारी के सबंदा के लिए निश्चित हो जाने के कारण प्रान्तीय सर- 
कार को बहुत अ्रधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। कमीशन की राय में इस 
आर्थिक हानि का ठीक-ठीक अनुमान लगा सकना कठिन है, किन्तु मोदे तौर पर यह 
आर्थिक हानि २ करोड़ रुपये से लेकर ८ करोड़ रुपये तक है। 

कमीशन का यह भी कहना दे कि मालगुजारी से बहुत कम आय होने के 
कारण तथा खेती से होने वाल्ली आय पर कर न होने के कारण दूसरे करदाताओं पर 
बहुत अधिक भार पड़ता है। भूस्वामियों के साथ यह सुविधा होने के कारण देश 
में यह प्रद्नत्ति बढ़ गई कि ग्रत्येक व्यक्ति भूमि में अपनी पूंजी लगानें लगा और 
उद्योग-धन्धों की ओर से लोग उदासीन रहे । 

(२) जरमींदारी प्रान्तों भें सरकार तथा किसानों के बीच में जमींदार एक दलाल 
की भांति रहता है; इस कारण सरकार ओर किसानों का सीधा सम्बन्ध स्थापित नहीं 
हो पाता | अस्थायी बन्दोबस्त वाल्ते प्रान्तों में तो सरकार को नये बंदोबस्त के समय 
पर थ्रामों के निकठ सम्पर्क में आने का अवसर मिलता भी दे ओर भूमि सम्बन्धी पूरे 
रेकार्ड रक्खे जाते हैँ | क्विन्तु जहाँ स्थायी बंदोबस्त हैं, वहाँ सरकार ओर किसान का 
सीधा सम्पर्क ही नहीं हैं और न भूमि सम्बंधी रेकार्ड ही रखे जाते हैं । इसके विपरीत 
शैयतवारी प्रांतों में राज्य का किसानों से सीधा और घनिष्ठ सम्पक रहता है जो 
अत्यन्त वांच्छुनीय है 

(३) स्थायी बन्दोबस्त का तीसरा दुष्परिणाम यह हुआ कि कृषि की कोई 
उन्नति नहीं हुई । यही नहीं, स्थायी वंदोबस्त का कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ा | लार्ड 
कार्मवालिस का बिचार था क्नि स्थायी बंदोबस्त ऐसे जमींदारों को उत्पन्न करेगा कि 
जो भूमि की उन्नति करने तथा खेती को अधिक भूमि पर ब्रढ़ाने के लिए अपनी पूं जी 
' लगावेंगे; किंतु यह आशा निम-ल निकाली । जो कुछ भी नई भूमि खेती के लायक 
बज्ञाल में बनाई गई, वह किसानों के प्रयत्नों का फल हैं। जमींदारों को उसका कोई 
श्रेय नहीं है । ह ह 
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बीच के अन्य उपं-दलालों से होनेवाली हानि--वर्तमान पद्धति का एक 
सबसे वढ़ा दोष यह है. कि जमींदार और किसान के बीच में बहुत से उप-दताव 
उत्पन्न हो गए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि लगान और मालगुजारी में बहुत 
भ्रधिक अन्तर है। जहाँ मालगुजारी तो सर्वदा के लिए. निश्चित कर दी गई, वहीं 
लगान बढ़ती गई और वह मालगुजारी की कई गुना हो गई | यही कारण है कि 
क्रिसान तथा वास्तविक जमींदार के बीच में दल्लाल या आसामी और इन आसाभियों 
या दलालों के भी आसामी या दलाल उत्पन्न हो गए हैं। कहीं-कहीं तो इन दलालों या 
उप-दलालों की संख्या बहुत अधिक हो गई है | साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 
में बतलाया है कि कहीं-कहीं तो ५० आसामी या दलाल वास्तविक जमींदार ओर 
काश्तकार के बीच में पाये जाते हैं | दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि लगान 
की आय पर जीने वालों का पूरा वर्ग ही उत्तन्न हो गया है, जो कि किसान का शोपय 
करता है और जिसका भूमि की उन्नति अ्रथवा खेती की वृद्धि में कोई हाथ नहीं होता | 
यह लोग कोई भी सेवा नहीं करते, केवल जोंक की भांति किसान को चूसते रहते हैं | 
इन बीच के दलालों को, भूमि का उचित. उपयोग हो रह है या नहीं इस पर नियंत्रण 
रखने की न तो शक्तिःही है और न कोई उत्साह ही होता है। अस्त; यह एक राज 
रोग है जो कृषि के धन्ये को नष्ट किये डालता है। यही नहीं, इन बीच के दलालो 
की संख्या बढ़ती ही जा रही है । ः 

शासन संबंधी दोप-- बंगाल के जमीन सम्बन्धी बन्दोबर्त की यहें 
गुत्यियां वहाँ बढ़ी हुई सुकदमेबाजी का मूल कारण हैं | अधिकतर दोवानी अदालतों 
का समय इसी में नए होता रहता दे कि वे यह फैसला दें कि अमुक भूमि में किसका 
कितना स्वाथ है। यद्यवि इससे सरकार को कोर्ट-फीस तो बहुत मिलती है, किन्धु जनता 
को अपार हानि होती है ओर इसके कारण निर्धन किसान तबाह हो .जाता है | 
..._ लगान में छूट नहीं दी जा सकती--स्थायी बन्दोबस्त का एक बहुत बढ़ा 
दोष यह दे कि जब फसलें इत्यादि नष्ट हो जाती हैं तो भी छूठ देना असम्भव होंता दे | 
यद्यपि छूठ देने का विधान दे, परन्तु व्यवहार में वह कमी भी लागू नहीं होता, क्योकि 
कोई भी जमींदार मालगुजारी में छूट लेना पसन्द नहीं" करता | कारण यह है कि 
यदि जमींदार मालगुजारी में १०० रुपये की छूट ले तो उसे लगान में १००० उपये 
की छूद देना पढ़े । 

हि मोख्सी काश्तकारों + अधिकार नष्ट होते जा रहे हैं--बंगाल में लगान 

किसी सिद्धान्च के आधार पर निर्धारित नहीं है। न तो उसका आधार भूमि की पैदावार 
है और न भूमि के वर्गोकरण पर ही वह निर्मर दे । यह ठीक दे कि कानूनी काशतकार 
की कमान कम है, परन्तु उसको फिर किराये पर देने को प्रथा तथा स्वतन्त्रतापूबक 
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दूसरे को दे देने के अधिकार के कारण जो वास्तविक काश्तकार दे, अर्थात जो खेत 
जोतता है, उसे या तो नकदी में बहुत अधिक लगान देना पड़ता है, जो आर्थिक 
लगान ( 2८07077० ८०६ ) से भी अधिक होता हैं, अथवा वह आध बटठाई पर 
खेत जोतता है | इसे बरगादारी पद्धति कहते हैं | इसमें भूमि के लगान स्वरूप आधी 
पैदावार किसान दे देता है | इससे वास्तविक काश्तकार की स्थिति बहुत खराब होती 
जा रहो है और उसका दर्जा गिरता जा रहा है। यह ठीक है कि आगे चलकर जो टिनेंसी 
कानून बने उनसे रेयत (कानूनी) को व्यवहार में अपनी भूमि पर एक प्रकार से मालिकाना 
हक मिल -गया। किन्तु एक बहुत बड़ी संख्या में जो वास्तविक काश्तकार हैं, उनको 
कोई संरक्षण नहीं मिला हुआ हे | उनसे मनमाना लगान वढ़ाया जा सकता है और 
उन्हें जब चाहें वेदखल किया जा सकता है| 
लगान वसूली में कठिनाई होती है--इसके साथ ही इस पद्धति में लगान 
वसूल करने वालों को भी बहुत कठिनाई होती है । वें वर॒वर यह शिकायत करते हैं 
कि लगान वसूल करने का कोई संतोपप्रंद तरीका न होने के कारण उन्हें बहुत कंभट 
उठानी पढ़ती है | लगान न देने पर दीवानी अदालत में जाने की जो सुविधा है, वह 
व्ययसाध्य, लम्बा समय लेने बाली ओर मकट की हे । इसका परिणाम यह होता है 
कि कई साल की लगान॑ बकाया रह जाती है तब जाकर कही' श्रदालत में दावा किया 
जाता है | वर्तमान स्थायी बन्दोवस्त का यह एक महत्वपूर्ण दुष्परिणाम है और जब 
तक कि जमींदारी वन्दोवस्त तथा स्थायी बन्दोबस्त हैं, तव तक इसको दूर नहीं किया 
जा सकता । यही नहीं; कुछ ज्षेत्रों में रेयत में लगान न देने की प्रद्ृत्ति पाई जाती हैं, 
जो कि भूमि की वर्तमान पद्धति को ही नष्ट कर दे सकती है | संक्षेप में हम कह सकते 
हूँ कि इस पद्धति से भूमि का, वास्तविक जोतने वाला बहुत बुरी दशा में है | 
« स्थायी बन्दोबस्त के ऊपर लिखे दोधो का अध्ययन कर चुकने के उपरान्त 
फ्लाउड कमीशन इस निर्णय पर पहुँचा कि १७६३ में स्थायी बन्दोबस्त के लिए जो 
भी कारण रहे हों, किंतु अब वह बिलकुल वेकार ओर हानिकर है और वर्तमान परि- 
स्थिति में व्यर्थ है । उसका मत था कि जमीदारी प्रथा में इतने अधिक दोप उत्तन्न हो 
गंए हैं कि उसका बनाए रखना राष्ट्र के हित के विरुद्ध है। उसके दोषों को अधूरे 
छुघारों से दूर नहीं किया जा सकता | इसका एकसात्र उपाय यह है कि सब लगान 
पाने वालों के स्वार्थ को सरकार उचित हर्जाना देकर खरीद ले ओर जमींदारी प्रथा 
समाप्त कर दी जावे | नीति यह होनी चाहिये कि खेत के जोतने वालों को ऐसे आसा- 
मियों या काश्तकारों में परिणत किया जावे कि जो सीधे सरकार से भूमि लें । अवश्य 
ही कमीशन के कुछ सदस्य जो कि स्वयं जमींदार थे, उन्होंने बहुमत का विरोध किया | 
उनका कहना था कि जमींदारी प्रथा से देश को लाभ है, श्रतः उसे. समाप्त नहीं 
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करना चाहिये | संक्षेप में उनका कहना यह है ;--(१) बंगाल के किसान की जो गिरी 
हुई आर्थिक दशा है, उसका कारण वर्तमान जमींदारी प्रथा नहीं है, वरनू उसका कारण 
यह है कि भूमि पर जनसंख्या का मार बहुत अधिक बढ़ गया है | इसका सम्बन्ध भूमि 
के प्रबन्ध से बिलकुल नहीं है | (२) यदि राज्य जमींदारियों को खरीद लेगा तो उसे 
, काश्तकारों को कोई लाभ नहीं होगा । (३) जमींदारी प्रथा के नष्ट करने से एक 
सामाजिक खतरा भी उपस्थित होगा। बज्ञाल में यद्यपि वास्तविक काश्तकार तथा 
जर्मादार के बीच में बहुत से आसामी और आ्रसामियों के अँसामी उत्न्न हो गये है 
किंठु इससे सम्पत्ति का एक बहुत बड़े क्षेत्र में विंतरण हो सका है और भूमि-में मध्यम 
श्रेणी के स्वार्थ भी उत्न्न हो गये हैं, जिनकी संख्या २५ लाख से ऊपर है | यदि ऐसा 
कोई परिवर्तत किया गया तो यह भध्यम श्रेणी के लोग घोर आन्दोलन करेंगे। 
(४) उनका यह भी कहना था कि बड़े जमींदार तो थोड़े से ही हैं, अतः जो कुछ भी 
थोटे जमीदारों को या बीच के दलालों या आ्रासाभियों को हर्जानों मिलेगा, वह इतना 
नहीं होगा कि वे उसे उद्योग-घन्धों में लगावें | वे लोग या तो उसे खर्च कर डालेंगे या 
फिर वे उसे मौरूसी भूमि खरीद कर भूमि में ही लगावेंगे । (५) पॉक्या कारए जरमी-.. 
दारी को बनाये रखने के पक्षु में उन्होंने यह बतलाया कि जब सरकार हो जमींदर हे 
जावेगी, तो किसान के पास बोट होने के कारण वह सरकार को विवश कर देगा कि 
छगान पडा दी जावे। अस्तु; जमींदारी को समाप्त नहीं करना चाहिए । 
यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि फ्लाउड कमीशन का बहुमत इस पक्ष मं 
था कि यह प्रथा समाप्त कर दी जावे | -रैसके सिवा इस समस्या को हल करने का 
दूसरा रास्ता नहीं है। 
जमीदारी की प्रथा को समाप्त कर देने के लिए कमीशन की राय में यह 
श्रावश्यकर था कि राज्य जमींदायों के अधिकारों को खरीद ले और उन्हें ह्जाना वा 
मुझावजा दे दे। कमीशन ने केवल जमींदारों के अधिकारों को ही खरीदने का समर्थन 
नहीं किया, उन्होंने उन सभी बीच के आसामियों को खरीदने की सिफारिश की जो 
किसान और जमीदार के बीच में हैं | ह ' 
कमीशन ने मुशावजे के वारे में वह राय दी कि मुझावजा एक ही रेट से सबों 
को मिलना चाहिये | यद्यपि उनका कहना था कि सिक्न-मिन्न अमीदारियों के मुआवजे 
की दर में मिन्नता न्यायपूर्ण हो सकती ई, किंतु उससे कठिमाइयाँ बहुत बढ़ जावेंगी | 
अत्तु; उनकी राय थी कि सब को नुश्नावजा एक दर से दिया जाना चाहिए | कमीशन 
फे कुछ उदत्वो का तो यहाँ तक कहना था कि क्योंकि जर्मीदारों ने अपनी स्वासतों ते 
पंत लाभ कमा लिया है, इसलिए उन्हें कुछ मुआवजा नहीं मिलना चाहिये | कुछ ने 
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देने की सिफारिश की | अधिकांश सदस्यों का कहना था कि जो जमींदारी कि दान- 
खाते में दी गई हैं और जिनके मुनाफे से धार्मिक, शिक्षा सम्बन्धी या चिकित्सालय 
यादि सार्वजनिक संस्थायें चलती हों, उनको वास्तविक मुनाफे का रण गुना मुश्रावजा 
दिया जावे और साधारण जमींदारों को केबल दस ग्रुना मआवजा दिया जावे। 
जमींदारी का वास्तविक मुनाफा क्‍या है, उसका हिसाब लगाने के लिए मुनाफे 
में से श्८ प्रतिशत लगान वसूली का व्यय घटा देना होगा, तब जर्मीदारी का वास्तविक 
मनाफा ज्ञात हो सकेगा | इस वास्तविक सनाफे का १० गुना मुआवजा दिया जावे । 
कमीशन का मत था कि जहाँ तक हो सके मआवजे का रुपया नकेद दे दिया जावे, और 
यदि यह सम्भव न हो तो सरकार बौंड निकाले और उन्हें जमींदारों को दे दे । बॉंडों 
पर सरकार ४ प्रतिशत सूद दे । 
इस योजना का बंगाल के जमींदारों ने घोर विरोध किया। उनका कहना था 
कि मुआवजे की रकम बहुत थोड़ी है और यदि इतना थोड़ा मुआवजा देकर जर्मी- 
दारियों लीं गई', तो यह तो एक तरह से जमींदारियों का हड़पना हुआ । जमींदारा 
का और उनके समर्थकों का कहना था कि जमींदारों के नष्ट हो जाने से प्राचीन 
संस्कृति का जो भी चिन्ह प्रान्तों में शेष है, वह न४ हो जावेगा और बहुत-सी सारवे- 
जनिक हिंतकर संस्थायें जिनको जमींदार सहायता देते हैँ नष्ट हो जावेंगी॥ उनका 
यह भी कहना था कि ऐसा करने से सरकार की आमदनी नहीं बढ़ेगी, वरच्‌ आमदनी 
कम होगी, क्योंकि स्टाम्प से होने वाली आय बहुत गिर जावेगी | इसके अलावा सर- 
कार को मुआवजे की बहुत बड़ी रक्रम देनी होगी । 
ऊपर लिखी आलोचना करने वाले जमींदार हैं | अस्ठ; इसमें अतिशयोक्ति 
बहुत है। अतएणव उनके विरोध की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं 
है | इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जमींदारों का श्राज के समय में कोई भी उपयोग 
नहीं है ओर उनको समाप्त ही कर देना चाहिए । हो सकता दे कि इस परिंवतन-काल 
में जब कि जमींदारियाँ खरीदी जावें, तब कुछ कठिनाइयाँ हों, परन्छ बाद को वें दूर 
हो जानेंगी । कुछु समय के उपरान्त इस परिवतन से होने वाले आर्थिक लाभ ह्टि- 
गोचर होने लगेंगे और बंगाल की स्थिति में सुधार हो जावेगा | अस्त; जितनी जहदी 
जमींदारी समाप्त कर दी जावे, उतना ही अच्छा है । 
कमीशन की रिपोर्ट प्रदाशित होने के उपरान्त बंगाल सरकार ने श्री गरनर 
को इस सम्बन्ध में जांच करने के लिए नियुक्त किया था, कि वें मुआवजे इत्यादि के 
बारे में हिसाव लगायें | किन्तु उसके उपरान्त बंगाल में मुस्लिम लीगी मंत्रिमंडल 
स्थापित हो गया, जिसमें अधिकतर जमींदार ये । «अस्त; वंगाल में यह प्रर्न जहाँ का 
तहाँ रह गया, और जमींदारियों को खरीदने का कोई प्रयत्ञ नहीं किया गया । 


छुरे० भारतीय अधशास्त्र की रूपरेखा : 


भूमि सम्बन्धी प्रबन्ध की जो दशा बंगाल में है, लगभग वही दशा उत्तेर 
प्रदेश के बनारस डिवीजन तथा मद्रास के उत्तरी पूर्वी जिलों की है, जहां कि बन्दो- 
बस्त स्थायी है। वहां भी जमींदार श्रोर किसान के बीच बहुत से आसामी उतन्न 
हो गए हैं | 

बंगाल के शेष जमींदारों तथा अवध के तवाल्लुकेदारों के साथ श्रस्थायी 
बन्दोबस्त : बंगाल के कुछ भाग ऐसे हैं, जहां स्थायी बन्दोबन्त नहीं हुआ है । इप 
त्षेत्र में अस्थायी बन्दोबस्त है और सरकार जमींदार से ७० प्रतिशत मुनाफा ले छेती 
है, केवल ३०, प्रतिशत जमींदार के लिए छोड़ती है | जहाँ तक मालंगुजारी या लगान 
के निर्धारित करने का प्रश्न है, वह आगरा प्रांत की तरह ही निर्धारित होती है । 

अवध के ताल्लुकेदारों के साथ जो बन्दोबस्त किया गया है, वह लगभग 
महलवारी बन्दोबस्त के समान है | उसमें और महलवारी बंदोबस्त में अधिक अंतर 
नहीं है, वह एक प्रकार से महलवारी बन्दोबस्त का परिवर्धित रूप है | 

महलवारी बन्दोवस्त : महलवारी बंदोबस्त श्रागरा, पंजाब और मध्यप्रान्त 
में मिलता है। इन प्रांतों में गाँव के सभी पद्दीदारों को जमींदारों के अधिकार हैं | 
सम्मवतः यह सभी एक ही पूर्वज की सनन्‍्तान थे और प्राचीन समय से यह सभी एक 
गठित रुप में ही राज्य से व्यवहार करते रहे हैं, अलग-अलग नहीं । ब्रिटिश सरकार 
ने इन ग्राम-पद्टीदारों के संगठन को स्वीकार कर लिया। अस्ठ, इन पद्दीदारों से 
मालगुजारी सम्बन्धी समझौता किया गया | यद्यपि सभी महतलवारी प्रांतों में बन्दोबस्त 
के सिद्धान्त एक ही हैं, किन्तु थोड़ा-सा भेद भी है | 

आगरा ग्रान्त में बन्दोबस्त सीधा गाँव के पद्चीदारों से उनकी सामूहिक स्थिति 
में किया गया; ययपि एक प्रमुख पद्दीदार को चुन लिया गया है, जो सारे पद्ीदारों 
को मालगुजारी सरकारी खजाने में जमा करने के लिए उत्तरदायी था, और जिसने 
अन्य पद्मंदारा के छँवज बंदोबस्त के समझौते पर हस्ताक्षर किया था। वह व्यक्ति 
लम्परदार कहलाता द। सभी पद्दीदार या साभीदार मालगुजारी देने के लिए व्यक्ति 
गत रूप से और सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं | किन्तु साभीदारों का कोई समूह 
अथवा कल एक साभादार जिसका कुल गाँव में एक निश्चित हिस्सा हो, सरकार से 
इस वात को प्रार्थना कर सकता दई कि मालयुजारी का पूर्ण बेंय्चारा (2९९८६ रिश४- 
(7000) कर दिया जावे । दूसरे शब्दों में समी साभीदारों को सामूहिक जिम्मेदारी के 
ली कक हम निश्चित कर दी जायें | सालगुजारी लगान का एक 
पी हा रे हे इंडिया कम्पनी के समय में मालगुजारी लगान की 
बजाज दिया मर है फेक चह घटा कर ६६ प्रतिशत कर दी गई झौर बाद को 

करक ४० प्रातेशत कर दिया गया । ग्राजकल जो माल 
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गुजारी वसूल की जाती. है, उसका प्रतिशत ५० से भी कम है | 
उत्तर प्रदेश में महलवारी वन्दोवस्त : जब इन प्रान्तों में वन्दोबस्त होता 
है, तब सेठिलमेंट आफिसर उन गाँवो का निरीक्षण करके उन्हें कुछ सर्किलों में बॉँट 
देता है। एक सर्किल में एक तरह के ही गॉव रकक्‍खे जाते हैं, अर्थात्‌ जिनमें भूमि एक- 
सी है ओर प्राकृतिक स्थिति भी लगभग एक-सी ही है| तब प्रत्येक प्रकार की भूमि 
की लगान निश्चित की जाती दे | 
अवध में आगरे के समान ही जमीन का बन्दोबस्त होता है। केवल भेद 
इतना ही है कि वहाँ अ्रधिकतर सैटिलमेंद ताल्लुकेदारों से होता हैं, जो बहुत से गाँवों 
के मालिक होते हैं; और वहुत कम दशाओ में ग्राम-संस्था से होता है | ताहलुकेदार 
की मालगुजारी उसके गाँवों पर लगाई हुईं लगान के ऊपर निर्धारित होती है। 
कुछ स्थानों में आम-संस्था (५१[[882८ (८0+7/707६59) अपने अधिकारों की रक्षा 
करने में सफल हो गईं | वहाँ बन्दोवस्त सम्बन्धी समझौता ग्राम-संस्था से किया 
जाता है और ताल्‍्लकेदार की मालग्ुजारी निश्चित कर दी जाती है | 
पंजाब में महलवारी बन्दोवस्त : पंजाब में मालशुजारी तय करने का 
तरीका दूसरा ही है | वहाँ काश्तकार बहुत कम हैं ओर जो भी हैं वे लगान नकदी 
में न देकर पैदायार के रूप में देते हैं । पंजाब में अधिकतर काश्तकार ही भूमि का 
मालिक है (?९०४४४०८ ?7007०८05509' । इसलिए वहाँ सैटिलमेंट आफिंसर 
मिन्न-मिन्न प्रकार की मिद्दी वाली भूमि को मालगुजारी की दर निर्धारित कर 
देता है । 
मध्य प्रदेश का मालगशुजारी वन्दोवस्त : मध्यप्रदेश में ब्रिटिश सरकार 
का जब शासन स्थापित हुआ तब उन्होंने पाया कि मराठों ने कुछ व्यक्तियों को 
जिन्हें मालगुजार कहते हैं, माह्मगरुजारी इकह्वा करने का ठेका दे रकखा है। ब्रिटिश 
सरकार ने उन्हीं ठेकेदारों को स्वामित्व के अधिकार दे दिये और उन्हें गाँव का 
मुखिया मान लिया | उस समय मध्यप्रदेश में काश्तकारों का ऐसा वर्ग था कि 
जिसका अपनी भूमि पर स्वामित्व स्थापित था, किन्तु उनके इस अधिकार को नष्ट कर 
दिया गया | वास्तविक बात तो यह थी कि मध्यप्रदेश के गाँव रैयतवारी थे, किन्तु 
अपनी भूमि के मालिक के श्रधिकारों से वंचित करके मालगुजार के काशइतकार 
बना दिया गया । अस्तु, उनके अधिकार जब छीने गए तो उन्हें उसके बदले माल- 
ग़ुजार के काश्तकार को हैसियत से बढुत कुछ संरक्षण प्रदान किया गया । इस कारण 
ध्यप्रदेश में सैटिलमेंट आफीसर केबल यही निर्वारित नहीं करता कि मालगुजार सर- 
कार को कितनी मालगुजारी दे वरन्‌ यह भी निर्धारित कर देता दे कि काश्तकार 
मात्रगुजार को कितनी लगान देगा ) इसलिए बन्दोबस्त करते समय अधिकारियों को 


५ है 
ड्श्रे भारतीय श्रथशास्त्र की रूपरेखा 


लगाम का हिसाब लगाते समय बहुत होशिवारी रखनी पड़ती दै। इसके लिए भूमि 
को उसकी उत्पादन शक्ति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रैणियों में बॉटा जाता ह्ै। 
शेयतवारी बन्दोवस्त : रैयतवारी बन्दोवस्त अस्थायी बन्दोबस्त होता है और रैयत 
के साथ होता दे | वहाँ जमींदार या मालगुजार की भांति बीच में कोई दलाल नहीं होता, 
जैसा कि महलवारी या जमींदारी बन्दोवस्त में हमें देखने की मिलता है | रैयतवारी वंदो- 
बत्त अधिकतर ३० वर्षों के लिए होते हैं | रैवतवारी वन्दोबस्त आसाम, बरार, मदर 
और बम्बई में पाया जाता है । इन प्रान्तों के श्रतिरिकति लगभग सभी देशी राज्यों में 
शेयतवारी बंदोवस्त है। 
मद्रास का रैयतवारी बन्दोबस्त--यह तो पहले ही कहा जा छेका ह्वेक़ि 
. स्थायी बंदोबस्त के अधीन वहाँ पहले जमींदारी वंदोबस्त किया गया, जो नितान्त अस- 
फल रहा | तब फिर शॉप प्रांत में रेवतवारी बन्दोवस्त किया गया । रैयतवारी बन्दो- 
बस्त में भूमि का वर्गोफ़रण उसकी उत्पादन शर््ति के आधार पर किया जाता है 
यह जानने के लिए कि भूमि की उत्तादन-शक्ति कैसी दे, उस पर पैदा होने वाली क्षिसी 
साधारण अमाज की फसल का कुछ वर्षों का श्रोसत ले लिया जाता है | उस पैदाबार 
का मूल्य रुपयों में लगा लिया जाता है | पैदावार के मूल्य को रुपयों में कूतने के 
लिए २० ऐसे वर्षों के मूल्य का औसत लिया जाता है, जिनमें अकाल न पढ़ा है।। 
इसमें से सोती का खर्चा घटा दिया जाता है और इस प्रकार वास्तविक बचत को 
हिसाब लगाया जाता है| मंडियो से दूरी, व्यापारी का लाभ, अ्रन॒त्मादक क्षेत्र तथी 
मौसम के साथ मूल्य में परिवर्तन--इन समी बातों का ध्यान वास्तविक बचत निश्चित 
करते समय कर लिया जाता है | इस बचत की लगभग आधी मालगुजारी निश्चित 
की जानी दे । मालगुजारी की इस दर में सूखी भूमि होने पर मंडी के-पास या द्री 
के अनुन्नार संशोधन कर दिया जाता है, और नम भूमि के होने पर जल की व्यः 
बध्था के अनुसार परिवर्तन कर दिया जाता है। 
बम्बई का रेयतवारी वन्दोवस्त--त्म्बई के रैयतवारी बन्दोवस्त झ्रीर 
मदराम के बन्दीबत्त को मुख्य बातें प्रायः एक-सी होती हैं, किन्ठ मालग़ुजारी निर्धारित 
फरने के ढंग में सेद है| बम्बई में भूमि का सदेव के लिए वर्गाऋरण कर दिया गया 
५ । इस वर्गीकरण का श्ाधार दे, मिद्ठी की गहराई | उसकी बनावट वर्षा के जले 
को सुरक्षित रसने की शक्ति तथा प्राकृतिक गुणों पर निर्भर रहती है | मिन्न मिन्न प्रकीरें 
हो मिद्ठी का मूल्यांझन मिन्न होता | श्र बह आनों में व्यक्त किया जाता दे दम 
ने णों को भूमि का मूल्यांकन १६ शआाने किया जाता है, अन्य घटिया भूमियों को 
मृल्यास्य उनको उपराशक्ति के अनुसार कम छिया जाता एऐै। वम्बई में मदर क्री 
परदे बाल्नथिक बचत के श्राघार पर मालगुजारी निश्चित नहीं की जाती, बरसे सेई 
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भूमि का वर्गीकरण केवल इसलिए किया जाता है कि किसी क्षेत्र पर जितनी 
मालगुजारी लगाना निश्चित हुआ हे, उसका बँटवारा किस प्रकार हो। मालगुजञारी 
अन्य बातों पर निर्धारित होती है । मुख्य आधार तो यही होता है' कि उस क्षेत्र में 
लगान कैसी है | 
बरार में मालगुजारी निर्धारित करने का ढंग लगभग वही है जो बम्बई में है। 
आासास--आसाम में भूमि के मालिक स्थायी वन्दोबस्त द्वारा बनाये गए 
पुराने बगाल के जिलों के जमींदार थे और कुछ स्थायी काश्तकार थे। उनका भूमि 
पर अधिकार इस बात पर निर्भर था कि यदि वे १८८८ के कानून बनने से पूर्व दस वर्ष 
से भूमि पर श्रधिक्रत थे, तो वे भूमि के मालिक मान लिए गए | १८८६ के कानून बन 
जाने के उपरान्त उनको १० साल के पट्टे पर या १० साल के अस्थायी बन्दोबस्त 
पर भूमि मिलती है । बहुत-सी भूमि वार्षिक पद्दे पर है, जो प्रति वर्ष फिर कर दिया 
जाता है| आसाम में बंजर भूमि के नियम अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि वहाँ २५ 
प्रतिशत भूमि पर ही खेती होती है, शेष बंजर है | आ्रासाम के चाय के बागों की भूमि 
बहुत लम्बे पद्दे पर नाम मात्र की मालगुजारी पर चाय के बागों को दी हुई है । 
लगान किस प्रकार निर्धारित की जाती है : उत्तरप्रदेश, मदरास और 
बिहार के स्थायी बन्दोवस्त वाले क्षेत्रों में लगान ( जिसमें अववाव भी सम्मिलित है ) 
इतनी अधिक से अधिक निर्धारित की गई, जितनी कि क्रिसान दे सकता था | लगान 
ऊँची से ऊंची ली गई | यदिं उससे अधिक लग़ान मांगी जाती तो किसान को विवश 
होकर अपना खेत जमींदार को सौंप देना पड़ता ओर वह अन्य किसी जमींदार का 
आसामी बन जाता। च 
बंगाल में जो मालशुजारी जमींदार को सरकार को देनी पड़ती थी उसको 
-देखते हुए उस ज्षेत्र की लगान को एक रकम निर्धारित करदी गई और उसको किसानों 
पर मनमाने ढंग पर बॉट दिया गया | जो जितनी लगान देने की शक्ति रखता था, 
उस पर उतनी ही लगान लगा दी गई | लगान निर्धारित करने की बंगाल में कोई 
वैज्ञानिक पद्धति नहीं रही | इसका फल यह हुआ कि जैसे-जेंसे जनसंख्या बढ़ती गई 
ओर भूमि की अधिकाधिक आवश्यकता होती गई, लगान बढ़ती गई | 
मद्रास में लगान निश्चित करने के-लिए दो सिद्धान्त काम में लाये जाते 
हैं । एक तो वहाँ भूमि का अच्छी तरह वर्गीकरण किया जाता है और प्रत्येक प्रकार 
की भूमि पर साधारण वर्षों में एक वीघा में कितनी पैदावार होती है, इसका ठीक 
पता लगाया जाता है। जब यह मालूम हो जाता है कि प्रत्येक जाति की भूमि के 
एक बीघे में कितनी पैदाबार होती है, तो उसका मूल्य मालूम कर लिया जाता है। 
पैदावार का मूल्य मालूम करने के लिए पिछुले २० वर्षों के मूल्य का ओसत निकाला 
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जाता है| उन वर्षों में अकाल के वर्ग सम्मिलित नहीं किये जाते | 
दूसरा पिद्धान्त यह हे कि जब उस भूमि की यदावार का पता चल जाता है, 
तो उसमें से कुछ खचों के लिए कुछ कटीती करके वात्तविक लाभ (०६४ ?7०॥॥) 
मालूम किया जाता है। जलवायु तथा भौसम की गह़बढ़ी से होने वाली हानि के लिए 
( उस भूमि में कुछ ऐसी भी भूमि होती दे जिस पर खेती नहीं की जा सकती; जैसे 
तालाब या नहर जिससे सिंचाई की जाती है ) इन मद के लिए पेदाबार में से ६३ से 
२४ प्रतिशत तक कमी कर दी जाती है | गदि सेत मंदी से दूर है, तो १० से २० 
प्रतिशत तक पैदावार में से कुमी करदी जाती दे, क्योकि सेतो से मंडी तक पैदावार ले 
जाने में व्यय अधिक होता है। इसके अतिरिक्त खेती का खर्चा क्रम कर दिया जाता है | 
खेती के खर्चे में बीज, वैलों और औजारों की कीमत का हास.(00फाटटां4घ०7) तथा 
खाद और मजदूरी को शामिल किया जाता दे | जब वैदाबार में से ऊपर लिखी कमी 
कर दी जाती है, तो उस भूमि से होने वाला वास्तविक लाभ मालूम हो जाता है झ्रौर 
इसका ४० ग्रतिशत के लगभग सरकार का हिल्सा निर्धारित कर दिया जाता है। 

अधिकतर सरकार का हिस्सा ५० प्रतिशत से कुछ कम ही होता दे । 
यदि आगे चलकर कुआं या तालाब बनाने से क्रिसान अपनी पैदावार बढ़ा 
लेता है, तो सरकार उस बड़े हुए लाभ में से हिस्सा नहीं मांगती । किस्तु यदि अत्य 
कारणों से लाभ बढ़ जाता दे, तो सरकार उसऊा हिस्सा माँगती है और मालगुजारी 
बढ़ाती जाती है। उदाहरण के लिए ग्रदि कोई रेल या सड़क निकत् जायें, तो उससे 

बढ़ें हुए लाभ में सरकार का भी हिस्सा होगा | 

पंजाब--पंजाब में वैज्ञानिक ढंग से भूमि की पैदाब।र या उससे होने वाले 
लाभ को मालूम नहीं क्रिया जाता । वहाँ साधारण तौर से भूमि की जो पेदाबार हैं, 
उसका आशा तो खेती का खर्चा मान कर कम कर दिया जाता है | जो बचता है, 
ज्र्से वाश्तविक लाभ माना जाता है, झथवा गार्थिक लगान ([8८0790772८ *ि०॥) 
ला जाता है। १६२८ तक सरकार उसका आधा मालगुजारी के रूप में ले सकती 
गिजारों सरकार को देगा, यह निश्चित हो जाने पर गाँव के सब 
औरपकार जमीदार ( 9688४0६ 7:४००7०८(००5 ) उसको अदा करने के लिए 
सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं । 
अपनी जाँच के आधार पर प्रत्येक 52 क्कि ही 2 द3 ४ न 
निश्चित कर देता है | एक सर्किल में छि पाँव हैं आज कक रा 
5: ,ह | जता साविल में जितमे भी गाँव हैं, उन पर वह मालगुजारी बाँट 
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दी जाती है, जो कि उस स्किल के लिए निश्चित की गई है। 

उत्तर प्रदेश--उत्तरप्रदेश में अस्थायी बन्दोबस्त वाले जिलों में पहले ३० वर्ष 
के उपरान्त बन्दोबस्त होता था; किन्तु १६२६ से ४० वर्ष के वाद बन्‍्दोबस्त होने 
लगा है| केवल बुन्देलंखड' में यह नियम लागू नही है । वहाँ जर्दी-जलूदी बन्दोवस्त 
हो सकता है। 

सबसे पहले बन्दोबस्त के समय नये नकशे बनाये जाते हैं और फिर से पैमाइश 
होती है | जो भी हेर-फेर हुआ हो उसको उन नकशों में दिखलाया जाता हैं और 
रैकर्ड पूरा, किया जाता है। फिर सैटिलमेंट आफिसर प्रत्येक गाँव की भूमि की जाँच 
करके उसको उत्पादन-शक्ति के अनुसार उसका वर्गीकरण करता है| फिर वह यह 
देखता है कि ग्रत्येक प्रकार की भूमि के लिए काश्तकार औसत लगान क्या देते रहे 
हैं| और उसी लगान का लगभग आधा मालगुजारी निर्धारित कर दी जाती है । 

ऊपर लिखे हुए विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में लगान और 
भालगुजारी निर्धारित करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है । अधिकतर परिपाटी से 
ही काम लिया जां रहा है | होना तो यह चाहिए कि झार्थिक लगान (8८000 
१८४/) के सिद्धान्त को लागू किया जावे और भूमि की जो आर्थिक बचत हो उसका 
जो भाग भी निश्चित किया जाय, काश्तकार पर लगाया जावे | भूमि की आर्थिक 
लगान निर्धारित करने में सब ख्चों के साथ क्रिसान ओर उसके परिवार के लोगो के 
श्रम का मूल्य अर्थात्‌ मजदूरी भी जोड़ना चाहिए | ञ्रभी तक जमीन की पैदावार में से 
खेती का खर्चा घटाते समय किसान के श्रम का मूल्य खर्चे में नहीं जोड़ा जाता । यदि 
किसान के स्वग्न॑ किये हुए. श्रम तथा उसके परिवार वालों द्वारा किए गए श्रम के मूल्य 
को भी खर्चे में जोड़ “या जावे, तो अधिकांश किसानों के पासु कोई आर्थिक बचत 
( 80०07077० $00][/४७५ ) नदीं बचती ओर उनसे लगान या मालशुजारी वनल 
ही नहीं की जानो चाहिए । वास्तविक सत्य तो यह है कि भारतीय किसान के पास 
इतनी कम भूमि है, और वह भी बिखरी हुईं ठुकड़ों में वँटी रहती है, कि खेती , साधा- 
रणतः लाभदाप़क धन्धा नहीं रहा | ऐसी दशा में उन छोटे-छोटे बिखरे हुएं खेतों 
पर खेती करने- से कोई आर्थिक बचत हो ही नहीं सकती । यही कारण है कि 
सरकार लगान, या मालगुजारी निर्धारित करने में लगान सिद्धान्त को काम में. नहीं 
लाती । कु 

काश्तकारों के अधिकार : हमें केवल भूमि पर स्वामित्व की इशि हे ही उड़े 

प्रबन्ध तथा उपयोग का अध्ययन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूमि राष्ट्र क् 

मूल्यवान्‌ सम्पत्ति है और उस पर ही राष्ट्र का आर्थिक संगठन वहत कुछ (करे है/ 
यदि भूमि का प्रवन्ध अच्छी तरह से होता है, उसमें सुधार क्रिया जाग हैकसे उतकी 


है मे 
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बंगाल-- बंगाल के सन्‌ १८८५ ईसबी के काशतकारी कानून के अनुसार वहाँ 
जमींदार के नीचे पाँच प्रकार के काश्तकार होते हैं --(१) पटनीदार (?८7॥३त८ाह 
प'ढाप०८ ति०0००), (२) काश्तकार शरह-मोझय्यन ( 7[7€व ३० 'लाक्वत/) 
(३) काश्तकार साख्तुज्ञ मिल्कियत ( #5७70]076थ्राए ॥द्ा॥त0 ), (४) काश्त- 
कार दखीलकार या मौरूसी ((0८८प००४८ए 7४४७7), (५४) काश्तकार गैरदखील- 
कार या गैर मौरूसी (५07-(0९८प७थ्वाटए ८४४75) | 

(१) पस्नीदार जोनदार या स्थायी हक रखने वाले काश्तकार कई प्रकार के 
होते हैं और वे दो भागों में विभक्त किये जा सकते हैं | प्रथम स्थायी जोतदार जो 
स्थायी प्रबन्ध द्वारा बनाये गए थे, और दूसरे पटनी तालुकदार | 

स्थायी जोतदार का लगान उस समय तक नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक 
कि यह साबित न कर दिया जाय, कि रिवाज के अनुसार लगान बढ़ाने का अधिकार 
है, या पट्टे में इस बात की शर्त है | श्रगर स्थायी अबन्ध ( ?८।शात्राव्ता 860९- 
77८76 ) के बाद लगान कभी नहीं बढ़ाया गया, तो अब नहीं बढ़ाया जा सकता | 
स्थायी जोतदार बड़े जमींदारों के नीचें छोटे जमींदारों की तरह रहते हैं | 

प्वमी ताल्लुकदार वास्तव में जमींदारियों के स्थायी ठेकेदार हैं। इनका 
लगान हमेशा के लिए नियत है | यदि यह जमींदार को लगान न दें तो इनका हक 
फौरन कन्नक्टर द्वारा वेचा जा सकता है | 

काश्तकार शरह मोश्रय्यन ( िडटत रिध्रा७ वदाशा ) भी स्थायी जोत- 
दार की तरह ही होता है, पर उनमें अन्तर यह होता है कि स्थायी जोतदार तो जमीं- 
दार की तरह होता है पर शरह मोश्रय्यन काश्तकार खुद ही काश्तकारी करता है । 
दोनों के लगान जो स्थायी बन्दोबस्त के समय कर दिये गए हैं, वही रहते हैं| पर 
जम्तींदार शरह भमोग्रथ्यन काश्तकार के लगान को यह कह कर बढ़वा सकता है कि 
काश्तकार के हक की जमीन रंगवार ( 0०४३» ) से बढ़ गई है, ओर वह काश्त- 
कार का लगान यह कह कर कम करवा सकता है कि उसकी जमीन का छुछ हिस्सा 
सार्वजनिक कार्यों के लिए ले लिया गया है, इसलिए बह पहले से कम हो गई है | 
इंस हक काश्तकारी पर उत्तराधिकारियों का हक होता है, वह दूसरों को दिया जा 
सकता दै या बेचा जा सकता है | 

काश्तकार शरह भोश्रय्यन के सिवा इस सिलसिले में काश्तकार साख्तउल- 
मिल्कियत ( छड 770.97८८॥ए 77६70 ) होते हैं | यह कराश्तकार वास्तव में 
पहले उस भूमि को जिसे वे जोतते हैं, उसके स्वामी थे, किंठ ऋण इत्यादि: के कारण, 
उनकी रियासत उनके पास से निकल गई । केवल उनकी 'सीर? उनके पास रह गई, 
जिसे वह जोतते थे। वे अपनी भूमि का उस ज्षेत्र में उस प्रकार की भूमि पर जो लगान 

र्ज 


जमीन का बन्दोवस्त ओर मालगुजारी ४१७ 


बंगाल--बंगाल के सन्‌ १८८५ ईसवी के कास्‍्तकारी कानून के अनुसार वहाँ 
जरमीदार के नीचे पाँच प्रकार के काश्तकार होते हैं --(१) पटनीदार' (20777876॥0- 
॥'०7ए०८ 06००), (२) काश्तकार शरह-मोशञ्रय्यन ( #[४८6 ११३४८ ''ढ8क॥/) 
(३) काश्तकार साख्तुत्न मिल्कियत ( 75७70 76वा ए '८१976 ), (४) काश्त- 
कार देखीलकार या मौरूसी ((0८८०७३7०८ए 7६४५7), (५४१ काश्तकार गैरदखील- 
कार या गैर मौरूसी (४07-(00८८प9क्राटए ८४४75) | ह 

(१) पदनीदार जोतदार या स्थायी हक रखने वाले काइतकार कई प्रकार के 
होते-हैं और वे दो भागों में विभक्त किये जा सकते हैं | प्रथम स्थायी जोतदार जो 
स्थायी प्रबन्ध द्वारा बनाये गए थे, और दूसरे पटनी तालुकदार | 

स्थायी जोतदार का लगान उस समय तक नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक 
कि यह साबित न कर दिया जाय, कि रिवाज के अनुसार लगान बढ़ाने का अ्रधिकार 
है, या पट्टे में इस बात की शर्त हे | श्रगर स्थायी प्रबन्ध ( १९४0747०76 $686९- 
77९7६ ) के बाद लगान कभी नहीं बढ़ाया गया, तो अब नहीं बढ़ाया जा सकता | 
स्थायी जोतदार बड़े जमींदारों के नीचे छोटे जमींदारों की तरह रहते हैं | 

ए्टनी ताल्‍्लुकदार वास्तव में जमींदारियों के स्थायी ठेकेदार हैं। इनका 
लगान हमेशा के लिए! नियत है | यदि यह जमींदार को लगान न दें तो इनका हक 
फौरन कलक्टर द्वारा वेचा जा सकता है | 

काश्तकार शरह मोश्रव्यन ( मजटते 4१६0४ 7277976 ) भी स्थायी जोत- 
दार की तरह ही होता है, पर उनमें अन्तर यह होता दे कि स्थायी जोतदार तो जमीं- 
दार की तरह होता है पर शरह मोश्रव्यन काश्तकार खुद ही काश्तकारी करता है । 
दोनों के लगान जो स्थायी बन्दोबस्त के समय कर दिये गए हैं, वही रहते हैं | पर 
जंप्रीदार शरह मोग्रद्यन काश्तकार के लगान को यह कह कर बढ़वा सकता है कि 
काश्तकार के हक की जमीन गंगवार ( |एशव५] ) से बढ़ गई है, ओर वह काश्व- 
कार का लगान यह कह कर कम करवा सकता है कि उसकी जमीन का कुछ हिस्सा 
सार्वजनिक कार्यों के लिए ले लिया गया है, इसलिए वह पहले से कम हो गई है । 
इंस हक काश्तकारी पर उत्तराधिकारियों का हक होता है, वह दूसरों को दिया ज्य 
सकता है या बेचा जा सकता है | ह 

काश्तकार शरह मोश्रय्यन के सिव्रा इस सिलसिले में काश्तकार साख्तठल- 
मिल्कियत ( 55 ?767प6छवाए 7ध्यक्वा(5 ) होते हैं । यह काइतकारः वास्तव में 

हले उस भूमि को जिसे वे जोतते हैं, उसके स्वामी थे, किंतु ऋण इत्यादि के कारण, 

उनकी रियासत उनके पास से निकल गई | केवल उनकी 'सीर? उनके पास रह गईं, 
जिसे वह जोतते थे | वे अपनी भूमि का उस ज्षेत्र में उस प्रकार की भूमि पर जो लगान 
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कुंछ कह देना आवश्यक है | गैर मौरूसी काश्तकार जमींदार को वह लगान देता हैं, 
जो उसके ओर जमींदार के बीच में तय हो गया हो | लगान न देने से, या जमीन के 
दुरुपयोग करने से, या उस जमीन के वारे में जो शर्त हुई है उसे तोड़ने से या उसकी 
अवधि समाप्त हो जाने से वह गेर मोरूसी काश्तकार वेदखल हो सकता है | गेर मौरूसी 
काश्तकार के हक की रक्षा करने के लिए सन्‌ १८८५१ ईसवी के कानन काश्तकारी के 
अनुसार कुछ ऐसे नियम बना दिये गए हैं, जिनसे वह अदालत माल था अफसर 
बन्दोबंस्त द्वारा लगाये हुए लगान पर कम से कम पाँच साल के लिए उस जमीन 
को अपने पास रख सकता है। 
बंगाल का काश्तकारी कानून : सबसे पहले बंगाल में १८४६ में काश्त- 
कारों की वेदखली तथा मनमानी लगान दृद्धि से रक्ञां करने के लिए एक कानून 
बनाया गया । बात यह थी, कि जब बंगाल में स्थायी बन्दोबस्त करके जमींदारों की 
सालगुजारी सदा के लिए निश्चित कर दी गई, तव यह आशा की गई थी कि जमीं- 
दार किसानों से इसी प्रकार कोई समझौता कर लेंगे; किन्तु ऐसा नहीं हुआ और जेसे- 
जैसे भूमि की मांग बढ़ती गई, जमींदारों ने मनमाने ढंग से लगान में वृद्धि करना 
आरम्भ कर दिया | जो भी उन्हें अधिक लगान देता वे नजराना लेकर और लगान 
में वृद्धि करके जमीन उसी को दे देते और पुराने काश्तकारों को बेद्खल कर देते 
थे | अस्तु; किसान की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई | अतः कास्तकारों के हितों की 
रक्षा करने को दृष्टि से १८५६ में काश्तकारी कानून बनाया गया | उस कानून के 
अनुसार जो भी काश्तकार किसी जमीन को १२ वर्ष तक लगातार जोत ले, वह उस 
भूमि का मौरूसी काश्तकार हो सकता था; किन्चु जमींदार लोग किसी भी काश्तकार 
को १२ वर्ष तक लगावार भूमि को जोतने नहों देते थे | अस्तु; १८८५ में उस कानून 
में संशोधन किया गया और काश्तकारों को मौरूसी हक दिलाने के उंद्देर्ब से यह 
नियम बनाया गया कि यदि कोई काश्तकार उस गाँव में किसी भी भूमि को १२ वर्ष 
लगातार जोत ले तो वह काश्तकार मौरूसी काश्तकार हो जावेगा | इस कानून के 
बनने का यह फल हुआ कि बंगाल में ८० प्रतिशत से अधिक काश्तकारों को मौरूसी 
हक मिल गए | इसके साथ ही गेर मौरूसी काश्तकार को भी कुछ अधिकार दे दिये 
गए | -वह बिना अदालत की डिगरी के वेदखल नहीं हो सकता था और-पॉाँच वष के 
अन्दर उसकी लगान भें वृद्धि नहीं की जा सकती थी | १६ २८में फ़िर एक नया काश्त- 
कारी कानून बनाया गया, उसके अनुसार मौरूसी काश्तकार को अपना हक दूसरे 
को देने का अधिकार दे दिया गया |. केवल शत यह रक्‍्खी गईं कि जमीस के ऊपर 
उस हक को बेचने से जो रकम मिले उसका २० प्रतिशत जमींदार को देना होगा । 
यही नहीं, मौरूसी काश्तकारों को अपनी भूमि पर मकान बनाने, तालाब खोदने शरीर 
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दारी अलग-अलग पद्,ीदारों पर ञ्रा पड़ती है और यह सब पट्टीदार लम्बरदार के 
जरिये अपनी-अपनी मालगुजारी सरकार को देते हैं। मगर एक महाल के सब पढ्ी- 
दार अलग-अलग ओर सामूहिक रूप से उस पूरे महाल की मालगशुजारी 
के जिम्मेदार होते हैं | जब लम्बरदार दूसरे पद्टीदारों के लगान को भी वसूल करता है 
तो वह उस महाल में सरकारी मालगुजारी ओर पद्ीदारों का हिस्सा देने से पहले पाँच 
फीसदी हक लम्बरदारी लें सकता है | (४) भाई चारा--यह हिस्सेदारी का दूसरा रूप 
है। इसमें एक से "अधिक मालिक होते हैं, जो साथ मिलकर किसी-जमीन पर हक 
रखते हैं | बँटवारा हो जाने पर अपना-अ्रपना हक वे लोग अलग कर लेंते हैं । पर 
भाई चारे के हर एक हिस्सेदार के पास सचमुच में जो जमीन होती है, उसी के अनु- 
सार उनमें से प्रत्येक का हक निश्चित किया जाता है। पद्दीदारी में पद्टीदारों का हक 
उनकी बंशावली में जो उनका स्थान होता है; उसी के अनुसार निश्चित किया जाता 
है | (५) अधूरी पद्टीदारी ओर अधूरा भाई चारा--यहाँ एक से अधिक जमींदार होते 
हैं। प्रत्येक के पास कुछ तो संयुक्त जमोन का हिस्सा होता है और कुछ अलग जमीन 
होती है | 
किसानों के अधिकार ; किसानों के अधिकार के आधार पर आगरा प्रान्त 
में निम्नलिखित प्रकार के काश्तकार पाये जाते हैं | साख्तुल मिल्कियत ( #5- 
200786६:६8४० 7'८००४५७ ) | इसमें वे सव किसान आते हैं, जो पहले उसी महाल 
में जिसमें कि उनकी वर्तमान जमीन है, जमींदार थे और जिन्होंने उस जमीन पर 
अपना हक जमींदारी खो दिया | परन्तु जिनके पास उस जमीन पर सीर का हक था 
और जिसको वे लगातार १२ वर्षों से जोतते रहे थे, उनको उसी जमीन का साख्तुल 
मिल्कियत-काश्तकार का हक मिल गया है ओर उस जमीन की लगान जो कि एक 
मौरूसी काश्तकार देता है, उससे रुपये में चार आना कम देना पड़ता है | जब तक 
साख्तुल मिल्कियत काश्तकार अपने हिस्से का लगान देता रहेगा, तब तक उसे कोई 
वेदखल नहीं कर सक्रता और न- उसका लगान ही साधारणत: बढ़ाया जा सकता है | 
इस किसान के हक पर उत्तराधिकारी का हक होता है। पर किसी अदालत के द्वारा 
दी हुईं डिगरी के लिए वह बेचा नहीं जा सकता | 
दूसरे प्रकार के काश्तकार मोरूसी काश्तकार होते हैं| सन्‌ १६४० में कांग्रेस 
मंत्रिमंडल ने जो काश्तकारी कानून बनाया उसके परिणाम स्वरूप आगरा तथा 
अवध प्रान्तों में अधिकांश किसानों को मीरूसी काश्तकार के हक दे दिये गए हैं | 
अस्त; इस कानून के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन हम आगे चलकर करेंगे | 
.. अवध में काश्तकारों के अधिकार : यहाँ जमींदारों के हक को ताल्‍लुकेदारी 
कहते. हैं | यह भी आगरा के जमीदारों की भांति ही होते हैँ | परन्तु अवध के ताल्‍्खुके- 
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दारी अलग-अलग पट्ठीदारों पर आ पड़ती है ओर यह सब पद्ठदीदार लम्बरदार वे 
जरिये अपनी-अपनी मालगुजारी सरकार को देते हैं। मगर एक महाल के सब पढ्टी- 
दार अलग-अलग और सामूहिक रूप से उस पूरे महाल की मालगुजारी 
के जिम्मेदार होते हैं | जब लम्बरदार दूसरे पद्ीदारों के लगान को भी वसूल करता दे 
तो वह उस महाल में सरकारी मालग़ुजारी और पट्टीदारों का हिस्सा देने से पहले पॉनट 
फीसदी हक लम्बरदारी लें सकता है) (४) भाई चारा--यह हिस्सेदारी का दूसरा रूप 
है। इसमें एक से अधिक मालिक होते हैं, जो साथ मिलकर किसी जमीन पर हक 
रखते हैं | वँट्वारा हो जाने पर अपना-अपना हक वे लोग श्रल्ग कर लेंते हैँ | पर 
भाई चारे के हर एक हिस्सेदार के पास सचमुच में जो जमीन होती है, उसी के अनु- 
सार उनमें से प्रत्येक का हक निश्चित किया जाता है। पट्टीदारी में पद्टीदारों का हक 
उनकी वंशावली में जो उनका स्थान होता है; उसी के अनुसार निश्चित क्रिया जाता 
है | (५) अधूरी पद्दीदारी ओर अधूरा भाई चारा--यहाँ एक से अधिक जमींदार होते 
हैं। प्रत्येक के पास कुछ तो संयुक्त जमीन का हिस्सा होता है ओर कुछ अलग जमीन 
होती है | 
किसानों के अधिकार : किसानो के अधिकार के आधार पर आगरा प्रान्त 
में निम्नलिखित प्रकार के काश्तकार पाये जाते हैं । साख्ठुल मिल्कियत ( ॥%- 
970#४6६४ए ''७७४४7०६४ ) | इसमें वे सव किसान श्राते हैं, जो पहले उसी महाल 
मैं जिसमें कि उनकी वर्तमान जमोन है, जमींदार थे और जिन्होंने उस जमीन पर 
अपना हक जमींदारी खो दिया | परन्तु जिनके पास उस जमीन पर सीर का हक था 
और जिसको वे लगातार १२ वर्षों से जोतते रहे थे, उनको उसी जमीन का साख्तुल 
मिल्कियत-कराश्तकार का हक मिल गया है ओर उस जमीन की लगान जो कि एक 
मौरूसी काश्तकार देता है, उससे रुपये में चार आना कम देना पड़ता है। जब तक 
साख्तुल मिल्कियत काश्तकार अपने हिस्से का लगान देता रहेगा, तब तक उसे कोई 
घेदखल नहीं कर सकता और न- उसका लगान ही साधारणत: बढ़ाया जा सकता है | 
इस किसान के हक पर उत्तराधिकारी का हक होता है। पर किसी अदालत के द्वारा 
दी हुई डिगरी के लिए! वह वेचा नहीं जा सकता | 
दूसरे प्रकार के काश्तकार मौरूसी काश्तकार होते हैं| सन्‌ १६४० में कांग्रेस 
मंत्रिमंडल ने जो काश्तकारी कानून बनाया उसके परिणाम स्वरूप आगरा तथा 
अवध प्रान्तों में अधिकांश क्रिसानों को मौरूसी- काश्तकार के हक दे दिये गए हैं | 
अस्त; इस कानून के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन हम आगे चलकर करेंगे | 
अबध में काश्तकारों के अधिकार : यहाँ जमींदारों के हक को ताल्लुकेदारी 
कहते हैं । यह भी आगरा के जमीदारों की भांति ही होते हैं | परन्तु अवध के त... 
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दिया जा सकता है] 
(३) हिस्सेदारों के नीचे खैंकार होते हैं, जो बहुत कुछ मेदान के मौरूसी काश्त- 
कारों से मिलते-जुलते हैं| और उनके अलावा एक किस्म के काश्तकार सिरतन होते 
हैं जो गेर-दखीलकार की तरह होते हैं | -खेकारी जमीन के हिल्सेदार खेकारों से जो 
लगान वसूल करते है, उसमें का कुछ हिस्सा उन्हें मालिकाना रूप में मिलता हे । 
झौर यदि खेंकार बिना उत्तराधिकारी के मर जाय तो ज़मीन हिस्सेदारों की खुदकाश्त 
हो जाती है | 
खैकार एक प्रकार का किसान होता दे, जिसका हक उत्तराधिकारी को मिल 
जाता है । पर दूसरों. को किसी अन्य प्रकार से नहीं मिल सकता | बन्दोबरत के समय 
उनका लगान निश्चित कर दिया जाता है और उस बन्दोबस्त की अवधि में वह 
बढ़ाया नहीं जा सकता | . सरकार भी उन लोगों को खैकारी हक देती ढे, जिन्होंने 
सरकारी वेकार जमीन की उन्नति करके उसे खेती के काम लायक कर दिया है | 
सिरतन गेर-दलीलकार काश्तकार होते थे, किंतु वे कमायूँ में बहुत कम थे | 
केंचल ६ प्रतिशत सिरतन काश्तकार थे; किंतु १६४० के अनुसार वे भी मौरूसी 
काश्तकार बना दिये गए।. 
बनारस डिवीजन में काश्तकारों के अधिकार : वनारस में स्थायी वन्दो- 
वस्त है | अत्त; वहाँ वे ही सब काश्तकारी के अधिकार हैं, जो वह्भाल में हैं | अथांत्‌ 
वहाँ: पटनीदार ( ?लाफय्रएल्य: 7 €घणए्:८ प्र00675 ) काश्तकार शरह-मोश्रव्यन 
काश्तकार साख्तुलमिल्कियत ( 35-07097०:8४ए ॥८ा9068 ) मोरूसी काश्तकार 
होते हैं। १६४० के कानन के अनुसार गेर मौरूसी काश्तकारों को भी मौरूसी 
हक मिल गए; हैँ । 
उत्तर प्रदेश का काश्तकारी कानून १६४० : यत्रपि १६२६ के काश्तकारी 
कानन से काश्तकारों को हक हीन-हयात मिल गया था, किंतु फिर भी किसानों की 
स्थिति बहुत सन्‍्तोषजनक न थी | अधिक लगान वसूल करना, नजराना लेना, लाग 
और वेगार लेना और.विनाशकारी मुकदमेबाजी में कोई कमी नहीं हुई थी। अतएणव 
यह सोचा गया कि जब तके काश्तकारों को मौरूसी हक नहीं दे दिए जावेंगे, तब तक 
काश्तकारों के हितों की रक्ता नहीं हो सकती । 
जब नवीन शासन विधान के अन्दर प्रान्त में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल की स्थापना 
हुई तो कांग्रेंस मंत्रिमएडल ने १६३६ से एक काश्तकारोी कानून बनाकर काश्तकारा 
को मौरूसी हक दे दिए. | उस कानून की मुख्य बातें नीचे लिखी हैंः--- 

यह कामन आगरा और अवध दोनों ही प्रान्तों में लागू है। केवल देहरादून और 
मिर्जापुर जिलों के कुछ भागों में, जिसे जोनसार बावर कहते हैं, यह लागू नहीं होता 4 
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काश्तकार पय्नीदार काश्तकार, तथा काश्तकार शरह-मोश्रय्यन अथवा अवध के 
विशेष प्रकार के काश्तकार कोई भी इमारत बना सकते हैं| कुर्यें, तालाब, तथा नाली 
बना सकते हैं, भूमि में सव तरह का सुधार कर सकते हैं, जैसे बंजर तोड़ना, जर्मन के 
चारों ओर मेंड़ लगाना, भूमि को चौरंस करना, तथा पहाड़ी ढाल को खेती के योग्य 
करना इत्यादि | आगरा का मौरूसी काश्तकार तथा साख्वुलमिल्कियत काश्तकार सभी 
अन्य सुधार कर सकता दे, केवल वह तालाब नही बना सकता तथा अपने खेत के 
समीप ही कोई इमारत नहीं' खड़ी कर सकता | यदि वहाँ ऐसा स्थानीय रिवाज हो 
अथवा उसने जमी दार से इसके लिए लिखित आज्ञा प्रात कर ली हो तो वह तालाब 
या इमारत भी बना सकता है। जमी दार भी काश्तकार की लिखित सम्मति से उसके 
खेत में सुधार कर सकता है | केवल अवध में जमी'दार को यह अधिकार नहीं है | 
यदि किसी काश्तकार ने जमी'दार की सम्सति से यह सुधार किये हों ओर आगे चल 
कर उसको वेदखल किया जावे, तो उसको मुआविजा दिया जावेंगा। गैर मौरूसी 
काश्तकार के सिवा सभी काश्तकार अपनी जमीन पर पेड़ लगा सकते हैं | शर्त केवल 
इतनी है कि वें उससे दूसरों के खेत की कीमत कम न कर दें' | काश्तकार के खेत में 
जो पेड़ होंगे, वह काश्तकार की सम्पत्ति होगे | 
लागात तथा वेगार को समाप्त कर देना--लगान से अधिक वसूल करना, 
नजराना लेना, अववाब, हरी बयाई इत्यादि लागात वसूल करना तथा वेगार लेना 
कानून के विरुद्ध कर दिया गया है। केवल बाजारों और मेलों पर लागात लगाना, 
जिसे प्रान्तीय सरकार ने स्वीकृत दे दी हैं, ओर किसी प्रकार की ल्ाग बेगार, या कर 
नही लगाया जा सकता | यदि कोई जमी दार इसके विरुद्ध कार्य करेगा तो वह दण्ड 
का भागी होसा | 
चेद्खलो--ऊफोई काश्तकार केबल इसलिए, कि वह जमीन पर से बेद्खल हो 
गया है, गांव में अपने रहने के मकान से वेदखल नही हो सकेगा। साख्ठुल- 
मिल्कियत और मौरूती काश्तकार तथा नवीन कानून से बनाये गए, पैतृक (मौरूसी) 
काश्तकार बकांया लगान के कारण केवल उसी दशा में वेदखल किये जा सकते हैं, 
जब कि एक साल से अधिक का लगान वकाया हो । काश्तकार को बकाया लगान 
देने के लिए दो वर्ष का समय दिया जाता है| यदि दो वर्षों में भी वह लगान अदा 
न करे तो वेदखज्न कर दिया जावेंसा | किन्तु किसान के लगान न देने पर उसकी 
फसल को कुक करने का जो जमींदार का अधिकार था, बह छीन लिया ग्रया-। 
अत्ठु; जमीदार को अब किसान को परेशान करने का अधिकार नहीं रहा। 
साथ ही वह अपनी मालगुजारी सुविधापूर्वक वसूल कर सकता है । 
लगान का निश्चित करना ओर उसकी छ»दायगी : जब किसान जरमीदार 
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॥श्तकार पटनीदार काश्तकार, तथा काश्तकार शरह-मोझ्रय्यन अथवा अवध के 
शेष प्रकार के काश्तकार कोई भी इमारत बना सकते हैं | कुयें, तालाब, तथा नाली 
ना सकते हैं, भूमि में सव तरह का सुधार कर सकते हैं, जैसे बंजर तोड़ना, जर्म:न के 
गरों और मेंड़ लगाना, भूमि को चोरस करना, तथा पहाड़ी ढाल को खेती के योग्य 
रना इत्यादि | शरागरा का मौरूसी काश्तकार तथा साख्तुलमिल्कियत काश्तकार सभी 
उन्‍्य सुधार कर सकता है, केबल वह तालाव नहीं बना सकता त्था अपने खेत के 
'मीप ही कोई इमारत नही _खड़ी कर सकता । यदि यहाँ ऐसा स्थानीय रिवाज हो 
थवा उसने जमी दार से इसके लिए लिखित आज्ञा प्रात कर ली हो तो वह तालाब 
॥ इमारत भी बना सकता है | जमी दार भी काश्तकार की लिखित सम्मत्ति से उसके 
न्‍त में सुधार कर सकता है | केवल अवध में जमीदार को यह अधिकार नहीं है। 
दि किसी काश्तकार ने जमीदार की सम्मति से यह सुधार किये हों और आगे चल 
»र उसको बेदखल किया जावे, तो उसको मुआविजा दिया जावेंगा।| गैर मौरूसी 
गश्तकार के सिवा सभी काश्तकार अपनी जमीन पर पेड़ लगा सकते हैं | शर्त केवद 
'तनी है कि वें उससे दूसरों के खेत की कीमत कम न कर दें” । काश्तकार के खेत 
गे पेड़ होंगे, वह काश्तकार की सम्पत्ति होगे । 

लागात तथा चेगार को समाप्त कर देना--लगान से अधिक वसूल करना, 
'जराना लेना, अववाब, हरी वयाई इत्यादि लागात वसूल करना तथा वेगार लेना 
ग़नून के विंदद्ध कर दिया गया है। केवल बाजारों और मेलों पर लायात लगाना, 
जैसे प्रान्तीव सरकार ने स्वीकृत दे दी हैं, ओर किसी प्रकार की लाग बेगार, या कर 
ही' लगाया जा सकता | यदि कोई जमी दार इसके विरुद्ध काय करेगा तो वह दण्ड 
हे भागी होगा | 

- बेदखलो--फोई काश्तकार केवल इसलिए! कि वह जमीन पर से बेदखल हो 

या है, गाँव में अपने रहने के मकान से वेदखल -नहीं' हो सकेगा। साख्तुल- 
पेल्कियत और मौरूती काश्तकार तथा नवीन कानून से बनाये गए, पैतृक (मौरूसी) 
ग्श्तकार बकाया लगान के कारण केवल उसी दशा में वेदखल किये-जा सकते हैं, 
पव कि एक साल से अधिक का लगान वकाया हो । काश्तकार को वकाया लगान 
ने के लिए दो वर्ष का समय दिया जाता दे | यदि दो वर्षो में भी वह लगान अदा 
| करे तो वेदखज्ञ कर दिया जावेंगा | किन्ठु किसान के लगान न देने पर उसकी 
फसल को कुक करने का जो जमींद्ार का अधिकार उफ अ वह छीन लिया ग्रव्रा/ 
प्रत्तुन; जमीदार को अब किसान का परेशान करने का आधकार 
तराथ ही वह अपनी मालगुजारी सुविंधापू्वक. ,  रुसकता ई | 

लगान का निश्चित करना ४ ह 





जमीन का बंन्दोवस्त और मालगुजारी +४२७ 
सब मिलकर संयुक्त जमींदार माने जाते हैं ओर कानूनन सब एक साथ मिलकर माल- 
गुजारी के जिम्मेदार होते हैँ ओर उन सबका प्रतिनिधि उन्हीं में से एक होता हे, जिसे 
रदार या लम्बरदार कहते हैं। पर व्यवहार में प्रत्येक कुठ्ठम्ब के हिस्से की मालगुजारी 
अलग-अलग वसूल की जाती है। इसलिए यह जमींदार ऐसे काश्तकार होते हैं, जो 
खुद अपनी जमीन के माज्तिक होते हैं, (2८४६०४४ ?70]7772/079) | किसी-किसी 
अवस्था में किसी गांव के बहुत से काश्वकार मालिक (?८॥8४77 ?:0.776.078) 
एक ही वंश के होते हैं । सब की जमीन एक होती है और अलग-अलग काश्तकार जो 
काश्तकारी करता है, वह उसे एक समूह के काश्तकार की हैसियत से करता है | उस 
जमीन में उनका जितना हिस्सा होता है, उतनी ही उनकी जमीन होती दे और उसी 
के परिमाण में वें फायदे के हकदार होते हैं। मालशुजारी वगेरह उन्हीं के हिस्सों के 
अनुसार लगाई जाती है | पर वह समूह ऊस सारी जमीन की मालगुजारी का जिम्मेदार 
होता है। यदि उनमें से कोई एक काश्तकार अपना हिस्सा हिस्सेदारों को छोड़ किसी 
बाहरी आदमी को वेचें तो उसके साथ हिस्सेदारों को उस जमीन पर हकशफा का 
अधिकार होता है। झर्थात्‌ दूसरा हिस्सेदार चाहे तो उतने ही दाम पर किसी बाहरी 
आदमी के बदले लेने का अधिकारी हो सकता है | यहाँ पर बेचने वाले को या उस 
बाहरी खरीदार को कुछ बोलने की शुज्लाइश नहीं है | पर यह समूह टूट सकते हैं और 
उनके सब हिस्सेदार उस जमीन को अलग बँय्वाकर मालगुजारी की जिम्मेदारी भी 
झलग करवा सकते हैं। उस जमीन का बँटवारा भाई-चारा या पद्टीदारी सिद्धान्त पर 
हो सकता है। ऊपर दिया छुआ सारा वर्णन पंजाब के मध्य भाग और नैकऋत्य भाग 
में लागू होता है । पंजाब के नेऋत्य भाग में जमीन के मालिकों के सिवा एक ग्रकार 
के और हकदार पाये जाते हैं, जिन्हें चकदार, सिलहदार, तरादादागार या कासूर- 
ख्वार कहते हैं | यह बहुधा दूसरो की जमीन में अपने पेसो से सिंचाई के लिए कुयें व 
नहर बनवाते हैं। उन कुओं या नहरों पर तथा उन कुओं ओर नहरो से जिस जमीन 
पर सिंचाई होती है उस पर, उसके उत्तराधिकार को दूसरों को दे देने का अधिकार 
होता है| पर जमींदार यदि चादे तो उन हकदारों से उनके कुये या नहरो के दाम 
देकर उन्हें खरीद सकता है | 
जमी दारों को जो हक आगरा प्रान्त में हैँ, वही पंजाब में होते हैं। परन्ठु 

पंजाब के १६०० ईसवी के थूमि हस्तान्तरकरण कानून ( 2जीलाब्रा0गम 0 +7ते 
0८६ ) से जमीन को बेचने में कुछ अड़चन हो गई है । इस कानून के अज्ुसार कुछ 
जातियाँ खेतिहर जातियाँ मान ली गई हैं। कोई काश्तकार ऐसे व्यक्ति के हाथ जमीन 
चेच या रहन नहीं रख सकता, जो ललेतिहर जाति का नहीं दे | वहाँ कुछ जमीन को 
छोड़कर वाकी की जमीन का कही-कही' ३० वर्षों में और कहीं-कहीं २० बर्षों में 
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आपकार आगरा प्रान्त के जमी दारों के वरावर होता है | पर मध्यप्रान्त के मालगुजारों- 
का उनके किसानों पर अधिकार आगरा प्रान्त के जमी दारों से कम होता है | यहाँ के 
जास प्रकार के किसानों की वेदखली क्रिसी खास कानूनी कारण से श्रदालत की डिग्री पर 
का सकती है! मालगुजारों को काश्तकारों पर लगान बढ़ाने का अधिकार बहुत कम 
किसी 6 जगाने बन्दोबस्त अफसरों द्वारा नियत किया जाता है; और जो कुछ 
ढया भी जाता है, वह कुछ नियमित-अवधि के वाद ही बढ़ाया जा 
सकता है | सध्यप्रान्त में बीस-बीस वर्ष के लिए वन्दोवस्त किया जाता है | श्रगर 
5 गांव से एक से ज्यादा मालगुजार हुए, तो उनमें से एक लम्बरदार बना दिया 
जाता है। हट 
अगर गांव का चँँटवारा न हुआ हो तो उस गाँव के व्यवहारों के अनुसार 
आर गाँव का प्रचन्ध बाकी हिस्तेदारों की तरफ से करवा हे | पर ड्से यह अधि- 
भी नहीं होता कि वह हिस्सेदारों की जमीन हमेशा के लिए किसी को दे दे । 
नह गांव के चलन के अनुसार किसी जमीन को थोड़े दिनों के लिए किसान को पढे 
पर दे सकता है | किसानों से लगान वसूल करने का लम्बरदार का अधिकार गांव के 
“हार या किसी समभौते पर निर्भर रहता है | यदि उस गाँव में ऐसा व्यवहार या 
समभौता नहीं है, तो केवल लम्बरदार बना देने से उसे यह अधिकार नहीं मिलता 
के वह सारे गाँव के किसानों सेलगान वसूल करे। जहाँ कहीं लम्बरदार लगान 
वसूल करता है, तो इसलिए कि वहाँ के मालगुजारों ने उसे ऐसा करने का हक दे 
व्या है | गाँव का बँँस्‍्वारा करते समय मालगुजार उससे यह अधिकार वापस ले 
सकते हैं। 
मध्यप्रान्त में तीन प्रकार के काश्वकार होते थे | (१) कतई मौरूसी काश्त- 
कार (0७४०प६८ ()०८पफुथ्ा८ए 7'४797/9), (२) मौरूसी किसान, (३) गैर 
मौरूसी किसान | 
कतई मौरूसी हक पर उत्तराधिक्तार का हक होता है और मालगुजारों के 
हेकेशफ्ता की शर्त पर दूसरों को वेचा जा सकता है। मौरूसी हक कुछ केद के भीतर 
उत्तराधिकारियों तक जा सकता हैं; और वह कुछ उत्तराधिक्रारियों तंक, जा सकता है 
और कुछ उत्तराधिकारियों को बेचा भी जा सकता है। दूसरों के नाम वैय करने के लिए 
मालगुजार की आज्ञा की आवश्यकता होती है । और विना उस आज्ञा के बैयनामा 
रद किया ज्ञा सकता है | अगर मौरूसो काश्तकार किसी बाहरी आदमी को अपनों 
जमीन बैय कर देना चाहता है, तो उसे सिर्फ मालगुजार ही की मंजूरी लेन नहीं 
पड़ती वरन्‌ यदि उसका कोई उचराधिकारी हो तो उसकी भी मंजूरी लेनी पड़ती है। 
मौरूसी काइतकारी को रेहन नहीं किया जा सकता पर वह एक साल के लिए पढे 
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मान लिया गया श्लौर लाग वेगार इत्यादि गेर कानूनी बना दिये गए. । उसके द्वारा 
बकाया लगान पर १२ प्रतिशत से सूद घठा कर ६ प्रतिशत कर दिया गया | 
उड़ीसा सरकार ने किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए. श्६ १८ में एक 
बिल ( (00998 98॥97 प०006८४5 3ं!] ) पास किया | उसके द्वारा असंख्य 
छोटे क्रिसानों ओर काश्तकार मालिकों की वेदखली रोक दी गई और अदालत की 
डिग्री पर उनकी भूमि का नीलाम किया जाना रोक दिया गया | हु 
बिहार : १६३७ में बिहार के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने वहाँ के काश्तकारी 
कानून में संशोधन किया और उसके द्वारा किसानों को अधिक संरक्षण प्रदान 
किया गया | 
' अब बिहार के काश्तकारी कानून के अनुसार किसान को नीचे लिखी सुविधाएँ: 
मिली हैं | (१) जनवरी १६११ ओर दिसम्बर १६३१६ के बीच जो भी लगान में वृद्धि 
की गई थी, वह कम कर दी गई | (२) लगान को पैदाबार के रूप में वसल करने की 
प्रथा को समास कर दिया गया | (३) जहाँ भूमि को उबरा शक्ति रेत जमने से, भूमि 
पर जल आ जाने से, या अन्य किसी कारण से कम हो गई है, अथवा जहाँ जमींदारों 
ने सिंचाई के साधनों को देख-भमाल न करके उन्हें नष्ट हो जाने दिया हो उस भूमि 
की लगान में छूट कर दी जाती है | जहाँ स्थानीय वाजारों में ( अस्थायी कारणों से 
हीं) पैेदाबार का मूल्य घट गया हो, वहाँ भी लगान में कमी की जाती है | शेप 
भूमि पर एक उचित लगान बन्दोबस्त के समय निर्धारित क़रदी जाती है| (४) इस 
प्रकार घटाई हुई लगान या निर्धारित की हुई लगान १५ वष तक बढ़ाई नहीं जा 
सकती । (५) मोरूंसी अधिकार को बिना किसी रुकावट के काश्तकार दूसरे को दें 
सकता दे | किसी प्रकार की सलामी जमींदार को नहीं देनी पड़ती | गैर मौरूसी काश्त- 
कार यदि १२ वर्ष तक भूमि को जोतले तो उसे मौरूसी काश्तकार बना दिया जावेगा। 
(६) किसी प्रकार का अबवाब लगाना गैर कानूनी बना दिया गया है | (७) बकाया 
लगान पर ६४ प्रतिशत सूद निर्धारित कर दिया गया है । 
श्य्यतवारी प्रथा (सदरास ओर दम्बई) : मदरास के उत्तरी भाग में 
स्थायी बन्दोबस्त पाया जाता है और यहाँ की जमींदारी श्र काश्तकारी प्रथा वैसी ही 
है, जेसी कि बंगाल की । वाकी हिस्सों में रेव्यतवारी प्रथा प्रचलित है | सरकार अपनी 
मालगुजारी वसूल करने के लिए किसी जमींदार के बदले किसानों से सम्बन्ध रखंती 
है। कुछ अन्तर के साथ यह प्रथा बम्बई प्रांत, और बरार में भी पाई जाती हैं 
लगान सीधे किसान से तय किया जाता है और प्रत्येक किसान जितनी जमीन पर खेती 
करता है, उतनी का ही लगान देता है। काश्तकारो का लगान ३० वर्षों के लिए 
नियत होता है | जब तक किसान लगान देता रहता हे. तब तक जमीन सम्रकी बत्ती 
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बम्बई ; बम्बई में एक कानून (35778 ल्‍980]0675 2८६४ 938) बंनाकर 
कांग्रेस सरकार ने जमींदारी क्षेत्रों में काश्तकारों को सुरक्षित कर दिया है | इस कानून 
के अनुसार जमींदार काश्तकारं को जमीन से वेदखल नहीं कर सकता, यदि काशत- 
कार १ जनवरी १६३२ से लगातर जमीन को जोतता रहा है और १६३८ की लगान 
उसने दे दी हैं।और उस जमीन को वह पुरानी शर्तों पर आगे भी जोतना 
चाहता है| 
इससे पहले जमींदार लोग खालसा के गांव में काश्तकार को स्थायी ग्रधिकार 
नहीं देना चाहते थे। जब वे चाहते थे, तभी शिकमी काश्तकार (७727६ 2६ ७॥) 
को वेदखल कर देते- थे। शिकमी काश्तकार की स्थिति वास्तव में अत्यन्त दयनीय थी | 
बम्बई काश्तकारी बिल ( 307799ए 7'«४०४४८ए | ) ऐसे काश्तकारों की रक्ता 
करता है| इस बिल के अनुसार सुरक्षित काश्तकारों ( 7॥0:९८४९८० ॥'€एत्ब5 ) 
का नया वर्ग उत्तन्न कर दिया जावेगा। सुरक्षित काश्तकार वह होगा--( १ ) जो १ 
जनवरी १६३८ से पूर्व लगातार ६ वर्ष तक भूमि को इनाम, खोटी या ताल्लुकेदारी 
गांवों में जोतता रहा हो | (२) जिसने इस ग्रकार की भूमि को व्यक्तिगत रूप से जोता 
हो और जिसके जमींदार के पास ३१३३ एकड़ या अधिक सींची हुई भूमि या १०० 
एकड़ या अधिक दूसरे अकार की भूमि हो, या ओर किसी भी प्रकार की भूमि क्‍यों 
न हो जिसकी वार्निक मालगुजारी १५० रु० से अधिक हो। ऐसे किसानों की जो भी 
दिसम्बर १६ सेंप को बकाया लगान है, वह ४ बरावर-बरावर किस्तों में देनी 
गी। उन्हें तभी वेदखल क्रिया जा सकेगा कि जब वे लगान न दें, जमीन को खराब 
करें, उसे दूसरां को उठा दें या स्वयं न जोते' या फिर जमींदार उस भूमि को स्वयं 
जोतना चादे या फिर भूमि को सेती के अतिरिक्त अ्रन्य किसी कार्य में लगाना चाहें। 
सरकार इस प्रकार के काश्तकारों से उचित लगान लिया जावेंगा, इसकी गारंटी देती 
है | साथ ही यदि किसान ने भूमि में कुछ सुधार किये हों और वह वेद्खल किया 
जावे तो उसको उसका मुग्मावजा दिया जावेगा | किसान उस अधिकार को रेहन या 
ब्रेय नहीं कर सकता, किन्तु यह अपने वारिसों को कुछ केद के साथ दे सकता दें | 
इस अधिकार को अदालती डिप्री से भी नष्ट नहीं किया जा सकता | जहाँ तक सभी 
किसानों का प्रश्न है, इस बिल के अनुसार जमींदार द्वारा जो भी कर, लागया 
बेगार ली जाती थीं, वे सब गैर काननी घोषित करदी गई” | यदि कोई जमींदार 
कानन की अवहेंलना करे तो उस पर १००० रु० तक जुर्माना हो सकता है। * 
यद्यपि इस बिल से किसानों को भूमि पर स्थायी अधिकार मिलता है,' भूमि 
में किये हुए सुधारों का मुआवजा मिलने की व्यवत्या की गई है. और लाग,. वेगार 
इत्यादि को गैर कानूनी बना दिया गया हे, परन्ठु इसका असर प्रान्त में ८ या ६ 


श्द 
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को पजी लगाकर खेती के योग्य बनाना चाहिए, उसमें सिंचाई के साधन उपलब्ध 
करने चाहिएँ और यह नियम बना देना चादिए कि वह भूमि केवल खेत-मजदूरों को दी 
जावेगी | श्रच्छा तो यह हो कि वह भूमि खेत-मजदूरों को व्यक्तिगत रूप सेनदी 
जावे । बरन्‌ उनकी सहकारी कृषि समितियां स्थापित कर दी जायें ओर वह भूमि 
लम्बे पट्रे पर उन समितियों को दी जावे | इस प्रकार यहाँ सहकारी अथवा सामूहिक 
कार्मों का श्री गणेश क्रिया जा सकता है | इससे केवल यही समस्या दल नहीं होगी 
कि सेत-मजदूरों को खेती के लिए भूमि मित्र जावेगी, किन्ठ सहकारी फार्म तथा 
सामिहक खेती का भी देश में प्रचार हो सकेगा | 
५ (६. क्या जमींदारी प्रथा नए्र की जानी चा हुए ? हम ऊपर लिख चुके हं कि 
४ अमींदारों के शोषण से किसानों की रक्षा करने के उद्देश्य से काश्तकारी काबून बनाकर 
काश्तकारों के अधिकारों के सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया गया है; परन्तु फिर भी 
जमीदार लोग किसानों से वेगार लाग इत्यादि लेते ही हैं; शोर गेर-दग्बीलकार काश्तकार 
था शिकमी काश्तकार्र से मनमाने लगान वसूल करने का प्रयज्ञ किया जाता 
है। सच तो यह है कि जब तक किसानों के सर पर जमींदार मौजूद हैं, तव तक 
कराश्तकारों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता | 
जमीदारों से घह आशा की गई थी कि वे किसानों की अपने परिवार का अंग 
समझेगे और देश-हित के लिए समाज का नेतृत्व अहण करने वाले होंगे। किन्तु 
. अधिकांश जमीदारों ने अपनी उपयोगिता का परिचय नहीं दिया। प्रायः वे आराम- 
तहावी और कुछ दशाओं में बिलासिता का जीवन वितातें हैं। कितने ही जमींदार 
गांव छोड़कर अपने शौक पूरा करने के लिए शहरों में जा वसते हैं। उन लोगों से 
यह आशा करना व्यथ है कि वे कभी गांवों के सुधार की ओर प्रयल्नशील होंगे। इस 
प्रथा के सम्बन्ध में नीचे लिखी बातें विचार करने योग्य हैं | 9 हे 
(१) जमींदार बिना श्रम किये घन पाते हैं और उसका उपयोग अपने व्यक्तिगत 
सुख के लिए करते हैं, समाज-हित के विचार से नहीं | 
(२) वर्तमान अवस्था में किसान लगान के भारी वो से दवे रहते हैं; तो 
भी सरकार को राष्ट्रनिर्माण के कार्यों के लिये घन की .कमी रहती है | यदि जमींदारी 
प्रथा नष्ट कर दी जावे, तो किसानों का वोक भी हलका हो ,सकता है और राज्य की 
आय भी बढ़ सकती है । 
(३) जमींदार गैर मौरूसी काश्तकारों से मनमाना लगान वूल करते हैं और 
उन्हें पद्दा होने के समय वेदखल करने की धमकी देते हैं | 
(४) जमींदार त्यौहार तथा विवाह शादी के अवसर पर किसानों से नजराना 
तथा श्रनेक कर ज्षेते हैं | 
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अधिक न हो । 
जमींदारों का यह मुआवजा! सरकारी कोब से तिमाही या छुमाही किश्त के रूप 
में मिलता रहे | अभिप्राय यह कि बदलने वाली अवस्था में यह रकम भत्ते के तौर से 
दी जाय, जिससे कि जमींदार अपने को नये युग के अनुसार बना लें | इसलिए यह 
» “रकम जमींदारों को उनके जीवन काल में तथा उनके एक उत्तराधिकारी के समय तक 
,मिले | अगर वह और उसका उत्तराधिकारी जमींदारी के उठने के समय से २४ वर्ष 
से कम में मर ज्यय तो यह रकम २९ वर्ष तक मिलती रहे । 
अधिकांश जमींदार केवल नाम के ही जमींदार हैं | उनके पास जमीन बहुत 
थोड़ी-सी है और उस पर वें खुद ही काश्त करते हैं। २५० रु० तक मालगुजारी देने 
वालों को यदि वें चाहें तो काशतकार बनने का अधिकार मिल जाना चाहिए। इससे 
दिये जाने वाले मुआवजे की रकम कम हो जावेगी, ओर बड़ा लाभ-यह होगा कि 
जमींदारी प्रथा हटाने के विरोधियों की संख्या कम रह जावबेंगी और जमींदारी प्रथा को 
हटा देने में सुविधा होगी। जो लोग खेती करने के योग्य हैं, उन्हें उसका अ्रच्छा अवसर 
मिलेगा | जो जमींदार २५० रू० से अधिक सालाना मालगुजारी देते हैं, उनमें से 
जो चाहें वें ढाई सी रुपये तक की मालगुजारी की जमीन अपने पास रक्‍्खें और उसमें 
खुद खेती करें, नहीं तो ऊपर बताया हुआ मुआवजा लेकर जमींदारी का हक छोड़ 
दें | सारांश यह कि भविष्य में जमीन ऐसे ही आदमियों के अधिकार में रहे जो खुद 
खेती करते हों, दूसरों से खेती करा कर उसके सुनाफे से मौज उड़ने वाले 
जमींदारः न हों | मु 
क्या रेयतवारी प्रथा निर्दोप है ? : ऊपर हमने जमींदारी प्रथा को हटा देने 
की आवश्यकता बतलाई | किन्तु बतमान रैयतवारी प्रथा भी निदोंप नहीं है | रैयत- 
वारी प्रथा, जमींदारी-प्रथा की अपेक्षा, राज्य तथा प्रजा के बीच से एक मध्यस्थ कम 
होने के कारण अच्छी हो सकती है, परन्तु सिद्धांत से वह किसी भी दूसरी अनुपस्थित 
भू-स्वामी प्रणाली से भिन्न नहीं है | कृषक तथा जनता के दृष्टिकोण, जमीदार के स्थान 
पर, राज्य के अनुपस्थित भू-स्वामी बन जाने से भी कोई विशेष भलाई होने वाली नहीं 
है | रेयतवारी प्रणाली में सरकार अनुपस्थित भू-स्वामी से किसी प्रकार भी कम नहीं है, 
जिसका केवल लगान वसूल करने तथा अवसर पड़ने पर उसे बढ़ा देने में ही स्वार्थ 
रहता है। किसान को लगान, नकद अथवा जिन्स के रूप में चुकाने की जिम्मेदारी के 
बिना निर्वाह वेतन दिया जाना चाहिए | जब तक राज्य भूमि के, जिसका कि वह स्वामी 
होने का दावा रखता है, सुधार की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता तथा स्वयं 
मौसम तथा खेती की खराबी का उत्तरदायित्व बहन करते हुएए, किसान को उसका 
निर्याह वेतन नहीं दिलाता, वह अनुपस्थित. भू-स्थामी से किसी हालत में अच्छा नहीं है। 
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साधारण चुनाव हुए और अधिकांश प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिमए्डलो की स्थापना हो 
गई, तो “जमींदारी प्रथा का नाश हो” का आन्दोलन उग्र रूप धारण कर गया | 
कांग्रेस ने चुनाव सम्बन्धी घोषणा में किसानों को आश्वासन दिया था कि वे अधिका- 
रारढ़ होने पर जमींदारी प्रथा का नाश कर देंगे | अतएव विहार तथा उत्तरप्रदेश में 
प्रान्तीय एसम्बलियो ने जमींदारी प्रथा को नष्ट करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया 
और जमींदारी नब्ट करने के लिए. कमेंटियों बिठा दी गई” । इन कमेटियों ने इस 
बात की सिफारिश की कि छोटे-बड़े सभी जमींदार नष्ट कर दिये जाबें और उन्हें एक 
निश्चित योज्ञना के अमुसार हर्जाना दे दिया जावे। 
बिहार तथा उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल, वम्बई, उड़ीसा, तथा 
मद्रास में भी जमींदारी प्रथा का शीघ्र ही उन्मूलन होगा। यद्यपि यह तो निश्चित है 
कि अब जमींदारी प्रथा का शीघ्र ही अन्त होने जा रहा है, किन्तु उसके उपरान्त जमीन 
का बन्दोबस्त किस प्रकार होगा, यह थश्रमी निश्चित नहीं है। यद्यपि सम्भावना इसी 
बात की है कि किसान का ही भूमि पर स्वामित्व स्वीकार कर लिया जांबेंगा । 
होना तो यह चाहिए था कि इस अवसर से लाम उठाकर सरकार सहकारी 
खेती ((०0-0०]7274(ए८ ४77778) को प्रोत्साहन देती, जिससे खेती का सुधार 
हो सकता और देश में गहरी खेती वैज्ञानिक ढक्ल से हो सकती | 
अवश्यकता इस बात की है कि जब जमींदारी प्रथा नष्ट हो जाय तो गाँवों में ग्राम- 
सहकारी समिति या ग्राम-सहक्ारी फार्म स्थापित कर दिये जायें | यह समितियाँ या 
सहकारी फाम ही गांव की भूमि का स्वामित्व अहण करें। भारतवर्ष में आम-सहकारी 
समितियाँ अधिक सफल होगी | सहकारी समिति गांव वालो की ओर से भूमि का स्वा- 
मित्व ग्रहण करे । मूलतः किसान ही भूमि के स्वामी होगे, किन्त॒ स्वामित्व का यह 
अधिकार सहकारी समिति अहर करेगी । सहकारी समिति बहुमत होने पर चकबनन्‍्दों 
करवा सकेगी | सिंचाई के लिए सहकारी समिति कुएँ अ्रथवा सहकारी तालाब खुदवा 
केगी | अच्छे बीज, ओजार और खाद का प्रवन्ध करेंगी और यंत्र किराये पर देगी | 
यही नहीं, सहकारी समिति किसान सदस्य को यह भी बतलावेंगी कि उनको कितनी 
भूमि पर कितनी फसल उत्पन्न करनो होगी और समिति ही गांव की फसल को बेचने 
का प्रबन्ध करेंगी | इसमें कोई संदेह नहीं कि सहकारी समिति का संगठन हो जाने से 
किसान की स्वतन्त्रता कुछु कम हो जावेंगी। किन्तु खेती की उन्नति के लिए तथा 
किसानों के लाभ के लिए यह ग्रावश्यक है कि जमींदारी प्रथा का नाश होने के उप- 


रानत वह असंगठित न छोड़ दिये जावें | 
इससे दो बड़े लाभ होगे । एक तो क्िंसान को बढ़ी मात्रा की खेती के सभी 


लाभ प्राप्त हो जावेंगे, वे आधुनिक ढन्न से गहरी खेती कर सकेंगे और भूमि की पैदा- ४ 
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उत्पादन पर नियंत्रण रखना होगा। साथ ही किसान में अत्यधिक व्यक्तिवाद तथा 
भूस्वामित्व की तीत्र भावना उत्तन्न न हो जावे, इसको भी देखना होगा | भविष्य में 
देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अन्न तथा अन्य खाद्य सामग्री तथा उद्योग- 
धन्धों के लिए अधिकाधिक कच्चा माल उत्तन्न करने की आवश्यकता होगी । यह सब 
छोटे-छोटे बिखरें हुए; खेतों, पुराने औजारों तथा पिछड़ी हुईं खेती की पद्धति से नहीं 
हो सकता | और जब तक हम किसान को आज की भांति असंगठित छोड़ देते हैं, 
तब तक यह कल्पना करना कि खेती की उन्नति होगी, छुराशा मात्र रहेगी | अ्रस्त; 
जमींदारी प्रथा को नष्ट करने के साथ-साथ हमें गाँव सहकारी समितियों की स्थापना की 
ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । 
यदि हमने जमींदारी प्रथा को नष्ट करने के साथ-साथ खेती के उन दोषों को 
दूर नहीं कर दिया, जिनके कारण खेती का धन्धा आज पिछड़ी दशा में है; तो उसका 
परिणाम यह होगा कि न तो हम देश में उत्पादन ही बढ़ा सकेंगे, जिसकी आज देश 
को बहुत आवश्यकता है और न किसान को शोपण से ही बचा सकेंगे । यदि केवल 
जमींदारी प्रथा को ही नष्ट कर दिया गया, और कुछ छुधार न किए गए, तो कुछ 
समय के उपरान्त छोटे किसानों के स्थान पर पूं जीपति किसान दिखलाई देंगे ओर 
साधारण किसान का शोपण ज्यों का त्यों बना रहेगा । आज भी पूँजीपति इस ओर 
से उदासीन हों--ऐसी वात नहीं हैं । तनक उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, सीतापुर तथा 
अरबध के अन्य जिलों में जाइए | भारत के प्रसिद्ध व्यवसायियों के हजारों एकड़ के 
फार्म मिलेंगे | लखीमपुर जिले में बिड़लाजी के विशाल फार्म को देखिये, जहाँ बड़ी 
मात्रा की खेती के लिए सभी साधन उपलब्ध हैं। विहार के चम्पारन तथा अन्य 
प्रदेशों में भी पूं जीपति किसानों का प्राढुर्भाव हो रहा है | लेखक का यह निश्चित मत 
है कि जमींदारी-प्रथा के नप्ट करने के साथ ही साथ सरकार ने यदि साधारण किसान 
की थआर्थिक स्थिति को हढ़ करने तथा उसको आधुनिक ठज्ञ की खेती करने की सारी 
सुविधायें प्रदान न कीं तो थोड़े वर्षों के उपरान्त देश में पूं जीपति किसान ही दिखलाई 
देंगे और किसान उन विशाल फार्मों पर सजदूर की भांति मजदूरी करता दिखलाई 
पड़ेगा । जमींदारी-प्रथा नष्ट कर देने से ही हमारा उद्देश्य सफल नहीं हो जावेंगा, हमें 
उसके लिए; नवीन प्रबन्ध करना होगा । 
किन्त॒ दिखलाई ऐसा देता है कि हमारी प्रान्तीय सरकारों का ध्यान महत्त्व- 
पूर्ण प्रश्न की ओर इतना अधिक नहीं है। वे केवल इस समय जमींदारी प्रथा को नष्ट 
कर देने का ही विचार कर रही हैं और किसान को भूमि का स्वामी बना देना 
चाहती हैं । ह 
उत्तर प्रदेश में जमींदारी-उन्मुलन कानून : उत्तर प्रदेश का जमींदारी 
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किसान मान लिए जावेंगे | (२) शेष किसान सीरदार? कहलावेंगे | इनका अपन 
भूमि पर स्थायी ओर वंश परम्परागत अधिकार रहेगा श्रौर वे भूमि पर जो चाहें सुधा 
कर सकेगे | उन्हें पूरी लगान देनी होगी ओर वे भूमि को भ तो वेच सकेंगे और + 
बंधक रख सकेंगे । ( ३ ) थोड़े से किसान आसामी? रहेंगे जिन्हें भूमि में मोरूर्स 
अधिकार नहीं दिए. जा सकते | यह 'आसामी? किसान उन 'भूमिधरः ओर सीरदार 
किसानों की भूमि को जोतेंगे जो कि किसी कारणवश अपनी भूमि को नहीं जोत 
सकते | े है 

इस आशंका को दूर करने के अभिप्राय से कि कही भविष्य में फिर जमींदारी 
प्रथा उत्तन्न न हो जावें, कानून में यह प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कोई भूमिधर 
सीरदार अपनी भूमि को उठा नहीं सकता । उसको स्वयं खेती करनी होगी। केवल 
नाबालिगों, विधवाओं, शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से अशक्त व्यक्तियों तथा जल 
थल और नभ सेना में काम करने वालों को यह छूठ दी गई है कि वें अपनी भूमि 
को आसामियों को उठा दें । 

जो किसान कि इस कानून के पूवः मौरूसी कश्तकार नहीं थें, और जैसे कि 
सीर? के काश्तकार अथवा जो किसी मौरूसी काश्तकार के उप-काश्तकार थें, उनको 
पाँच बष तक वेद्खल नहीं किया जा सकता | उसके बाद यदि वे उस भूमि की लगान 
का १७ शुना चुका देंगे तो वे 'भूमिधर” बन जावेंगे | 

भविष्य में अलामकारी जोत बढ़ न जावें इस उद्देश्य से ग्रार्थिक जोतों का 
विभाजन कानून से वर्जित कर दिया गया है। साथ ही धनी व्यक्ति बहुत अधिक भूमि 
को न हथियालें इस उद्देश्य से यह नियम बना दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति ३० 
एकड़ से अधिक भूमि खरीद कर अथवा भेंट स्वरूप प्राप्त कर नहीं रख सकता | 

ऐसी भूमि जो कि सबों के उपयोग की है, जैसे आबादी, रास्ते, जलाशय, 
जंगल, मछलियाँ सार्वजनिक छुयें, तालाब, तथा नाले इनका स्वामित्व गाव समाज को 
प्राप्त होगा | गाँव पंचायत गाँव समाज की ओर से उस भूमि का प्रत्नंघ करेगी | 

छोटे-छोटे बिखरे हुए; खेतों पर वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं हो सकती अतएव 
इस कानन में सहकारी खेती करने की सुविधा प्रदान की गई है | कोई दस भूमिधर 
या सीरदार किसान जिनके पास ५० एकड़ अथवा उससे अधिक भूमि हो अपनी भूमि 
को एक सहकारी फार्म में परिणत कर सकते हैं। सहकारिता विभाग का रजिस्ट्रार 
उनके सहकारी फार्म की रजिस्ट्री कर लेगा । 

दूसरे प्रकार का सहकारी फार्म अनार्थिक जोतों का होगा | यदि किसी गाँव 
के दो तिहाई अनार्थिक जोतों के किसान जिनके पास दो तिहाई भूमि हो सहकारी , 


फार्म स्थापित करने की इच्छा प्रगट करें तो शेप किसानों को सहकारी फार्म में :7. 


शा 
है 
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सफल होते हैँ उसका मुख्य कारण यह है कि उन्हें लगान वसूल करने का अधिकार 
प्राप्त है । यदि जमींदारों का यह अधिकार छीन लिया जावे तो वे किसान को परेशान 
“न कर सकेंगे | विहार के स्व-प्रथम जमींदार महाराजा द्रभंगा ने हाई कोर्ट में इस 
कानून के विरुद्ध दावा किया और हाईकोर्ट ने इसको अमान्य ठहरा दिया | 
बंगाल : पश्चिमीय बंगाल में भी जमींदारी उन्मूलन विधेयक पास हो गया 
है | उसके अनुसार दस वर्षों के अन्दर जमींदारी उन्मूलन का काय॑ सम्पन्न हो जावेगा | 
इस विधेयक में नीचे लिखी बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है (१) हर्जाना 
कितना हो और किस प्रकार दिया जाबें (२) जो लगान बकाया है उसका और 
जमींदारों के कर्ज का क्या प्रबन्ध हो। (३) जमींदारी उन्मूलन के उपरान्त काश्तकारी 
कानून क्या हो। किस प्रकार बिखरे खेतों की चकबन्दी की जावें तथा बूगापद्धति 
जिससे किसान की स्थिति दयनीय बनी हुई है किस प्रकार नष्ट की जावे । 
विधेयक के अनुसार जमींदारी की शुद्ध आय का आठ से पन्द्रह गुना तक 
हर्जाना दिया जावेगा | जमींदारी की शुद्ध आय को जानने ,के लिये जमींदारी की कुल 
आय में से लगान वसूली का उचित खर्चा, मालगुजारी, तथा तालाब अथवा कुओ 
की मरम्मत का खर्चा घटा दिया जावेगा | जो जमींदारियाँ किसी दान या घमदि में 
दी गई हैं उन मन्दिरों, पाठशालाओं तथा अन्य संस्थाओं को सरकार सदेव के लिए 
उतनी रकम प्रतिवर्ष देती रहेगी जितनी कि उनकी जमींदारियों की शुद्ध आय है। इस 
विधेयक के श्रनुसार छोटे जमींदारों के ऋण को घटा दिया जावेंगा तथा उनकी कुल 
बकाया लगान को वसूल कर दिया जावेगा | 
_ विधेयक के अनुसार जमींदारी उन्मूलन के पश्चात्‌ प्रान्त में केवल एक प्रकार 
का किसान रह जावेगा | सरकार एक मात्र जमींदार होगी और सब किसान मौरूसी 
काश्तकार होंगे। किसानो को अपनी भूमि को दूसरों को उठाने की छुट नहीं होगी 
उन्हें भूमि स्वयं जोतानी होगी | साथ ही विधेयक में भूमि के विभाजन पर भी प्रति- 
बन्ध लगाया गया है। किसी भी किसान के पास ६० बीघा से अथवा परिवार के प्रत्येक 
सदत्य पीछे ५ बीघा (जो भी अधिक हो) से अधिक भूमि नहीं रह सकती | यद्यपि इस 
विधेयक के अनुसार किसान को केवल मोरूसी काश्तकार के अधिकार प्राप्त हुये हैं, 
परन्तु व्यवहार में वह एक स्वामी कृपक ( ?८28976 970[97९007 ) होगा | 
मद्रास : मदरास में मी जमींदारी उन्मूलन विधेयक एसैम्बली से पास हो 
गया। जमींदारों को नियमानुसार हर्जाना दे दिया जावेगा और उत्तरी सरकार के 
जिलों में भी क्रिसान को शेप प्रान्त की भांति रैयत बना दिया जावेगा । सारे प्रान्त में 
सेयतयारी प्रथा स्थाविंत हो जावेगी | मदरास में क्योंकि कुछ जिलो में ही जमींदारी प्रथा 
प्रचलित है, झतः ह्जाने की रकम उतनी अधिक नही होगी जितनी कि उत्तरप्रदेश, 


हि 
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भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है | लगभग चालीस करोड़ आबादी वाले इस महा 
देश में लगभग ७५ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। जिस देश 
में लगभग तीन चौथाई जनसंख्या खेती करके गजारा करती हो, वहाँ गांवों की बहुता- 
यत होना अ्रवश्यम्भावी दहै। यही कारण हे “के विभाजित भारत में साढ़े पांच लाख 
गांव हैं, जिनमें देश की लगभग ८८ प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है | ऐसी दशा 
में यदि भारतवष को गांवों का देश कहा जाता है, तो कोई आश्चर्य नहीं है। महात्मा 
गाँधी ने ठीक ही कहा था कि वास्तविक भारत की जानकारी कलकता और वम्बई 
जैसे विशाल नगरों को देखने से नहीं हो सकती है | यदि किसी को, भारतवप का 
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सच्चा रूप देखना हो तो उसे गाँवों की ओर जाना चाहिए |? 


६३+-तरीक०+-+9- 


ऊपर दिये हुए विंवरण से यह तो ज्ञात हो गया कि हिन्दुस्तान में गाँवों का 

बहुत महत्त्व है। गाँव कोई नवीन संस्था नहीं है, वह हजारों वर्ष पुरानी है, ओर आज 
भी जब कि उसकी सब ओर से उपेक्षा हो रही है, वह जीवित है | परन्ठु गॉवां की दशा 
अत्यन्त गिरी हुई है। गाँवों में रहने वाले श्रधिकांश ग्रामीण पशुवत्‌ जीवन व्यतीत 


न जन अटल निजी ज बज 


करते है दरिद्रता, गन्दगी, रोग, ईरष्या-दप, लड़ाई-भगड़े, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, 
मुकदमेबाजी, ऋण और अशिक्षा का मांवों में एकछत्र राज्य है । सच तो यह है कि 
गाँवों को दशा अत्यन्त दयनीय है | वहाँ न तो स्कूल, हास्पिटल ओर सड़कें ही होती 
हैं और न सभ्यता के दूसरे साधन ही मिलते है। 

सैकड़ों वर्षों से नगरों द्वारा गाँवों का शोषण होता रहा है। गाँवों का आ्थिक 
शोषण ही हुआ हो, केवल यही बात नहीं है | प्रान्तीय सरकार अपनी आय का 
अधिकांश भांग गाँवों से वसूल करती है और उस आय का अधिकांश भाग नगरा पर 
व्यग करती है। जमीदार भी लगान वसूल करके अधिकतर नगरों में व्यय करते ह । 
इसका फल यह हुआ कि गाँव निर्धन हो गए। जमींदारों के नगरों म॑ जाकर बसने से 
एक हानि यह हुई कि जो भी गाँवों में शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति यैं, वें गंवा मे 


नहीं रहे । क्रमशः गाँवों में बुद्धि और घन का क्षकाल हो गया | इसका फल यह हुआ... 
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रुक नहीं सकते। वास्तव में हमारे ग्राम-सुधार आन्दोलन का यही लक्ष्य होना 


चाहिए । 
मोटे तौर पर हम्र यह कह सकते हु कि गांवों की नीचे लि खी मुख्य सम स्यायें 
कं ज्डं कर न है ४०$ +ण. .....3लननन«े-+-ंमीननेन 3... नम नन नमन नक-नननननननम-मकनननननननननननननननन 3 नी नितिन ए.7 7 5 


7 १--पमवासियों का पूर्ण निराशावादी दृष्टिकोण. । गांव वाला इस बात का 
विश्वास हो नहीं करता कि उसकी दशा सुधर सकती है । अतः वह अपनी दशा सुधा- 


रने का प्रयत्न भी नहीं करता | 

२--गाँव सें सफाई का अमाव | 

३--गाँव में स्वास्थ्य-रक्षा तथा उसके सिद्धान्तों की जानकारी न होना और 
चिकित्सा तथा ओषधियों का नितान्त अभाव | 

४--गाँवों में शिक्षा की कमी । 

५-यांवों में मनोरंजन के साधनों की कमी | हे 


हर 


“ई--पशुआओं की समस्या वथा उनकी उन्नति के उपाय |] 
५»७--खेती बारी को उन्नति | 
८-गांवों में लड़ाई-कृगड़े और सुकदमेंवाज़ी | 
«“--प्रामीख ऋण की समस्या । 
४७ १०-गांवों में धन्‍्धों की कमी और आय के साधनों का न होना । 
१>-गांवों में गसमागसन के साधनों का अभाव | 
१२--गांबों का सामाजिक जीवन पिरा हुआ होना। 
अब हम इन संमस्यांशों के सम्बन्ध से विस्तारपू्वक लिखें गे | इनमें से कुछ 
समस्याञ्रों के सम्बन्ध में तो हम पहले ही विस्तारपूवक लिख चुके हैं | उदाहरण के 
लिए खेतीबारी को उन्नति, आमीण ऋण, पशुपालन, इत्यादि | अस्त; हम यहाँ केवल 
उन्हीं समस्याओं के सम्बन्ध में लिखेंगे, जिनके बारे में हमने पिछले परिच्छेदों में नहीं 
लिखा है | 
किसानों का निराशावादी इृष्टिकोश--वास्तविक बात तो यह है कि ग्राम- 
वासी इतने अधिक निराशावादी बन गए हैँ कि उनको चाहे जितना कहा जावे, उन्‍हें 
यह विश्वास ही नहीं होता कि उनकी दशा सुधर सकती हे । यही कारण है कि जब उनसे 
किसी नवीन खुधार को स्वीकार करने के लिए कहा जाता है, तो वे इच्छा पूवंक उसे कभी 
स्वीकार नहीं करते | यदि आम का-रहने वाला चेचक का टीका लगवाता है, तो इस 
कारण नहीं कि उसका विश्वास है कि वह लाभदायक है, किन्तु सरकारी कर्मचारियों 
के भय से अथवा सरकारी कर्मचारियों को प्रसन्न करने के लिए वह ऐसा करता है। 
सरकार किसानों के हितो की रक्षा करने के लिए कानुन बनाती है ,परन्ठु वह कानून का 


हे 
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प्रामवासियों को भाग्यवादी से पुरुषार्थी और निराशाबादी से आशावादी कैसे 
चनाया जावे ! इसमें तनक भी संदेह नहीं, जब तक आमवासी यह विश्वास नहीं करने 
लगते कि उनकी गिरी हुई दशा में सुधार होना सम्भव है, ओर अपनी दशा सुधारने 
के लिए उनमें उत्कद लालसा उत्पन्न नहीं होती तव तक गांवों का सुधार होना सम्भव 
नहीं है| गांवों का सुधार स्व्रय॑ं ग्रामवासियों के द्वारा ही होना सम्भव है, श्रन्यथा हो 
ही नहीं सकता | यदि सरकार अथवा अन्य कोई रुस्था किसी गांव में नालियाँ,.सड़के 
तथा श्रन्य झ्रावश्यक खुविधायें उपलब्ध कर दे तो थोड़े दिनों के पश्चांव्‌ गाँव में 
उनका चिह्न भी नहीं रहेगा | नालियां और सड़कों की देखभाल, सफाई ओर मर- 
म्मत कौन करेगा ! गाँव वाले तों उन्हें चाहते नहीं थे | वे तो उन्हें दान स्वरूप में 
मिली हैं। जिस वस्तु के लिए हम परिश्रम करते हैं अथवा घन व्यय करते हैं, उसका 
ठीक उपयोग भी करते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं| अतएव सरकार तथा 
ग्राम-सुधार का कार्य करने वाली संस्थाओं का काय केवल इतना ही हीना चाहिए कि 
वे अनुसंधान करें। भराम-समस्याओं को किस प्रकार हल किया जा सकता है, इसका 
अध्ययन करें और उसके अनुसार योजना बनाकर गाँव वालों को बतायें | 

यह तो हुआ काम करने का ढंग; परन्धु किसान के निराशावादी तथा भाग्य- 

बादी दृष्टिकोण को कैसे वदला जावे | इसके लिए निरन्तर प्रचार तथा शिक्ता की 
आवश्यकता होगी | शिक्षा तथा प्रचार के द्वारा ही आमवासियों का दृष्टिकोण बदला 
जा सकता हैं। जब ग्रामवासियों का दृष्टिकोण बदल जावेगा, तभी उनमें अपनी वत॑- 
मान दयनीय दशा के विरुद्ध असंतोप और घुणा उत्पन्न होगी | जिस दिन ग्रमवासियों 
में अपनी गिरी हुई दशा के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न हो जावेगा और वे  भाग्व॑बादी नहीं 
रहेंगे, उसी दिन से गाँव की दशा स्वयं सुधरने लगेगी । 

आज तो भारतीय किसान घोर भाग्यवादी बन गया है | यदि खेती की फसल 
नए हो जाता हू बल मर जाता है, कर्ज में जमीन-जायदाद बिक जाती है था बीमारी ह 
में उसके परिवार का कोई व्यक्ति मर जाता है, तो वह “भाग्य का दोप? कह कर चुप हो 
जाता है। उस विपत्ति को दूर करने के लिए कोई प्रयक्ष नहीं करंता | बाप-दादों से 
चला आने वाला ऋण, जरमीदार, पुलिस, तहसील के कर्मचारियों तथा अदालत के 


पल ककप्रा भा 


इतना निराशावादो बना दिया है कि वह. यह स्वप्न में भी नहीं सोचेता के उसकी 
दयनीय स्थिति में सुधार हो सकेता है'। जब- आम-सुधार-कार्यकर्ता उससे! कहता है 
कि यदि किसान उसको बातों पर ध्यान दे, तो उसकी दशा सुधर. सकती है, तो किसान 
उनकी बात सुन तो लेते है, किन्तु उस पर विश्वास लहीं करते | ओर जर्ब तक गाँव 


अप वेकक जम 
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पड़ती हैं | इस भयंकर श्रार्थिक हानि के अतिरिक्त प्रति वर्ष लाखों स्त्री-पुरुषों को घोर 
कृष्ट उठाना पड़ता हैं [? 

'इस सम्मेलन का विश्वास हैं कि इस भयंकर जनशक्ति की हानि अपेक्षाकृत 
थोड़े से व्यय से रोकी जा सकती है। सम्मेलन की राय में यह स्थिति अत्यन्त चिन्ता- 
जनक है, जिसका सुधार होना नितान्त आवश्यक है| इस सम्मेलन का यह भी 
विश्वास है कि भारत की निर्धनता का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण रोके जा सकने वाले 
रोगों द्वारा होने वाली कार्यक्षमता की हानि ही है। अतएवं धन की कमी इस आव- 
श्यक सुधार में बाघक न होनी चाहिए |? 

ध्यान रहे, ऊपर दिया हुआ प्रस्ताव भारत के प्रमुख डाक्टरों के सम्मेलन ने 
पास किया है | इससे हमारे गाँव के स्वास्थ्य और सफाई की समस्या पर प्रकाश 
पड़ता है| . 

क्रिसी-किसी प्रान्त में कुछ भयंकर रोगों ने स्थायी अड्डा जमा लिया है, जो 
प्रतिवर्ष लाखों की रूख्या में ग्रामवासियों को मृत्यु के कराल गाल में पहुँचा देते हैं । 
असहाय ग्रामवासी इनको देवी कोप समझकर चुपचाप सहन करते रहते हैं| वे समझते 
हैं कि इनका कोई उपचार नहीं है | क्रमशः वे पूर्ण भाग्यवादी बन गए हैं । यह सब 
कुछ होते हुए भी गांवों में चिकित्सा का कोई भी प्रबन्ध नहीं है ! 

अब तनक गाँवों की सफाई के विषय में सुनिये | गाँवों में जाकर देखिए तो 
सर्वत्र गन्दगी पाइयेगा | यदि आप किसी रास्ते पर जा रहे हों, हवा में हुगंन्ध आने 
लगे, मक्खियाँ उड़ती हुई अधिक दिखलाई दें, तो समझ लेना चाहिए कि गाँव समीप 
आरा रहा है | यदि आगे बढ़ने पर गन्दे पानी से भरे हुए ताल और पोखरे तथा खाद 
और कूड़े के ढेर दिखलाई दें, तो समझ लेना चाहिए, कि हम आबवादी में प्रवेश कर 
रहे हैं | इन तालाबों तथा पोखरों में गनन्‍्दा पानी सडा करता हैं। अनेकों रोगों के 
कीठाणु यहां जन्म लेते हैं। घरों में नालियाँ-या_ नावबदान नहीं होते, जिनके कारण 
धरो का पानी गलियों में बहता रहँता है | गाँव की गलियाँ कच्ची होती हैं, वे कमी भी साफ 
नहीं होतीं, उन पर धूल और कूडा जमा रहता है। वर्षा में तो यह दलदल बन 
जाती हैं। किसानों की स्त्रियाँ घरों को तो साफ रखती हं, किग्तु गली में कोई भी 
सफाई नहीं करता । अधिकतर गांवों के घरों में शोचण्ह नहीं होतें, स्त्री-पुदप बाहर 
मैदान में शीच को जाते है | गाँव के चारों ओर मैदान, खेत, जज्ञज् तथा तालाब ही 
गाँव वालों के शौच-स्थान होते हैं । इससे गांव में मन्दगी फैलती दे, तथा वायु 
अशुद्ध होती है | गांव के तालाव का जल अंग साफ करने के काम में लाया जाता 
है | इस कारण वह बेघा हुआ पानी अत्यन्त दूषित और निपराक्त हो जाता है। गाव 

के भ्रन्दर ही खाद के ढेर लगे -रहते हैं, जिन पर मक्खियां मिनमिनाया करती हैं | 
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का पानी उसमें न जाने पावे | जब ताल बिलकुल सूख जावे, तब उसे लेवल (चौरस) 
करवा दिया जावे और गांव के बालकों के लिये खेल का मेदान बना दिया जावे | यदि 
गांव में न ( (.0॥50][020907 ) कर दी जावे, तो गांव की आस-पास की 
भूमि, खाद के गड़हों, शौच-स्थानां, तथा सैल के मैदानों के लिए बचाई जा सकती है, 
और ताल कुछ दूरी पर खोदा जा सकता है। एक बात ओर ध्यान में रखने की है | 
नये ताल में गांव का पानी न जाने दिया जावे । गांव की ओर एक मेड़ बना दी 
जावें। केवल जंगल का ही पानी ताल में जावे | गांव से बहा हुआ पानी बहुत गन्दा 
होता है । गांव का पानी यदि खेतों की ओर बह जावे, तो अच्छा है। गांव की मरम्मते' 
करने के लिये गांव वाले दूर से मिट्टी लाव, गांव के पास से न खोदें | रे 

खाद के गड़हे : अभी तक गांव वाले जो कुछ भी खाद बनाते हैं। वह ढेर 
लगाकर बनाते हैं, इससे खाद भी अच्छी तैयार नहीं होती ओर गांव में गंदगी बढ़ती 
है। इन्हीं खाद के ढेरों के कारण गांव में मक्खियां बढ़ जाती हैं और हवा से गंदगी 
के कण उड़-उड़ कर पानी, भोजन तथा आंख में पड़ते हैं। गाँव की सफाई के लिए 

- यह आवंश्यक है कि खाद को गड़हों में रक्खा जावे । प्रत्येक किसान दो गड़हे खोदे, 

और जब तक एक में खाद तैयार होबें, दूसरे में गोबर तथा कूड़ा-कचरा डाला जावे । 
गड़हे के भर जाने पर उसे मिट्ठी से ढक दिया जावें। गड़हा पांच था ६ फुट गहरा 
होना चाहिये | इससे दो लाभ होंगे, एक तो गांव में कूड़े के ढेर नहीं रहेंगे और दूसरे 
अमी जो बहुत-सी खाद व्यथ फिक जाती है, वह उपयोंग में आ जावेगी | अच्छी खाद 
से अच्छी फसल तैयार हो सकेगी। किंतु एक कठिनाई यह है कि गांव के पास गड़द्दे 
खोदने को जगह नहीं मिलती, ओर बहुत दूर खोदने पर घर का गोबर, तथा कूड़ा 
करकठ उसमें सारा का सारा डाला नहीं जा सकता । 

शौच-स्थान : यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि गांव के घरों में 
शोच-स्थान नहीं होते, इस कारण गांव के चारों ओर गन्दंगी रहती है | गांव- 
वासी अधिकतर नंगे पैर रहते हैं, अतः मल उनके पैरों में, लगता है 
उससे एक प्रकार का हुकबर्म रोग उत्तन्न होता है। जब मल सूख जाता है तो वह 
हवा के साथ उड़ कर गाँव के कुझँ के पानी, भोजन तथा पशुओं के चारे को दूषित 
करता है ओर मनुष्यों की आँखों में पड़ता है | गाँव वालों का यह विंचार भ्रमपूर्य है 
कि खेतों में शौच जाने से भूमि की उत्पादक शक्ति बढ़ती है | जब तक खाद सक़ 
तैयार न हो जावे, वह भूमि की उत्तादक शक्ति नहीं बढ़ा सकती | जिस प्रकार कच्चा 
भोजन नहीं पचता, उसी प्रकार कच्ची खाद से कोई लाभ नहीं होता, वरन्‌ उससे 
दीमक उत्पन्न होती है। खाद को गड़हों में सड़ा कर ही खेतों में डालना चाहिए । 
प्रयज्ञ तो यह करना चाहिए कि प्रत्येक घर में 'एक शौच-स्थान हो और कुछ  साव॑- 
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'में मिला दी जावे! | यह नाली भी कंकरीट की बनाई जावें । कुएँ का पानी नाली 
द्वारा गांव के बाहर ले जाया जावें; या दूसरा उपाय यह हो सकता हैकि कुएं के 
पास ही एक वगीची लगाई जावें और उसके पेड़ों और पौधों की सिंचाई के लिए कुएँ 
के पानी का उपयोग कर लिया जावे । इन वाठिकाओं में फल और फूलों के पेड़ 
लगाये जावे' | इनसे यह लाभ होगा कि गांव का सौन्दर्य बढ़ेगा और गन्दगी भी नहीं 
होगी। जिन घरों में जल वहुत अधिक काम में लाया जाता है, वहाँ मी णह वा्िका में, 
अथवा तरकारी में उस पानी का उपयोग किया जा सकता है | उत्तर प्रदेश तथा 
अन्य प्रान्तों में इस समस्या को हल करने के लिए सोकेज पिंट बनवाये गए है; किन्तु 
जब तक सोकेज पिट बहुत गहरे, बड़े तथा अ्रच्छी तरह न बनवाये जावे, उनसे कोई 
विशेष लाभ न होगा | और कुछु प्रवन्ध न होने से वे ही अच्छे हैँ | वाटिकाओं द्वारा 
इस समस्या को अच्छी तरह हल किया जा सकता है। 
घरों में हवा और उजाले का प्रबन्ध--गाँव की स्त्रियां अपने घरों को 
गोबर तथा मिट्टी से लीप-पोत कर साफ रखती हैं ओर इस दृष्टि से गाँव के मकानों 
में बहुत सफाई रहती है | जहाँ गॉव गंदा रहता है, वहां घरों में यर्थेष्ट सफाई मिलती 
है |व्यह स्त्रियों के परिश्रम का फल दै। घरों में जो भी वस्तु होगी वह साफ-सुथरी 
होगी | पीतल तथा कांसे के बतंन तो इतने साफ रहते हैं क्रि उनकी चमक बहुत सुन्दर 
प्रतीत होती है | किन्तु ग्रामवासी अपने मकानों में हवा-रोशनी का उचित प्रवन्ध नहीं 
करते | उनके मकानों में लिड़की अथवा प्रकाश-मार्ग ( रोशनदान ) होते ही नहीं | 
ग्रामवासी खिड़की तथा प्रकाशमार्ग चोरों के मय से नहीं लगाते | परन्तु वायु और 
प्रकाश जीवन और स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं; अतएव प्रकाशमार्ग अवश्य 
होने चाहिएँ | यदि छत के समीप ऊँचे पर प्रकाशमार्ग बनाया जावे और उसमें लोहे 
की छोड़ें हों तो चोरों का भी इतना भय नहीं रहेगा। यदिं सकान एक दूसरे से भिड़े 
हों तो छत में प्रकाशभार्ग बनाना चाहिए | भविष्य में एक दूसरे मकान से सठा कर 
मकान न बनाने के लिए गाँव वालों को कहना चाहिए । 
बहुत से घरों में स्त्रियाँ सोने के कमरे (कोठे) में ही एक किनारे भोजन बनाती 
हूँ, जिससे घुआँ घुटता है और सोने का कमरा गंदा हो जाता है। अ्रतएव उन्हें यह 
बतलाया जाना चाहिए, कि रसोई घर आँगन के एक किनारे पर सोने के कमरे से दूर 
होना चाहिए और रसोइईंघर में घुआ निकलने का मार्ग होना चाहिए | इससे दो लाभ 
होंगे; धुएं से रसोईबर काला नहीं होगा ओर घर की स्त्रियों की आँखें खराब होने से 
बच जावेंगी। 
बहुत से किसान मकान में रहने के स्थान पर ही पशुओं-को बाँध देते हैं, 
इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और गंदगी बढ़ती है | मकान के साथ एक 
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प्रान्तीय सरकार को प्रत्येक जिले में दाइयों की ट्रेनिंग के लिए स्कूल स्थापित 
करने चाहिएँ और डिस्ट्रक्टबोड तथा अन्य संस्थाओं को दाइयों तथा अन्य स्त्रियों 
को, जो दाई का काम करना चाहें, छात्रइृत्ति देकर वहां शिक्षा प्रास करने के लिए 
भेजना चाहिए। 
जव यथेष्ट शिक्षित दाईयाँ तैयार हो जावें तव सरकार को यह कानून बना 
देना चाहिए कि बिना लायसेस लिए हुए कोई भी दाई का काम नहीं कर सकती | 
श्रौर लाइसेंस केवल उन्हीं को दिया जावे क्रि जो ट्रेन्ड हैं ओर इस कार्य में कुशल हैं । 
जब तक ऐसा नहीं किया जावेगा तव तक बच्चों और माताओं के जीवन की 
रक्षा नहीं की जा सकती | 
केवल बच्चा जनाने के लिए कुशल दाइयों का प्रवत्ध कर देने से भी काम 
नहीं चलेगा । गांव की ख्रियों को बच्चों के ठीक प्रकार से लालन-पालन करने की 
शिक्षा देना भी आवश्यक है। माताओं की अ्नश्ञता तथा भूल से बच्चों का स्वास्थ्य 
नष्ट हो जाता है | अतएव इन शिक्षित और ट्रेंड दाइयों का यह भी कतंब्य होगा कि 
वे बच्चों के लालन-पालन की शिक्षा स्वयं प्राप्त करें और माताओं को दें | 
प्रतिवर्ष गाँव के बच्चों के स्वास्थ्य का प्रदर्शन किया जायें और स्वस्थ बच्चों 
की माँ को पारितोषिक दिया जावें | इसके साथ ही बच्चों का लालन-पालन कैसे किया 
जाना चाहिए, इसकी भी शिक्षा माताओं को देने की आवश्यकता होगी | 
चिकित्सा की सुविधा का अभाव : यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि 
कुछ रोगों ने तो गाँवों में स्थायी रूप से अड्डा जमा लिया है। पिछले कुछ वर्षों से 
क्षय रोग भी गाँवों में भयद्भुर रूप से बढ़ रहा है | फिर भी गाँवों में चिकित्सा का 
कोई प्रबन्ध नहीं है | किसी-किसी गाँव में अनपढ़ और अशिक्षित वैद्य या हकीम गाँव 
वालों का उपचार करते हैं। ऐसी स्थिति में गाँव वालों के जीवन का ईश्वर ही मालिक 
है। सच तो यह है कि चिकित्सा के अभाव में अ4वख्य ग्रामवासी अकाल मृत्यु के आस 
बन जाते है । 
चन्ननल की एण्टी मलेरिया समितियाँ : गाँव वालों को रोगों से बचाने के 
लिए, बच्चाल में एक सफल प्रयोग हुआ दे । बन्नाल में मज़ेरिया ज्वर का भीपण 
प्रकोप होता दे वहाँ प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे मरतें हैं और कहीं-कहीं 
तो मलेरिया के कारण गाँव के गाँव उजड़ जाते हैं | अभी तक विशेषज्ञों का मत था 
कि मलेरिया का कीटाणु रुके हुए पानी में उत्तन्न होता है ओर उत्तन्न हासे के स्थान 
से ८ मील तक्क जा सकता है| सरकार का विश्वास था कि ऐसी दशा में मलेरिया 
को रोकने का केबल एक ही उपाय हो सकता है कि झआाठ भीज्ञ के घेरे में जितने भी 


ऐप 


गहदे हों भर दिये जायें और पानी कहीं मी रुकने न दिया जाते | इस कार्य में इतना 
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हो जाता है, वहाँ समिति मिद्दी का तेल छुड़वाती है, जिससे मलेरिया -के कीटारु 
डत्पन्न न हो सकें | समिति के प्रत्येक सदस्य को एक छुपी हुई पुस्तक दी जाती है 
जिसमें वह प्रति सप्ताह, उसके घर के लोग कितने दिन मलेरिया से वीमार पड़े 
यह लिख देता दे | समिति का मंत्री इन पुस्तकों के द्वारा गाँव में मलेरिया का 
प्रकोप कैसा रहा, इसका लेखा तैयार करता है | इससे सदस्यों को यह ज्ञात हो जाता 
है कि मलेरिया घट रहा है कि नहीं | 
लेखक की योजना-- 
भारतवर्ष में रोगों के कारण मनुष्य-जीवन तथा शक्ति का जो भयंकर ह्ास हो 
रहा है, वंह हम पहले ही लिख चुके हैं | हमारे गांवों की गंदगी और वहाँ चिकित्सा का 
कोई प्रवन्ध न होने के कारण ही यह हास निरंतर हो रहा है, अत्ठ; गांवों की सफाई 
तथा स्वास्थ्य-रक्ञा की समस्या हमारे लिए अत्यन्त महत्त्व की है | यह कार्य सहकारी 
समितियों के द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है | 
होना यह चाहिए कि प्रत्येक गाँवों में एक स्वास्थ्य रक्तक समिति स्थापित की 
जावे | गाँव वालों को समिति के लाभ सनका कर समिति का सदस्य वना लिया 
जावे | प्रयत्न यह होना चाहिए क्रि प्रत्येक घर से एक सदस्य वनाया जावे | सदस्य 
चार आना प्रति मास चन्दा दे | जो लोग बहुत निर्धन हों ओर चार आना प्रति मास 
चन्दा न दे सके उनसे चंदा न लिया जावे, उसके बदले वें महीने में एक दिन समिति 
का-कार्य ऋर दिया करें | यदि कोई सदस्य चादे तो अपना चन्दा अनाज में भी दें 
सकता है । किन्तु चंदा देने वालों तथा कार्य करने वालों में कोई अन्तर न होना 
चाहिए । सब प्रकार के सदस्यों के अधिकार एक ही हों | 
सब सदस्यों की एक साधारण सभा हो | प्रतिवर्ष सभा वार्षिक प्रोग्राम 
निश्चित करे और दो मंत्री तथा पंच निर्वार्चित करदें। एक मंत्री गांव की सफाई की 
देखभाल करें ओर दूसरा मंत्री गांव में चिकित्सा ओर दवा का प्रवन्ध करें | 
गांव के पास के सब गड़हां का पाट दिया जाव। नालया ऋआोर खेतों के 
बहाव को ठीक कर दिया जावें। वर्षा समाप्त ही जाने पर जहाँ पानी रुक जावे वहां 
मिद्दी का तेल छिड़क दिया जाय | इससे मलेरिया घुलार गांव में नहीं फैलेगा | 
क्योंकि मलेरिया ज्वर का कीड़ा रुके हुए पानी में ही उत्तन्न होता है | 
पास के चार-पांच गांवों की स्वास्थ्य-रक्ञकक समितियां मिलकर एक अप 
( समूह ) समिति बनालें | हर एक ग्राम-समिति का पंच या अन्य अतिनिधि ग्ूप-समिति 
का सदस्व हो | ग्रप समिति एक कुशल चिकित्सक तथा एक बोग्य नर्स, जी कि दाइई 
का काम भली भाँति जानती हो, रक्खे | दाई का काम यह होगा क्वि वह बड़ी समिति 
ते सम्बन्धित गांवों मे बच्चे जनाने का काम करें | बड़ी समिति का चिकित्सक केन्द्रीय 


ग्राम-सुधार ४पहे 


त्ए. तनिक भी उत्साह नहीं होता | गांव के कायकर्ताओं को. प्रायः गांवों के रहने वालों 
: प्रति यह शिकायत करते हुए सुना गया हैं कि उनको स्वयं ही अपनी स्थिति के 
धारने की चिन्ता बहुत कम होती है | ओर यदि उनको कुछ आवश्यक सुधार काम 
पं लाने के लिए कहा भी जाता है, तो वे उनको काम में लाने के लिए बहुत कम 
उत्साह प्रकट करते हैं | अतः इस बारे में दो मत नहीं हो सकते कि गाँव बालों की 
(स मनोद्सि को ही वदल दिया जावे | आज जो निराशाबादिता, उत्साहहीनता, और 
उदासीनता उनमें पाई जाती है, जब तक इनका नाश नहीं हो जाता, गांवों की 
वतुप्ु खी समस्याओं का ठीक-ठीक हल निकाल सकना असम्मव सा ही है | अव तक 
'श में ग्रामोद्धार की जो भिन्न-भिन्न योजनायें चलाई गई' और उनमें कोई विशेष 
सफलता नहीं मिली, उनका मूल कारण यह हैं कि गांव वालों की वर्तमान मनोइत्ति 
बदलने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया | इसलिए इसमें तनक भी संदेह नहीं क्रि 
गांवों की यदि सबसे महत्त्वपूर्ण और केन्द्रीय समस्या कोई है, तो वह गांव के रहने वालों 
की बनमान मनोद्त्ति में क्रान्तिकारी परिवतन करने की है। हमें उसमें नवीन उत्साह 
ओर आत्मविश्वास का संचार करना होगा ओर भाग्य और कम के प्रतिक्रियाबादी 
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सिद्धान्ता के प्रभाव से उन्हें मुक्त करना होगा | जब तक उनमें यह विर्वास उत्नन 


महा होता कि उनको वर्तमान गिरी हुई अवस्था का कारण कोई ईश्वरीय कोप नह: है, 


का. 


वरन्‌ मनुष्य का ही कोप है, ओर उसका अन्त करने की शक्ति भी मनुष्य में ही है, वे 
अपने निराशाबादी दृष्ठिकोश को नहीं छोड़ सकते | अव प्रश्न यह हे कि उनकी बते- 
मान मनोइत्ति को कैसे बदला जावे । 
हम इस वात को स्वीकार करते हैं कि गाँव वालों की वतंमान मनोइत्ति का 
कारण बहुत हद तक वे परिस्थितियाँ हैं, जिनके वीच वह जन्म लेता है, उसका पालन- 
पोषण होता है, और जिनक्रे वीच में रहते-रहते वह अपनी जीवन यात्रा की समाप्ति भी 
कर देता दे | जो किस्मन-बालक जन्म से ही कर का बोक लेकर इस संसार में आता 
है और माता-पिता को अत्याचार, कज, शोषण झौर निर्धनता को चक्की में दिन-रात 
पिसते देखता दे और जिसको अपने लिए भी इससे उज्ज्बल भविष्य की कहपना करने 
का कोई कारण नहीं दिखलाई देता, वह अगर जीवन में आशा और उत्साह से सबंथा 
#अछूता रहे, तो इसमें आश्चय ही क्‍या दे ? अस्त; गाँव बालों की मोजूदा मनोदृत्ति 
को बदलने के लिए इन परिस्थितियों के बदलने की अत्यन्त आवश्यकत्ता है, इससे 
इमकार नहीं किया जा सऊता । पर एक वात ओर है, जिसका महत्व भी क्रम नहीं है 
और बह है उनमें फैली हुईं अशिक्षा करा अन्त करना और शिक्षा के द्वारा उनमें एक 
विचारकान्ति उत्त्न कर देना | किसी भी मनष्य या समृह को मनोद्ृत्ति बदलने का 
एक झत्वन्त कारगर उपाय उनमें विचार-कान्ति उत्तन्न कर देना है, जिसका सबसे सरल 
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की उनमें इच्छा होना अनिवाय हे | ये लोग जो शिक्षा के काय का सच्चा महत्त्व नहीं 
समझते हैं और जो उसको अपने जीवकोीपाजन के लिये एक पेशा मात्र समभते हैं, 
उनके हाथों में आमशिक्षा का कार्य देना भूल होगी | यह काय तो सफलतापूर्वक वे ही 
लोग चला सकते हैँ, जो स्वयं भी एक आदर्श विशेष से प्रेरित हों और उसको अपने 
जीवन का एक लक्ष्य मान कर चलें। अत्तः शिक्षा-योजना के साथ सच्चे शिक्षकों की 
समस्या का भी हल हमें सोचना होगा |... 
गाँवों में मनोरंजन के साधनों का अभाव : जो लोग कि झ्ञाम-जीवन से 
परिचित हैं वे जानते हैं कि गाँवों का जीवन्न कितना नीरस दे | यह बात नहीं है कि 
गांव के लोग मनोरंजन के इच्छुक नहीं होते । वास्तव में गाँव के लोग मनोरंजन के 
इतने भूखे होते हैं कि रद्दी से रद्दी तमाशे को वे बड़े चाव से देखते हैं| नौटंकी में रात- 
रात भर जमे रहना किस बात-का द्योतक है, यदि कोई रोछु या बन्दर नचाने वाला किसी 
गाँव में पहुँच जाता है तो सारा गाँव उसके पीछे हो लेता है। यदि कहीं दो बैल या 
कुत्ते लड़ते हैं तो गांव के लोग खड़े होकर उस लड़ाई को देखने लगते हैं । कुछ देर 
के लिए ग्रामवासियों के शुष्क जीवन में जानवरों की लड़ाई से उत्तेजना प्रात्त होत्ती 
है। भेले-तमाशों में गाँव की स्त्रियाँ. बालक ओर दद्ध सभी जिस उत्साह से भाग 
लेते हैं उससे यह स्पध्ट हा जाता है कि गाँवों वालों को मनोरंजन की बहुत 
आवश्यकता है । 
यह तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि दिन भर कार्य करने के उपरान्त भोजन- 
विश्राम और मनोरंजन मनुष्य के लिए. अत्यन्त ही आवश्यक है। दुर्भाग्यवश गआम- 
निवासियों को न तो उत्तम भोजन ही मिलता है और मनोरंजन का तो उनके जीवन में 
स्वथा अभाव है। इस नीरसता का मनोवैज्ञानिक फल यह होता है कि उनका स्वभाव 
चिड़चिड़ा हो जाता है जिससे उनमें फौजद।रियाँ होती-हैं | यही नहीं मुकदमेवाजी में 
उन्हें खेल का आनन्द आता है और उसमें हानि-लाम का विचार न करके वह हार-जीत 
का ग्ानन्द और उत्तेजना का अनुभव करने लगते हैं। बहुत से विद्वानों का कहना 
है कि मनोरंजन के साथनों का श्रमाव गाँवों में लड़ाई-भंगड़े ओर मुकदमेबाजी की 
बहुलता का मुख्य कारण है। श्रीयुत डार्सलिंग महोदय का तो यहाँ तक कहना है कि 
ऐसा ग्रतीत होता है कि मुकदमेवाजी भारतीयों का जातीय खेल दे | इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि मुकदमेबाजी ओर लड़ाई-कगड़ों का मनोरंजन के साधनों के अमाव स 
बहुत घनिष्ट सम्बन्ध हे ) 
श्रावश्यकता इस बात को है कि गाँव के लड़के-लड़कियों तथा स्त्री-पुरुषो 
के लिए सुयचियूण तथा स्वारथ्यप्रद मनोरंजन के साधन उपलब्ध किये जाये | मनो- 
रंजन के साधनों से गांव का नीरस जीवन_ सरस बनेगा और गाँव वालों में जो लड़ाई 
३० 
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वाली बाल, बास्केट बाल, गेंद बल्‍ला इत्यादि तथा अन्य जितने भी खेल हा उनका 
चुनाव किया जाबें और उनका प्रचार किया जावे | ग्राम खेल बोर्ड इन्न खेलों का 
नियन्त्रण, प्रचार और देखभाल करे, खेल ऐसे हों जों अधिक खर्चीले न हो, जिसे 
अधिक व्यक्ति खेल सके और जिनमें सज्ञग्न, सामूहिक्र भावना, शारोरिक विकास, 
साहस, स्फूर्ति तथा अनुशासन का उदय हो | 

प्राम सेवा दल : खेलों के अतिरिक्त लड़कों ओर युत्रक्ों को मानसिक्र तथा 
शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए तथा उनको योग्य नागरिक बनाने के लिए 
ग्राम सेवादल की बड़ी आवश्यकता है। प्रत्येक गांव में एक आम सेवादल वनाया 
जावे | आम सेवादल में गाँव के बड़े लड़के तथा युवक भर्ती किये जावें। ग्राम सेवा- 
दल के सदस्यों को सेवा का महत्व समभाया जावे | प्रयत्न यह किया जाव कि गांव का 
प्रत्येक युवक आम सेवा को अपने लिए गौरव समझें | ग्राम सेवादल निम्नलिखित काय 
करे | होली: दिवाली, दशहरा, ईद इत्यादि त्यौहारों तथा अन्य अवसरों पर गाँव की 
सफाई करना, टिड्डी तथा अन्य फसलों के शज्रुओ्रों ( कीड़े श्रादि ) को मारने में गाँव 
वालों की सहायता करना, विशेष अवसरो पर नाटक, प्रहसन, तथा अन्य खेल तमाशों 
का आयोजन करके गाँव वालों के लिए मनोरंजन के साधन उपलब्ध करना । गाँवों के 
रास्तों को ठीक करना और गाँव में फलों के बइक्ष लगाने का कार्य तो प्रत्येक व्यक्ति 
को करना चाहिए | इससे दो लाम होंगे, एक गाँव की सुन्दरता बढ़ेगी, दूसरे खाने के 
लिए. फल मिल सकेंगे | गाँव के रास्तों को ठीक करने तथा गाँव के समीपचर्ती गड़ढों 
को भरने में ग्राम सेवादल गाँव वालों की सहायता कर सकता है | ) 
सादक, अहसन, भजन-मंडली इत्यादि : गाँव के नीरस जीवन को सरस 
ओर मधुर बनाने के लिए. यह आवश्यक दे कि ग्राम सुधार विभाग अथवा अन्य 
कोई प्रान्तीय संस्था गाँव के जीवन, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर छोटे-छोटे 
नाटक, प्रसहन, भजन योग्य लेखकों तथा कवियों से लिखवायें। वही नाटक स्कूलों 
तथा ग्राम सेवादल की सहायता से गाँवों में खेले जावें | मवि का शिक्षक अथवा अन्य 
'कोई शिक्षित व्यक्ति उनको तेयार करावें | स्टेज, पर्दे तथा पोशाक्ों की उन नाठको में 
कोई आवश्यकता न होनी चाहिए | चॉँदनी रात्रि में गांव की किसी चौपाल पर या 
गाँव के स्कूल में नाटक हो, गांव के लोग उन्हें देखें। विशेष अवसरों पर अथवा 
त्यौहारों पर लड़के सामूहिक रूप से उन॑ गानों को गायें जो गंवा के लिए विशेष रूप 
से लिखवाये गए हैं | अच्छे भजनों के प्रचार से दो लाभ होगे | एक तो श्रचलित 
कुरीतियों के विदद वातावरण बनेगा, दूसरे मनोरजन होगा । - 
गांव में खेलकूद और मनोरंजन का प्रवन्ध करने वाली एक सभा स्थापित 
की जायें जो हिन्दुओं, मुसलमानों तथा ईसाइयों के त्यौहारों के समय मनोरंजन के 
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निर्धन किसान को अदालत के चपरासी से लेकर, वकील तथा अ्रदाल्त के कर्मचारी 
तक किस प्रकार लूटते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है | ग्राम-नित्रासी मुकदमेवाजी में 
जितना धन नष्ट करते हैं उसका अनुमान बहुत कम लोगों को है | लेखक ने इस 
सम्बन्ध में जो थोड़ी सी खोज की है, , उससे उसे ज्ञात हुआ कि साधारणतः जितना 
लगान वह जमींदार को देता है उससे कहीं अधिक वह भुकदमेबाजी और अदाल 
काये में न्यय करता है लेकिन इतने ही से मुकदमेवाजी से होने वाली आर्थिक हानि का 
अनुमान नहीं लगाया जा सकता | किसान कितने दिन अदालतों में चक्कर काट कर 
व्यर्थ खोता है, उन दिनों खेती के काम की जो हानि . होती है यदि उसका हिसाव 
लगाया जादे तो मुकदमेचानी से होने वाली आर्थिक हानि का अनुमान लगाया जा 
सकता है । | ह 
यही नहीं, भुकदमेबाजी के फलस्वरूप गांव का सामाजिक जीवन केढु और 
विषाक्त हो जाता है | जिन दो व्यक्तियों में मुकदमेबाजी होती है उनमें तथा उनके 
सहायकों और सम्बन्धियों में सदेव के लिए. वैमनस्य उल्नन्न हो जाता है | वे कमी 
किसी कार्य में सामूहिक रूप से भाग नहीं ले सकते। एक दूसरे को सब प्रकार से हानि 
पहुँचाना चाहता है | इससे गाँव का बातावरण बहुत खराब होता है | 288 
इस घातक मुकदमेबाजी को रोकने का उपाय यह है कि गाँव में मनोरंजन के 
साधन उपलब्ध किये जावे। गांव वालों को शिक्षित बनाया जावे, गाँव में मुकदमेबाजी 
को एक दोष समा जावे, ऐसा वातावरण बना दिया जावे जो लोग म्ु॒कदमंबाजी 
कराते ई उन्हें नीचा समझा जावे | इस प्रकार गांव में मुकदमेबाजी के विरुद्ध प्रचार 
किया जावे | गांव वालों में स्नेह ओर म्रातृ-भाव उत्पन्न हो इसके लिए त्यौहानों तथा 
उत्सवों पर ऐसा कार्यक्रम रक्खा जाये कि आपस में मेल बढ़े । 
इसके अतिरिक्त गांवों को मुकदमेवाजी से होने वाली भयड़्र आर्थिक हानि से 
बच्चाने के लिए दो चार गाँवों के बीच एक ग्राम पंचायत स्थापित की जावे जो कि 
गांव के भगड़ों का फेपला वहीं कर दिया करे | पंचायतों की स्थावना इस समस्या को 
हल करने-के उद्दे श्य से बहुत . आवश्यक है | किन्तु वर्तमान पंचायतों में बहुत दोप 
हैं| पंचायतों को दीवानी और फौजदारी के यथेष्ट अधिकार मिलने चाहिए और यह 
नियम बना दिया जाना चाहिए कि वक्नील या कोई मुख्तार उनमें किसी पक्त की पेरवी 
नहीं कर सकता | जितने शीघ्र इस प्रकार की पंचायती का सन्नठन किया जा सके, 
उतना ही श्रच्छा है | प्रचार, शिक्षा, तथा अन्य,सब प्रकार से हमें गाँवों में मुकदगेबाजी _ 
से युद्ध करना होगा। तभी ञ्राम निवासियों का इस रोग से छुटकारा होगा । सद्द रोंग 
घुन की तरह से गाँदों को खाये जा रहा है| 
रेडियो अर सिनेमा फिल्म : गाँव में मनोरंजन के साधन उपलब्ध करने 
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इन्हीं सब कारणों से निधन व्यक्ति ऋणी हो जाता है | 
विवाह में दहेज प्रथा ने तो और भी गजब ढा दिया है। प्रत्येक ग्राम निवासी 
यह सममता है कि यदि में रस्म को तोड़ गा तो नक्कू बनूंगा, यह है भी कुछ हृद 
तक ठीक । यह समस्या तभी हज्न हो सकती है कि जब गाँव के अधिकांश लोग इन 
रीतियों को तोड़ें | इस समस्या को हल करने के लिए प्रचार तथा शिक्षा ही एकमात्र 
उपाय है | 
रहन-सहन सुधार समितियों (8९606: 74ए78 $0८०८४८७) ; धार्मिक 
तथा सामाजिक कृत्यों पर होने वाले अपव्यय को रोकने के लिए कुछ प्रान्तों में रहन- 
सहन सुधार समितियाँ स्थापित की गई हैं। पंजाब और उत्तरग्रदेश में इनकी संख्या 
अधिक है | पंजाब के सहकारिता विभाग के रजिट्ररर का कथन है कि जिन स्थानों 
पर यह समितियां स्थापित हो गई हैं वहाँ के रहने वालों को इनके द्वारा प्रतिवर्ष 
हजारों रुपये को बचत होती हे | जो भी मनुष्य इन समितियो के सदस्य होते हैं वे तो 
नियमानसार इस प्रकार का अपव्यय कर ही नहीं सकते, साथ ही वे अन्य किसी 
मनष्य के विवाहादि उत्सवों में भी सम्मिलित नहीं हो सकते, जहाँ इस प्रकार का अप- 
व्यय किया जावे | इस प्रकार समिति का प्रभाव गैर सदस्यों पर भी पड़ता है। 
समिति विवाह तथा अन्य उत्सवो पर कितना व्यय होना चाहिए, यह निश्चित करती 
है, और जो सदस्य नियमानुसार कार्य नहीं करता उस पर जुर्माना करतो है। यह 
समितियां गाँवों की सफाई का कार्य भी करती हैं। गलियों को साफ तथा एक-सी 
करवाती हैं । कुछ समितियाँ गाँव बालों को हवा का महत्व बतला कर भकानों में 
खिड़कों लगवाती हैं| यह समितियाँ जेवर बनवाने का भी विरोध करती हैं । यह 
समितियाँ सदस्यों को बाध्य करती हैं कि खाद को गड़हों में डालें जिससे कि गॉँव में 
गंदगो न हो और खाद उत्तम हो | पंजाब में एक समिति ऐसी है जिसके सदस्यों ने 
कंडे न बनाने और सारे गोबर की खाद बनाकर खेतों में डालने का निश्चय किया 
है| रहन-सहन सुधार समितियों की संख्या पंजाब में ३०० से ऊपर है| यह समितियाँ 
इस बात का प्रयत्न करती हैं कि अ्पन्यय कम हो | 
काश्मीर राज्य में सहकारी साख' समितियों ने ' यह नियम बना लिया है कि 
यदि कोई सदस्य सामाजिक कार्यों पर' अधिक व्यय करे तो उस पर जुर्माना 
किया जाघे | 
पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश में यह समिंतियाँ बहुत बड़ी संख्या में २ ( एक 
हजार से अधिक ) स्थापित की गई हैं | अधिकांश समितियाँ प्रान्त के पूर्वीय भाग में 
है| यह समितियों आम सुधार विभाग की देखरेख में सड़का की मरम्मत करती हैं. 
कुएँ खुदवाती हैं, तालाबों को साफ रखती हैं, गाँव की सफाई करवाती हैं, ओषधालय 
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है, या जिसके पास कुछ घन इकर्धा हो ज्ञाता है, अथवा यह कुछ न:होते हुए यदि 

महत्वाकांक्षी होता है तो वह गाँव छोड़कर शहरों की शोर दोड़ता है | यही नहीं. 
वृद्धावस्था में जब बह नौकरी या अपने धन्धे से छुट्टी लेता है तब भी बह गांव को न 
लौटकर शहर में ही वस जाता है । पढ़े-लिखे लोगों को बात जाने दोजिये, जमींदार 
भी गाँवों मे रहना नहीं चाहते | ये भी गांवों की आमदनी से शहरों भें रहना चाहने हैं | 
जो कारीगर गांव में रहकर कुशलता प्राप्त कर लेता है, वह भी शहर की ओर चल 
देता है [इस प्रेकार आज हमारे गाँव से पू जो, मस्तिष्क तथा हुनर बाहर निकला जा 
रहा है ओर गांवों के अशिक्षित तथा निधन किसानों ओर कारीगरों. के बीच में चद्ुर 
साहकार उनको लूडने के लिए रह जाता है। फल यह हो रहा कि गांवों में निघन 
क्रिसानों को रास्ता दिखलाने वाला कोई नहीं रहता । जब मनुष्यों की छांटन हो गांवां 
में निंत्रास करता दे तो क्रमशः जातीय हास होने लगता है और राष्ट्र की शक्ति क्षीण 
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होती जाती है | सरकारी कर्मचारी, महाजन, जमींदार सभी निर्धन किन्त॒- भोले किसान 


निरक 


के लिए यह आवश्यक है कि गाँवां को दशा में सुत्रार किया जावें .जिससे पढ़े-लिखे 
युवक तथा धनी व्यक्ति गांव छोड़ कर शहरों की ओर न दोौड़े । . 

अब हमें यह देखना चाहिए कि गाँवों में महत््वाकांक्ी, शिक्षित धनी ओर 
साहसी व्यक्ति क्या नहीं रहते ल्‍_ गाँवों में जमींदारी के अतिरिक्त यथवेष्ट ग्राव के साधन, 
ऊँचे दज का. सामाजिक जोवन, मानसिक विकास तथा स्वस्थ मनोरंजन के साधन 
उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त गमनागमन के साधन तथा चिकित्सा का अभाव 
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समस्या बहुत. जंटिल है| ,जब तक गॉबों में बश्रेष्ट आय के साधन न हों: तब तकव्यह 
समस्या हल नहीं हो सकती । जब गांवों में भी यथेष्ट घन कमाने .के अबसरः हों. ओर 
फिर गांव के सामाजिक-जीवन को .उन्नत करने तथा गांवों के अन्य अमभावरों को दूर 
करने का प्रयत्न किया-जावे तमी यह समस्या हल हो सकती है |- किन्तु भारतीय आमों- 
की आर्थिक दशा इस समय ऐसी गिर राई हे... क्रि साधारण प्रयत्नों से - बह ठीक नहीं 
हो सकती | इसके .लिए क्रात्तिकारी परिव्तनों की आवश्यकता होगी |.ल्‍5: ... + * 

हमें आवश्यकता पड़ने पर दबाव डाल कर भी चिखरे हुये खेतों की. चकबन्दी 
करनी होगी तथा एक दूसरा: कानून बना कर यह नियम बत्ताना होगा क्रि.किसी किसान 
के पास परिवार पालन योग्य भूमि से,कम भूमि-म रहे । साथ ही- भविष्य में परिवार 
पालन योग्य भूमि का भाइयों में बँटवारा न हो सके. अब अश्न यह हो सकता है कि 
इस प्रकार का कानून :बना देने, से किंसान- बेकार. हो जावे गे. इसके - लिये हमें वैज्ञानिक 
ढंग से संगठित गह;:उद्योग घंधों. को सरकार' की. सहायता से गाँवों:में:: स्थापित. “करन! 
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अतिरिक्त ऊँचे दर्ज का सामाजिक जीवन भी निर्माण करना होगा | आर्थिक स्थिति के 
सुधरने पर गांव के रहने वाले भी इन कार्यों पर व्यय करे गे। इसके अतिरिक्त राज्य- 
ऋर्मचारियों की मनोइत्ति को बदलना होगा | आज गांव में रहने वाला नीची दृष्टि से 
देखा जाता द्ै, उससे श्रभद्रतापूवंक बोलना तथा उसको पद-पद पर अपमानित करना, 
कोई अपराध नहीं समझा जाता है। यह सब कठोरतापूर्वक बन्द करना होगा | तभी 
आमीण स्वाभिमानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेगा और अपने व्यक्तित्व का बिकास कर 
सकेगा । गांवों के पुनः निर्माण का कार्य अर्द्ध-निद्रित अवस्था में नहीं हो सकता | 
इसके लिये समस्त राष्ट्र की शक्ति को केन्द्रित करना होगा । देश के आर्थिक ढाँ चे में 
मूलभूत परिवर्तन करना होगा | 
कुछ समय हुआ कि भारतवासियों का ध्यान उन लाखों गांवो को ओर गया 
जो कि अत्यन्त गिरी हुई अवस्था में थे। क्रमशः कुछ व्यक्तियों ने अपने-अपने त्षेन्नो में 
आम-सुधार कार्य करना आरम्म किया | इन प्रयत्नो में श्री जे न और श्रीमती ब्रे न का पंजाब 
के गुरगाँव जिले का आमसुधार कार्य, स्वर्गीय विश्वकवि खीख्नाथ ठाकुर का श्री 
निकेतन का प्रयोग तथा बाई० एम० सी० ए० का दक्षिण भारत के मालाबार प्रान्त 
में किया जाने वाला ग्राम-सुधार कार्य विशेष उल्लेखनीय हैं | इसके अतिरिक्त बनारस 
जिले में श्री वी० एम० मेहता के उद्योग से ग्रामछुधार का ग्रशंसनीय कार्य हुआ । 
डैनियल द्वेमिल्टन द्वारा स्थापित सुन्दरबन उपनिवेश भी इस दिशा में एक प्रशंसनीय 
कदम था | कुछ अन्य स्थानों पर भी समाजसेवी व्यक्तियों ने आमसुधार काय किये। 
उधर अखिल भारतीय चर्खा संघ भी ग्रामलुधार काय को परीक्षण रूप से कर रहा 
था | परन्तु राज्य का ध्यान इस महत्त्वपूर्ण समस्या की ओर उस समय तक नहीं गया 
जब तक कि दिसम्बर १६३४ के बम्वई कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गॉधी की 
अध्यक्षता में आम-उद्योग संघ्र (७३॥|३8० [7त0807725 5४०८4 ४09) की 
स्थापना हुई | ग्राम-उद्योग संघ की स्थापना से सरकार बहुंत ही चौकन्नी हुई | सरकार ने 
महात्माजी के इस कार्य को केवल गाँवों में कोंग्रेस के प्रभाव को बढ़ाने की एक चाल 
समभा | अतएव भारत-सरकार ने भो एक करोड़ रुपये की ऑॉट देकर प्रान्तीय सर- 
कारों को आम-सुधार-कार्य करने के लिए: प्रोत्साहित किया। अस्त; सभी प्रान्तों में 
१६ ३५ के आरम्भ से ग्रामसुधार का कार्य आरम्म हो गया | तब तक इस कार्य के 
लिए कोई पथक विभाग स्थापित नहीं किया गया था। जब नवीन निर्वाचन हुआ 
और सब प्रान्तों में उत्तरदायी मंत्रिमंडल स्थापित हुए तो हर एक प्रान्त में ग्रम- 
सुधार विभाग स्थापित करके मंत्रिमंडलोी ने इस काय को आगे बढ़ाने का 
प्रयत्न किया | ! 
हु आज तो भारत में आम सुधार आन्दोलन की बहुत चर्चा ई। प्रत्येक प्रान्तीय 


ग्राम सुधार छछ७ 


सतेज बनाने के लिए के लिएँ यह आवश्यक है कि गाँव वालों में अपनी वतमान दय- 
नीय स्थिति से असंतोष उत्पन्न कर दिया जाय | उससे ग्रामीण जनता में अपनी स्थिति 
में सुधार करने की इच्छा बलबती हो उठेंगी | गाँवों पर बाहर से सुधार लादने में 
कभी भी सफलता नहीं मिल सकती | खेद है कि इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर कार्य- 
कर्ताओं का ध्यान बहुत कम गया है] शीघ्र सफलता मिलने की आशा में उत्साही 
कार्यकर्ता गाँव की प्रत्येक घुराई को दूर करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, किन्तु वे सुधार 
ग्रामीणों को छूते तक नहीं | फल यह हे।ता है कि जब कार्यकर्ता का उत्साह मन्द 
पड़ जाता है अथवा वह वहाँ से हट जात। है तो उसगॉय की दशा पहले जैसी ही होजाती 
है| गाँव वाले अधिकांश सुधारों को अधिकारियों के दवाव या भय से स्वीकार कर लेते हैं, 
परन्तु थे स्वय॑ उनको नहीं चाहते | आज गाँवों में जो सुधार-कार्य हो रहा है बह 
अधिकतर इसी तरह का है | ग्राम-स धार-काय तभी स्थायी और सफल हो सकता है 
जब सधार अन्दर से हो न कि बाहर से । साथ ही ग्राम-सधार-कां्थ को स्थावित्व प्रदान 
करने के लिए यह भी आवश्यक है कि ग्राम-सुधार-आन्दोलन चलाने के लिए ग्रामीण 
नेतृत्व उत्तन्न किया जावें । 
एक दूसरा प्रश्न भी इस विषय में महत्त्वपूर्ण है। अभी तक ग्राम-सुधार-कार्य को 
ड्े-ठुकड़े करने का प्रयज्ञ किया गया है | किन्तु इस प्रकार सफलता मिलना कठिन है | 
गाँवों की जितनी भी समस्याएं हैं एक दूसरे से सम्बन्ध रखती हैं | अतएव ग्राम-सुधार- 
काय में सफलता तभी मिल सकती है कि जब सारी समस्याओं के विरुद्ध एक साथ 
युद्ध छेड़ दिया जाय | उदाहरण के लिए ग्रामीण ऋण की समस्या तभी हल हो 
सकती है जब मुकदमेबाजी, सामाजिक कुरीतियां छेती की उन्नति, स्वास्थ्य और 
सफाई, पशुओं की चिकित्सा ओर शिक्षा की समत्याये हल की जाँय। फिर पुराने ऋण 
को चुकाने के लिए. कानून बनाने और भविष्य में पूजी का प्रबन्ध करने के लिए 
साख समितियां स्थापित करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार मुकदमबाजी का रोग 
दूसरो कुरीतियों तथा मनोरंजन के साधनों के श्रभाव से सम्बन्ध रखता हैँ | कहने का 
तात्पय यह है कि भारतीय आमो की समस्याओं को एक-एक करके हल नहीं किया 
जा सकता | 
भारतक्पष में ५ लाख से ऊपर गाँव हैं| यदि मान लिया जाय किएक गांव को 
दशा को सुधारने में पांच वर्ष लगेगे तो कार्य की गुरुता स्पष्ट हो जाती है| पऐसी दशा 
में यह निश्चय करना कि ग्राम-सुधार-कार्य की प्रणाली कैसी हो, अत्यन्त आ्रवश्यकर दे । 
झतएच आवश्यकता इस बात की है कि एक केन्द्रीय आम सुधार केन्द्र स्थापित किया 
जाय झोर समीपवर्ती श्रर्मों को उस केन्द्र का प्रभाव के बनाया जाय | केन्द्र का 
ग्राम-सुधार केन्द्र समीपवर्ता गाँवो पर पअ्रमाव ढालने वाला ((१९६९८घंगट्टु एथ्ापएट) 
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परिच्छेद १४ 
दुभिन्ष ओर खाद्य समस्या 


दुभिक्ष भारत में कोई नई श्रटना नहीं है, अत्यन्त प्राचीन काल में भी भारत में 
हुर्भिक्ष पड़ते थे, किन्तु हमें उनका विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं है | फिर प्राचीन संस्कृत 
साहित्य में दुर्भिक्षो के सम्बन्ध में हमे कुछ पढ़ने की मिल ही जाता है । मुसलिम काल 
में जो दुर्भिक्ष इस देश में हुए उनका बिस्तृत विवरण हमें प्राप्त है। उनमें से चार 
दुभिद्ष अत्यन्त मयझ्भर थे जिनमें लाखो मनुष्यों की मृत्यु हो गई । 
पहला भवानक दुर्मिन्न १३४३ में मुहम्मद तुगलक के शासन काल में पड़ा 
इस दुर्भिक्ष में बहुत अधिक जन हानि हुईं | दूसरा भयक्भर दुभिद्ष अकबर के शासन- 
काल में पड़ा | यह दुर्भिक्ष समस्त देश में था और तीम चार बर्षों तक देश को इस 
भयद्वर दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ा ! शाहजहोँ के शासन काल में तीसरा और 
सबसे भयद्भुर दुर्भिक्ष हुआ | ऐसा अनुमान किया जाता है कि ऐसा भयझ्ूर दुर्भिक्ष 
भारत में कभी नहीं पड़ा | चौथा भयद्भूर दुर्मिक्ष ओरचइजेब के शासन काल में पड़ा | 
ईस्ट इश्डिया कम्पनी के शासन काल ( १७६० से १८४७ तक ) में श६ 
दुर्मिज्ष पड़े | इनमें १७७०, १७८४, १८०२, १८२४ और श्वूरे७ के दुर्भिन्ष अत्यन्त 
भयानक थे इन दुर्भिज्षों में अपार जन हानि हुई किन्तु ईस्ट इश्डिया कम्पनी ने इनकी 
ओर तर्निक भी ध्यान नहीं दिया | हिन्दू तथा मुसलिम शासन काल में शासक दुर्भिद्ष 
के समय सब प्रकार से प्रजा के जीवन की रक्षा का प्रयत्न करते थे। स्थान स्थान पर 
राज्य की ओर से अन्न संग्रहित हुआ रक्खा रहता था, दुमभिक्ष के समय प्रजा को 
अनाज दिया जाता था। दुर्भिक्ष के दिनों में राज्य कुर्ये, तालाब, सड़कें तथा इमारतें 
बनवाकर प्रजा को काम देता था | परन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपनी इस जिम्मे- 
दारी की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया | कम्पनी तो भारत का शोषण करके लाभ 
कमाने के लिए आई थी उसने निरीह प्रजा को ह्लुधा से मरने दिया | 
श्यपत में ईस्ट इस्डिया कम्पनी का शासन समासत हो गया और ब्रिटिश 
सरकार के हाथ में मारत का शासन आगया | श्८ण४८ से बीसवी शताब्दी के आरम्म 
तक कई दुर्भिक्ष पड़े । इनमें नीचे लिखे दुभिक्ष प्रमुख ये---१८६० में उत्तर पश्चिम 


आम-सुधार एद१ 


दुर्मिक्ष का प्रतिकार : प्रश्न यह है कि दुर्भिक्ञों को किस कार रोका जावे। 
दुभिक्षों को रोकने का एक मात्र उपाय खेती के धन्धे को निश्चित और सम्द्धिशाली 
बनाना है, जब तक खेती का धन्धा आज की भांति पिछुड़ा हुआ और अ्रमिश्चिंत रहेगा 
तब तक दुर्मिक्षों के अमिशाप से नहीं बचा जा सकता । 

दुमिन्षों से देश की रक्षा करने के लिये देश भर में छोटे-बढ़े सिंचाई के 
साधनों की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि देश को अधिकांश भूमि के लिए निश्चित 
ओर वर्ष भर सिंचाई की व्यवस्था हो सके | बाढ़ों को नियन्त्रित किया ज़ावे जिससे कि 
फसलों की हानि न हो सके । टिड्डी दल का विनाश करने व फसलों की उनसे रक्षा करने 
के लिए प्रभावशाली और वैज्ञानिक तरीके निकाले जाबें। तथा फसलों के रोगों को 
रोकने के वेज्ञानिक तरीके निकाले जावें। आज के वैज्ञानिक युग में यह कठिन नहीं 
होना चाहिए । 

इतना सब होने पर भी हम दुर्मिक्ञों का भली भाँति सामना तभी कर सकते हैं 
जब क्रि निर्धनंता को- दूर किया जावे। इसके लिये हमें खेती के धन्धे का पुनर्गठन 
करना होगा, आम्य तथा कुटीर धन्धों की नवजीवन प्रदान करके उनकी उन्नति करनी 
होगी तथा बड़े घन्धों का विकेन्द्रीयकरण करना होगा | दुभिक्ष का सम्बन्ध आमीण 
जन-संख्या की कल्पनातीत निर्धनता से है, ओर जब तक हम उसको नष्ठ नहीं करते 
तब तक दुर्भिक्ष का भूत दूर नहीं किया जा सकता | 

दर्भिक्ष निवारण प्तीति का विकास : दुर्मिज्ष निवारण नीति के विक्रास 
की द्ष्टि से श्ययुर, १८3६-७८, श्य३६-६७ तथा १८६६-१६०० के दुभिक्ष 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थे । इन्हीं दुर्भिक्षों में राज्य ने दुर्भिक्षों से प्रजा को रक्षा करने के 
लिए व्यवस्थित प्रयत्व किया और उत्त अनुभव के आबार पर दुमिक्ष निवारण नीति 
विकसित हुईं । १८६५ में उड़ीसा में जो दुर्मिज्ष पड़ा उसयें पहली बार राज्य ने बड़ 
मात्रा में दुर्मिक्ष निवारण के लिए व्यवस्थित राजकीय प्रवत्न किया | 

किन्तु दक्षिण के भयंकर दुभिन्ष ( १८७६-७८ ) के पश्चात्‌ ही सरकार ने 
प्रथम दुर्मिक्ञ कमीशन सर रिचाड स्ट्रेत्ी की अध्यक्षता में दु्निर्ज्ञां के सम्वन्ध में 
स्थायी नीति निर्धारित करने के लिए बिठाया | उक्त कमीशन ने दुर्भिक्ष नियारण के 
सिद्धांन्तों को निर्धारित किया जिनके आधार पर भविष्य में दुर्मिक्ष निवारण नीति 
निर्धारित की गई | कमीशन ने नीचे लिखे सिद्धान्त स्थापित किए :--- 

(१) जो मनुष्य स्वस्थ शरीर के हैं उनको दुर्भिक्ष काल में दुर्मिक्ष निवारण 
निर्माण कार्यों पर काम देना राज्य का उत्तरदावित्व होना चाहिए और उनको इतनी 


सजदूरी देनी चाहिए कि वे अपना मरण पोपण कर सर्के | 
(२) उन व्यक्तियों को जो श्रत्यन्त इछ हैं, अशक्त ६, अपंग हैं, अथवा जो 


है१ 
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मनुष्यों के नेतिक स्तर को बनाये रखा जावे, उनको निराश न होने दिया जावे, 
उनको आ्राश्वासन और घैय बँधाया जायें | इसके लिए कमीशन ने यह सिफारिश की 
कि जैसे ही दुर्मिक्ष की आशंका भर हो, गाँव वालों को तकाबी ऋण दिया जावे, माल- 
गुजारी को बसूल करना बंद कर दिया जावे। उस प्रदेश में आवश्यकता पड़ने पर 
कौन कौन से दुर्भिज्ञ निवारण निर्माण-कार्य चलाए जा सकते है उनकी एक योजना 
तैयार की जायें | वराबर उस प्रदेश की निगरानी रकक्‍्खी जावे कि दुर्मिन्ष आ रहा है 
अथवा नहीं | खतरे के चिह्नों को देखा जावे ओऔर दुर्भिक्ष निवारण कार्य के लिए 
गेर सरकारी सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जावे। कमीशन ने चारे की 
समस्या को भी हज्ञ करने का सुझाव दिया जिससे कि पशुओं की रक्षा की जा सके 
इसके अतिरिक्त कमीशन ने सहकारी समितियों की स्थापना करने तथा नहरें और 
तालाब बनवाने पर भी बल दिया जिससे कि दुभिन्ञ से प्रजा की रक्त की जा सके | 
दुर्मिज्ष निवारण नीति को निर्धारित करने के साथ-साय सरकार ने देश की दुर्भित्ञो 
से रक्षा करने के उपाय भी करना आरम्भ किए | दुर्मिक्ष निवारण ग्रांट में से राज्य 
ने नहर, तालाव तथा रेलें बनवाई' । 
दुर्भिद्ष नियारण कोप : जब १६१६ में भारत में शासन सुधार हुए और 
प्रान्तों में उत्तररायी शासन का श्री गशेश हुआ तो दुमित्ञ निवारण कार्य प्रान्तों के 
_जिम्मे थ्रा गया। अस्त; १६१६ के ऐक्ट के अनुसार प्रत्येक प्रान्त को अपनी आय 
में से एक निश्चित रकम प्रति ब्ष दुर्मिक्ञ निवारण कोष में जमा करनी पड़टी थी। 
यह कोप केन्द्रीय सरकार के पास जमा रहता था जिस पर केद्धाय सरकार दूद देती 
थी | रह रकम जब दुर्भिज्ष पड़े तो काम में आती थी। १६३४ के ऐक्ट में दुर्मिक्ष 
नियारण कोप में प्रतिवर्य रकम जमा करने के सम्बन्ध में कोई धारा नहीं है। परन्तु 
कुछ प्रान्तीय सरकारों-ने यह दुर्भिक्ष निवारण कोप स्थापित किया है और उस रकम 
को केद्रीय सरकार की प्रतिनृति ( सिक्‍योरिटी ) में लगा दिया जाता है । 
दुर्भिज्ञ निवारण : अब हम दुर्भिक्ष निवारण प्रणाली के सम्बन्ध में संक्षेप में 
विचार करे गे | सरकार ने दुर्भिक्ष निवा रए की प्रणाली को ऐसा पूर्ण और छब्यवंध्थित 
कर लिया दे कि यदि दुर्भिज्ञ होता है तो सरकार उसका सामना कर सकती है | प्रत्येक 
जिले में दुर्भिक्ञ निवारण के समय क्या निर्माण कार्य खोले जावे गे उनकी एक विस्तृत 
सूची रहती है । उनके बनाने में कितना व्यव होगा, कितने मजदूरों की जरूरत होगी, 
कितने ओऔजार चाहियें--इस सबका वित्तृत ब्योरा रहता है और झजार स्थक में 
रहते हैं। उसके नकरो इत्यादि सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास रहते हैं | कहने 
का तालये यद है कि बिना किसी लम्बी पैयारी के उन कार्यों को आरम्म जिया जा 
सकता हे । 
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रैलों के विस्तार के परिणाम स्वदप खाद पदार्थ सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान 
को भेजे जा सकते हैं | फिर सरकार की दुभिज्ष निवारण व्यवस्था से स्थिति में श्रीर भी 
अधिक सुधार हो गया था ।' परन्तु यह नीति बंगाल के दुभिनज्ष ( १६४३-४४ ) में 
बिलकुल असफल रही श्र इस दुर्भिक्ष में अपार जनहानि हुई । 

बंगाल का,टु्मित् (१६४३-४४) : युद्ध के पहले दो वर्षो में यद्यपि खाय- 
पदाथ की स्थिति सनन्‍्तोपजनक नहीं थी, क्योंकि खाद्य पदार्थों का मूल्य ऊँचा उठ रहा 
था; परन्तु स्थिति भयावह नहीं हुई थी | किन्तु दिसम्बर १६४१ में जब जापान भी युद्ध 
में सम्मिलित हो गया तो बंगाल की स्थिति बहुत खराब हो गई | बंगाल के अतिरिक्त 
मद्रास, बम्बई तथा ट्रावन्कोर ओर कोचीन में भी खाद्य पदार्थों की बहुत कमी अन्त 
भव होने लगी, किन्तु बंगाल में तो प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया । बंगाल दुर्भिक्ष 
कमीशन के अनुसार इस दुर्मिक्ष में पन्द्रह लाख से अधिक मनुष्यों की मृत्यु हुई | 

बंगाल दुर्मिक्ष के नीचे लिखे मुख्य कारंण थे :--- 

(१) बंगाल में चावल की बहुत कमी हो गई क्योंकि पिछली बर्ष का स्टाक 
बहुत कम था और १६४२ की चावल की फसल कम हुई | (२) राशन व्यवस्था और 
खाद्यान्नों के वितरण का ग्रवन्ध बहुत दोपपूर्ण था, सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट थे। सरकार 
इस भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकी | (३) वर्मा पर जापान का अधिकार हो जाने से वर्मा 
से चावल का आयात बन्द हो गया | (४) रेलवे के डिव्बों की कमी के कारण अनाज 
को लाना कठिन हो गया | किन्तु बंगाल के दुभिक्ष का सुख्य कारण सरकार की 
अकर्मए्यता ओर सरकारी कर्मचारियों का भ्रष्टाचार था। संक्षेप में हम कह सकते हैं 
कि बंगाल दुर्मिन्ष के तीन मुख्य कारण थे | 

(१) चावल को कमी | (२) सरकारी वितरण व्यवस्था का भंग हो जाना । 
(३) सरकारी कर्मचारियों की अ्रकर्मण्यता और उनका भ्रष्टाचार | 

वास्तव में यदि देखा जावे तो बंगाल का दुर्भिज्ष देशव्यापी खाद्य रंकठ की 
भूमिका मात्र था। आज जो देश खाद्य संकट में से गुजर रहा है वह एक प्रकार से 
बंगाल के दुभिक्ष का पैलाब ही है । सच तो यह है क्रि बंगाल दुभिक्ष के दिन से श्राज 
तक देश अनवरत दुभिक्ष की काली छाया में रह रहा हे । अब हम देश में खाद्य 
संकट का अध्ययन करेंगे ] 

भारत में खाद्य पदार्थों की कमी : १६३६ में जो द्वितीय महायुद्ध थ्रारम्म 
हुआ उसके पृव यद्यपि साधारणतः लोग यह तो समझते थे कि भारतीय कृषि का धन्चा 
पिछुड़ा हुआ है, उसमें उन्नति की आवश्यकता है, प्रति बीघा यहाँ पैदायार कम होती 
है | किन्तु उन्हें यह कल्पना तक नहीं थी कि भारतवर्ष में खाद्य पदार्थों का ऐसा भय- 
छूर टोठा भी हो सकता है कि विदेशों से खाद्य पदार्थ न आने पर यहाँ अ्रकाल पड़ 


ग्राम-सुधार * ८७ 


अधिक खाने लगा | साथ ही गेहूँ इत्यादि भी बहुधा खाने लगा | इसका परिणाम 
यह हुआ कि खाद्य पदार्थों की कमी गाँवों से हटकर शहरों में पहुँच गई । शहरों में 
खाद्य पदार्था का टठोठा पड़ गया । और तव जाकर सरकार तथा सर्व॑साधारण- को 
जात हुश्रा कि देश जनसंख्या के लिए यथ्रेष्ट भोजन उत्पन्न नहीं करता | 

भारत मे चुद्ध काल में खाद्य पदार्थों की कमी अनुभव होने का ऊपर लिखा 
केवल एक कारण ही नहीं था | दूसरे कारण भी उपस्थित हो गए,, जिनसे कि खाद्य 
पदार्थों की कमी ओर भी बढ़ गई और भोजन की समस्या ने और भी विकट रूप 
धारण कर लिया । 

वर्मा पर जापान का आधिपत्य हो गया [ इस कारण वर्मा से बज्ञाल तथा 
मुंदरास में जो चावल आता था उसका आयात एकदम बन्द हो गया, इस कारण उन 
प्रांतों में खाद्य पदार्थों का और भी अधिक टोटा पड़ गया | 

युद्ध काल में सेना के लिए तथा उन असंख्य धन्णों के लिए जो कि युद्ध- 
सामग्री तैयार करने के लिए. देश में स्थापति किए गए थे, अप्॑ख्य व्यक्तियों की 
आवश्यकता पड़ी | बहुत बड़ी संख्या में छोटे किसान ओर विशेषकर खेत मजदूर सेना 
में और इन युद्ध जनित धन्धों में मरती हो गए । खेती के लिए श्रमिकों की कमी हो 
भई । किसी-किसी प्रदेश में तो अधिक सेनिक भरती होने के कारण तथा मजदूरों के 
धन्धों में चले जाने कारण खेती करने के लिए यथेष्ट मजदूर ही नहीं रहे | कुछ भूमि 
तो परती पड़ी रही और शेष को मली भांति जोता न जा सका । । यही नहीं, युद्ध काल 
में खेती के औजारों की भी कमी हो गई | लोहा इत्यादि न मिलने के कारण औजारों 
को प्रात करना कठिन हो गया | पुराने शोजार बिस गए ओर बेकार हो गए | नये 
ओऔजार मिलने कठिन हो गए; । सैनिकों के लिए. माँस की वेहद माँग वढ़ जाने के 
कारण पशुओं का बध भी अधिक हुआ, इस कारण अच्छे बलों का अभाव हो गया | 
इन सब कारणों से-खेती को बहुत हानि हुई । यों ही भारत में खेती बहुत पिछड़ी थी 
इन कारणों से खेती की दशा ओर भी विगढ़ गई | है 

केवल स्थिति यहीं तक नहीं बिगड़ी, विदेशी सेनाश्रों ( अमेरिकन तथा आस्ट्रें- 
लियनों ) के यहाँ आरा जाने के कारण खाद्य पदार्थों की माँग वेहद बढ़ गई। खेत 
मजदूर जो कि 'गांवों में कठिनता से दिन में एक वार मोटा भोजन पाता था, सेना में 
भरती हो जाने पर दिन में चार बार भर पेट अच्छा मोजन पाने लगा | इस कारण 
सैनिक आवश्यकताएँ कई “गुना वढ़ गई | सरकार ने बहुत अधिक अनाज भर कर 
रखना आरम्भ कर दिया, सेनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बड़े-बड़े अन्न- 


भण्डार स्थापित किए गए। 
पूर्वीय बज्ञाल तथा आसाम की स्थिति और भी बिगड़ गई | इम्फाल्न के पास 
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१६३१-१६४१ के दशाब्द में स्थिति ओर भी विगड़ती गई | जहाँ इन दस 
वर्षों में खाद्यान्नों को उत्पन्न करने वाली भूमि में १० ( डेढ़ ) प्रतिशत की बृद्धि 
| किन्तु खाद्यान्नों की उत्तत्ति में ४ प्रतिशत कमी हो गई, वहाँ जनसंख्या में १५ 
प्रतिशत की इद्धि होगई | अस्त; १६४१ तक जनसंख्या ने खाद्यात्रों की उत्पत्ति को 
बहुत पीछे छोड़ दिया । १६३३ में सर जान मैगा जो भारत के अन्यतम चिकित्सा 
शास्त्री थे उन्होने हिसाब लगागा था कि भारत के ४० प्रतिशत गाँवों में जनसंख्या 
खाद्य पदार्थों की ठुलना में अधिक है | 

जब जनसंख्या खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक बढ़ गई तो भारत प्रति- 
वर्ष पन्द्रह बीस लाख ठन खाद्यान्न विदेशों से मंगवाने लगा | डाक्टर राधाकमल के 
अनुसार भारत अपनी १२ प्रतिशत जनसंख्या को भोजन नहीं दे सकता। आज तो 
५० लाख टन से अधिक खाद्य पदार्थों की देश में कमी का अनुमान है । 

पिछले राजनैतिक परिवर्तनों के कारण भी भारत में खाद्य पदार्थों की कभी 
हो गई | बर्मा जब भारत से अलग किया गया तो भारत में १३ लाख ठन चावल की 
कमी हो गई । वर्मा अपनी आवश्यकताश्रों को पूरा करने के पश्चात १३ लाख ठन 
श्रधिक चावल उसन्न करता था। १६४७ में भारत का विभाजन होने के कारण 
भारत को सतत्तर लाख ठन खाद्यान्नों का और घादय हो गया। भारत को 
विभाजन के उपरान्त अविभाजित भारत की ७८ प्रतिशत से अधिक जनसंख्या मिली 
किन्तु केवल ६६ प्रतिशत चावल और ६६ प्रकिशत गेहूँ की उत्तत्ति मिली | यही नहीं 
सक्खर बांध, सतलज और पंजाब की श्रद्धितीय नहर प्रणालियों सब पाकिस्तान में चली 
गई । इसके अतिरिक्त जो लाखों शरणार्थी अधिक संख्या मे भारत में आये उनके 
कारण भी खाद्य पदा्थों की कमी हो गई । विभाजन के फल स्वरुप भारत में जूट और 
कपास की कमी पड़ गई | यदि हम जूठ और कपास अधिक उत्लनन्न न कर सके तो 
हमारे जूट और कपास के धन्ये ठप्प हो जावेंगे | 

योजना आयोग ( ज्ञानिक्ञ कमीशन ) का अनुमान है कि जो खेती के विकास 
की योजना उन्होंने तैयार की है उसके अनुसार उत्पादन होने पर १६५४-४६ तक 
भारत में ७२ लाख टन अधिक खाद्यान्न की उत्तत्ति हो सकेगी। उनका अनुमान हैं 
कि इतना होने पर भी भारत को विदेशों से अनाज मंगवाना पड़ जा सकता है। 

पौष्टिक भोजन की कमी : खाद्य पदार्थों की समस्या का हमने अभी तक 
केवल इस दृष्टि से अध्ययन किया है कि हमें कितनी राशि में अधिक खाद्यान्न चाहिए, 
परन्तु पौष्टिक तत्वों की दृष्टि से यदि हम खाद्य समस्या का अध्ययन करें तो स्थिति 
झौर भी श्रधिक भयावह दिखलाई पड़ती है। भारत में मनुष्यों को केवल कम खाने 
को ही नहीं मिलता, उनके भोजन में पौष्टिक तत्वों की भी कमी रहती है । इसका 


आम॑-सुधार छेद. 


१६४६ रर२० ७६'१* 

१६४७ २३३० ६३९७ 

श्ध्ष्न रद४० | श्श६ ५ 

१६४६ ३७ ०० , (डप्पा० 
४ १६४० र्श्द्ण 

१६४१ पूपू००३ैं 


ज्ञानिंग कमीशन का मत है कि उत्तादन के बढ़ने तथा अजन्न-बसली की 
पद्धति में सुधार करने पर भी अभी कुछ वर्षों तक भारत को ३० लाख ठन अनाज 
प्रति वष मंगवाना ही पड़ेगा | ज्ञानिंग कमीशन के मतानुसार भारत १६४१ या ४२ 
में खाद्यान्नों को दृष्टि से स्वावल्म्बी नहीं हो सकता | 

देश में स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि खेती के घन्धे में क्रांतिकारी परिवत्तन 
किया जाता और खेती के धन्धे का नवीन योजना के अनुसार पुनस्संगठन किया जाता। 
किन्तु सरकार ने ऐसा कुछ न करके केवल खाद्य पदार्थों की पैदावार को बढ़ाने का 
ही मिमकते हुए थोड़ा-सा प्रयत्न किया । 

खाद्य पदार्थे अधिक उत्पन्न करो आन्दोलन : खाद्य पद्धार्थों की ऐसी कमी 
देखकर भारत सरकार ने खाद्य पदार्थों का उत्मादन बढ़ाने के लिए अप्रेल १६४२ 
में एक सम्मेलन बुलाया । सम्मेलन ने “खाद्य पदार्थ अधिक उप्पन्न करो आन्दोलन” 
चलाने की राय दी। फलस्वरूप, १६४२ के ग्रीष्मकाल में खाद्य पदार्थ अधिक उत्तन्न 
करो! आन्दोलन चलाया गया। आरम्भ में छोटे फूल वाली कपास पैदा करने वालों 
को प्रोत्साहित किया गया कि वे अपनी भूमि पर कपास पैदा न करके अनाज पैदा करें | 
भारत सरकार ने कपास कोध!? में से किसानों को इस कार्य के लिए आर्थिक सहायता 
दी जिसस्ले वे अपने कपास के खेतों पर अनाज पैदा कर सकें। यही नहीं, सरकार ने 
अनाज उत्तन्न करने वालों को यह भ्राश्वासन दे दिया कि सरकार अनाज के मूल्य को 
गिरने नहीं देगी । इसके उपरान्त १६४३-४४ के लिए. यह निर्धारित कर दिया गया 
कि अनाज को उत्न्न करने वाली भूमि को कितना बढ़ाया जावे। खाद्य विभाग ने 
खरीफ की पैदावार को १०० लाख एकड़ तथा रबी की फसल को १३३ लाख एकड़ 
बढ़ाने का निश्चय किया | कपास कोप में से ग्रांड देने के अतिरिक्त भारत-सरकार 
ने प्रान्तीय सरकारों को भी आर्थिक सहायता दी कि जिससे पैदावार बढ़ाई जा सके | 

खाद्य पदार्थ अधिक उत्पन्न करो आन्दोलन ? को थोड़ी सी सफलता मिली | 

मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, ग्रासाम ओर बड़ाल में अधिक भूमि पर श्रनाज उल्नन्न किया 
गया और कुछ ऐसी भूमि भी जोती गई जो पहले जोती नहीं जाती थी। हाँ, बम्बई 
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व्यवसायियों को ३४०,००० 2न प्रतिवर्ष अमोनियाँ सलफेट उत्पन्न करने के लिए 
मशीनों को विदेशों से मँग।ने की सुविधा प्रधान करे | खेती के ओजारों की बनाने के 
लिए तथा पुराने और घिसे हुए ्रौजारों को वदलने के लिए झधिक इस्पात और लाह 
देने का प्रवन्ध करे | इसके अतिरिक्त शहरों के कूड़े तथा मल की खाद बनाने श््च्छे 
बीज को बांठने तथा सिंचाई के उन साधनों का निर्माण करने जिनको जहदी पूरा 
किया जा सके, दूध देने तथा खेती में काम आने वाले पशुओं का वध रोकने, ट्रक्टर 
तथा अन्य खेती के यन्त्रों को बाहर से मँगवाने की सिफारिश भी कमेटी ने की | इससे 
झतिरिक्त कमेंटी ने इस बात की भी सिफारिश की कि प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार 
दे दिया जाघे कि वे फसलों को वैदा करने पर नियंत्रण स्थापित करें तथा जोते जा 
सकने वाली बंजर भूमि को ज़ुतवार्वे तथा खेती के सम्बन्ध में अनुसस्धान करें | यदि 
इन सभी सिफारिशों को मान कर काम क्रिया गया होता तो शअनाज की उत्पत्ति बहुत 
बढ़ गई होती; किन्तु सरकार ने कुछ सिफारिशों के अनुसार थोड़ा बहुत कार्य य॑ किया, 
विशेष कुछ नहीं किया। कमेटी का बह भी मत था क्रि प्रति व्यक्ति पीछे प्रतिदिन एक 
पड थ्नाज मिलना चाहिए झोर उसके लिए श्रावश्यकता हो तो अनाज बाहर से 
मंगवाया जावे | इसके अ्रतिरिक्त कगेटी ने खाद्य बीड (7000 90270) की स्थापना 
भी आवश्यक बतलाई जो कि खाद्य सम्बन्धी सभी प्रवत्ञो का नेतृत्व करे। करम्मेटी का 
मत था कि श्रानाज के मूल्य, अनाज का मिन्न-मिन्न प्रदेशों के लिए कोटा नियत करने 
तथा केन्द्रीय अनाज रख्ित कोप का नियंत्रण एक मात्र केन्द्रीय सरकार के हाथ मं 
होना चाहिए । 
खाद कमीशन की रिपोर्ट : कमेटी ने इस बात की सिफाश्शि की थी कि 
मोनियों सहफेट उतसनस करने के सिए कार॒वाना खड़ा किया जावे। सरकार ने 
प्रइन पर पनः विचार करने के हिए एक खाद कमीशन विठाबा। उसकी रिोट के 
खझावार पर सरकार ने दो बड़े कारखाने स्थापित करने की घोषणा की है| एक फार- 
खाना उत्तर भारत के लिए ६३४५०,००० टन अग्रानया रुलपा लत करोेंगा शरीर 


दर्सधिण का कारसाना ६००,००० इन उत्तन्न करगा। | उच्चराव दारसादा में झमिकारि 
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पूर्जी भारत-सरकार लगावेंगी, फिस्त दाषुणा कारतानां भय सम्भर, सदरास, मसल 
एदरायाद छोर कोचीन सानीदार होंगे। ट्रायनजर में एड. करताना चलंज रहा ;: 
साद इमीशन का भतद था कि इस कारखानों के लिए ६० छराश 


चर 
शार द्ाजपर ३- सगे 
बार १६२६ दइपय प्रति बने थे हिसाब से समप्नाता संपराद 
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१६४८ में अपनी अन्तिम रिपोट उपस्थित की । 
कमेटी के मतानसार अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तगंत जो प्रयत्न 
किए, वे ठीक दिशा में थे, किन्तु उनकी यवस्था ठीक नहीं थीं और जितना प्रयत्न 
करना चाहिए उतना नहीं किया गया | 
कमेटी का मत था कि भारत में खाद्य पदार्थों की स्थिति को खराब करने 
वाली तीन मुख्य बातें हैं; (१) जनसंख्या की आवश्यकताओरों के लिए भारत में खाद्यान्नों 
की कमी हैं। (२) खाद्यान्नों की वार्षिक उत्पत्ति बहुत अनिश्चित है। (३) कुछ छ्ेच 
ऐसे हैं जहाँ सदेव खाद्यान्नों की कमी रहती है | 
मेटी का कहना था कि भारत में खेती की पैदावार को बढ़ाने की बहुत 
गु'जाइश है। बहुडद्देश्य वाली जलविद्युत तथा-सिंचाई की घड़ी योजनाओं के बन 
जाने पर भारत मे खेती वर्षा पर निर्भर नहीं रहेगी | उस दशा में भूमि की उपज को 
गहरी खेती के द्वारा उत्तम वीज, अधिक खाद तथा उत्तम सिंचाई के द्वारा बहुत 
अधिक बढ़ाया जा सकता है | 
जिन प्रदेशों में ग्रनाज की सदेव कमी रहती है. उनके लिए कमेटी का मत 
था कि वहाँ सिंचाई की सुविधायें अधिक दी जावें, सूखी खेती का प्रचार किया जावे 
तथा कुटीर धन्चे तथा छोटी मात्रा के धन्‍्धों को विकसित किया जावे जिससे लोगों को 
उनमें काम मिल सके | 
कमेटी का यह भी मत था कि देश में जो खेती योग्य बंजर पड़ा है उसको 
तोड़ कर खेती योग्य बनाने के लिए एक केन्द्रीय भूमि-सुधार संगठन स्थापित क्रिया 
जावे जिसकी पू'जी ५० करोड़ रुपए हो ओर जो वंजर भूमि को तोड़ कर भूमि को 
खेती योग्य बनाने का काम करे। 
कमेंटी ने यह भी सिफारिश की कि सरकार को अगले पॉच वर्षों तक दस लाख 
»न का गेहूं और चावल का रक्षित कोष रखना चाहिए । 
भारत में खाद्यान्नों की कमी को दूर करने के लिए अर्थात एक करोड़ उन 
अधिक अनाज उत्पन्न करने के लिए कमेटी ने एक पंच वर्षीय योजना उपस्थित की | 
कमेटी का मत था कि इस पंच वर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के बाद प्रति वर्ष 
हें० लाख टन अनाज अधिक उत्पन्न होने लगेगा |... 
पंच वर्षीय योजना में कमेटी ने उन्हीं पुरानी बातों पर बल दिया। अशथांत्‌ 
सिंचाई की सुविधायें उपस्थित की जायें, यानी कछुर्ये ग्यूब वेल बनाये जावे, तालाब 
बनाये जायें, नहरें निकाली जायें। अच्छी खाद, अच्छे बीज औजार दिए जावें, ट्रौक्टर 
इत्यादि की भी व्यवस्था की जावे, नई बंजर भूमि को तोड़ा जावे और उस पर खेती 
की जावे | कमेटी का मत था, कि ६० लाख एकड़ वंजर को आसानी से तोड़ा जा 
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प्रिच्छेद १६ 
कृषि सम्बन्धी नवीन योजनायें 
वम्बई योजना : युद्ध काल में भारत की श्रार्थिक उन्नति के लिए बहुत सी 
थ्रार्थिक योजनायें बनीं, उनमें ताता, बिड़डला इत्यादि उद्योगपतियों द्वारा उपस्थित 
किया हुआ स्वान ( योजना ) महत्वपूर्ण है । पहले हम उस योजना का जहाँ तक क्ृपि 
से सम्बन्ध है अध्ययन करेंगे | 
योजना का मुख्य उद्देश्य पन्द्रह वर्षों में भारत में प्रति मनुष्य पीछे ओसत 
आय को दुगुना करना था | क्योकि पद्वह वर्षो में देश की जनसंख्या में भी वृद्धि हो 
जावेगी, अतः आय को छुगनी करने के लिए देश में धनोत्यत्ति तिगुनी होना आवश्यक 
थी | बम्बई यीजना इस बृद्धि को इस प्रकार प्राम करना चाहती थी :--- 
आसदनी करोड़ रुपयों सें 


व! 


१६३१-३२ पन्द्रह वर्षों के उपरान्त प्रतिशत इछ्धि 
सम्मावित आय 
उद्योंग-धन्धे ३२७४ २२४० ५००४ 
क्षि श्श्द्व६ २६७० १३०४ 
 सेबा काय डप४ १४५० २००५ 


बम्बई योजना के निर्माताओं का मत था कि पन्द्रह वर्षों के उपरान्त भारत 
कृषि क्रो उपज में १३० प्रतिशत की इद्धि का उपयोग न कर सकेगा, उस दशा में 
कुल धनोत्पक्ति का ४० प्रतिशत कृषि के द्वारा होगा | अवश्य ही बम्बई योजना के 
निर्माता स्वयं व्यवसायी थे अतणएव उन्होने उद्योग धन्धों की उन्नति की ओर विशेष 
ध्यान दिया | जो भी हो, खेती में जो भी इड्धि वे चाहते थे उसके लिए उन्होंने नीचे 
लिखे उपाय सुर्काये थे। 

बिखरे हुए. खेतों की चकबन्दी की जावे शोर जोतों को आर्थिक जोत बना 
दिया जावे | दबाव डालकर भी सहकारी खेती की उन्नति की जावे । उनको राय में 
सहकारी समितियों द्वारा किसान के ऋण को भी चुका देना आवश्यक था | इसके 
अतिरिक्त भूमि के कटाव को रोकना तथा भूमि की उन्नति करना आवश्यक है। 

श२ 


काप सम्बन्धी नवीन योजनाय ५०८ 
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सिल ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चित मत व्यक्त नहीं किया कि खेती में 
शुक्ति तथा सन्‍्त्रों का उपयोग कहाँ तक लाभदायक हागा, भूमि की चकब॑दी ही यथेष्ट 
होगी श्रथवा सामूहिक था सहकारी खेती आवश्यक होगी। उसका कहना है कि 
उसके लिए विशेष रूप से अनुसंधान किया जावे | 
पशुओं की नस्ल को सुघारने के लिए कॉसिल ने ५.० घुल-फार्म स्थापित करने 
की सलाए दी है| इसके आअतिरिक्त चारे की उचित व्यवस्था करना, पशुन्‍रोगो को 
रोकना, तथा दूध के धंधे की वैज्ञानिक पद्धति का प्रचार करना भी आवश्यक है| 
क्रींसिल ने मछलियों को ग्रधिक्र उत्न्न करने क्री आवश्यकता बतलाई हे | 
क्रॉसिल का बह भी विचार # कि चेती की उन्नति इस कारण भी ऋकी हुई है 
क्योंकि उसके सामने बहद-सी ग्राथिक कठिनाइयों हैं। जब तक किसान को अपनी 
पैदाबार का उचित मूल्य नहीं मिलता, उसकी फसल का बीमा नहीं होता जिससे कि 
फसल नष्ट हो जाने पर उसकी हानि को पूर्ति हो जायें, उसके ऋण-भार को दूर नहीं 
कर दिया जाता, उसके लिए उचित सूद पर यथेट्ट साख का प्रवन्ध नहीं होता तथा 
मालगुजारी-पद्धति में श्रावश्यक संशोधन नहीं होता, सहायक्र तथा आाम्ब उद्योग- 
धन्धों की उन्नति नहीं होती तथा ग्राम सुधार के हारा गाँव के सामाजिक जोवन को 
झधिक आकर्षक नहीं बनावा जाता, तब तक खेती की द्राशाजनक्र उन्नति नहीं हो 
सकती | 
खेती की पेदाबार की विक्की की उचित व्यवस्था करने के लिए कोसिल का मत 
है कि जो देश में २००० मरणिडियाँ हैं उनको कानून वनाकर “नियन्नरित मण्डी? बना 
दिया जावे। प्रत्येक मण्डी के हिये एक निरीक्षक इन्सपेक्टर) रख दिया जायें। प्रत्येक 
मणदी में वैज्ञानिक दंग के अन्न-मण्डार (गोदाम) बनाये जाये जहाँ दो करोड़ मन 
अनाज रक्‍्ला जा सके | खेती की पेदावार की बिक्री सहकारी विक्रय समितियों के द्वारा 
हो | सभी प्रकार के व्यापारियों को लायसैस लेना अनिवार्य कर दिया जावे तथा सरकार 
को कुछ अनाज अपने अधिकार में रखना चाहिए जिसको आवश्यकता पढ़ने पर बेंच 
कर अथवा और खरीदकर सरकार मूल्य में स्थिरता कायम कर सके | 
फलों की अधिक उत्नत्ति करने के उद्देश्य से कृपि-कॉसिल ने यह राय दी है कि 
जो फलों के बाग पुराने हो गए हैं उन्हें काट दिया जायें और नये बाग लगाये जायें तथा 
एक फल टैकनालाजी इंस्टिव्य 2 तथा एक केन्द्रीय फल सलाहकर नियुक्त किया जायें 
ओर प्रत्येक प्रान्त में फलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए बोर्ड स्थापित किया 
जाये । । 
कोसिल का कह्टमा है कि ऊपर लिखी योजना के अनुसार कार्य किया जावे तो 
शज वर्षों में सेती की पैदायार दुगुनी चढ़ सकती है । इस योजना को परा करने का 
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हक । 


की नहरें सब पाकिस्तान में चली गई । यही कारण है कि जहाँ तक खाद्य पदार्थों का 
प्रझन है अपनी जनसंख्या को देखते हुए पाकिह्तान हिन्दुस्तान की तुलना में अधिक 
खाद्य पदाय उत्पन्न करता है । 
इस विभाजन के फेन्स्वरूप भारतवर्ष के लिए कुछ नई समस्याएँ उठ खड़ी 
हुई हैं। पहज्ञी समस्या तो यह है कि खाद्य पदार्थ की देश में यो हो कर्मी थी किन्तु अब 
खाद्य पदार्थों को कमी ओर श्रध्िक होगी । जहाँ तक मोटे अनाज का प्रश्न दे पाकि- 
स्तान की अपेज्ञा हिन्दोत्तान की स्थिति अच्छी है, परन्तु गेहूँ और चावल की दृष्टि से 
भारत की स्थिति खराब है | हाँ गन्ने की दृष्टि से भारत को ध्थिति कहीं अधिक 
अच्छी है, पाकिस्तान में तो शक्कर का टोटा ही रदेगा क्योंकि वहाँ शक्कर के केवल 
३ कारखाने हैं; जबकि १५० से अधिक चीनी के “रखाने हिन्दोस्तान में हैं | परन्तु * 
हिन्दोश्तान की श्थिति जूट की दृष्टि से बहुत बुरी है | इस देश में ६७ मिलें जूठ को 
हद जो कि सारी की सारी हिन्दोस्तान में आ गई हैं | किनतठ जूट भारत में केवल २७ 
प्रतिशत ही उत्तन्न हाता दे | ७२६ प्रतिशत जूट पाकिस्तान में उत्तन्न होता है। जहाँ 
तक कपास का प्रश्न है, भारत को स्थिति अच्छी नहीं है । यहाँ यर्थेष्ट कपास उत्पन्न 
नहीं होती है | जा कपास का १६ प्रतिशत भूमि पाकिस्तान में चली गई है वह पश्चिमी 
पंजाब तथा थिंध में दे ओर वहीं लम्बे फूच वाली उत्तम जाति की अमेरिकन कपास 
उत्पन्न होती थो । भारत में छोटे फूल बाली कपास हो अधिक होती दे | 
भविष्य में हिन्दोस्तान के चित्र भें हमें केबल खाद्य पदार्थ ही अधिकाधिक 
उत्पन्न करना नहीं है वबरन्‌ जुट और बढ़िया लम्बी फूल वाली कपास भी उसन्न करना 
होगा | साथ हो, जो लाखों शरणार्थीं पाकिस्तान छोड़कर हिन्दोस्तान में चले आये हैं 
उनके भोजन को समस्या को भी हल करना होगा | 
अस्तु, यदि हम खेती को उन्नतिशील धन्धा बनाना चाहते हैं तो हमे खेती में 
क्रान्तिकारी परिवर्तन करने होगे; नहीं तो खेती के धन्धे की दशा में सुधार नहीं हो 
सकता और न तब तक गयो और ग्रामीय जनता की ही आर्थिक स्थिति सुधर 
सकती है । ट् न 
आर्थिक कार्य-क्रम कमेटी की रिपोर्ट : यह निश्चित दे कि भारतवर्ष आज 
ऐसी स्थिति में पहुँच गया है कि बिना खेती में क्रांतिकारी परिवर्तन किये हम अपने 
देशवासियों के लिए यथेप्ट कच्चा माल उसन्न नहीं कर सक्रत। अभी हाल में भारत 
के स्वतन्त्र हो जाने पर कांग्रेंस कमेटी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आशिक कार्य- 
क्रम कमेटी बिठाई थो | उस कमेंटी के असुसार खेती के धन्वे का पुनर्निर्माण सह- 
कारिता के आधार पर होना चाहिए | खेती के सम्बन्ध में नेहरू कमेंटी का मत नीचे 
लिखा है । 
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उसके उपरान्त दूसरा प्रश्न यह है कि भारत में जो अलामकारी जोत की 
समस्या है उसको दुर क्रिया जायें। आज जोअधिकांश क्रिसान चार-पांच बीघा 
भूमि को अत्यन्त अ्वैश्ञानिक ढक्क से जोतते है उसको हटाना होगा | इसके लिए आव- 
श्यकता इस बात की होगी क्रि प्रत्वेकत जिले में एक निश्चित भूमि के क्षेत्रफल को 
आर्थिक जोत घोषित कर दिया जावे झहिसका विभाजन नहीं किया जा सकता | साथ 
ही बिखरे हुए खेतों की ग्रावश्वकता पड़ने पर दबाव डालकर चकवन्दी करनी होगी | 

इसका परिणाम यह होगा कि कुछ लोग जो कि झाज दो-चार बीघा भूमि 
जोतते हैं, श्रीर श्रद्धे खेत-मजदूर हैं, वे खेती से बिलकुल हट जायेंगे | आज भी भारत- 
बर्ष में जो सेत-मजदूर वर्ग है उसकी स्थिति दयनीय है । गाँव में उसे जुताई ओर 
घुवाई के समय तथा फसल कटने के समय खेती में काम मिलता है | बहुधा वह अपने 
मालिक का कजदार होता है | उस ऋण के बदले फसल की बुबाई ओर कथने के समय 
उसे मालिक के खेत पर भोज्नमात्न पर कार्य करना पड़ता है | कहीं-कहीं मालिक उसे 
कुछ मजदूरों भी दे देता है | शेप महीनों में बह खेत मजदूर घास छीलकर, भट्टों पर 
काम करके, लकड़ी घेचकर, समीषवर्ती कस्बों तथा शहरों में मजदूरी करके आजीबिका 
चलाता है । उसकी स्थिति एक दास की भांति होती है। हाँ, युद्ध के फलस्वरूप 
उसकी स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ है, फिर भी उसकी दशा अत्यन्त दयनीय हे | 

इनके अतिरिक्त करोड़ो छोटे किसान हैं जो चार-पाँच बीघा भूमि जोतते हैं, 
'किन्तु उनके खेत पर उनके लिए यथेष्ट काम नहीं होता । अरतु; शेष समय में वे भी 
खेत-मजदूरों की भाँति ही काम करते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति को आथिक जोत देने का 
प्रयक्ष किया गया तो ऐसे खेत-मजदूरों की संख्या बढ़ जावेगी कि जिनके पास भूमि 
'नहीं होगी । उनको गाँवों में काम देने की समस्या उठ खड़ी होगी । 

उसके लिए हमें नीचे लिखे उपाय करने होगे । एक तो देश में जो लगभग 
६ करोड़ एकड़ भूमि जोतोी जा सकने वाली बंजर भूमि है, राज्य को उसे खेती के योग्य 
बनाना होगा । उसके लिएं सिंचाई इत्यादि के साधनों को उपलब्ध करना होगा । 
तदुपरान्त उस भूमि पर खेत-मजदूरों के सहकारी फाम स्थापित करने होगे | खेत-मजदूरों 
'को वह भूमि व्यक्तिगत रूप से नदी जाकर उस पर खेत-मजदूगें के सहकारी फार्म 
स्थापित करने से एक लाम यह होगा कि देश में सहकारी फार्मों की उन्नति होगी । 
“जब यह सहकारी फार्म अधिक लाभदायक होगे तो अन्य किसान भी सहकारी खेती के 
भल्नए तैयार हो जायेंगे | 

किन्तु इतना करने स ही जो लोग कि खेती पर काम नहीं पा रुकेगे उनकी 
समस्या हल नहा हा जावेगी । इसके लिए हमें खेत-मजदूरा को सहकारं श्रम समितियाँ 
स्थापित करनी होगी। राज्य तथा डिस्ट्रिक्ट बोड सड़कों, नहरों तथा श्रन्य निर्माण 
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के लिए हमें सहकारी फार्म ही स्थापित करने होगे। हा सकता है के आरम्भ मे केस न 
सहकारी फार्म का सदस्य बनना त्वीकार ने करें | पररठ सेत-मजदूरों के परतो भूमि पर 
सहका। कार्मों को अधिक लाभदायक देखकर वें उत्का स्वागत करेंगे। फिर सरकार 
सहकारी कार्मो को सालगुजारी तथा सिंचाई में कुछ छूट देकर किसानों का सहकारी 
कार्म स्थापित करने के लिए प्रोत्छाहित कर सकती है। प्रत्येक १० सहकारों फामो के 
बीस में एक राज्य का कृषि स्टेशन हो | उसमें एक क्रपि विशेषज्ञ रढे जिसका सहका। 
फार्म सज्ञाह ले सके, स्टेशन में ट्रेक्टर तथा अन्य कॉमती यत्र भा रहे जोकि मी का 
किराये पर दिये जा सके, तथा खाद ओर अच्छे बीज भी वहाँ से नल सक्र | इस 
प्रदार हम झरनो भूमि से अधिक से अधिक येदावार प्रात कर सक्रत हें से के ह्र्म 
ऋ्रावश्वकता नहीं है कि ब्रामाण ऋण गाँवों को सड़का इत्यांद का समत्याशा का 
राज्य का अविलम्ब पूरी करना होगा। इस प्रडार खेत के घन्ध का नवान ढे 
मझ्डंटन करने पर ही हम्म प्राम्य जीवन को अधिक समद्धिशालों बना सक्रत हे | 
च-बर्षोध साजना आर हक्राप 

योजना आयोग ने जुनाई १६४१ में अपनों रिपोर्ट प्रकाशित की | उसके 
अनुसार खेतों के धस्वे को इस सम्ब"नीचे लिखी विशेषता हैं :-- 

(१) सावारण वर्ष में भारत में लगभग ३० लाख टन खाद्यात्र की कमी रहती 
है आर यदि किसी वर्ष फल खराब हो ज,वे तो इससे मी भ्रधिक खाद्यान्न बिदेशा 
से मगवाना पड़ सकता है | भारत में कपास की १२ लाख गांठों को कमः पड़ती दे 
जूट की २० लाख गांठो को कमो पड़ती दे ! इसके अतिरिक्त मन्नो और तिल्नहन का 
भी कमी है। अस्त, खेती के धन्त्रे के लिए योजना बनाते समय इस बात का ध्यान 
रखना चाहिय कि देश को शीन्‍क्र से शं त्र ऊपर जिख 


फत्नला की दृष्टि से स्वानलम्ब! 
बनना हैं । 


) ऐसा प्रवीत धाता है कि परती भूमि पहले की अपेन्षा एक करोड़ एकड़ 
अआाधक हा गई है । 


(२ प्रति एकड़ खाद्यान्न को पैदावार देश्ट पोंड ले प्ट्कर ५६५ पौड 
रह गई है । 


अतएव देश का प्रयक्ष यह हाता चाहिए कि मारत खा पदार्थों, कपास, ज्ूट, 
गन्ना और तिलहन की हाप्ट में स्वावलम्धबी हो उसके लिए गहरी रुँती के-हाश ब्रति 
एकइ गेदावबार को बढ़ाना होगा | रेस! प्रयत्न करना होगा कि परत॑। भूमि कम बूडे 
ओर नई बजर भूमि की तोड़ कर खेती का विस्तार किया जायें | 
गोजना आयोग ( प्लानिंग कमीशन ) का कार्यक्रम 
योजना आयोग ने खेती के लिए नीने लिखा कार्यक्रम बनाया है ; -- 


कृपि सम्बन्धी नवीन योजनाये प०६ 


पिए९ ए988 गश9282०7067 ) को खेती की व्यवस्था का अन्तिम आदर्श 
स्वोकर किया है | परग्ठ सहकारी गांव प्रबंध स्थापित करने में अधिक समय लगेगा, 
श्स्तु इस समय खेती की उन्नति के लिए दो प्रकार के खेतों की स्थापना की सिफारिश 
की है- (१) बड़े रजिस्टर्ड फार्म (२) छोटे सहकारी फार्म । 

रजिस्टड फार्म का क्षेत्रफल भिन्न-भिन्न प्रान्तों में वहों की परिस्थिति के अनुसार 
निर्धारित किया जावेगा । साधारणतः वह आर्थिक जोत से ६ गुना होगा | रजिस्टर्ड 
फाम तभी स्वीकार क्रिया जावेगा जब कि वह कृषि विभाग द्वारा स्वीकृत उन्नत खेंती 
की पद्धति को अपनावें, सरकार को अच्छे बीज वेचना स्वीकार करे, अतिरिक्त खाद्यान्न 
सरकार को बेचें, तथा सरकार द्वारा निर्धारित मजदुरी खेत-मजदरों को देना 
स्वीकार करे। यु प 

जिन किसानों के पास थोड़ी-थोड़ी भूमि हे वें सहकारी कृषि समितियों में 
संगठित होकर खेती करें | सरकार इन सहकारी कृषि समितियों को कुछ सहायता 
तथा सुविधायें दे । 


ल्‍ाः 


मसुद्धक--पं० धर्म चन्‍द भार्गव, बी० एुस-स्री० 
अमृत इल्लेकिट्रिक प्रेस, बेलनगंज ( भैरों ), आगरा। 
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क्षी प्रति शीत्ष ही प्राथ कर लीक्षण | 


_# तक द्वितीय भाग में उद्योग धन्धों, कुटीर भनन्‍्धों, सरकार की छतेद्योगिक 
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पृ्तक को रोचक और ग्रामाझिक बनाने का पूरा अ्येत्न किया है। 


